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आभार 


भाषा अनुसंधान और प्रकाशन केन्द्र अपने संस्थापक ट्रस्टी डॉ. गणेश देवी और दिवंगत लेखिका श्रीमती 
महाश्वेता देवी को अपना पहला अभार प्रकट करती है जिन्होंने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू 
जनजातियों (डीएनटी) से संबधित मुद्दों को उठाया - उनपर चर्चा, जागरूकता और हस्तक्षेप की 
शुरूआत की। उन्होंने देश भर में डीएनटी समुदायों और कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से नेटवर्क 
बनाया और देश में एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए 4998 में विमुक्त व घुमंतू 
जनजाति राइट एंड एक्शन ग्रुप की स्थापता की। इसकी वजह से विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमन्तू 
जनजातियों (डीएनटी) के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग सन्‌ 2003 में गठित हुआ। साथ ही तकनीकी 
सलाहकार समूह की रिर्पोट (2006) द्वारा महत्वपूर्ण सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया। उनकी इस पहल 
ने देश भर में डीएनटी की आवाज और ताकत को स्थापित किया। 3 अगस्त 4952 को क्रिमिनल ट्राईब 
एक्ट को अधिसूचना जारी कर रद्द करने के दिन को लोकप्रिय बनाया जिसकी वजह से अब 3॥ 
अगस्त की इस तिथि को डीएनटी समुदाय अपने 'विमुक्ति दिवस' या स्वतंत्रा दिवस के रूप में देश भर 
में मनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण कदम जो डॉ. गणेश देवी और महाश्वेता देवी के प्रयासों से हुआ है, 
वह है अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए डीएनटी के युवाओं में चेतना का विकास होना। 
अहमदाबाद के छारानगर में बूधन थियेटर और उनकी लाइब्रेरी की स्तापना करना एक ऐसा महत्वपूर्ण 
कदम है जिसने अपने रचनात्मक थियेटर और मीडिया वकालत के माध्यम से डीएनटी के बीच नेतृत्व 
को प्रेरित और विकसित किया। इस तरह की पहल अन्य डीएनटी समुदायों में भी दोहराई जा रही हैं। 
पिछले दो दशकों में इन विकासों से प्रभावित होकर, विभिन्न विद्वान, राजनेता और संगठन अब डीएनटी 
के मुद्धों को साहसपूर्वक सवेंदनशीलता से उठा रहे है। 


भाषा संस्था डीएनटी समुदायों के दीर्घकालीक सतत विकास के उद्देश्य को लेकर इस महत्वपूर्ण 
अध्ययन की शुरूआत करने के लिए पॉल हेमलिन फाउंडेशन (पीएचएफ) के बोर्ड का आभार व्यक्त 
करती हैं। हम विशेष रूप से सचिन सचदेवा, सुषमा अयंगर और गजाला पॉल को भाषा में अटूट 
विशवास और भरोसा करने के लिए और पूरे प्रोजेक्ट में हमें बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 
धन्यवाद देते हैं। उनके बौद्धिक जुडाव ने इस व्यापक शोध-आधारित अध्ययन के अँधेरे क्षेत्रों पर प्रकाश 
डाला जिसमें पांच संगठनों - मध्यप्रदेश के जन साहस और मुस्कान, राजस्थान के ग्रामीण शिक्षा केन्द्र 
व कोटा हैरिटेज सोसाइटी और अहमदाबाद के बूधन थियेटर का सहयोग मिला है। कोविड के कठिन 


महीनों के समय भी इस रिर्पोट पर कार्य चलता रहा। इस सर्वेक्षण के आंकड़ो और रिर्पोट के आधार पर 
भाषा को पीएचएफ के साथ आगे की रणनीति बनाने की उम्मीद है, जो डीएनटी के लिए एक बहुत ही 
आवश्यक विकास योजना होगी। इस परियोजना के अगले चरण में प्रतिभागी संगठनों के साथ यह कार्य 
किया जाना है। 


हम इस रिपोर्ट की प्रस्तावना लिखने के लिए भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केन्द्र की पूर्व अध्यक्ष महोदया 
विभा पुरी दास के आभारी हैं। सहयोगी संगठनों के संयोजकों - शिवानी तनेजा और पल्लव थुडगार - 
मुस्कान (भोपाल), संगीता कुम्भकार - जन साहस (मंदसौर), शुभम गर्ग और राधेश्याम सैनी - ग्रामीण 
शिक्षा केन्द्र (सवाई माधोपुर), विक्टोरिया सिंह - कोटा हैरिटेज सोसाइटी (कोटा) और दक्षिण बजरंगे - 
बुधन थिएटर (अहमदाबाद) के सहयोग ने आगे बढ़ने में मदद की है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना में सामुदायिक सर्वेक्षणकर्ताओं ने धैर्य और परिश्रम के 
साथ व्यापक प्रश्‍नावली को पूरा करने का काम किया है। इसके लिये वे सराहना के पात्र हैं। उनमें रेणु 
छारी, बचनराम कंजर, हेमराज कंजर, रामलक्ष्मण, धनराज जोगी, पीयूष अग्रवाल, लखन नाथ, विजय 
राम कजर, उदित नारायण (पारधी), विजय पवार, किरण वेदी, मीरा गाड़िया लुहार, विकास दर्जी, 
हंसराज कंजर, मोहित कुमार, अनिश गोरांगे, सिद्धांत गोरांगे, विशाल मालवीय, दीपक भाटी और वंदना 
दहिया हैं। डाटा एन्ट्री का श्रमसाघ्य काम मुश्ताक अली शेख, हीरल पटेल और मोहम्मद शरीफ मलिक 
ने किया। भाषा उनके काम के लिए आभारी है। जयकान्त सिंह और डॉ ईनू आंनद ने डेटा की जाँच, 
गलतियों की सुधार और अंत में महत्वपूर्ण सहसंबधों के साथ अद्भुत सारणी प्रस्तुत करके एक अमूल्य 
योगदान दिया है। इसने इस सर्वेक्षण के निष्कर्षो को दिलचस्प और सरलता से समझने वाले तरीकों से 
चित्रित करने में सक्षम बनाया है। 


भाषा नैतिक समिति के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करती है, जिनमें से चार भाषा के ट्रस्टी हैं - निशा 
ग्रोवर, डॉ मदन मीणा, दक्षिण बजरंगे और मैं, और तत्कालीन एआईएफ फेलो-इन-रेसीडेंस निशांत 
गोखले, जिनकी विशेषज्ञता, कानून और सामाजिक न्याय क्षेत्र में है। भाषा की कार्यक्रम अधिकारी डॉ 
सोनल बक्षी ने परियोजना प्रस्ताव की संरचना में अपनी स्थापना के साथ ही साथ, पीएचएफ सदस्यों के 
बीच समन्वय करते हुए पूरे अध्ययन में कड़ी मेहनत से काम किया है। प्रतिभागी संगठनों और 
परियोजना टीम, भाषा के कार्यालय की ओर से विपुल कपाडिया और प्रशांत गायकवाड़ ने परियोजना 
में समन्वयन का कार्य किया।| 


भाषा उन विशेषज्ञों की विशेष रूप से आभारी है, जिन्होंने अहमदाबाद और तेजगढ़ में आयोजित 
अभिविन्यास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं में अपना समय दिया है-विनोद मल (सेवानिवृत आईपीएस 
अधिकारी, गुजरात), भरत विटकर (सामाजिक कार्यकर्ता-पुणे), रॉक्सी गागडेकर (बीबीसी 
संवाददाता-अहमदाबाद), और मंयक सिन्हा (प्रैक्सिस संस्थान-दिल्ली), शमशाद पठान (एडवोकेट 
अहमदाबाद) और मनीषी जानी (लेखक और कवि-अहमदाबाद)। इन कार्यशालाओं में विशेषज्ञों के 
साथ-साथ पीएचएफ की गजाला पॉल और भाषा की डॉ सोनल बक्षी ने भी भाग लिया। इन 
कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए अपना स्थान प्रदान करने के लिए गुजरात विद्यापीठ और 
आदिवासी अकादमी-तेजगढ़ का भी धन्यवाद | 


प्रोजेक्ट के अंतरगत बनी फिल्मों की शूटिंग के लिये कैमरा मैन सर्वेश हाड़ा, अश्विनी, जिशान पठान, 
सुशील कुमार, पल्लव थुडगर, सिद्धार्थ गोरांगे और कुशल बटुंगे जो स्वयं परियोजना समन्वयक और 
अधिकारियों के साथ समुदाय के सदस्यों का साक्षात्कार लेने गये थे, उनके भी शुक्रगुजार हैं। इन 
फिल्मों का संपादन स्मित तन्ना और मनोज भुवालडी ने किया है। रंगमंच निर्देशक और फिल्म निर्माता 
दक्षिण बजरंगे ने फिल्मों के अंतिम संपादन का मार्गदशन करके और अंतिम रूप देकर महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है। भाषा डीएनटी के उन सदस्यों की भी आभारी है, जिन्हें फिल्मों में दिखाया गया है। 
किशन नाथ कालबेलिया, जयराम मीना और राम भाई (कार चालक) की भी, जिन्होंने क्षेत्र में सहायता 
की है। प्रस्तूत रिर्पोट का हिन्दी अनुवाद फिरोज खान, सेजल राठवा, प्रभात व मदन मीणा द्वारा किया 
गया है। 


परियोजना समन्वयक डॉ मदन मीणा ने कार्यक्रम अधिकारी आतिश इन्द्रेकर और जयेन्द्र राठौड़ के साथ 
मिल कर तीन राज्यों में हुए सर्वेक्षण के डेटा का विश्लेषण किया। इन्होनें प्रत्येक सर्वेक्षण प्रपत्र में से 
छोटे से छोटे विवरण को लेकर विस्तृत रिर्पोट तैयार की, और साथ ही साथ फिल्म निर्माण का समन्वय 
करने के विशाल कार्य को पूरा किया है। इसके लिए वे सराहना के पात्र हैं। उन्होंने जमीनी हकीकत 
को दर्ज करने के लिए मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात में डीएनटी बस्तियों का कई बार दौरा किया । 
इस कार्य ने रिर्पोट और फिल्मों को समृद्ध किया है जो नीति निर्माण और डीएनटी की समस्याओं की 
वकालत के लिए बहुत योगदान देगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्होंने सर्वेक्षणकर्ताओं के साथ सतत 
सम्पर्क बनाए रखा, जानकारी एकत्र कर, मामलों का अध्ययन कर यह रिर्पोट तैयार की है। इन्होनें 
कोविड महामारी के दौरान जरूरतमंद डीएनटी परिवारों के लिए राहत कार्य भी चलाया। इस कार्य ने 
भाषा, प्रतिभागी संस्थाएं और डीएनटी समुदाय के नेताओं के बीच में एक मजबूत रिश्ता बनाया है। हमें 
उम्मीद है कि यह अध्ययन देश भर में फैले कई डीएनटी समुदायों की स्थिति के बारे में प्रकाश डालेगा 
और उनकी गरिमा, विकास और अच्छे भविष्य के लिए जमीन तैयार करेगा | 


संध्या गज्जर 
पूर्व मैनेजिंग ट्रस्टी 
भाषा अनुसंधान और प्रकाशन केन्द्र, वडोदरा 
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ग्राक्कथन 


भाषा संस्था कई आयामों में अभिव्यक्ति के विचार से जुड़ी है। यह वर्तमान समय के समुदायों की 
लुप्तप्राय और खोई हुई भाषाओं का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करती है। 'लोक भाषा सर्वेक्षण' की 
अनूठी पद्धति के माध्यम से, यह निरंतर अनुसंधान और दस्तावेजीकरण के माध्यम से कमजोर समुदायों 
की समकालीन आवाज में योगदान देती है। 


डीएनटी समुदायों को अन्य कमजोर और हाशिए के समुदायों की तुलना में बदतर स्थिति का सामना 
करना पड़ा है। राज्य व्यवस्था द्वारा उन्हें न केवल भुला दिया गया है बल्कि “अदृश्य” कर दिया गया है, 
उन्हें राज्य के अंगों द्वारा आपराधिक जनजातियों' के रूप में 'याद' किया जाता है - जिस तरह 450 
से अधिक साल पहले औपनिवेशिक शासकों ने उनका वर्णन किया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी, 
सरकार द्वारा अपराधी जाति अधिनियम 4874 की अधिसूचना रद्द करने और नागरिकता के अधिकारों को 
देने का वादा पूरी तरह से अपर्याप्त साबित हुआ है। आदतन अपराधी अधिनियम को निरस्त करने के 
लिए एनएचआसी की सलाह के बावजूद और राज्य सचिवों के साथ एनएचआरसी की उच्च स्तरीय 
बैठक (45 फरवरी 2000) के बावजूद, आदतन अपराधी कानून अभी भी बना हुआ है और अधिकांश 
राज्यों में पुलिस द्वारा इसका सख्ती से पालन किया जाता है। 


राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में हुआ यह सर्वेक्षण डीएनटी समुदायों की वर्तमान दशा और 
दिशा का विस्तृत विवरण देता है। विभिन्न राज्यों और जिलों में इन समुदायों का कोई एक समान 
सामाजिक वर्गीकरण नहीं है - चाहे वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हो। 
इससे उन्हें आरक्षण नीति का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। 


इसके अलावा, इन समुदायों को गंभीर गरीबी (गरीबी रेखा से नीचे 90 प्रतिशत से अधिक), निरक्षरता 
(सर्वेक्षण में साक्षरता दर लगभग 45 प्रतिशत है), और बेरोजगारी (0. प्रतिशत लोगों को सरकारी नौकरी 
मिलती है) द्वारा चिह्नित किया गया है। मॉब लिंचिंग, प्रभुत्वशाली वर्गो द्वारा उत्पीड़न, पुलिस अत्याचार, 
अवैध हिरासत और हिरासत में मौतों के असंख्य मामलों के साथ, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों दोनों में 
जातिगत भेदभाव मौजूद है। इन सभी को अनुबंध में उल्लिखित केस स्टडी के साथ रिपोर्ट में दर्शाया 
गया है । 


श्री भीकू रामजी इदते की अध्यक्षता में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (एनसीडीएनटी) के 
लिए अंतिम राष्ट्रीय आयोग ने 2048 में अपनी रिपोर्ट जारी की। इसमें लगभग 269 डीएनटी और एनटी 
समुदायों को अलग से सूचीबद्ध किया जो आरक्षित श्रेणियों के तहत अवर्गीकृत रह गए हैं। 


इन समुदायों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गठित विभिन्न बोर्डौ/आयोगों के पास 
बहुत कम बजट होता है और इनकी वैधानिक स्थिति और महत्ता कमजोर है, इसलिए वे स्वयं अप्रभावी 
और अदृश्य रहे हैं और उन्होंने जो सिफारिश की है उसका वास्तविक कार्यान्वयन बहुत कम हुआ है। 
यह रिपोर्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत की गई है और यह भारत की 42 
करोड़ जनसंख्या वाले वर्ग के विकास से घोर वंचित होने पर प्रकाश डालती है। यह जनसंख्या और 
उसकी स्थिति आधिकारिक रूप से दर्शाती है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में इसका आवश्यक महत्व है 
लेकिन वह महत्व अभी तक हासिल नहीं किया गया है। 


छह फिल्में जो रिपोर्ट का एक सहयोगी हिस्सा हैं, निश्चित रूप से इन समुदायों की आवाज और पहुंच 
को बढ़ाएगी | 


यह व्यापक सर्वेक्षण डीएनटी के साथ आगे के विकास कार्यो को करने के लिए परियोजना के अगले 
चरण में भाषा के साथ आने के लिए तीन राज्यों में पहले से ही डीएनटी समुदायों के साथ काम कर 
रहे सामाजिक संगठनों के बीच एक मजबूत नेटवर्क और समझ बनाने में सक्षम होगा । 


मेरा विशवास है कि भाषा के इस श्रमसाध्य प्रयास से, जिसे, पॉल हैमलिन फाउंडेशन द्वारा उदारतापूर्वक 
सहयोग दिया है, विभिन्न एजेंसियों के कार्यो को डीएनटी के पक्ष में जोड़ने में मदद करेगा। यह उन्हें 
अपने स्वयं के जीवन के प्रबंधन और राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने में एक मजबूत आवाज देगा | 


विभा पुरी दास 
पूर्व अध्यक्ष, भाषा अनुसंधान और प्रकाशन केंद्र, वडोदरा, 
सेवानिवृत्त-आईएएस, पूर्व सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार 


प्रस्तावना 


पॉल हेमलिन फाउंडेशन (पीएचएफ) से प्राप्त अनुदान द्वारा, भाषा अनुसंधान और प्रकाशन केन्द्र ने 
“वॉयसिंग द कम्युनिटी : ए स्टडी टू कैप्चर द ट्रांजिशन ऑफ एट कम्युनिटीज फ्रॉम बीइंग नोमेडिक 
कम्युनिटीज टू डीनोटिफाइड एण्ड नोमेडिक ट्राईब्स एण्ड देअर कनटेम्पोरेरी स्टेटस एण्ड लिव्ड रिअलिटी 
इन राजस्थान, मध्यप्रदेश एण्ड गुजरात” शीर्षक से अनुसंधान और सर्वेक्षण परियोजना शुरू की। 
परियोजना के तहत चुनिंदा समुदायों का “समुदाय और स्थान विशिष्ट” अध्ययन करने का निर्णय लिया 
गया | जिसमें दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया - एक उनके ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
आख्यानों का दस्तावेजीकरण करते हुए उनकी जीवंत वास्तविकता को कैप्चर करते हुए उनकी वर्तमान 
स्थिति तक कैसे पहुंचे, और दूसरा इन सब को देखते हुए भविष्य क्या दर्शाता है। डीएनटी की वर्तमान 
स्थिति को सुधारने के लिए, नागरिकता के अधिकार, सामाजिक स्थिति, बच्चों और मात-पिता के बीच 
शिक्षा, उनके व्यवसाय और आय, आवास, बुनियादी सुविधाओं की स्थिति, स्वास्थ्य, प्रवास, अत्याचार और 
आपराधिकरण, राजनीतिक आकांक्षाओं की भागीदारी, आदि मुद्दों को शामिल करते हुए सर्वेक्षण किया 
गया था। सर्वेक्षण के निष्कर्षां ने हमें स्थान विशेष सिफारिशों की पेशकश करने मे भी मदद की है। 


परियोजना की अवधि अक्टूबर 2048 से सितंबर 2020 तक दो साल के लिए थी, लेकिन अकल्पित 
कोविड-49 महामारी की स्थिति की वजह से क्षेत्र स्तर के सर्वेक्षण के लिये यात्रा को काफी हद तक 
प्रभावित किया जिसने अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया। परियोजना का समन्वय करने के लिए 
भाषा ने एक परियोजना समन्वयक, दो परियोजना अधिकारी और एक लेखाकार को नियुक्ति किया। तीन 
राज्यों - राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश में 49 सर्वेक्षकों को शामिल करते हुए 433 स्थानों में 2274 घरों 
को कवर करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। पांच सगंठनों बूधन थियेटर (अहमदाबाद), मुस्कान 
(भोपाल), जन साहस (मंदसौर), कोटा हैरिटेज सोसाइटी (कोटा) और ग्रामीण शिक्षा केन्द्र (सवाईमाधोपुर) 
ने अपने सामुदायिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्वेक्षण के लिए आवश्यक कार्य क्षेत्र में भाग लिया। 
भाषा ने आठ क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया और बड़ौदा, तेजगढ़, अहमदाबाद 
और भोपाल में सर्वेक्षणकर्ताओं की कार्यशालाओं का आयोजन किया। परियोजना के अंत में भागीदार 
संगठनों के साथ व्यापक योजना और समीक्षा बैठकें ऑनलाईन और उनके क्षेत्रीय स्थानों पर आयोजित 
की गई | 


vi 


भाषा ने उन संवेदनशील मुद्दों पर गौर करने के लिए एक नैतिक समिति का भी गठन किया, जिनकी 
सर्वेक्षण के मुद्दों की जांच करने की आवश्यकता थी। समिति ने सर्वेक्षण किए गए परिवारों के 
व्यक्तिगत विवरण का रिर्पोट में खुलासा नहीं करने का निर्णय लिया। क्षमता निर्माण कार्यशालाओं में 
विभिन्‍न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को डीएनटी की पृष्ठभूमि, उनकी चिंता के मुद्दों, कानूनी और संवैधानिक 
अधिकारों, मीडिया, वकालत, नेटवर्किंग, और युवाओं में नेतृत्व का निर्माण करनें के बारे में 
भागीदार-संगठनों और चयनित सर्वेक्षणकर्ताओं को तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। इन 
कार्यशालाओं ने उन संगठनों के बीच व्यापक सोच को जन्म दिया है जो अब तक विशिष्ट स्थानों में 
डीएनटी समुदायों के बीच सीमित विषयों के साथ काम कर रहे हैं। इन तरीकों के साथ, यह आशा की 
जाती हैं कि परियोजनाओं के अगले चरण में विभिन्‍न विकास कार्यो को शुरू करने के लिए अधिक 
सगंठनों और बड़े क्षेत्रों राज्यों को शामिल किया जाएगा। 


वर्तमान परियोजना के तहत, आधे घंटे की अवधि की छह फिल्में भी बनाई गई है, जिनमें सर्वेक्षण के 
तहत आठ में से छह समुदायों को उनके स्थानों और चिंता के मुद्दों को शामिल किया गया है, जो 
रिर्पोट में अच्छी तरह से वर्णित है। ये फिल्में डीएनटी की वर्तमान स्थिति को उजागर करने और 
मीडिया और सरकार के साथ वकालत करने में मदद करेंगी | 


रिर्पोट में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा स्थापित विभिन्न विनियमों और अधिनियमों के माध्यम से 
डीएनटी के 450 से अधिक वर्षों के इतिहास, उनके आपराधिकरण और कलंक को शामिल किया गया 
है, जिनमें से 487। का आपराधिक जनजाति अधिनियम (सीटीए) सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न 
संशोधनों को भी सूचिबद्ध किया गया है जो देश भर में लगभग 494 डीएनटी को “आपराधिक 
जनजातियों' के रूप में चिन्हित करने के लिए हुए है। इसके बाद, यह डीएनटी के समृद्ध सांस्कृतिक 
इतिहास पर भी प्रकाश डालता है जो अभी भी उनकी यादों में जीवित है। यह वह विषय है जिसे आम 
तौर पर सामाजिक वैज्ञानिकों द्धारा उपेक्षित किया जाता है। रिर्पोट ने खुद समुदायों की आँखो से देखने 
की कोशिश की है, जो की दस्तावेजी संदर्भो द्वारा प्रदान किए गए विरोधाभासों के साथ है कि बाहरी 
दुनिया ने उन्हें कैसे देखा है। ब्रिटिश सर्वेक्षक और प्रशासक मुख्य रूप से डीएनटी के बीच विकास 
मानकों से सबंधिक सर्वेक्षण निष्कर्ष के डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि डीएनटी स्वतंत्रता के बाद 
के युग में एक दुर्भाग्यपूर्ण हाशिए पर जीवन जी रहे हैं। ग्रामीण बस्तियों और लिंग विशिष्टता के सदंर्भ 
में देखा जाए तो स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। महिलाएं, बच्चे और निरक्षर आबादी हर तरह के 
शोषण और अत्याचार का शिकार दिखाई देती है। मीडिया, पुलिस, प्रशासन और राजनेता इन मुद्दों पर 
चुप्पी साधे हुए हैं। डीएनटी की आर्थिक, सामाजिक और मानवाधिकार स्थितियाँ जस की तस बनी हुई 
है। 


दैनिक अस्तित्व के लिए लड़ते हुए, डीएनटी निरंतर सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन के लिए खुद को 
संगठित करने में असमर्थ हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्ष सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीज) की पृष्ठभूमि में इन 
समुदायों की एक काली तस्वीर पेश करते हैं, जिसे भारत वर्ष 2030 तक हासिल करने की आकांक्षा 
रखता है। यह अनुमानित आशा पाखंडी लगती है। भाषा के संस्थापक ट्रस्टी, डॉ. गणेश देवी और 
संगठन की संरक्षक स्वर्गिय श्रीमती महाश्वेता देवी ने एनसीडीएनटी आयोग की सिफारिशों और टीएजी 
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रिर्पोट को क्रमिक सरकारों द्वारा स्वीकार करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरे आयोग 
की स्थापना और इसकी रिर्पोट जारी होने के बाद भी उन्होंने कभी दिन का उजाला नहीं देखा। 


इस अध्ययन का उद्धेश्य डीएनटी समुदायों की स्थिति का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिये तीन 
राज्यों - राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश में शामिल आठ समुदायों के विशिष्ट और साझा मुद्दों को 
सामने लाना था। तीन वर्षो में फैली इस परियोजना रिर्पोट ने इसके तहत प्रस्तावित निम्नलिखित 
उद्देश्यों को प्राप्त किया है। 


ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और डीएनटी की समकालीन जीवन स्थिति | 

डीएनटी की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और उनका दावा 'हम कौन है'। 

नागरिकता और पात्रता अधिकारों तक पहुंच की स्थिति । 

उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को प्रभावित करने वाली वैधानिक स्थिति | 
शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और आय, प्रवास, भेदभाव, अत्याचार, राजनीतिक भागीदारी आदि के 
विषयों को कवर करने वाले ग्रामीण-शहरी और लिंग के अनुसार 3 राज्यों में डीएनटी की 
तुलनात्मक स्थिति | 

6 संसाधन मानचित्रण | 

7 भविष्य के विकास कार्यो के लिए समुदाय और स्थान विशिष्ट सिफारिश की प्रस्तावना | 

8 पांच संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) का एक नेटवर्क और उनकी क्षमता 
निर्माण। यह भाषा के अगले चरण के काम को जमीनी स्तर और नीति स्तर पर डीएनटी के 
साथ आगे के विकास कार्य करने की सुविधा प्रदान करेगी | 
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परियोजना अध्ययन के तहत की गई सिफारिशों को राज्य और केन्द्र सरकारों, नीति नियोजकों, राष्ट्रीय 
डीएनटी आयोग और राज्य कल्याण के बोर्ड/निगमों, गैरसरकारी संगठनों, स्कूलो / कॉलेजों / 
विश्वविद्यालयों, पुलिस विभागों, नागरिक समाज, मीडिया के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ताकि विकास 
और नीति निर्माण के लिए उपाय किए जा सकें। इसे सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए, इस 
रिर्पोट का हिंदी में भी अनुवाद किया जा रहा है ताकि यह सर्वजनों के लिए सुलभ हो और उनके 
अधिकारों की वकालत का एक माध्यम बन सके | 


यह अध्ययन एक ऐसा मॉडल है जिसे सरकारी और गैरसरकारी संगठनों द्वारा देश भर में बड़ी संख्या 
में फैले डीएनटी समुदाय को कवर करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। भाषा हमेशा अपने 
संसाधनों को साझा करने और डीएनटी के विकास के लिए सहायता प्रदान करने में प्रयासरत है। यह 
डीएनटी के घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और व्यवस्थित जीवन शैली और समकालीन समय में उनके बदलते संदर्भ 
को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट विकास मानकों /सूचकांको पर काम करना जारी रखेगी | 


डॉ. मदन मीणा 


परियोजना समन्वयक 
ट्रस्टी, भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केन्द्र, वडोदरा 
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सीआरपीसी 
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डीएनटी 
इपीओएस 
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संकेताक्षर 
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ग्रामीण शिक्षा केन्द्र (सवाई माधोपुर, राजस्थान में स्थित एनजीआ) 
मानव इम्युनोडेफिशएंसी वायरस 

आदतन अपराधी अधिनियम 

स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र 

केन्द्र-एकीकृत बाल विकास सेवाएं 

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 

पहचान पत्र 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 

भारतीय दंड संहिता 

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक 

जनधन आधार मोबाइल प्रवेश 

कोटा हैरिटेज सोसाइटी (कोटा, राजस्थान में स्थित एनजीओ) 
खादी और ग्रामोद्योग आयोग 

तरल पेट्रोलियम गैस 

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद 

राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति राष्ट्रीय आयोग 
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 

भारत के विकास के लिए बनाई राष्ट्रीय संस्थान 
मुख्यमंत्री अमृतम (गुजरात की योजना) 

मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य (गुजरात की योजना) 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 
मध्यप्रदेश 

मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 
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नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर 

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 

राष्ट्रीय लद्यु उद्योग निगम 

घुमन्तू जनजाति 

अन्य पिछड़ा वर्ग 


ओटीपी वन टाइम पासवर्ड 


पीडीएस जन वितरण प्रणाली 

पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर 

पीएचएफ पॉल हैमलिन फाउंडेशन 

पीएचएच प्राथमिकता वाला घर 

पीओसीएसओ यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा 

पीएमएवाएजी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 

पीएमएवाए-आर प्रधानमंत्री आवास योजना (रूरल) 

पीएमएवाए-यु प्रधानमंत्री आवास योजना (अरबन) 

पीएम-जेएवाए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 

आरएजी राइट एक्शन ग्रुप 

आरआइ राजस्व निरीक्षक 

आरपीएफ रेलवे पुलिस बल 
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एससीइआरटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रषिक्षण परिषद 

एसडीजीएस सतत विकास लक्ष्य 

एसडीएम अनुमंडल पदाधिकारी 

एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी 

एसईसीसी सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 

एसएचआरसी राज्य मानवाधिकार आयोंग 

एसजेइडी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 

एसएनटी अर्ध-घुमंतू जनजाति 

एसटी अनुसूचित जनजाति 

एसटीएफ स्थायी कार्यबल 

टीएजी तकनीकी सलाहकार समूह (विमुक्तों के लिए) समाजिक न्याय और 
अधिकारिता मंत्रालय के तहत गठित 

टीबी क्षय रोग 

युजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

यूएचसी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 
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वीएओ ग्राम प्रशासनिक कार्यालय 


परिचय 


मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों में तीन साल के सर्वेक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के बाद 
विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी) पर वर्तमान रिपोर्ट का अंग्रेजी संस्करर्ण वर्ष 2024 में जारी 
किया गया था जो दो पहलुओं पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। सबसे पहले आपराधिक 
जनजाति अधिनियम (सीटीए) को 4874 में भारत के चौथे वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा अविभाजित भारत में 
लागू किया गया था। वर्ष 2024 में 42 अक्टूबर को भारत ने सैंकड़ों जाति आधारित पेशेवर सेवा प्रदाता 
समुदायों के आपराधीकारण के बर्बर कृत्य (सीटीए) के 450 साल पूरे किए, जिन्हें इसके दायरे में लाया 
गया था। दूसरा भारत ने 2027 में स्वतन्त्रता के 75 वर्ष पूरे किए, लेकिन सीटीए के तहत आपराधिक 
प्रकार के रूप में चिन्हित समुदायों को अपराधिकता का कलंक भुगतना पड़ रहा है, वे अभी भी आदतन 
अपराधी अधिनियम का खामियाजा भुगत रहे हैं। यद्यपि राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग द्वारा 45 फरवरी 
2000 को एक उच्च स्तरीय बैठक में इसको निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था,' 
लेकिन सरकार द्वारा इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया। जिसके कारण पुलिस, वन अधिकारियों 
और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा डीएनटी को लगातार परेशान किया जा रहा है। डीएनटी को 
नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए आपराधिकता के विषय ने समाज के सामान्य मानस में भी गहराई 
से प्रवेश किया है। इस प्रकार इन समुदायों का कलंक और पिछड़ापन आजादी के 75 साल बाद भी 
जारी है। 


भारत का संविधान नागरिकों को नागरिकता के अधिकारो की गारंटी देता है लेकिन निरक्षरता के कारण 
सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन, राजनीतिक भागीदारी की कमी और आपराधिकता के कलंक की वजह से 
नागरिकता के अधिकारों के संबंध में डीएनटी की आवाज को दबा दिया गया है। विभिन्न जातियों में 
विभाजित और बड़े पैमाने पर बिखरे हुए, इन समुदायों की दृश्यता एक अत्यधिक आबादी वाले देश 
भारत में अनुपस्थित है। डीएनटी की अधिकांश पारम्परिक प्रथाओं को वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा, 
राज्य उत्पाद शुल्क और भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी की रोकथाम आदि से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों 
द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इससे स्वदेशी ज्ञान और आजीविका का अपूरणीय नुकसान हुआ है। इन 
समुदायों के बीच बढ़ता अवसाद उन्हें शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है जो 
शोषणकारी कार्य प्रथाओं का शिकार हो जाते हैं और बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच के बिना मलिन 


। राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग की 45 फरवरी 2000 को हुई उच्च स्तरीय बैठक | 


बस्तियों में गंभीर परिस्थितियों में रहते हैं। विभिन्‍न आयोगों के गठन के बाद भी उनके लिए कोई ठोस 
कार्य योजना नहीं बन पाई। ये समुदाय कभी भी राजनीतिक दलों के जनादेश में नहीं आते हैं, ना ही 
उनके घोषणा-पत्रों में उनका नाम होता है। उनके वोट आमतौर पर उनके समुदाय के नेताओं को 
रिश्वत, मदिरा या अन्य प्रलोभन देकर छीन लिये जाते हैं। 


डीएनटी समुदायों द्वारा सामना किये जाने वाले मुद्दों का आकलन करने के लिए गठित आयोगों और 
समितियों द्वारा प्रस्तुत विभन्न रिपोर्टों में उनकी आबादी लगभग 4500 समुदायों में बटी हुई दिखाई देती 
है, जो कुल भारतीय आबादी का १0 प्रतिशत है यानि कि लगभग 45 करोड़ है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय 
जनगणना में उनकी अलग से गणना नहीं की गई है, जिससे उनके निश्चित आंकड़ो? का पता लगाना 
मुश्किल है। उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा 
वर्ग (ओबीसी) आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत शामिल हैं, लेकिन वे इन श्रेणियों के भीतर संपन्न समुदायों की 
उपस्थिति के कारण किसी भी लाभ को लेने में अक्षम हैं। आरक्षित जातियों के सम्पन लोग उनके हिस्से 
का एक बड़ा हिस्सा छीन लेती हैं। डीएनटी समग्र रूप से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक 
अनुसूचियों के तहत एक अलग सामाजिक श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। जो सीटीए के 
उन्मूलन के बाद सरकार का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था। 


देश भर में डीएनटी के एक समान वर्गीकरण का अभाव सबसे बड़ी दुविधा है, यह समुदाय अलग-अलग 
राज्यों में बिखरी हुई आरक्षित श्रेणीयों के साथ-साथ डिनोटिफाईड ट्राइब अर्थात विमुक्त जाति 
(डीएनटी) और नोमेडिक ट्राइब (एनटी) सूचियों में भी अलग-अलग वर्गीकृत है। हमारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में 
पाया गया है कि एक ही समुदाय या जाति समूह में होने के बावजूद, उन्हें एक ही तहसील और जिले 
के भीतर ही अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है। भारतीय आबादी की जाति और उपजाति व्यवस्था 
की जटिल प्रकृति और उनके बारे में सामाजिक मानवशास्त्रीय अध्ययनों की कमी, सरकारी अधिकारियों 
के लिये उन्हें सही ढंग से पहचानना मुश्किल बना देती है। इस प्रकार, वे जाति प्रमाण पत्र और अन्य 
पात्रता दस्तावेजों? को पाने के लिए भटकते हैं, जो कि शिक्षा, रोजगार और डीएनटी के अन्य बुनियादी 
अधिकारों को प्रभावित करते हैं। श्री भीखू रामजी इदाते की अध्यक्षता में गठित विमुक्त, घुमंतू व 
अर्दघुमंतू राष्ट्रीय आयोग (एनसीडीएनटी) ने 2048 में जारी अपनी रिपोर्ट में लगभग 269 ऐसे डीएनटी, 
एसएनटी और एनटी समुदायों को सूचीबद्ध किया है, जिन्हें आरक्षित श्रेणियों के तहत अवर्गीकृत छोड़ 
दिया गया है। रैनके और इदाते आयोगों ने समुदायों की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न सिफारिशें की 
है, लेकिन इनमें से अधिकांश किसी प्रभावी अनुवर्ती या अधिकारिक इच्छा की कमी के कारण लागू नहीं 
हुई हैं। इन समितियों और आयोगों ने सर्वसम्मति से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि डीएनटी 
समुदाय 'गरीबों में गरीब', 'हाशिए पर' और 'दलित' समुदाय हैं, लेकिन सरकार की नीतियाँ उनके 
पुनर्वास के लिए असफल रही हैं। 


उदाहरण के लिए इस सर्वे के समय मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में, बेड़िया समुदाय को जाति प्रमाण पत्र 
जारी करने के लिए 4950 के दशक के आवासीय प्रमाण पत्र मांगे जा रहा थे। ऐसी स्थिति में जब 


2 उनकी जनसंख्या का संदर्भ केवल 4934 की अंतिम जनगणना से लिया गया है। 
3 रैनके आयोग की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत डीएनटी में किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की कमी है और 
98 प्रतिशत भूमिहीन हैं । 


बेड़िया समुदाय युगों से खानाबदोश रहा है, उनमें से किसी के पास भी ऐसे कागजों का दस्तावेजीकरण 
होना असंभव है। ऐसी स्थिती में डीएनटी समुदाय का पुनर्वास करना आसान नहीं हैं। वास्तविक 
असमानताओं के कारण कई समस्यायें खड़ी हैं। डीएनटी समुदायों की आवाज से संवैधानिक एजेंसियों 
और राजनीतिक दलों के रवैये पर भी कोई फक नहीं पड़ता। उन्हें अनसुना किया जाता रहा है। 


रिर्पोट में देखने में आया है यदि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास आवश्यक रिकॉर्ड तो हैं लेकिन नाम 
और पते में कई असमानताएँ हैं, जिसकी वजह से ये सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण करते समय 
मेल नहीं खाते हैं। यह उन्हें आरक्षण, खाद्य सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, भूमि अधिकार, मूल निवास, स्वास्थ्य 
बीमा आदि के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य बनाते हैं । 


समुदाय के भीतर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो उन्हें पीछे रखते हैं। इन समुदायों में प्रचलित जटिल जाति 
व्यवस्था के कारण, डीएनटी गंभीर रूप से विभाजित हैं। इसलिए केंद्रीयकृत राजनीतिक नेतृत्व 
अनुपस्थित है। इस प्रकार वे राज्य और प्रमुख वर्गो, दोनों द्वारा शोषण के स्रोत हैं। अंधविश्वास, भय 
और पूर्वजों के संकल्पों में गंभीर विशवास उन्हें विकास पथ से दूर रखता है। उदाहरण के लिए हाल ही 
में गाडिया लुहार समुदाय ने स्थाई बसने का निर्णय लिया और जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो रही 
है। अन्यथा उन्होंने महाराणा प्रताप से जो वादा किया था, उसके चलते उन्हें 500 से अधिक वर्षां तक 
बैलगाड़ियों में भटकते रहने के लिए प्रेरित किया था। इसी तरह पारधी समुदाय के कई लोग इस डर 
से सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए नहीं जाते कि वे वहाँ से जिंदा नहीं लौटेंगे। डीएनटी समुदाय 
भी नपुंसकता से संबंधित शंकाओं के कारण कोविड टीकाकरण कार्यक्रम से दूर रहे हैं और टीके के 
कारण संभावित मौतें पूरे डीएनटी समुदायों को खत्म करने को लेकर डराती रही हैं। इसलिए वे विकास 
के अंधकार में रहना जारी रखे हुए हैं । 


डीएनटी के आपराधीकरण का इतिहास 


भारत के श्रूखलागत क्रमिक विकास की कड़ी में औपनिवेशिक शासन द्वारा कई डीएनटी समुदायों को 
“वंशानुगत आपराधिक वर्ग” के रूप में वर्गीकृत किया गया। सल्तनत / मुगल और ब्रिटिश इंपीरियल 
रिकॉर्ड में इन वर्गो का पेशेवर सेवा प्रदाताओं के रूप में उल्लेख है - जैसे योद्धा, उपकरण निर्माता, 
व्यापारियों का माल ढोने वाले, वन्यजीव शिकारी, मनोरंजनकर्ता, पारंपरिक चिकित्सक, संगीतकार, 
वंशावली वाचक आदि लेकिन वे किसी भी आपराधिक कर्म से जुड़े हुए नहीं थे। सन्‌ 4757 में ईस्ट 
इंडिया कंपनी के आगमन और मुगल साम्राज्यों के पतन के बाद इन वर्गों के बीच अवसाद की स्थिति 
पैदा हुई । मुगल साम्राज्य के सैनिकों व उनकी सेवा में कार्यरत लोगों को अपने दम पर जीवित रहने के 
लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। इसी समय ईस्ट इंडिया कपनी द्वारा वन स्रोतों के व्यावसायिक शोषण 
के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और वनवासियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ क्योंकि यह वनवासियों के लिए 
उनकी आजीविका और आवास को खतरा था। पारधी, सांसी, कजर और मोगिया जैसे वनवासी समुदायों 
को जंगल छोड़ भटकते हुए जीवन जीने और खरगोश और तीतर जैसे छोटे शिकार पर जीवित रहने के 
लिए मजबूर किया गया। वे इधर-उधर घूमते और शायद ही कभी भूख के लिए फसल चुराते। इन्हें 
नापसंद किया जाने लगा, क्युंकि वे हथियार चला सकते थे, इसलिये राज्य और अंग्रेजों को उनसे डर 


था। उन्हें गाँवों में बसने की इजाजत नहीं थी इसलिए उन्होंने तंबू लगाए, जंगल की परिधि या गाँव की 
गौचर व बंजर भूमि पर खुले में रहने लगे थे। 


48वी शताब्दी में बिखरते मुगल साम्राज्य के पीछे छूटे सैनिकों ने लूटपाट शुरू कर दी थी जो कि ईस्ट 
इंडिया कम्पनी की स्थापना के लिए खतरा बन गए। इस तरह की परेशानी को नियंत्रित करने के लिए 
विलियम हैनरी स्लीमैन को भारत में (4828-29 के दौरान) मध्य प्रदेश के जबलपुर और सागर जिले में 
संगठित सैनिक गिरोहों को कुचलने के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में अधिकृत किया गया था। यह ऐसा 
समय था जब कई भारतीय राज्यों और प्रांतों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए 
थे, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य थे। विलियम स्लीमैन को इंदौर से कोलकाता तक 
सशस्त्र संघर्षो का दस्तावेजीकरण करने के लिए तैनात किया गया था। पैदल सैनिकों और भटकती 
जनजातियों के बारे में उनकी समझ ने इन जातियों और समूहों की पहचान 'ठग' या “अपराधी 
जनजातियों' के रूप में की। इसने भारत में एक 'वंशानुगत अपराधी वर्ग" के अस्तित्व के बारे में इंग्लैंड 
को एक संदेश भेजा और इसने आपराधिक जनजाति अधिनियम के लिए एक आधार तैयार किया | 4857 
के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम ने ब्रिटिश प्रशासन को भटकती जनजातियों में से कई पर स्वतंत्रता सेनानियों 
के जासूस, दूत और सहायक के रूप में काम करने का संदेह हुआ। 4858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट 
इंडिया कपनी से हाथों से लेकर भारत का शासन संभाला | ब्रिटिश अधिकारियों को संदिग्ध समुदायों का 
सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट अपने गृह विभाग को भेजने के लिए कहा गया। 4869 इई. में लॉड मेयो को 
कलकत्ता में भारत के चौथे वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पहली जाति आधारित 
जनगणना शुरू की, जो 87 में जारी की गई। जनगणना में भारतीय समाज के एक वर्ग को, एक 
आपराधिक वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह वास्तव में भारतीय जातियों, उपजातियों और उनकी 
सामाजिक संरचनाओं की जटिलता के बारे में ब्रिटिश अधिकारियों की समझ की कमी का परिणाम था। 
अंततः 42 अक्टूबर 4874 को पंजाब, अवध और उत्तर-पश्चिम प्रान्त में आपराधिक जनजाति अधिनियम 
'सीटीए' लागू कर दिया गया। सेंकड़ो जातियां इसके दायरे में आ गई जिन्हें 'आपराधी जाति' करार कर 
दिया गया। 


सीटीए 4874 से पहले आपराधिकता से निपटने के लिए पहले से ही ब्रिटिश सरकार के नियम और 
अधिनियम थे। उदाहरण के लिए 4793 ईस्वी का अधिनियम हज लोगों को आपराधिक गतिविधियों से 
दंडित करने के लिए था। ठगी और डकैती गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए, अधिनियम %35 को 
4839 में बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत सड़कों और रेलवे पर हो रहे जघन्य अपराधों को 
दबाने के लिए विशेष ठग और डकैती विभाग की स्थापन की गई थी। भारतीय दण्ड संहिता (आइपीसी) 
4860 में और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 4864 में अपराधियों को दंडित करने और सजा 
देने के लिए लागू की गई थी। पहला भारतीय वन अधिनियम 4865 में ब्रिटिश सरकार को पेड़ों से 
आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी वन घोषित करने और उसके प्रबंधक के लिए नियम बनाने का 
अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। सरकार मुख्य रूप से लकड़ियों का उपयोग रेलवे लाईन 
बिछाने के लिए स्लीपर बनाने के लिए किया करती थी। इसने कई आदिवासी और शिकारी समुदायों 
को उनके वनों से विस्थापित कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष हुआ। 
लेकिन अंग्रेजों के लिए, ये अधिनियम और कोड पर्याप्त नहीं थे और वे एक कड़ा कानून बनाना चाहते 


थे। इसके परिणामस्वरूप सीटीए का गठन हुआ। जिसने कई जातियों को अपराधियों के रूप में चिन्हित 
किया जो ब्रिटिश सरकार के रडार पर और उनके सख्त नियंत्रण में आ गईं | 


ब्रिटिश सरकार ने कभी भी खानाबदोश जनजातियो को अपने किसी भी आर्थिक महत्व का नहीं माना | 
वे राजस्व संग्रह की उनकी प्रणाली से बाहर थी। उन्होंने उन्हें “सभ्य बनाने की अपनी नीति” के माध्यम 
से उन्हें सीटीए में डाल कर सैलवेशन आर्मी द्वारा सभ्य बनाने की कोशिश की | सीटीए के तहत बनाए 
गए बस्ती शिविर (सैटलमेंट कैम्प) इस विचार का एक उत्पाद थे। 


4944 और 4924 में सीटीए में बाद के संशोधनों ने कई समुदयों और क्षेत्रों को इसके दायरे में शामिल 
कर लिया। सीटीए 4924 को इसके तहत 494 समुदायों को सूचीबद्ध करते हुए पूरे भारत में लागू किया 
गया था। अधिनियम के तहत, स्थानीय सरकार को जनजाति, गिरोह या लोगों के वर्ग को आपराधिक 
जनजाति के रूप में सूचित करने का अधिकार था। उस समय आपराधिक गिरोह या जनजाति के नाम 
दर्ज करना जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य था। सीटीए की धारा जाए ने स्थानीय सरकार को सुधारात्मक 
बस्तियाँ बनाने की शक्ति दी। सीटीए की धारा £5 में दोषियों के लिए सजा के स्तर का वर्णन किया 
गया। सीटीए के इन विभिन्न वर्गो ने अनुचित बहुपरत प्रतिबंधों और दंडों को जन्म दिया। इससे पता 
चलता है कि कानून अपनी प्रकृति में शोषक था। इसने इसके तहत सूचीबद्ध समुदाय के एक जगह से 
दूसरी जगह आने-जाने पर प्रतिबंधित लगा दिया क्योंकि उन्हें समय-समय पर ग्राम प्रधान या पुलिस 
चौकी पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होती थी। अनुपस्थित पाए जाने पर उन्हें मुखिया या पुलिस 
अधिकारियों द्वारा दंडित किया जाता था या उनका शोषण किया जाता था, उन्हें बुरी तरह मारा-पीटा 
भी जाता था। और उन पर मुकदमा चलाया जाता था व दंड स्वरूप राशी वसूल की जाती थी। इस 
तरह के प्रतिबंधों और अमानवीय व्यवहार के कारण, निर्दोष लोग कभी-कभी वास्तव में अपराधी बन 
जाते थे। उनके बच्चों और महिलाओं को एक दयनीय जीवन जीने का सामना करना पड़ता था। 


ब्रिटिश शासन से आजादी की लड़ाई के वर्षो के दौरान भी सीटीए को निरस्त करने के लिए डीएनटी के 
पक्ष में आवाजें उठीं। 4936 में आंप्रप्रदेश के नेल्लोर में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी सेवक संघ 
की बैठक में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीटीए को अमानवीय और बर्बर करार दिया और इसकी निंदा 
की, अमृतलाल ठक्कर बापा ने सीटीए को समाप्त करने के लिए यूपी कांग्रेस कमेटी को कई ज्ञापन 
सौंपे। जब 45 अगस्त 4947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, तो भारतीय संघीय सरकार ने 4949 में इस 
कानून के अस्तित्व का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। उन्होंने इसे भारतीय 
संविधान की भावना के खिलाफ पाया | 4950 में ए. अयंगर आयोग का गठन सीटीए के तहत सूचीबद्ध 
समुदायों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया। इसके आधार पर, अपने अस्तित्व के अस्सी 
वर्षो के बाद, 3। अगस्त 4952 को सीटीए को हटा दिया गया। इस समय लगभग 494 समुदायों को 
विमुक्त कर दिया गया और बंदी शिविरों व जेलों से मुक्त कर दिया गया | 


सुक्ष्मता से देखा जाए तो क्षेत्रीय स्तर पर सीटीए 4952 से पहले कुछ स्थानीय सरकारों द्वारा हटा दिया 
गया था| लेकिन साथ ही इसे 'आदतन अपराधी अधिनियम' (एचओए) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 


* आर. शिव प्रसाद, भारत के खानाबदोश और गैर-आधिस्ाचित समुदाय भारत के लोगों पर सगोष्ठी मानव विज्ञान विभाग, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, 2045 पृठ-48 | 
` मद्रास प्रांत में इसे 4947 में निरस्त कर दिया गया जबकि बॉम्बे में 4949 में| 


एचओए के तहत, सूचीबद्ध समुदायों की पहचान आपराधिक जनजातियों से आदतन अपराधियों में बदल 
गई थी। एचओए के माध्यम से, डीएनटी की जाति के परिवरों की बजाय व्यक्तियों को लक्षित किया 
गया था। हालांकि सीटीए को निरस्त कर दिया गया, लेकिन प्रशासनिक और सामाजिक रूप से 
आपराधिकता उनके साथ बनी रही और आज भी बनी हुई है। यह उन पर स्थायी रूप से धब्बा बन 
गया है जो भारत के पच्हेतर साल से अधिक पूरे करने के बाद भी जारी है। 


डीएनटी की सांस्कृतिक और व्यावसायिक पहचान 


जब हम डीएनटी समुदायों के इतिहास में वापस जाते है तो हम पाते हैं कि वे भारतीय समाज की 
सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। सल्तनत और 
मुगल काल के संस्मरणों में इनमें से कई समुदायों को महत्वपूर्ण सेवा प्रदाता के रूप में उल्लेख किया 
गया है। उदाहरण के लिए बंजारा, शहर के बाजारों और सैन्य प्रतिष्ठानों में अनाज व हथियार के 
परिवहन में कार्यरत थे। पारधी और मोगिया समुदाय की सहायता के बिना शिकार अभियान असंभव थे। 
पारधीयों की एक उपजाति 'चीता पारधी' चीते* को वश में कर शिकार के लिए प्रशिक्षित करने के लिए 
जानी जाती थी, जो विशेष रूप से काले हिरण का शिकार करती थी। राजघरानें और रईस लोग 
शिकार अभियानों में उनकी सहायता लिया करते थे। उनकी सेवाओं के बदले, उन्हें पुरस्कृत व 
सम्मानित किया जाता था। गाड़िया लुहार समुदाय पूरे उत्तर भारत में बिखरे हुए हैं। खुद को राजपूत 
शासक महाराणा प्रताप के साथ जोड़ते हैं, जो अकबर के साथ युद्ध हार गए और जंगलों में अपना 
जीवन बिताया। जैसे ही राणा प्रताप ने चित्तौडगढ किला खोया, गाड़िया लुहार समुदाय ने उनके साथ 
भटकता हुआ जीवन जीने का संकल्प लिया जिसको वे आज तक निभाते हुए दिखाई देते हैं। गाड़िया 
लुहारों ने राणा प्रताप के शस्त्रागार के लिए हथियार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में 
उन्होंने अपना पेशा बदलकर कृषि उपकरण बनाने, व गाँव-गाँव में उन्हें बेचने का काम शुरू किया | 


नट, भाट, मिरासी और बिजोरी (कंजर की उपजाति) समुदाय मौखिक वंशावली वाचक और गायक थे। 
अपने जजमानों (संरक्षकों) का मनोरंजन करने के लिए उन्होंने कलाबाजी, संगीत प्रदर्शन और नृत्य का 
सहारा लिया। बदले में, पूरे वर्ष जीवन यापन के लिए उन्हें खाद्यान्न, कपड़े, घी, मवेशी और उपहार 
जजमानों द्वारा भेंट किए जाते थे। बेड़िया, बाछड़ा, कालबेलिया और कंजर वंशानुगत रूप से पेशेवर 
नर्तक थे जिनके पास एक समृद्ध संगीत प्रदर्शन परम्परा थी। राई, चकरी और कालबेलिया नृत्य आज 
विश्व प्रसिद्ध हैं। डीएनटी के बीच सांसी, कंजर, नट, बंजारा और बाछड़ा समुदाय देशी शराब बनाने में 
माहिर थे, जिससे उन्हें अच्छा राजस्व और स्थिरता प्राप्त होती थी। इनमें से जिनके पास कृषि योग्य 
भूमि होती थी, वे खेती करते थे। पारधी और कालबेलिया को जंगलों से एकत्रित पारंपरिक दवाओं के 
माध्यम से बीमारियों को ठीक करने का समृद्ध ज्ञान था। मदारियों ने उन दिनों लोगों का मनोरंजन 
करने के लिए सुस्त भालू, साँप और बंदरों को पकड़ा और प्रशिक्षित किया जब मनोरंजन के लिए कोई 
अन्य साधन नहीं थे। कलंदरों, फकिरों व भहरूपियों का पेशा भी ऐसा ही था। ग्वारिया (बंजारा की 
उपजाति) महिलाएँ लकड़ी के कंघे, काजल, बिंदी, चूड़ियां और महिलाओं के मेकअप और फैशन के 
सामान बेचने के लिए गाँवों में घूमती थीं। गावों व शहरों की महिलाएं उनके आने का बेसब्री से इंतजार 
किया करती थीं। 


° भारत से विलुप्त प्रजाति । 


जब तक सीटीए के तहत औपनिवेशिक शासकों द्वारा उन्हें इस रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था, 
तब तक इन भटकती जनजातियों की आपराधिकता की एक भी पहचान नहीं थी। इनमें से अधिकांश 
जातियां पेशेवर सेवा प्रदाता थी जिनकी अनिवार्य रूप से गावों और शहरों में रहने वाली स्थाई समुदायों 
को आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, बंजारों द्वारा नमक ले जाया और बेचा जाता था, मिट्टी के घरों 
को सजाने के लिए सफेद और लाल मिट्टी की आपूर्ति कालबेलिया समुदाय द्वारा की जाती थी |” 


बेड़िया और पारधी जाल बिछाने में माहिर थे, और औषधियों प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के पक्षियों 
के पंख, कलंगी व हड्ियां रखते थे। ओढ़ समुदाय जलाशयों और कुंओं के निर्माण में माहिर थे। डबगर 
और चामरमंगा कान के मेल की सफाई, दाँतों को क्षरण से ढ़कने और उन्हें निकालने में माहिर थे। 
नाईक और कावड़िया भाट क्रमशः पाबूजी की फड़ (स्थानीय वीर देवता का फड़ चित्र) व कावड़ बाँच 
कर धार्मिकता का संदेश गांव-गांव पहुंचाते थें। नाईक, राइका जैसा खानाबदोश समुदायों के लिए उन्ही 
के साथ विचरण कर धार्मिक उद्देश्य की सेवा करते थे। बंजारा, राईका और गाड़िया लुहार विशेषज्ञ पशु 
प्रजनक भी थे, जिनसे ग्रामीणों को ऊंट, बैल और गायों की अच्छी नस्ल प्राप्त होती थी। ये समुदाय 
रजाई और कढ़ाई जैसे हाथ से बनाने वाली चीजों की कला में भी समृद्ध थे, जिन्होंने बाद में शायद ही 
कभी शिल्प बाजार का ध्यान आकर्षित किया हो। इनमें से केवल कालबेलिया नृत्य और उनके संगीत 
को कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, लेकिन बेड़िया और कजर नृत्य को नहीं, जो कि समान रूप से 
महत्वपूर्ण है। इन सभी समुदायों के बीच लोककथाओं और संगीत के प्रदर्शनों की सूची बहुत समृद्ध है। 
उनके जीवन की दूरदर्शिता ने समृद्ध संस्कृति को जन्म दिया है जो भारत की पहचान कराती है। इसे 
अभी भी मनोरंजन और अकादमिक दुनिया द्वारा मान्यता और प्रचारित करने की जरूरत है। 


बाद में औद्योगिक विकास के साथ, वन्यजीवों और जंगलों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानूनों के 
कार्यान्वयन, आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं, शराब निषेध नीतियां, वेश्याकर्म, भीख मांगना, 
बालश्रम आदि इन पारंपरिक प्रथाओं में से अधिकांश को अवैध बना दिया गया। उनके विचरण को 
प्रतिबंधित कर दिया गया, पारंपरिक प्रथाएं निगरानी का विषय बन गई और बहुसंख्यक ग्रामीण व शहरी 
वर्ग द्वारा उन्हें नीचा देखा गया। 


डीएनटी की वर्तमान स्थिति (डेटा विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर) 


डीएनटी आज भारत में सबसे पिछड़े, वंचित ओर उपेक्षित समुदायों में से है। हालांकि ये समुदाय 
सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं, स्वदेशी ज्ञान के रक्षक हैं, लेकिन इन्हें कभी भी मान्यता नहीं दी गई। 
आधुनिक समय में जब हम विकास के दृष्टिकोण से डीएनटी की स्थिति तक पहुंचते हैं, तो पाते हैं कि 
वे विकास की सबसे नीची सीढ़ी पर खड़े हुए हैं। इनमें से कुछ समुदायों को आरक्षित वर्गो में वर्गीकृत 
किया गया है, लेकिन उन्हें आरक्षण का नहीं के बराबर लाभ मिला है। वे प्रशाशन व आम लोगों द्वारा 
नकारात्मक दृष्टि से देखें जाते हैं। इसका खामियाजा उनकी युवा पीढ़ को भुगतना पड़ रहा है जो 
मुख्य धारा का हिस्सा बनने के लिए प्रयासरत है। 


7 भारत की बंजारा और कालबेलिया दोनों जातियां यूरोपीय जिप्सी से संबंधित हैं । 


4. सामाजिक वर्गीकरण 


मानवशास्त्रीय अध्ययनों की कमी के कारण इन समुदायों को अलग-अलग आरक्षण श्रेणियों में व 
विमुक्त, खानाबदोश (या घुमन्त्‌) और अर्द्ध-घुमन्तु जनजातियाँ (डीएनटी-एनटी-एसएनटी) में सूचीबद्ध 
किया गया है। इस प्रकार का वर्गिकरण कल्याणकारी नीतियों को उनके विकास के लिए अप्रभावी 
बनाता है। 


इस तरह की असमानताओं को योजना आयोग के साथ-साथ रैनके और इदाते दोनों आयोगों द्वारा 
संबोधित किया गया था लेकिन इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन समुदायों के युवाओं 
को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। पिछली जाति जनगणना 4934 में 
हुई थी, और उसके बाद इन समुदायों की संख्या को जानने के लिए कोई ठोस सर्वेक्षण नहीं किया गया 
है। सीटीए को खत्म करने के दौरान इन समुदायों की एक भी संपूर्ण सूची मौजूद नहीं थी क्योंकि भारत 
उस समय विभिन्न राज्यों और प्रेसीडेंसी में विभाजित था। डीएनटी की अधिसूचना राज्य का मामला था। 
डॉ. गणेश देवी, जिन्होंने डीएनटी मामलों को आवाज देने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से भाग 
लिया है, उनका कहना है कि 4952 में क्रिमनल ट्राइब (सीटी) की कोई संयुक्त सूची मौजूद नहीं थी। 
ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य भारत, पुराने मुम्बई राज्य, बंगाल राज्य, और निजाम राज्य (जैसा कि यह 
ब्रिटिश काल के दौरान अस्तित्व में थे) जैसे विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में आपराधिक जनजाति अधिनियम 
विभिन्न रूप से पारित किये गये थे। ए. आयंगर समिति की रिपोर्ट ने एक सूची प्रस्तुत की, लेकिन इन 
समुदायों के बारे में समझ की कमी के कारण पड़ोसी राज्यों के साथ इसकी अदला-बदली हो गई। इस 
कारण डीएनटी-एनटी-एसएनटी समुदायों की विभिन्‍न उपजातियां एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों 
में शामिल होने से छूट गईं | 


2. नागरिकता और अधिकार 


डीएनटी के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक उनकी पहचान, नागरिकता अधिकारों का दावा करने 
और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उनके नागरिकता दस्तावेजों* से संबंधित 
है। भारत की आजादी के सात दशकों से अधिक समय के बाद भी उनके रहने की स्थिति का अनुमान 
लगाने के लिए कोई सामाजिक-आर्थिक जाति सर्वेक्षण मौजूद नहीं है। इस सर्वेक्षण से पता चलता है 
कि नागरिक दस्तावेजों की कमी के कारण, डीएनटी समुदाय के लोग समुदायिक सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली (पीडीएस)* के तहत खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधाओं, 
मनरेगा योजनाओं से रोजगार आदि का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। 


सर्वेक्षण से पता चलता है कि पारधी और गाड़िया लुहार समुदायों में क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 3.5 
प्रतिशत सदस्यों के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है।' इसी तरह आधार कार्ड का मामला है जो 
किसी भी उम्र के हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। हमारे सर्वेक्षण से पता चलता है कि 75.9 प्रतिशत 
परिवारों के पास सभी सदस्यों के लिए आधार काड है, 22 प्रतिशत परिवारों के पास कुछ सदस्यों के 


° इनमें से कई दस्तावेजों में नाम और पते की वर्तनी में त्रुटियां हैं। इस प्रकार ऑनलाइन आवेदनों में वे डेटा के बेमेल होने के 
कारण अयोग्य घाषित होने के लिए पंजीकरण करने में विफल रहते हैं। 

° राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 

0 मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने की पात्र आयु 48 वर्ष है। 


लिए आधार कार्ड है और 2.2 प्रतिशत परिवारों के पास किसी के पास भी आधार कार्ड नहीं है। परिवार 
में सभी के पास आधार कार्ड होने का प्रतिशत नट और सांसी में सबसे कम है जो कि क्रमशः 55.7 
और 54.6 प्रतिशत है। मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा कानूनी 
रूप से उपलब्ध विभिन्‍न अधिकारों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक मूल नागरिकता दस्तावेज है। 
जन-धन योजना के तहत वित्तीय समावेशन के लिए, भारत सरकार ने 45 अगस्त 205 को 
जन-धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) शुरू किया। इसके बाद राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, विभिन्न 
मुआवजे छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, वृद्धावस्था पेंशन आदि के लिए अनिवार्य रूप से नागरिकता 
दस्तावेजों के साथ जुड़े होने की आवश्यकता होती है। हमारे सर्वेक्षण से पता चला है कि खानाबदोश 
और कम साक्षर समुदायों में इस बारे में जागरूकता की बहुत कमी है जिसके कारण वे योजनाओं का 
समुचित लाभ नहीं उठा पाते । 


जन्म प्रमाण पत्र के मामलों में हम देखते हैं कि जिन घरों में सभी सदस्यों के पास यह है, उनकी 
औसत संख्या केवल 49.3 प्रतिशत है जबकि 58 प्रतिशत परिवारों में, केवल परिवार के कुछ सदस्यों के 
पास ही है और 22.8 प्रतिशत घरों में परिवार के किसी भी सदस्य के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। 
यह मुख्य रूप से घर पर शिशुओं की गैर-संस्थागत प्रसव के कारण है। जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने का 
प्रतिशत कालबेलिया समुदाय में सबसे अधिक है, जो 44. प्रतिशत है। यह उनमें से कम साक्षरता दर 
के भी अनुरूप है जो केवल 39.6 प्रतिशत है। निरक्षर माता-पिता को जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में 
कठिनाई होती है जो या तो नगर निगम या ग्राम सरपंच द्वारा जारी किए जाते हैं। वे उनसे सम्पर्क 
करने में संकोच करते हैं क्योंकि वे स्थायी रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं। 


गरीब परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। धन सूचकांक के अनुसार 
गाड़िया लुहार, कालबेलिया और पारधी में गरीबी अन्य की तुलना में अधिक है। डेटा विश्लेषण से पता 
चलता है कि 44.4 प्रतिशत परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है। पारधी समुदाय के बीच यह प्रतिशत 
सबसे अधिक 46.4 प्रतिशत है, जो नए स्थानों, मुख्य रूप से शहरों की मलिन बस्तियों में प्रवास के 
कारण है। वर्तमान पीढ़ी के कई लोग नये राशन कार्डो को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। एक युवा परिवार के 
अलग होने के बाद भी पुराने राशन कार्ड माता-पिता या दादा-दादी के पास मौजूद रहते हैं। इस 
प्रकार वे पीडीएस प्रणाली का लाभ नहीं उठा पाते। राशन कार्डों का वर्गीकरण जो कि राज्य का मामला 
है, 54.7 प्रतिशत परिवारों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है। इन आँकड़ों की घरेलू आय से तुलना करने 
पर 82.6 प्रतिशत जनसंख्या की वार्षिक आय 4 लाख रूपये से कम है जो दर्शाता है कि वास्तव में इस 
प्रतिशत से अधिक परिवारों को बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत होना चाहिए |" कोविड महामारी के कारण, 
भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी वापस आ गई है और जिसमें सबसे अधिक प्रभावित डीएनटी समुदाय हुए 
हैं। 


नीति आयोग की रिपोर्ट (दिसम्बर 2046) में पीडीएस से 50 प्रतिशत राशन की चोरी की सूचना मिली 
है। यह मुख्य रूप से उन समुदायों को प्रभावित करता है जो अशिक्षित हैं, दूरदराज के इलाकों में रहते 
हैं, और गांवों के प्रमुख समुदायों और उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) के मालिकों द्वारा भेदभाव के 
शिकार होते हैं। ऐसी विसंगतियों को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 को वन नेशन 


!। वित्तिय स्थिती अनुसार बीपीएल श्रेणी का निधारण करना राज्य का मामला है। 


वन राशन कार्ड योजना की घोषणा की जिसके तहत लाभार्थी किसी भी इलेक्ट्रानिक पॉइंट ऑफ सेल 
(ईपीओएस) सक्षम उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) से अपने हक का राशन एकत्र कर सकेंगे । 
लेकिन इसके लिए पंजीकरण करने के लिए, डीएनटी सदस्यों को अपने राशन कार्ड को ई-मित्र पोर्टल 
पर लिंक करने में मुश्किल हो रही है। लाभार्थी केवल अपने मोबाइल फोन पर ओटीपी के माध्यम से 
पंजीकरण कर सकते हैं। समस्या दूरदराज के ईलाको में नेटवर्क कनेक्टिविटी की है। कई गरीब 
डीएनटी परिवरों के पास मोबाइल फोन नहीं है। उनके लिए डिजिटल तकनीक एक चुनौती बनी हुई है। 
नतीजतन, वर्तमान में कई परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। 


ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी मनरेगा रोजगार गारंटी योजना के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों 
में रहने वाले औसतन 42.2 प्रतिशत डीएनटी के पास जॉब कार्ड नहीं है। पारधी समुदाय में यह प्रतिशत 
सबसे अधिक है, जो कि 85.2 प्रतिशत है। बाछड़ा और कालबेलिया समुदाय में भी यह तुलनात्मक रूप 
से अधिक है। अर्थात क्रमशः 53.2 प्रतिशत और 54.8 प्रतिशत है। इसके कई कारण हैं जैसे स्थानीय 
प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, निरक्षरता, दूरदर्शिता, बार-बार पलायन और 
जातिवाद | 


स्वास्थ्य बीमा को देखते हुए, सर्वेक्षण से पता चलता है कि अध्ययन के तहत तीन राज्यों में डीएनटी के 
58.3 प्रतिशत सदस्य सरकार समर्थित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह प्रतिशत 
कालबेलिया (76 प्रतिशत) और पारधी (74.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह 
क्रमशः 86. प्रतिशत और 9१.6 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2047 की सिफारिशों के आधार पर 
2048 में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। लेकिन यह उन समुदायों को शामिल करने के 
लिए विफल रही है, जो गरीबी में रहने के कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। 
कोविड अवधि के दौरान यह देखा गया है कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओ के तहत सूचीबद्ध निजी 
अस्पतालों में कोविड रोगियों को ठुकरा दिया गया। यह गरीब डीएनटी के साथ अन्याय है जो महंगा 
प्राईवेट इलाज नहीं करवा सकते हैं | 


डीएनटी की जटिल जाति संरचना और सरकारी अधिकारियों के बीच इनके बारे में सीमित ज्ञान इन 
लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने का प्रमुख कारण है जब कि वे इसके लिए पात्र होते हैं। 
जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से, डीएनटी समुदायों के सदस्य शिक्षित होने पर विभिन्न लाभ प्राप्त कर 
पाते हैं, जैसे कि विशेष रूप से नौकरियों में आरक्षण और शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। सर्वेक्षण से पता 
चलता है कि 43.9 प्रतिशत डीएनटी के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। यह प्रतिशत पारधी (88.4 
प्रतिशत) में सबसे अधिक है, इसके बाद कालबेलिया (62.9 प्रतिशत), नट (59.2 प्रतिशत) और गाडिया 
लुहार (54.7 प्रतिशत) हैं। ये सब घुमंतू प्रकृति के हैं, जो गांवों की परिधि में और शहरों की मलिन 
बस्तियों में रहते हैं । 


डोमिसाइल (मूल निवासी) सर्टिफिकेट के मामले में, 54.4 प्रतिशत डीएनटी सदस्यों के पास यह नहीं है। 
यह प्रतिशत फिर से कालबेलिया (86.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक है, इसके बाद नट (74.9 प्रतिशत), 
पारधी (64.7 प्रतिशत), सांसी (64.9 प्रतिशत) ओर गाड़िया लुहार (55.2 प्रतिशत) का नंबर आता है। यह 


सीधे उनके खानाबदोश स्वाभाव और सबसे महत्वपूर्ण उनकी साक्षरता से संबंधित है क्योंकि उच्च शिक्षा 
के लिए छात्रवृत्ति, ऋण आदि प्राप्त करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है | 


वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में, सर्वेक्षण से पता चला है कि 63.4 प्रतिशत पात्र बुजुर्ग डीएनटी सदस्यों को 
नहीं मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत 79.5 प्रतिशत जितना अधिक है। मृत्यु प्रमाण पत्र के 
मामले में केवल 34.3 प्रतिशत परिवारों के पास परिवार में मृतक का प्रमाण पत्र है। यह उनकी अज्ञानता 
और इसके महत्व के बारे में जानकारी के आभाव के कारण है। 


सन्‌ 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले रैनके आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने इस बात पर 
प्रकाश डाला कि 50 प्रतिशत डीएनटी समुदाय के पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे और 98 प्रतिशत 
भूमिहीन थे। इस सर्वेक्षण में उन तीन राज्यों की भी वास्तविक स्थिति प्रस्तुत की गई है, जहां डेढ 
दशक से अधिक की अवधि में उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है |! 


3. शिक्षा और सकारात्मक कार्य 


डीएनटी में शिक्षा, या यों कहें कि शिक्षा की कमी सबसे अधिक चिंता का विषय है। सीटीए बन्दी 
शिविरों से मुक्त होने के 70 साल बाद भी उनको निरंतर पिछड़ेपन की ओर धकेला गया है|” सर्वेक्षण 
में डीएनटी की औसत साक्षरता दर 47 प्रतिशत है। और माता-पिता की साक्षरता दर केवल 46.4 
प्रतिशत है। वर्ष 2047-॥8 में राष्ट्रीय साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत की तुलना में यह बहुत कम है|" 
गाड़िया लुहार समुदाय के बच्चों में साक्षरता दर केवल 24 प्रतिशत है और कालबेलिया, नट और पारधी 
समुदायों में क्रमश यह प्रतिशत केवल 39.6 प्रतिशत और 39.5 प्रतिशत है। लिंग असमानता भी है 
क्योकि लड़कियों की साक्षरता 42 प्रतिशत है और लड़को की 54.9 प्रतिशत है। गाड़िया लुहार की 
लड़कियों की साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 46.4 प्रतिशत है जहाँ वे प्रमुख रूप से रहती हैं। 
सर्वेक्षण से पता चला है कि मध्यप्रदेश में पारधी समुदाय के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ एक भी बच्चा पांचवी 
कक्षा से ऊपर शिक्षित नहीं है, जो शून्य साक्षरता दर को दर्शाता है। 


इस सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि वर्तमान में नामांकित 3560 बच्चों में से केवल 87 (यानी 2.4 प्रतिशत) 
कॉलेज स्तर पर पढ़ रहे हैं। यह सीधे डीएनटी युवाओं की रोजगार क्षमता को प्रभावित करता है। केवल 
0.2 प्रतिशत लोग ही निचली श्रेणी की सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने में सक्षम है। डीएनटी में कम 
साक्षरता के कई कारण है। निरक्षर माता-पिता शिक्षा के महत्व को समझने में असमर्थ है। गाड़िया 
लुहार, कालबेलिया और नट समुदायों के बच्चों को कम उम्र में ही पारंपरिक व्यवसायों में लगा दिया 
जाता है। ऐसे में वे स्कूल नहीं जाते हैं। इसके अलावा भाषा की समस्या, गरीबी, खराब स्वच्छता की 
स्थिति, जातिगत भेदभाव, शिक्षकों का नकारात्मक रवैया, आपराधिकता का कलंक, खानाबदोश जीवन, 
साथी बच्चों का अपमानजनक रवैया आदि ऐसे कारण है जो उन्हें शिक्षा से दूर धकेल देते हैं। इनके 


72 देखें https://Wwww.downtoearth.org.in/blog/governance/union-budget-2020-2l-denotified-nomadic-semi- 
nomadic-tribes-left-out-once-again-69]l0 

3 सीटीए कानून को देश से 3 अगस्त 4952 को खत्म किया गया। 

।4 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) सर्वेक्षण 207-48 के अनुसार । 


कारण बच्चे स्कूल में रूचि खो देते हैं और स्कूल जाना छोड़ देते हैं। घर के कामों, छोटे भाई-बहनों 
और वृद्ध दादा-दादी की देखभाल के लिए बालिकाओं को घर पर रहने को पाबंद किया जाता है। 


कई माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण उन्हें 
प्रवेश लेने में समस्या होती है। इसमें पारधियों को सबसे अधिक चुनौती (83.4 प्रतिशत) का सामना 
करना पड़ता है, इसके बाद नट (39.6 प्रतिशत), गाड़ियों लुहार (32.6 प्रतिशत), कजंर (27.7 प्रतिशत), 
और बाछड़ा (39.4 प्रतिशत) आते है। सर्व शिक्षा अभियान के तहल स्कूल में दाखिले के दौरान इन 
समुदायों के बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। डीएनटी बच्चों के माता-पिता के बीच 
संतुष्टि के स्तर के बारे में पूछताछ करने पर यह पाया गया है कि औसतन 50.4 प्रतिशत माता-पिता 
संतुष्ट हैं जबकि 45.3 प्रतिशत संतुष्ट नहीं हैं और 34.6 प्रतिशत इसे ठीक समझते है। गाड़िया लुहार 
(47.2 प्रतिशत) को अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर सबसे अधिक असंतोष है। इसके बावजूद 
माता-पिता की अपने बच्चों के लिए उच्च आकांक्षाएं होती हैं। मुख्य रूप से उनके रोजगार और सभ्य, 
ईमानदार जीवन जीने के लिए। लेकिन शिक्षा के बारे में हतोत्साहित करने वाला तथ्य यह है कि डिग्री 
प्राप्त करने के बाद भी वे अपने लिए नौकरी सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। यह इस कारण से है कि वे 
परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जिसके लिए कोचिंग व अन्य 
संसाधनों की जरूरत पड़ती है। 


संयुक्त राष्ट्र के सतत्‌ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाता है 
लेकिन यह हासिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत की शिक्षा प्रणाली में असामनता बनी हुई है। 
एसडीजी का लक्ष्य 4.5 निर्दिष्ट करता है कि, 2030 तक, शिक्षा मे लैंगिक असमानताओं को समाप्त कर 
और कमजोर लोगो के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनिश्चित 
करना, जिसमें विकलांग व्यक्ति, आदिवासी लोग, और कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे शामिल 
हैं। शिक्षा और साक्षरता किसी देश और उसके लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक 
हैं। इसलिए वर्ष 2030 तक लक्षित एसडीजी प्राप्त करने के लिए डीएनटी के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान 
देने की तत्काल आवश्यकता हैं । 


4. व्यवसाय और आय 


इस सर्वेक्षण में 59.2 प्रतिशत परिवारों ने कहा है कि वे अपने पारंपरिक व्यवसायों का अभी भी अभ्यास 
करते हैं, जबकि 40.8 प्रतिशत ने बंद कर दिये हैं और नए काम अपना लिए हैं। इनमें गाड़िया लुहार 
को छोड़कर अधिकांश समुदायों द्वारा कृषि को प्रमुख पेशे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सर्वेक्षण के 
तहत डीएनटी समुदायों द्धारा सूचीबद्ध कुछ अन्य पारंपरिक व्यवसायों में देशी शराब बनाना और बेचना, 
भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, सर्प रखना, पक्षियो व छोटे जानवरों का शिकार करना, लुहारी, बाजीगरी, रस्सी पर 
चलना, ढोल बजाना, कलाबाजी दिखना, पत्थर की घडाई का काम, बैण्ड-बाजा बजाना और चोरी भी 
करना शामिल है। इनमें से कई को विभिन्न कानूनों द्वारा अवैध रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन 
वे अभी भी गुप्त रूप से प्रचलित हैं क्योंकि इन समुदायों में कई लोगों के लिए आजीविका का कोई 
दूसरा रास्ता नहीं है। 


5 देखें https://sdg4education2030.org/the-goal 


डीएनटी समुदाय के वे सदस्य जिन्होंने अपने पारपंरिक व्यवसायों को छोड़ दिया है, कृषि श्रम (20. 
प्रतिशत) में स्थानांतरित हो गए हैं या अकुशल श्रमिक (89.3 प्रतिशत) के रूप में काम करते हैं। सर्वेक्षण 
के अनुसार 7.8 प्रतिशत परिवार मुख्य रूप से डीजे बैण्ड और चकरी नृत्य (कजंर), राय नृत्य (बेड़िया), 
औपचारिक ढोल वादन और कलाबाजी स्टंट (नट), कालबेलिया नृत्य, आदि जैसे मनोरंजन प्रथाओं पर 
निर्भर है। गाड़िया लुहार समुदाय अभी भी अपने पारपंरिक लोहार के काम (4.2 प्रतिशत) को अपने 
प्राथमिक व्यवसाय के रूप में अभ्यास करते हैं और उनमें से कई अकुशल श्रम कार्य को द्वितीयक 
व्यवसाय के रूप में करते हैं। वेश्यावृत्ति (बेड़िया, बाछड़ा और कजंर समुदायों द्वारा) और देशी शाराब 
बनाना (कजंर, सांसी, बाछड़ा और नट समुदायों द्वारा) प्राथमिक व्यवसाय के तहत क्रमशः 3.6 प्रतिशत 
और 4.9 प्रतिशत के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। 


उपरोक्त व्यवसाय से 40,000 रुपये से लेकर एक लाख से थोड़ा अधिक की सालाना आय होती है जो 
न तो एक समान है और न ही सुनिश्चित है।'° श्रम का काम मौसमी और अस्थाई है। पुलिस (और 
शराब के मामले में आबकारी विभाग) द्वारा छापेमारी होने पर देशी शराब की बिक्री और वेश्यावृत्ति 
प्रभावित होती हैं। कठिनाई से अर्जित आय का बड़ा हिस्सा कानूनी मामलो में और अधिकारीयों द्वारा 
रिश्वत में छीन लिया जाता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, बाछड़ा, कजंर, पारधी और गाड़िया लुहार 
समुदायों की घरेलू आय दूसरों की तुलना में बहुत कम है। कोविड महामारी वर्ष (2020-2॥) में, 
अधिकांश डीएनटी समुदायों को अपनी आजीविका और आय के मामले में कठिन समय का सामना 
करना पड़ा हैं। 


डीएनटी समुदायों के मासिक खर्च के संबंध में, यह चिन्हित किया गया है कि परिवार मुख्य रूप से 
भोजन पर खर्च करते हैं, जो कि लगभग 75 प्रतिशत है। बाकी खर्च बच्चों की पढ़ाई (44.7 प्रतिशत 
फीसदी), पानी और बिजली पर है। स्वास्थ्य और आपातकालीन जरूरतों से संबंधित खर्च भी है जो 
कभी-कभी लाखों रुपये तक जा सकता है” ऐसी आपात स्थिति में जरूरतों को पूरा करने के लिए, 
उच्च ब्याज दरों पर पैसा उधार लिया जाता है जिससे पुरानी ऋण-ग्रस्तता बनी रहती है। इन खर्चों 
को पूरा करने के लिए कई बार बेड़िया, बाछड़ा और कंजर समुदायों को अपनी बेटियों को बिक्री या 
किराए पर देह व्यापार के लिए देना पड़ता है। मृतक व्यक्ति की याद में मोसर भोज और छतरी का 
निर्माण जैसी कुछ अनुष्ठान प्रथाएँ हैं जिनमें भारी व्यय होता है। 


5. भूमि स्वामित्व, आवास और सम्पत्ति 


इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि 29.3 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि है, जबकि 70.7 प्रतिशत 
भूमिहीन हैं। ये भूमि सामान्यतः छोटी है, औसतन एक बीघा से 3 बीघा तक ही है। यह परिवार के लिए 
पूरे साल जीवन यापन के लिए प्रर्याप्त नहीं है। कुछ पारधी परिवारों को 4984 में भूमि आवंटित की गई 
थी। उनमें से 23.7 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि है, लेकिन उनमें से केवल 4 प्रतिशत ही खेती 
कर रहे हैं। सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण उनकी अधिकांश भूमि बंजर पड़ी रहती है। इस 
प्रकार हम देखते है कि जिनके पास कृषि योग्य भूमि है उन्हें भी जीवन चलाने के लिए अन्य कार्य करने 
० 82.6 प्रतिशत परिवार की वार्षिक आय एक लाख से कम है। 


!7 घूस देने, कानूनी खर्चो को पूरा करने, जाति पंचायत दंड, पुलिस मामलों से संबंधित आपातकालीन आवश्यकताएं, दुर्घटनाएं, आदि 
के लिए। 


पड़ते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पारधी समुदाय प्लास्टिक इकट्ठा करके, मजबूरन जंगली जानवरों 
का शिकार और छोटी-छोटी चारियां करके अपना जीवन यापन करता रहता है। 


आवास के स्वामित्व के संबंध में यह देखा गया है कि 94.6 प्रतिशत अपने घरो में रहते हैं। लेकिन यह 
बुनियादी सुविधाओं वाले रहने योग्य कंकरीट के घरों के अनुरूप नहीं हैं। कालबेलिया, पारधी, गाड़ीया 
लुहार और नट समुदायों में से कई अभी भी तंबू में रहते हैं। जिस भूमि पर वे अपने तंबू लगाते है, वह 
उनकी नहीं होती है। विशेष रूप से कालबेलिया, गाड़िया लुहार और नट के मामले में, झोपड़ियां या तो 
गाँव की बंजर भूमि पर हैं या वन भूमि पर हैं। नगरों में वे अपने तंबू या झोपड़ियां सड़को के किनारे या 
दूसरों के खाली भूखण्डों पर लगाते हैं। 6.5 प्रतिशत परिवारों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। 
इस प्रतिशत में कालबेलिया (27.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक हैं, इसके बाद गाड़िया लुहार (40.8 
प्रतिशत) का स्थान आता है। वे सदस्य जो प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाईजी) के बारे में जानते 
हैं, घर बनाने के लिए ऋण के लिए आवेदन करते हैं लेकिन आवंटित धन पूर्ण घर बनाने के लिए 
अप्रयाप्त होता है। अनपढ़ लोगों को गृहऋण आवेदन करने में मुश्किल आती है और वे अक्सर 
बिचौलियों के द्वारा कमीशन का धोखा खाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाईजी) के 
तहत ऋण का दावा करने के लिए कोई आईडी और भूमि दस्तावेज नही होना एक और चुनौती है। 


सर्वेक्षण से पता चलता है कि आधे से अधिक (50.5 प्रतिशत) डीएनटी परिवार कच्चे घरों में रहते हैं 
जबकि 48.4 प्रतिशत के पास कंक्रीट के पक्के घर हैं। 4.4 प्रतिशत परिवार बिना किसी घर के हैं और 
खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों की अधिकतम संख्या 
कालबेलिया 75.4 प्रतिशत), गाड़िया लुहार (67.2 प्रतिशत), और पारधी (66.2 प्रतिशत) की है। पेयजल 
की उपलब्धता के संबंध में, डीएनटी की 26 प्रतिशत आबादी बोरवेल के पानी से आपूर्ति करती है, पाइप 
के पानी से 45.7 प्रतिशत, खुले स्रोतों से 45.2 प्रतिशत और अन्य स्रोतों से 43.2 प्रतिशत । अधिकांश को 
पानी लाने के लिए 400 मीटर से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। रिपोर्ट में कई केस ऐसे 
दिखने में आए हैं जिसमें पानी लाने के लिए परिवारों को 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती 
है। पानी लाना ज्यादातर घर की महिलाओं और बच्चों का ही काम होता है। 


शौचालयों के संबंध में सर्वेक्षण से पता चलता है कि 57.6 प्रतिशत डीएनटी परिवार खुले में शौच के 
लिए जाते हैं। इसमें कालबेलिया समुदाय का सबसे ज्यादा प्रतिशत (96.4) हैं। स्वच्छ भारत मिशन के 
तहत कहीं-कहीं शौचालय तो बने हैं, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण इनका उपयोग नहीं हो पाया 
है। बिजली की बात करें तो 84.4 प्रतिशत घरों में बिजली की आपूर्ति है। लेकिन दूरदराज के इलाकों 
में रहने वाले लोग अक्सर अनाधिकृत कनेक्शन का सहारा लिए हुए हैं क्योंकि वे स्थायी बिजली 
कनेक्शन के लिए योग्य नही पाए जाते हैं। 


6. स्वास्थ्य सुविधाएँ 
कुपोषण से पीड़ित डीएनटी के बीच स्वास्थ्य प्रमुख चिंताओ में से एक है। तपेदिक जैसे संक्रमण रोग, 


खदानों में काम करने के कारण सिलिकॉसिस, महिलाओं में एनिमिया के मामलों की उच्च संख्या, 
झुग्गियों में या खुले में सड़कों के किनारे अस्वच्छ परिस्थितियों में रहने वालों में त्वचा रोग आदि, मौसमी 


रोग जैसे वायरल फीवर, डायरिया और टाइफाइड उन्हें हर साल प्रभावित करते है। एड्स के मामले 
बाछड़ा, बेड़िया और कजर समुदायों में मौजूद हैं। डेटा से पता चलता है कि 78.4 प्रतिशत घरों में 
आंगनबाड़ी की सेवा है, 78.2 प्रतिशत के पास पीएचसीज/सीएचसीज तक पहुँच है। लेकिन उनके द्वारा 
प्राप्त वास्तविक स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए 55 प्रतिशत आबादी निजी या पारंपरिक स्वास्थ्य 
सुविधाओं का उपयोग करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजी सुविधाओं द्वारा कोई जातिगत भेदभाव 
नहीं किया जाता है। और वे अधिक विश्वसनीय और बेहतर हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 
पारधियों के बीच एक दृढ़ विश्‍वास है कि वे सरकारी अस्पतालों से जीवित नही बचेंगे। इसी तरह 
बेड़िया और बाछड़ा भी वेश्यावृत्ति में अपनी पेशेवर पहचान के कलंक के कारण निजी नर्सिंग होम को ही 
पसंद करते हैं। 


7. प्रवास 


खानाबदोश समुदायों ने अपनी पारंपरिक प्रथाओं पर प्रतिबंध के साथ-साथ घटते नए जजमानों 
(सरंक्षकों) के कारण अपना प्रवास रोक दिया है। सामाजिक कलंक के कारण, बाछड़ा, बेड़िया और कंजर 
जैसे समुदाय भी शहरों में स्थानांतरित हो गए हैं। इस सर्वेक्षण के आँकड़ों से पता चलता है कि 94.3 
प्रतिशत परिवार अब तीन से चार दशकों से स्थायी रुप से अपने वर्तमान स्थान पर रह रहे हैं। इसमें 
गाड़िया लुहार के 63.4 प्रतिशत और पारधी समुदाय के 88.4 प्रतिशत सदस्य पिछले दो से तीन दशकों 
से वर्तमान निवास स्थान पर रह रहें हैं। सांसी, कजर, बेड़िया, बाछड़ा और कालबेलिया समुदाय अपने 
वर्तमान स्थानों में पचास वर्षो से अधिक समय से रह रहे हैं। आजिविका उदेश्यों के लिए गाड़िया लुहार, 
कालबेलिया, नट और पारधी समुदायो के बीच गांवो से शहरों और अन्य क्षेत्रों में अभी भी अस्थायी 
मौसमी प्रवास है। जबरन पलायन के मुद्दे के संबंध में, कालबेलिया, कजर, नट, पारधी और सांसी 
समुदाय आपराधिक मामलों से अत्यधिक प्रभावित हैं, जिनमें से अधिकांश लगातार उलझे रहते हैं। 
बेड़िया का विस्थापन हाल के दिनों में पहचान के मुद्दों के कारण भी हो रहा है। समुदाय नाम न 
छापने को प्राथमिकता देता है ताकि वे शहरों में जाने पर अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें । पारधी के 
बीच विस्थापन की दर अधिक है क्योंकि उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 4972 के तहत्‌ जंगल से 
बाहर कर दिया है। 


8. अलगाव, हाशिए पर और भेदभाव 


पुलिस अत्याचारों के मामले मुख्य रूप से इन समुदायों से जुड़े आपराधिकता के कलंक सम्बन्धी पूर्वाग्रह 
के कारण हैं। इसलिए उनकी आजीविका, हमेशा पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जाँच के दायरे 
में रहती है। उन पर अक्सर छापा मारा जाता है और संपत्ति को नष्ट किया जाता है, जबकि पुरुषों के 
साथ-साथ महिलाओं और किशोर बच्चों को हिरासत मे भेज दिया जाता है। झूठे मामले दर्ज किये 
जाते हैं। कभी-कभी पुलिस के अत्याचार से हिरासत में मौत या आत्महत्या हो जाती है। 


इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि 28.5 प्रतिशत परिवारों में बार-बार पुलिस ने दौरा किया है। यह 
प्रतिशत कंजर समुदाय में 58.3 और पारधी में 55 प्रतिशत तक जाता है। पुलिस का इतना भय है कि 
प्रभावशाली जातियों या अन्य शक्तिशाली समूहों द्वारा हमला किए जाने पर मदद के लिए बहुत कम 


लोग पुलिस के पास जाते हैं। केवल 46.4 प्रतिशत कजंर समुदाय के लोगों ने पुलिस से सपंर्क करना 
स्वीकार किया है, और यह भी केवल पुलिस हिरासत में परिवार के सदस्यों की रिहाई सम्बन्धी बातचीत 
करने के लिए है। 44.2 प्रतिशत कंजर समुदाय ने पुलिस को रिश्वत देने की पुष्टि की है। देशी शराब 
बनाने के लिए सांसियो को अत्यधिक आपराधिक आरोपों (8.7 प्रतिशत) का सामना करना पड़ता है, 
उनमें से 60.9 प्रतिशत ने ही कानूनी मदद ली है। 45 प्रतिशत पारधियों के खिलाफ जंगली जानवरों की 
इत्या और छोटी-छोटी चोरियों के लिए आपराधिक और वन्यजीव के आरोप लगाये गये हैं। कुल 344 
गिरफ्तारी में से, 43.9 प्रतिशत कजरों में अधिकतम गिरफ्तारी और हिरासत हुई है। 


डीएनटी समुदायों पर देशी शराब बनाने और बेचने के लिए, अनैतिक तस्करी, भारतीय दंड संहिता 
(आईपीसी) की विभिन्न धाराओं को तोड़ने, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) के उल्लंघन, 
अवैध हथियार रखने के लिए, अन्य जीव का अवैध शिकार और लुप्तप्राय पशु उत्पादों का व्यापार, रेलवे 
अधिनियम का उल्लंघन, जुआ अध्यादेश, आदि से संबधित विभिन्न अधिनियमों के तहत मुकदमा चलाया 
जाता है। अपराध करने वालों के साथ-साथ कई निर्दोष सदस्यों को परेशान किया जाता है और गलत 
आरोपों में हिरासत में लिया जाता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 23.4 प्रतिशत ने इसकी पुष्टि की है, 
विशेष रुप से पारधी (64.7 प्रतिशत) और उसके बाद कजंर (50.5 प्रतिशत) हैं। समुदाय में स्कूल और 
कॉलेज जाने वाले बच्चों के खिलाफ चोरी और आपराधिक आरोपों के भी मामले हैं। 


आपराधिकता के टैग को लेकर मीडिया द्वारा भी नकरात्मक रिपोर्टिंग की गई है। जब इन समुदायों में 
से कोई पकड़ा जाता है, तो उन्हें अपने समुदाय के नाम को उजागर करते हुए आपराधिक गिरोह के 
सदस्यो के रुप में चिह्नित किया जाता है। इसलिए, मुख्यधारा के समुदाय डीएनटी और एनटी सदस्यों 
के प्रति और भी अधिक आशंकित हो जाते हैं। जब हम समुदाय के भीतर देखते है, तो एकता और 
समझ की कमी दिखई देती है। आंतरिक संघर्षो से जाति पंचायत के सदस्यों द्वारा शोषण किया जाता है 
जिससे उनके जीवन में और कठिनाईयाँ आती हैं। 


9. डीएनटी की राजनीतिक भागीदारी 


अध्ययन के तहत तीन राज्यों में डीएनटी समुदायों द्वारा कम या शून्य राजनीतिक भागीदारी पाई गई है। 
महाराष्ट्र ने इस मामले में दलित समुदायो के बीच शुरुआती राजनीतिक जागृति के कारण कुछ प्रगति 
दिखाई है, जिसके बाद डीएनटी का स्थान आता है। भारत की आजादी के दो साल बाद 43 अगस्त 
4949 को महाराष्ट्र में सीटीए को निरस्त कर दिया गया था। जब पं. जवाहरलाल नेहरु ने 4960 में 
सोलापुर में डीएनटी की कालोनी (खुली जेल) का दौरा किया, उनसे मिलने वाले डीएनटी प्रतिनिधिमंडल 
की मांग पर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण डीएनटी शिविरों में बंद 
लोगों को देने का वादा किया गया था।'° इस समय महाराष्ट्र में कोई अन्य आरक्षण मौजूद नहीं था। 
इसके कारण हम अभी भी महाराष्ट्र में डीएनटी समुदायो के लिए अलग आरक्षण देखते हैं जो भारत के 
किसी अन्य राज्य में नहीं देखा जाता है। बंजारा समुदाय के प्रतिनिधि सुधाकरराव नाइक 25 जून 99 
से 22 फरवरी 4993 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 2003/ और 2045 में एनसीडीएनटी आयोग में 


।§ 4949 में निरसन के समय तक महाराष्ट्र में कुल 52 बंदोबस्त शिविर थे (चित्र 32 देखें) | 
!9 इसका पुनर्गठन 2005 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बालकृष्ण सिदराम रैनके थे। 


नियुक्त दो अध्यक्ष भी महाराष्ट्र के डीएनटी समुदायों से संबंधित हैं। उन्होंने डीएनटी समुदायों के 
कल्याण और विकास के लिए आशाजनक सिफारिशें की, लेकिन न तो यूपीए और न ही एनडीए 
सरकारों ने उन्हें व्यावहारिक रुप से लागू किया है। वर्तमान में, डीएनटी की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर 
अनुपस्थित है, जबकि उनकी आबादी 45 करोड़ से अधिक है। 


इस सर्वेक्षण में डीएनटी की वर्तमान राजनीतिक भागीदारी की समीक्षा करने पर हम वार्ड सदस्यों और 
सरपंच के स्तर पर केवल कुछ ही लोगों को पाते हैं, और केवल उन स्थानों पर जहां उनके पास 
बहुमत है। अध्ययन के तहत तीन राज्यों में, डीएनटी के बीच राजनीतिक नेता हैं (चित्र 37 देखें) लेकिन 
अध्यनरत इन 8 समुदायों में से वर्तमान मे कोई भी राज्य विधानसभा या संसद में उनका प्रतिनिधित्व 
नहीं कर रहा है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले 433 स्थानों में 43 वार्ड सदस्य, 4 उप सरपंच और 
5 सरपंच पाए गए हैं। 


आगे का रास्ता 


डीएनटी से संबंधित उपरोक्त मुद्दों को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण सुजाव है कि इन समुदायों को देश की 
सभी विकास नीतियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत की आजादी के बाद से उन्हें लावारिस 
छोड़ दिया गया है। जैसा कि डॉ. गणेश देवी एक साक्षातकार में कहते हैं, 'जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त 
की, संविधान को अपनाया और अपने पहले आम चुनावों की तैयारी शुरू की, तब भी क्रिमिनल ट्राईब 
(सीटी, उस समय बोली जाने वाली) अपने कारावास क्षेत्रों और बस्तियों के अदर थे। अगस्त 4952 तक 
भी उन्हें मुक्त घोषित नहीं किया गया था... वे राहत बस से चूक गए थे, क्योंकि अधिकांश राज्यों ने 
पहले ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची बना ली थी। इसलिए वे सामाजिक 
न्याय से चूक गए है जो उनके पुर्नवास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। 


हाल ही में, कुछ समितियो और आयोगों का गठन करके डीएनटी की समस्याओं की गणना की गई, 
लेकिन उनकी खोजों और सिफारिशों पर गंभीरता से ध्यान नही दिया गया। दो एनसीडीएनटी आयोगों, 
एनएचआरसी और योजना आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रभावी अनुवर्ती और सक्रिय तंत्र की 
कमी के कारण लागू नही हुई हैं। इन समुदायों की ताकत बिखरी हुई है, इसलिए सत्ता में सरकारों पर 
दबाव बनाने में उनकी एकजुट आवाज अनुपस्थित और अप्रभावी है। महाराष्ट्र राज्य को छोड़कर अन्य 
जगहों पर राजनीतिक नेतृत्व भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्रमिक सरकारों की अज्ञानता इस देश के 
पहले से ही दबे हुए और कमजोर स्वदेशी समुदायों के अवसाद और कठिनाइयों को बढ़ा रही है। यह 
रिपोर्ट गंभीर चिंता के ऐसे मुद्दो पर प्रकाश डालती है। 


कार्यप्रणाली 


सर्वेक्षण की योजना रणनीतिक रूप से तीन राज्यों-गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पांच प्रतिभागी 
संस्थाओं द्वारा चुने गए विशेष स्थानों में, आठ समुदाय विशेष को लक्षित करने के लिए बनाई गई थी। 
ये संस्थाएं इन स्थानों में चयनित समुदायो के साथ पहले से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इस सर्वेक्षण 
रिपोर्ट तथा अध्ययन का उद्देश्य उनके अपने क्षेत्र में डीएनटी की महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर करके 
संस्थाओं के काम को और मजबूत करना है ताकि वे परियोजना के अगले चरण में विकास कार्य कर 
सकें। इसलिए तथ्यात्मक वास्तविकता को सामने लाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण करने के लिए समुदाय 
विशिष्ट सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन किया गया था। चूंकि कई विमुक्त समुदायों के पारम्परिक व्यवसायों को 
समकालीन कानूनी संदर्भ में, अवैध या अनैतिक के रूप में देखा जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए 
एक नैतिक समिति का भी गठन किया गया था जिससे कि एसओपी का पालन ठीक से हो ताकि 
समुदाय के सदस्य की पहचान पर्याप्त रूप से और जब आवश्यक हो सुरक्षित हो। 


संस्थाओं के परामर्श से, एक मॉडल प्रश्‍नावली तैयार की गई थी और नैतिक समिति के साथ उनकी 
मंजूरी के बाद सर्वेक्षण को आगे बढ़ाने की चर्चा की गई। सबसे पहले, एक पायलट सर्वेक्षण किया गया 
था और उसके बाद अहमदाबाद में चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई गई 
थी। संगठन समन्वयको के साथ बातचीत के आधार पर, आवश्यक परिवर्तन किए गए थे और पहले 
चरण में दो दर्जन सर्वेक्षको को अंतिम सर्वेक्षण कार्यान्वयन सौंपा गया था। उनका प्रशिक्षण बड़ौदा, 
अहमदाबाद, तेजगढ़ और भोपाल में आयोजित किया गया था। उसके बाद भाषा संस्था को भरे हुए 
प्रश्नावली प्रपत्र प्राप्त होने लगे, जिनकी परियोजना अधिकारियों द्वारा जांच की गई और फिर डेटा 
प्रविष्टि के लिए दिया गया। डेटा प्रविष्टि के पूरा होने के बाद डेटा की सटीकता के लिए परियोजना 
अधिकारियों और डेटा विश्लेषकों दोनों द्वारा त्रुटियां निकालने के लिए डेटा को ठीक किया गया था। 
इसके बाद आंकड़ों के विश्लेषण और सारणीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई । 


आंकड़ो का विश्लेषण 


आवृति वितरण, द्विचर वितरण और त्रिभिन्नता विश्लेषण स्टाटा-44 का उपयोग करके आयोजित किए 
गए थे। सभी विश्लेषण डीएनटी समुदाय के सदस्यों द्वारा अलग किए गए थे। कुछ उदाहरणों में, 


विश्लेषण निवास स्थान (शहरी-ग्रामीण) और अध्ययन प्रतिभागियों की स्थिति (गुजरात, मध्यप्रदेश और 
राजस्थान) के अधार पर किया गया। 


आर्थिक माप के प्रॉक्सी के रूप में प्रमुख घटक विश्लेषण पद्धति का उपयोग करके धन पंचक की गणना 
की गई थी। घरेलू सुविधाओं और संपत्तियों को जीरो और एक में विभाजित किया गया था। कारक 
विश्लेषण निम्नलिखित विकल्पों के साथ चलाया गया था। एक कारक निकालने के साथ संबंध विधि का 
उपयोग करके प्रमुख घटक निष्कर्षण, लापता मूल्यों के लिए माध्य का प्रतिस्थापन, प्रतिगमन विधि का 
उपयोग करके कारक स्कोर का अनुमान, डेटा फाइल प्रत्येक घर के लिए कारक स्कोर की बचत 
सीओएम नाम का उपयोग करते हुए, अविभाज्य वर्णनात्मक प्रारंभिक और निकाली गई समानताएं और 
कारक स्कोर गुणा की छपाई, उपयुक्त धन अंक का उपयोग करते हुए धन अंक का भारित संचयी 
प्रतिशत वितरण निर्धारित किया गया था। इसके आगे धन अंक को तीन धन पंचक में निम्न, मध्यम और 
उच्च विभाजित किया गया था। 


धनसूचकांक का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित चीजों पर विचार किया गया | 


° मेज-कुर्सी 

० बिजली का पंखा-कूलर 
१ रसोई के उपकरण जैसे कुकर 
० फ्रीज 

० टेलिविजन 

१ कप्यूटर-लैपटॉप 

° टेलीफोन-मोबाइल फोन 
० सइकिल-साइकिल रिक्शा 
० ऑटो रिक्शा 

१ स्कूटर-मोटरबाइक 

° गैस कनेक्शन 

० टेम्पो/ लॉरी / कार 

० पशु 

० बिजली चलित हल 

१ सामान्य कृषि औजार 


साक्षरता दर की गणना माता-पिता बच्चों और 40 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अलग अलग 
की गई थी। एक व्यक्ति को साक्षर तभी माना गया है जब वह कम से कम पांचवी कक्षा या उसके 
अधिक तक पढ़ा हो। जो लोग पांचवीं कक्षा से पहले कभी नामांकित नहीं हुए या बाहर नहीं हुए थे या 
वर्तमान में नामांकित थे लेकिन पांचवीं कक्षा से कम पढ़े थे उन्हें निरक्षर माना गया है। साक्षरता की 
गणना 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को शिक्षा स्तर के लिए आयु समायोजित करने के 
लिए यह मानते हुए की गई कि एक व्यक्ति 40 वर्ष की आयु तक पांचवीं कक्षा तक शिक्षित हो जाएगा। 


साहित्य की समीक्षा 


सर्वेक्षण के साथ, विभिन्‍न अभिलेखीय रिकॉर्ड, राजपत्र, राज्यों की प्रशासनिक रिपोर्ट, सर्वेक्षण रिपोर्ट, 
विमुक्त आयोगों की रिपोर्ट, विभिन्‍न समितियों की रिपोर्ट और पुस्तकों को विमुक्त समुदायों की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पिछले विद्वानों समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों द्वारा किए गए उनके 
मानव शास्त्री अध्ययनों को देखने के लिए संदर्भित किया गया है। विमुक्तों की वर्तमान पीढ़ी अपने 
गौरवशाली अतीत से अनजान है, इस प्रकार इस रिपोर्ट ने ऐसे सभी अध्ययनों को संकलित करने का 
प्रयास किया है ताकि उन्हें अपनी वास्तविक पहचान खोजने में मदद मिल सके और वे जिस परंपरा से 
संबंधित है उस पर उन्हें गर्व हो। वर्तमान पीढ़ी उन बंदोबस्त शिविरों से पूरी तरह अनजान हैं जो अब 
उनके समुदाय के बड़े गांवों के रूप में विकसित हो गए हैं, जैसे राजस्थान के बूंदी जिले में रामनगर 
और शंकर कॉलोनी और मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में डेकपुर | रिर्पोट के ये निष्कर्ष, पुलिस के लगातार 
अत्याचार और उत्पीड़न के मामले, मौजूदा कारणों से सीधे जुड़ते हैं। इनकी जड़ें अतीत में गहराई से 
जुड़ी हुई दिखाई देती हैं । 

सिफारिशों 

सर्वेक्षण ने स्थान विशेष की समस्याओं को दर्ज करने का प्रयास किया है और निष्कर्ष के अनुरूप 
सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें भविष्य के अध्ययनों का मार्गदर्शन करने और इन समुदायों के बीच 
वास्तविक विकास कार्यों से संबंधित भविष्य के कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण होंगी | 


इस रिपोर्ट का यह हिन्दी अनुवाद समुदाय के सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करने और उनकी 
वकालात के लिए किया गया है। 
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गुजरात 


राजस्थान 


मध्यप्रदेश 


हाडीपिप्ल्या (मनासा तहसील) 
बर्दिया (मनासा तहसील) 
किशनपुरा (नीमच तहसील) 
नयागांव (जावद तहसील) 
मांड्या (मनासा तहसील) 
खड़ियांत्री मनासा तहसील) 
पावती (मनासा तहसील) 
लसूड़िया (मनासा तहसील) 
बरखेड़ा (मनासा तहसील) 
40. मोया (मनासा तहसील) 

. खात्याखेड़ी (नीमच तहसील) 

. देपालपुरा (जावद तहसील) 

. चंदौली (नीमच तहसील) 

. बोरखेड़ी कला (नीमच तहसील) 

. सागर ग्राम (नीमच तहसील) 

. मुरली ढाबा (मल्हारगढ़ तहसील) 

. चांगेरी (मंदसौर तहसील) 

. सिखेड़ी (मंदसौर तहसील) 

. उदपुरा (मंदसौर तहसील) 

. कोलवा (मंदसौर तहसील) 

. डोडिया मीना (मंदसौर तहसील) 

. रति तलाई (मल्हारगढ़ तहसील) 

. खूंटी (मल्हारगढ़ तहसील) 

. बनीखेड़ी (दलौदा तहसील) 

. छोटी निर्धारी (दलौदा तहसील) 

. मोया खेड़ा (जावरा तहसील) 

. हनुमंत्या (जावरा तहसील) 

. सेमलिया (जावरा तहसील) 

. चिकलाना (जावरा तहसील) 

. मनन खेड़ा (जावरा तहसील) 
34. पिपलोधी (जावरा तहसील) 
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७ बेडिया 


पचगांव (धौलपुर तहसील) 
तगावली (धौलपुर तहसील) 
फरकपुर (धौलपुर तहसील) 
आदर्श नगर (धौलपुर तहसील) 
सुंदर कॉलोनी (धौलपुर टाउन) 
सड़क-का-पुरा (मुरैना शहर) 
पदित विहार (मुरैना सिटी) 
छतरी-का-पुरा (मुरैना शहर) 
ताल-का-पुरा (पोरसा तहसील) 

. बाबरीपुरा (अम्बाह तहसील) 

- रणपुर (अम्बाह तहसील) 

. सिरीमती (अम्बाह तहसील) 

. वित्त-का-पुरा (अम्बाह तहसील) 
- अंबाह नगर 

. कुशल-का-पुरा (पोरसा तहसील) 
. गरीब-का-पुरा (अम्बाह तहसील) 
. करसेड़ी (पोरसा तहसील) 

. चांदोखर (पोरसा तहसील) 

. पथरिया बेदनी (राहतगढ़ तहसील) 
. हबला (सागर तहसील) 

. कोलूखेड़ी (बिरसिया तहसील) 

. पथरी (रायसेन तहसील) 

. रायसेन शहर 

. बरा (धौलपुर तहसील) 

. रतनपुर (धौलपुर तहसील) 
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4. माटुंदा रोड़ (बूंदी शहर) 
2. घोडे वाले बाबा चौराहा (कोटा शहर) 
3. बैरसिया नगर 
4. चौथ का बरवाड़ा टाउन 
5. अल्लापुर (खंडार तहसील) 
6. छान (खंडार तहसील) 
7. बरनावड़ा (खंडार तहसील) 
8. बोदल (सवाई माधोपुर तहसील) 
9. खंडार टाउन 
. फलौदी (सवाई माधोपुर तहसील) 
- मलारना डूंगर टाउन 
. सवाई माधोपुर टाउन 
. गोत्र खंडार तहसील) 
. रावरा (खंडार तहसील) 
- वाड़ज (अहमदाबाद शहर) 
. दलौदा टाउन 


नोटः मैप स्केल अनुसार नहीं है, केवल सांकेतिक है। 


सर्वे किए गए स्थान 


७ कालबेलिया 


दलेलपुरा (बूंदी तहसील) 
बामन गांव (नैनवा तहसील) 
नैनवा टाउन 
रेन फार्म (हिंडोली तहसील) 
भवानी पुरा (हिंडोली तहसील) 
खटखड़ (बूंदी तहसील) 
श्योपुरिया (बूंदी तहसील) 
बलदेवपुरा-की-झोंपड़ियां (बूंदी तहसील) 
. कुंवरती (बूंदी तहसील) 
40. कोठिया (बूंदी तहसील) 
. तालेड़ा (बूंदी तहसील) 
. बौरदा (हिंडोली तहसील) 
. अकौदा (हिंडोली तहसील) 
. सियाणा (हिंडोली तहसील) 
. खोरी (हुजूर तहसील) 
. जनता कॉलोनी (लूनावाड़ा तहसील) 
. रामोल (अहमदाबाद तहसील) 
. खेड़ावाड़ा (खाचरौद तहसील) 
. सुरेल (खाचरौद तहसील) 
. जियाजी गढ़ (खाचरौद तहसील) 
. देई (नैनवा तहसील) 
. शिव शक्ति का खेड़ा (बूंदी तहसील) 
. लालगंज (निनवा तहसील) 
24. झुण्डवा (उनियारा तहसील) 
25. चेता (हिंडोली तहसील) 
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4. शंकरपुरा (हिंडोली तहसील) 

2. रामनगर (बूंदी तहसील) 

3. शंकर कॉलोनी (छबड़ा तहसील) 
4. डेकपुर (बिरसिया तहसील) 

5. सोनकच्छ (बिरसिया तहसील) 
6. करारिया (बिरसिया तहसील) 

7. चौथ का बरवाड़ा टाउन 

8. धानी रामगढ़ (चौथ का बरवाड़ा तहसील) 
9. नैहेड़ी (सीहौर तहसील) 

0. भापुरा (चाचौड़ा तहसील) 

44. सकोन्या (राघौगढ़ तहसील) 
42. लक्ष्मी नगर (कुंभराज तहसील) 


4. देवपुरा (बूंदी टाउन) 

2. गोड़े वाले बाबा चौराहा (कोटा शहर) 
3. शिवाड़ (चौथ का बरवाड़ा तहसील) 
4. कंवरपुरा (चौथ का बरवाड़ा तहसील) 
5. झौंपड़ा (चौथ का बरवाड़ा तहसील) 
6. नटवाड़ा (निवाई तहसील) 

7. वाड़ज (अहमदाबाद शहर) 

8. चांदखेड़ा (अहमदाबाद शहर) 


७ पारधी 


रूनाहा (बिरसिया तहसील) 
एहसान नगर (भोपाल सिटी) 
गांधी नगर (भोपाल सिटी) 

गंगा ढाबा (भोपाल तहसील) 
'उनिडा (बिरसिया तहसील) 

6. खेडिया कलां (बिरसिया तहसील) 
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७ सांसी 


पंडैर (जहाजपुर तहसील) 

फलसिया (जहाजपुर तहसील) 

सांसी बस्ती (कोटरी टाउन) 

लक्ष्मी नगर (छबड़ा तहसील) 
छारानगर (अहमदाबाद सिटी) 

संतोषी नगर (अहमदाबाद शहर) 
सर्वोदय नगर (मोड़ासा टाउन) 
छारानगर, जीवनपुर (मोड़ासा तहसील) 
सांसी बस्ती (दाहौद टाउन) 

40. अलीपुरा (टोंक तहसील) 


PPNDHnPYON > 


७ जिला मुख्यालय 


भारत में विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के आपराधिकरण का ऐतिहासिक विकास 


(आपराधिक जनजाति अधिनियम 4874 के गठन से लेकर गत वर्षो में डीएनटी समुदाय के कल्याण और 
विकास के लिए बनाए विभिन्न आयोगों के गठन और उनके कार्यान्वयन तक का इतिहास) 


जीवाश्म मानव अवशेषो के पुरातात्विक निष्कर्ष के अनुसार भारत में मनुष्यों की उपस्थिति मध्य 
प्लेइस्टोसिन युग (4,30,000 साल पहले) से बताई जाती है। विभिन्न स्थलों से पत्थर के औजारों की 
खोज से संकेत मिलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप प्रारम्भिक प्लेइस्टोसीन काल के समय 
पुरा-पाषाणकाल के लोगों (लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व) बसा हुआ था। भारत 
और पाकिस्तान में ऊपरी शिवालिक, होमों इरेक्टस नामक उपकरण बनाने वाले प्रोटो-मानव प्रकार के 
एक समूह द्वारा बसे हुए थे।” ऐसे कई उपकरण राजस्थान, मध्यप्रदेश और दक्षिण में पाये गए और वह 
दशति हैं ये प्रौद्योगिकी और बस्तियों में नवाचार के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। प्लेइस्टोसिन के अंत तक, मनुष्य 
ने विभिन्न प्रकार के जाल, और चिड़िया और जानवर पकड़ने के उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर 
दिया था। 30,000 से 40,000 साल पहले धर्म और चित्रकला की शुरूआत सबसे उन्नत मानव प्रजातियों 
यानि होमो सेपियन्स द्वारा इंगित की जाती है।? वे भाषा का अभिव्यक्ति की कला के रूप में उपयोग 
करने में भी सक्षम थे। यह वह समय था जब आधुनिक मानव या होमो सेपियन्स एक जगह पर बसने 
लगे थे। जैसे-जैसे लोगों ने व्यवस्थित जीवन जीना शुरू किया, इन्होंने मछली पकड़ने और मुर्गी पालन 
को आजीविका के नए स्रोत के रूप में खोजा। उनके उपकरण अधिक विकसित और उन्नत और सुक्ष्म, 
यानी 'माइक्रोलिथ' बनने लगे। वे गंगा की तराई वाले ईलाके के आस-पास फैल गए और धीरे-धीरे 
आगे राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की ओर चले गए। उनमें से ही मृतकों के दफनाने की प्रथा 
शुरू हुई जो पहले अनुष्ठान के रूप में उभरी |” मध्यप्रदेश की भीमबेटका गुफा के शैल चित्र, और इसी 


२0 राजन गौर, पेलियो इन्हेनिटिन्स ऑफ इंडिया सिम्पोजियम ऑन पीपल ऑफ इंडिया, मानव विज्ञान विभाग, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2045 
पेज 6। 

?! होमो इरेक्ट्स यानि 'सीधी रीड़ वाला मानव', यह 20 लाख साल पहले के प्लीस्टोसिन काल के पुरातन हिमान की विलुप्त प्रजाति 
है। उन्हें होमो जीन्स के पहले पहचानने योग्य सदस्य माना जाता है। लगभग 7,000-08,000 साल पहले विलुप्त हो गया था| 

22 आर. पी. मित्रा, प्रिस्टोरिक पोपुलेशन ऑफ इंडिया भारत के लोगों पर संगोष्ठी, मानव विज्ञान विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय 205, 
पृष्ठ संख्या 9| 

25 उपरोक्त | 
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प्रकार से राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के अन्य हिस्सों में पाई गई कलाकृतियाँ, आध्यात्मिकता 
और सौंदर्य शास्त्र के विकास के संकेत देते हैं। यहीं से भारतीय सभ्यता के ग्रामीण, आदिवासी और 
शहरी आयामों ने एक साथ आकार लिया। 2500 ईसा पूर्व तक पहली शहरी सभ्यता” पाकिस्तान में 
सिंधु नदी के किनारे और वर्तमान भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा राज्यों में अस्तित्व में आई थी। 


आनुवांशिक अध्ययनों के अनुसार, भारतीय आबादी और एशिया, यूरोप और अमेरिका की आबादी की 
वंशावली की जड़ें अफ्रीका से सबंधित मानी जाती हैं। शारीरिक रूप से आधुनिक मानव एएमएच” का 
अफ्रीका के बाहर विस्तार वर्तमान से लगभग 4,60,000 साल पहले हुआ था |” तब से सदियों से दुनिया 
भर से लोग भारत में अपनी अनूठी सांस्कृतिक प्रथाओं, रीति-रिवाजों और परम्पराओं को लेकर आते रहे 
हैं। साथ-साथ भारतीयों ने भी दुनिया के दूर-दराज के स्थानों की ओर रुख किया है, एक विशेष 
उदाहरण रोमा या यूरोप के जिष्सियों का है जो सदियों पहले यूरोप चले गये थे।” पश्चिम भारत मे 
फैले वर्तमान कालबेलिया और बंजारा समुदायों में उनकी भाषा और रीति-रिवाजों के निशान वहाँ पाए 
जा सकते हैं। भाषाई वर्गीकरण के आधार पर भारत में चार प्रमुख भाषाई समूह इंडो-आर्यन, द्रविड़ियन, 
तिब्बती-बर्मन और ऑस्ट्रो-ऐशियाटिक हैं। अध्ययन के तहत आठ समुदाय इंडो-आर्यन भाषा परिवार 
समूह का हिस्सा हैं। उनमें से अधिकांश बहुभाषी होने के साथ-साथ एक विशिष्ट गूड भाषी भी हैं। 


गाँव आधारित कृषि समूहों और खानाबदोश शिकार समूहों के बीच विविधीकरण और भेद, वन क्षेत्रों, 
शुष्क क्षेत्रों, और पहाड़ी की ढलानों में रहने वाले नवपाषाण काल से हो रहे हैं।* यह वह समय था जब 
बसे हुए कृषकों ने अन्य व्यवसायिक समुदायों जैसे बढ़ई, टोकरी बनाने वाले, लुहार, कुम्हार, मोची आदि 
के साथ सहजीवी सम्बंध विकसित किए। इस प्रकार बहुसमुदाय गाँव अस्तित्व में आए। लेकिन इसके 
अलावा कई समुदायों ने व्यवस्थित एक जगह रहने की प्रक्रिया से बाहर रहना चुना और खानाबदोश 
जीवन जीना जारी रखा। इन खानाबदोश समुदायों ने अपनी आजीविका कमाने के लिए बसे हुए 
समुदायों को अपनी निरंतर सेवाएं (जजमानी परम्परा के तहत) आसीन वर्ग को प्रदान की। उनकी 
सेवाओं के आधार पर, उन्हें तद्नुसार व्यवसायिक घुमन्तु समूहों के रूप में पहचाना गया जैसे चरवाहे, 
प्रजनक, कारीगर, वंशावली वाचक, संगीतकार और कलाकार, मनोरंजनकर्ता, प्रभाववादी, भविष्वक्ता, भाट, 
नट, चिकित्सक, लुहार, शिकारी, जड़ी बूटी के जानकार, आदि | 


मुगल संस्करणों में घुमंतू समुदायों की उपस्थिति को अच्छी तरह से लिखा गया है। इससे पहले भी 
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी (4296-4346 ईसवी) के अभिलेखों में उल्लेख है कि उन्होंने बंजारों का 
इस्तेमाल शहर के बाजार में अनाज परिवहन के लिए किया था। जहाँगीर (569-4627 ईसवी) ने अपने 
संस्मरण में बंजारों द्वारा अपने सैन्य अभियानों के दौरान 4 लाख बैलों के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति 
के बारे में लिखा था। पीटर मुंडी एक अंग्रेज व्यापारी जिसने ॥7वीं शताब्दी की शुरूआत में भारत का 
दौरा किया था, उसने बंजारों के टांडा शिविर का वर्णन किया है जिसमें चौदह हजार बैलों और छह सौ 


24 हडप्पा सभ्यता 2500 - 700 ईसा पूर्व के बीच दिनांकित | 

> एएमएच वे हैं जिनके पास होमो सेपियन्स के अन्य सभी गुणों के अलावा बोलने की क्षमता है। 

२6 वीआर राव, जेनेटिक एविडेंस ऑफ द एनसेस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया सिम्पोजियम ऑन पीपल ऑफ इंडिया, मानव विज्ञान 
विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2045, पृष्ठ 44 | 

27 पीसी जोशी, पीपल ऑफ इंडिया सिम्पोजियम ऑन पीपल ऑफ इंडिया, मानव विज्ञान विभाग, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2075, पृष्ठ ३। 
 नवपाषाण काल, जिसे नव पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है, यह 40,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक की मानव 
विकास की अवधि को दर्शाता है। 
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से सात सौ व्यक्ति शामिल हैं। पीटर ने उन्हें वाहक और व्यापारी के रूप में वर्णित किया है। जो अपने 
सभी सामानों के साथ लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। कई चरवाह समुदायों ने दूध, 
घी, ऊन और परिवहन के साधन के लिए पालतु पशुओं को पाला और बेचा। पश्चिम राजस्थान के 
राईका समुदाय ने मौसम अनुरूप उत्तर में गंगा के मैदानों और दक्षिण में कनार्टक तक अपनी भेड़ों और 
ऊँटों के साथ यात्रा की। बाद में उनमें से एक कबिला गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बस गया | 


कई समुदाय जंगलों में निवास करने वाले आदिवासी थे। मुगल काल के दौरान जंगल में उनका 
विस्तार दूरस्थ और दुर्गम होने के कारण उनसे राज्य के खजाने को कोई आय नहीं होती थी। यह 
समुदाय आत्म निर्भर थे इसलिए वे समाज की मुख्य धारा के सीधे सम्पर्क में नहीं आए। लेकिन 4757 
इस्वी में ईस्ट इंडिया कपनी के आगमन के साथ यह स्थिति बदल गई जब कपनी ने वन क्षेत्र के 
प्राकृतिक संसाधनों को लक्षित किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और वनवासियों के बीच संघर्ष होने से 
उनकी आजीविका और आवास को खतरा पैदा हो गया। रेलवे के आगमन और जंगल में पेड़ों की 
कटाई की वजह से आदिवासी समुदाय विस्थापित होते हुए भटकता हुआ जीवन जीने लगे। पारधी, 
सांसी और कजर समुदाय इसके उदाहरण हैं। इन समुदायों में से कई ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध 
(4857) में भाग लिया। इन सभी झड़पों और उनसे जुड़े समुदायों की जानकारी एकत्रित करने के लिए 
अंग्रेजी अधिकारी विलियम हैनरी स्लीमेन को 4830 के दशक में भारत में तैनात किया गया, जिसके 
कारण अंततः इन समुदायों की पहचान “ठगों“ या “आपराधिक जनजातियों“ के रूप में हुई | स्लीमेन ने 
भारत में एक आपराधिक वर्ग के अस्तित्व के बारे में इंगलैंड को जानकारी भेजी। सन्‌ 4868 में जब 
भारत के चौथे वायसराय के रूप में कोलकत्ता में लॉर्ड मेयो की नियुक्ति हुई तब यही जानकारी 4874 
के आपराधिक जनजाति अधिनियम का आधार बनी | 


आधुनिक युग में, कई खानाबदोश समुदायों की सेवाओं की मांग नहीं रह गई है। तकनीकी विकास ने 
खानाबदोश और स्थापित समुदायों के बीच एक विभाजन को जन्म दिया है। बसे हुए (ग्रामीण और शहरी) 
समुदाय मुख्यधारा के समाज का हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़े, जबकि खानाबदोश लोगों को 
निराशाजनक जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया। कालबेलिया, गाड़िया लुहार और पारधी समुदायों में 
से बहुत से लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों और गांव की परिधि मे रहना जारी रखे 
हुए हैं। नवगठित कानूनों, जेसे वन कानून के तहत उनकी पारम्परिक आजीविका प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा 
दिया गया है। इसने देश के सेंकड़ो डीएनटी समुदायों को अपराधी के कठघरे में खड़ा कर दिया है। 


अंग्रेजों के बीच भारत में वंशानुगत आपराधिक वर्गो की सैद्धांतिक समझ का विकास 
भारतीय समाज के एक वर्ग को अपराधी वर्ग के रूप में वर्गीकृत करना, भारतीय जातियों, उपजातियों 


और उनकी सामाजिक संरचनाओं की जटिलता के बारे में अंग्रेजों की गलतफहमी का परिणाम है। भारत 
कई संस्कृतियों, धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का संगम है, इस जटिलता को समझना उनके लिए 


29 सुसान अब्राहम, "स्टिल और आईल कॉल यू ए थीफ' क्रिमनल ट्राइब ऑफ इंडिया” इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली खंड 
34, संख्या 27, 4999, पृष्ट 75-4753. JSTOR, www.jstor.org/stable/440849 

30 मैक्स वेबर डिक्शनरी के अनुसार, 'ट्राईब' शब्द का जाति की तरह कोई विशिष्ट व्यवसाय नहीं है। यह एक ही वंश के सामान्य 
वर्ग से जुड़ा हुआ है। डीएनटी समुदाय को गलती से ट्राईब की श्रेणी में मान लिया गया है जब कि जाति कारक इन समुदायों की 
मुख्य विशेषता बनी हुई है। इनमें से कई जातियाँ पुश्तेनी व्यवसायों से संबधित रही हैं । 
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अंग्रेजों के सामने बड़ी चुनौती थी। इसने कई भ्रांतियों और गलत मिथकों को जन्म दिया। जिससे कई 
समुदायों को आश्चर्य और संदेह की नजर से देखा जाने लगा। वंशानुगत पेशेवर समूह जैसे घुमंतू कवि, 
कलाबाज, जादूगर, बहरूपिये, कलंदर, सपेरे उनके लिए विचित्र पात्र थे। उन्होंने भारत को सपेरों और 
किलों (रॉयल्टी) की भूमि के रूप में प्रचलित किया, यानी भारतीय समाज के दो विपरीत ध्रुवों ने उनका 
ध्यान आकर्षित किया। लेकिन भारतीय समाज की उनकी गलत धारणा ने सैंकड़ों समुदायों के 
आपराधिकरण को जन्म दिया। उन्होंने एक थीसिस प्रतिपादित की कि बढ़ई के बेटे का बढ़ई बनना ही 
तय है। इसलिए एक अपराधी का बेटा भी अपराधी होगा मान लिया गया। इसने पूरे समुदाय और 
उनके नवजात बच्चों को अपराधियों के रूप में चिंहित करने का कार्य किया। 


ये समुदाय राजस्व संग्रह के जाल से भी बाहर थे। जब 4857 ईस्वीं में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो 
उनमें से कई पर स्वतंत्रता सेनानियों के सहायक, जासूस और दूत होने का संदेह गया। उन्हें निगरानी 
में रखा गया था। जब 4858 से विक्टोरियन शासन ने भारत पर अधिकार कर लिया तो कई ब्रिटिश 
अधिकारियों को ऐसे समुदाय का सर्वेक्षण करने और गृह विभाग को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया। 
देश के विभिन्न अभिलेखागारों में पड़े ये दस्तावेज ऐसे समुदायों पर डेटा संग्रह के क्रमिक विकास और 
उनकी जातियों के आधार पर उनके अपराधिकरण क प्रमाण हैं। अंत में इन सभी समुदायों को सीटीए 
4874 के तहत आपराधिक जनजातियों की सूची में शामिल कर लिया गया। 


सीटीए के अधिनियम के सम्बंध में उपरोक्त विकास के समानांतर, इसमें एक और महत्वपूर्ण योगदान 
विलियम हैनरी स्लीमैन (4788-4856) का था, जिन्हें 4830 के दशक के दौरान एक पर्यवेक्षक के रूप में 
हिंदुस्तान में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति उन पैदल सैनिकों और आपूर्ति श्रृंखला में शामिल 
(संगठित गिरोह) को निहत्था और खत्म करने के लिए हुई थी, जो कि शाही मुगल साम्राज्य के पतन के 
बाद स्वतंत्र होकर घूम रहे थे। उन्होंने सशस्त्र संघर्षो और उनकी जाति और समुदाय के नाम से जुड़े 
लोगों का दस्तावेजीकरण करना शुरू किया। इससे इंग्लैंड में ठगों (स्वाभाविक अपराधियों) के समूह के 
बारे में मध्य भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने क बारे में एक सिद्धांत का प्रचार हुआ। उन्होंने ऐसे लोगों 
को उनकी जाति और समुदाय के नामों के साथ सूचीबद्ध किया। इसके समानांतर, एक आनुवांशिक 
सिद्धांत के आधार पर, ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक यह स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे कि भटकती 
जनजातियां एक पशुवादी प्रकृति की होती हैं। इन सभी घटनाओं ने भारत में विभिन्‍न आश्चर्यजनक, 
आदिवासी और समाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के बारे में नकारात्मक प्रभाव डाला | 


4858 में ईस्ट इंडिया कपनी के प्रस्थान और ब्रिटिश सरकार के प्रवेश के परिणाम स्वरूप शासक राज्यों 
के साथ विभिन्न संधियों पर हस्ताक्षर के आधार पर एक अनुशासित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना 
हुई । सुसान अब्राहम लिखती हैं कि इन क्षेत्रों (जंगलों) में ब्रिटिश पैनल प्रणाली के विस्तार ने इन 
वनवासियों के भाग्य को सील कर दिया। उनकी भूमि का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और उनकी 
आर्थिक आजादी का अंत हो गया, इस प्रकार उन्हें बड़ी संख्या में पलायन करने के लिए मजबूर होना 
पड़ा। कुछ को तो अपराध की दुनिया में जाने के लिए मजबूर किया गया।” इन जमीनों को अंग्रेजों 
और शक्तिशाली किसानों ने कृषि भूमि में बदलने के लिए हड़प लिया। राजस्थान में बूंदी के पास 


° सूसन अब्राहम, "स्टिल और आईह्ील काल यू ए थीफः 'क्रिमनल' ट्राई आफ इण्डिया/” इकॉनायिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली 
खण्ड 34, सख्या 27, १999, पृः 75-753 | 
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बरूंधन गांव में रामनगर के कजरों के पूर्वजों के स्मारक देखे जा सकते हैं। ये ढ़ेड़ सौ साल पहले के 
हैं। लेकिन अब यहां दूसरे समुदायों का प्रभुत्व है। (चित्र 26 देखें |) 


जैसे ही अंग्रेती सत्ता का नया केन्द्रीकरण शुरू हुआ, इन समुदायों की एक व्यापक सूची तैयार की गई। 
ये समुदाय ब्रिटिश सत्ता के लिए खतरा थे। 4858 में ईस्ट इंडिया कपनी के जाने के एक दशक बाद 
जनवरी 4868 में लोर्ड मेयो को कलकत्ता में चौथे वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। वह स्लीमेन 
द्वारा “स्वाभाविक अपराधियों' के रूप में सूचिबद्ध समुदायों से अवगत था। मेयो ने 4874 में प्रकाशित 
पहली जाति आधारित जनगणना भी शुरू की। इस प्रकार 42 अक्टूबर 4874, पंजाब, अवध, और 
उत्तर-पश्चिम प्रांत में आपराधिक जनजाति अधिनियम (सीटीए) का गठन किया गया। लेकिन इसके 
ठीक साढ़े चार महीने बाद वह अंडमान और निकोबार द्वीप पर नवनिर्मित सैलुलर जेल का मुआयना 
करने के दौरान एक अफगान सैनिक शेर अली इफरादी (आयु 49 वर्ष) द्वारा मारा गया | 


आपराधिक जनजातियों का प्रारम्भिक इतिहास अज्ञात है, हालांकि हमारे पास सल्तनत काल से भटकती 
जनजातियों का लेखा-जोखा देखने को मिलता है। लेकिन सीटीए की सूची को देखने के बाद यह 
स्पष्ट है कि ये जनजातियां इस भूमि के मूल निवासी थे। वैरियर एल्विन के अनुसार बैगा आदिवासी* 
इस देश के मूल निवासी और मालिक हैं, लेकिन उन्हे सीटीए के तहत सूचिबद्ध कर लिया गया था। 
शेर सिंह के अनुसार पंजाब में 4773 के नियमन ने पहली बार आपराधिक जनजातियों का वर्गीकरण 
किया | 4944 की जनगणना में उन्हें पहली बार एक अलग श्रेणी के रूप में दिखाया गया था। उनमें 
से अधिकांश पिछड़ी हिन्दू जातियों के थे, जिनकी सामाजिक स्थिति निम्न बताई गई थी। 


बांये लॉर्ड मेयो ((822-4872), मूल नाम रिचर्ड साउथवेल बुक, दांये ओर लॉर्ड मेयो की हत्या के बाद कैदी के रूप में अली 
इफरादी | उनके इस कृत्य के लिए इफरादी को ॥4 मार्च 4872 को फांसी दी गई थी। (दोनों छवियों का स्त्रोत विकिपिडिया है) 


322 जी.एन. देवी, इण्डेलिबल स्टिन - ईण्डिया एड इट्स डिनोटिफाईड ट्राई टेलिग्राफ, कलकत्ता, 07.08.2020 | 
35 वारियर एल्विन, द डैगास ज्ञान पब्लिकेशन हाउस, 4986, पृ. 59 | 
34 शेर सिंह, द सांसिस ऑफ पंजाब दिल्ली: मुंशीराम मनोहरलाल, 965, पृ 244 | 
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सीटीए 4874 के अधिनियम से पहले आपराधिक जनजातियों पर विनियमों और अधिनियमों का आरोपण 


ईस्ट इंडिया कंपनी की अवधि के दौरान, आपराधिकता से निपटाने के लिए, ब्रिटिश शासकों ने 4793 
ईस्वी के एक विशेष विनियमन 2% की स्थपना की। यानी सीटीए के लागू होने से आठ दशक पहले 
इसे लागू किया गया। इसके अर्तगत मजिस्ट्रेट के पास कुछ जनजातियों के अभियोजित व्यक्तियों को 
सड़कों पर काम करने के लिए रखने की थोड़ी शक्ति थी और अगर वह फरार हो गये तो उन्हें छह 
महीने के लिए कैद कर सकते थे।* आपराधिक गतिविधियों वाले लोगों को नियंत्रित करने और दंडित 
करने वाला यह पहला नियम था। 49वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान, भारत में ठगों और डकेतों से बड़ी 
अशांति थी, जो प्रमुख रूप से शाही सत्ता के पतन के बाद मुक्त घूम रहे सैनिक थे। इसको ईस्ट 
इंडिया कंपनी की आर्थिक गतिविधियों के लिये खतरे के रूप में देखा गया। इस प्रकार दूसरे चरण में, 
4839 में अधिनियम %2%5% विशेष रूप से ठगी और डकैती को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। 
नवनिर्मित ठगी एवं डकैती विभाग जघन्य अपराधों को काफी हद तक दबाने में सफल रहा | लेकिन 
फिर भी रेलवे में और ब्रिटश आपूर्ति के राजमार्गो पर कई विद्रोही संघर्ष और लूटपाट हुई । 


तीसरे चरण में 4860 में भारतीय दण्ड संहिता ([?९) और 7867 में दण्ड प्रक्रिया संहिता (८7९९) लागू 
की गई थी। इसने मजिस्ट्रेट की सारांश शक्ति को समाप्त कर दिया लेकिन डकैती और चोरी में शामिल 
व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए, पंजीकरण और रोलकॉल की एक प्रणाली को कार्यकारी आदेशों द्वारा 
पंजाब, अवध और उत्तर-पश्चिम प्रांत में लागू कर दिया गया (अगले पृष्ठ पर नक्शा-2 देंखे) | लेकिन 
इसके विपरीत, आपराधिक मामलों में वृद्धि हुई । बाद में, पंजाब की अदालत ने स्पष्ट रूप से घोषित 
किया कि ऐसे नियम अवैध हैं।*' लेकिन ब्रिटिश सरकार के अनुसार, ये अधिनियम और संहिता पर्याप्त 
नहीं थे और अधिक कठोर कानून की आवश्यकता बताई | 


ठगी और डकैती के मामलों को नियंत्रित करते हुए, संबंधित विभाग, सरकार के ध्यान में यह तथ्य लाया 
कि उत्तर भारत में कुछ जनजातियों, विशेष रूप से पंजाब जिले के शाहजहाँपुर गांव के मीणा, संपत्ति 
के खिलाफ व्यवस्थित रूप से अपराध करने की आदत में हैं। इसी तरह सांसी पंजाब में सक्रिय बताए 
गए। इस विषय का प्रतिनिधित्व मिस्टर टी.वी. स्टीफस (कानून और व्यवस्था के सदस्य) ने आपराधिक 
जनजाति विधेयक 4874 पर बहस के समय ब्रिटिश परिषद में शामिल होते हुए किया था। स्टीफस को 
ठगी ओर डकैती के गबन के लिए, संचालन के अधीक्षक से ऐसी जानकारी मिली थी। उन्होंने परिषद में 
एक सुझाव दिया कि इन समुदायों पर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ।* ब्रिटिश सरकार ने इसे 
गम्भीरता से लिया और 4874 में आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाना आवश्यक माना। इसमें सूचीबद्ध 
जनजाति के सभी सदस्यों को अपराधी के रूप में पंजिकृत कर लिया गया, जबकि प्रत्येक सदस्य 
अपराध का दोषी नही था। इसे देखते हुए सिमाद्री लिखते हैं कि, “कलम के एक साधारण कार्य से, 
इसने सभी निर्दोष लोगों को अपराधी बना दिया |“ 


35 भारत के गवर्नर जनरल की परिषद की कार्यवाही का सार, 4874 | 

36 श्री अनंतशयनम अयंगर की अध्यक्षता में आपराधिक जनजाति अधिनियम जांच समिति (4949-50) की रिपोर्ट | 

37 भारत के गवर्नर जनरल की परिषद की कार्यवाही का सार, 4874 | 

स्टीफन को भारत में ब्रिटिश वायसराय की परिषद के सदस्य (4869-72) के रूप में कानूनी मामलों में सुधार और भारतीय कानूनों 
के संहिताकरण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। संदर्भ - ब्रिटानिका | 

39 वाई. सी. सिम्हाद्रि, डेनोटिफिएड ट्राइब्स (ए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस), क्लासिकल पब्लिकेशन कंपनी, नई दिल्ली, 4994, 
पृ-24 | 
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नक्शा-2: स्रोतः पोप, जी यू (4880) भारतीय इतिहास की पाठ्यपुस्तक: भौगोलिक नोट्स, लंदन: डब्ल्यू एच. एलन एण्ड कम्पनी 
पीपी। पृ शा, 576, 46 नक्शे | 


सीटीए पर प्रतिकिया देते हुए सुदरलैण्ड ने कहा, कानून बनाने से अपराध भी बढ़ेंगे। जब भी कोई 
कानून पारित किया जाता है और लागू किया जाता है तो ऐसे कार्य जो पहले अपराध नहीं थे, फिर 
अपराध बन जाते हैं।* इससे वास्तव में यह हुआ कि जो पारम्परिक गतिविधियाँ अपराध की श्रेणी में 
नहीं थी वे अपराध के रूप में पहचानी जाने लगी। और तब से अपराध का सम्बंध सिफ पुरूषों से ही 
नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों सहित पूरा परिवार और पूरी जनजाति इसके दायरे में आ गई। 


सीटीए के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने मीणाओं और इसी तरह की जनजातियों को नियंत्रित करना 
आवश्यक समझा। स्टीफन के अलावा, स्थानीय सरकार ने भी सीटीए समिति का प्रतिनिधित्व करते हुए 
कहा कि, “अपराधियों के गिरोह सामान्य और खतरनाक दोनों थे, इसके लिए तत्काल अनुशासन की 
आवश्यकता थी जो यह बिल उन्हें प्रदान करेगा |/// अंततः 42 अक्टूबर 4874 को सीटीए अधिनियम को 
लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय सरकार को एक गिरोह, एक जनजाति या 
व्यक्तियों के वर्ग को सूचित करने के लिए और उनके मामले को परिषद में गवर्नर-जनरल को रिपोर्ट 
करने के लिए अधिकृत किया गया। उनके मामलों को अपराधी के रूप में गिरोह जनजाति या वर्ग के 
कारणों और उस पर अपराधिक प्रकृति के साथ प्रमाणित करने की आवश्यकता थी, जिस पर उन्हें संदेह 


0 ई. एच. सुदरलैंड, क्रिमनोलोजी। वाई.सी. सिम्हाद्री, द एक्स-क्रिमिनल ट्राइन्स ऑफ इंडिया | भारत, नेशनल, 4994, पृ-24 | 
# भारत के गवर्नर जनरल, 4874 की परिषद की कार्यवाही का सार। 
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था। यह स्थापित करने की भी आवश्यकता थी कि उनका पारम्परिक व्यवसाय अपराध करने के उद्देश्य 
से “केवल एक दिखावा' है। इस कानून की वजह से गिरोह, जनजाति या वर्ग के वैध व्यवसायों का 
अपराधीकरण हो गया, जिससे समाज के कई वर्गो को कठोर अपराधी बनने के लिए मजबूर कर दिया। 
उनकी अजिविका के साधन ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए कानून के अंतगत आ गए और यहां से उनका 
शोषण शुरू हो गया। 


सीटीए 487 में बच्चों को उनको माता-पिता से अलग करने का कोई प्रावधान नहीं किया, हालांकि 
समिति सदस्यों में से एक की ऐसी सिफारिश थी। यह बाद में 4897 में हुआ, जब सीटीए में संशोधन 
किया गया था, जिसके फलस्वरूप 4 से ॥8 वर्ष के बच्चों को माता-पिता से अलग कर सुधारक शिविरों 
में डाल दिए गया। 


नीचे दी गई सीटीए संबधित 7977 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के आधिनियमन से लेकर 7924 में 
हुए आंतिम संशोधनों की जानकारी वाई सी हिमाद्री? द्वार लिखित पुस्तक 'डिनोटिफाईड टाईब' (ए 
शोश्योलोजिकल एनालिसिसु) और श्री अनतसय़यनय अयगर की अध्यक्षता वाली आपराधिक जनजाति 
अधिनियम की समिति (!७4०-50) की रिपोर्ट से ली गई है। 


आपराधिक जनजाति अधिनियम 4874 


क्रिमनल ट्राइब एक्ट (सीटीए) कानून 42 अक्टूबर 4874 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा 
लागू किया गया। इसके दायरे में नवजात शिशुओं से लेकर महिलाएं, वृद्ध और बीमार बुजुर्गा सभी आ 
गए | इसमें हाशिए पर जी रहे वर्ग और समाजों के लिए कोई मानवता या करुणा नहीं थी। ईस्ट इंडिया 
कंपनी के इंग्लैंड लोट जाने के बाद अंग्रेजों ने गिरते मुगल शासन के साथ संबन्ध बनाना शुरू कर 
दिया और साथ की राजपूत और मराठा शासकों के साथ मिल कर उनकी अलग-अलग शक्तियों को 
एक केन्द्रीय शक्ति में सम्मलित करने के लिए आपसी संधियों पर हस्ताक्षर किए। आगे चल कर इसे ही 
ब्रिटिश राज कहा गया। 


यहां पर अपराधीकरण अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। खानाबदोश, स्थापित 
समाजों व राजकीय व्यवस्था के लिए हमेशा भय का कारण रहे हैं। कई खानाबदोश और यात्रा करने 
वाले समुदायों की अधिसूचना भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन का परिणाम है। सीटीए के 
अधिनियमन के बाद, विभिन्न न्यायालयों (या प्रेसीडेंसी) व ब्रिटिश अधिकारियों ने कई भटकने वाले और 
संदिग्ध समुदायों को आपराधिक जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया था। इसके लिए 
सुझाव बड़े पैमाने पर पुलिस महानिरीक्षक या उपायुक्तों जैसे उच्च पदस्थ अंग्रेजी अधिकरियों से आया 
करते थे। इन्होंने स्थानीय अधिकारियों और मुखबिरों से अपनी-अपनी जानकारी जुटाई थी। जानकारी 
जुटाने में स्थिनिय सांमतवादी राज्यों ने भी सहयोग दिया था। सीटीए के अर्तगत विभिन्न जातियों को 
सुचीद्ध करने का अधिकार स्थानिय राज्यों को ही था। 


2 वाई. सी. सिम्हाद्रि, डेनोटिफिएड ट्राइब्स (ए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस), क्लासिकल पब्लिकेशन कंपनी, नई दिल्ली, 4994 | 
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बांये - खिलौना विक्रेता, पंजाब, सन्‌ 4960, तूर संग्रह| खिलौना बेचनी वाली गवारिया समुदाय की महिला (बंजारा की उपजाति) की 
लगती है। दांये - द स्यूजिशियन एण्ड द टम्बलिग वूमेन पंजाब सन्‌ 4960 तूर संग्रह| संभवत: महिला कलाबाज और संगीतकार या 
तो नट या बिजौरी कांजरी (कंजर) समुदाय से होगें। 


एम. कैनेडी** द्वारा लिखित पुस्तक (द्‌ क्रिमनल क्लासेज इन इडेया' में इन समुदायों का उल्लेख उनके 
“जातीय और ऐतिहासिक विवरण“ के किसी भी विवरण के बजाय विधियों और विशिष्ट विषेशताओं के 
अनुसार उनके वर्गीकरण तक सीमित है। यद्यपि 49वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कुछ अच्छे 
मानवविज्ञानियों के द्वारा, भारत की पहली जाति जनगणना का प्रकाशन हुआ, लेकिन इन समुदायों का 
सांस्कृतिक इतिहास कभी भी पुलिस नियमावली का हिस्सा नहीं बना। इस प्रकार ब्रिटिश अधिकारियों के 
बीच इन समुदायों के बारें में सही समझ का अभाव रहा। ये ब्रिटिश पुलिस मेनुअल स्वतंत्रता के बाद के 
युग में भी संदर्भ का विषय बने रहे, जिसके कारण इन समुदायों की आपराधिक छवि की निरंतरता अभी 
भी बनी हुई है । 


सन्‌ 4857 में स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई के बाद, कई घुमंतू समुदायों ने औपनिवेशिक शासकों को 
उखाड़ फेंकने के लिए कई संग्रामों में भाग लिया। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इंग्लैंड में, भारत में 
ठगों के अस्तित्व का सिद्धांत पहले से ही प्रचार कर रहा था। साथ ही, अनुवांशिक सिद्धांतों के आधार 
पर वैज्ञानिक, अपराध विज्ञान को आकार दे रहे थे। अंग्रेजों ने इस विचार का प्रचार किया कि कुछ 
समुदाय जन्म से ही अपराधी हैं और अपराध करना उनकी जाति या समुदाय का पेशा है।/ इसने 
आपराधिक जनजाति अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए उत्तर भारत के विभिन्न प्रेसीडेंसी में इन 
समुदायों में से कई को अधिसूचित करने का काम किया। जिला कलेक्टरों को अपने अधिकार के तहत 
इन समुदायों को आपराधिक जनजातियों के रूप में सूचित करने का अधिकार दे दिया गया।# उन्हें 
सुधारवादी जेलों “सेटलमेंट” में अलग से रखने के प्रावधान करने के लिए निर्देश दिये गए। इसके 
फलस्वरूप 4952 तक देश के विभिन्न कोनों में 72 “सेटलमेंट” कॅम्प के रूप में बस्तियां मौजूद थीं। 
सोलापुर सेटलमेंट केंम्प लोकप्रिय है, जो कि वडार समुदाय के लिए जाना जाता है। इन सुधारवादी 
केम्पों में इन्हें बलपूर्वक कपड़ों की मिलों में नियोजित किया गया था। धीरे-धीरे आपराधिक जनजाति 


* एम. कैनेडी, द क्रिमिनल क्लास इन इंडिया, मोतीलाल प्रकाशन, दिल्ली, 4985 | 

“ आर. शिव प्रसाद, भारत के घुमंतू और विमुक्त समुदाय, भारत के लोगों पर संगोष्ठी, एंश्रोपोलॉजी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
2075, पृः 47 | 

“ उपरोक्त | 
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अधिनियम ने निर्दोष समुदायों, सिक्का निर्माताओं, कलाबाजों, मनोरंजन करने वालों, लम्बी दूरी के 
व्यापारियों, कवियों, घुमंतू समुदायों आदि को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर 
किया। फैनन का कहना है कि इसकी वजह से घुमंतू समुदाय स्वभाविक रूप से जीविका के लिए छोटे 
अपराधों में लिप्त हो गए, जिसने इस विचार को वंशानुगत अपराधिक लक्षणों के कारण को मजबूत 
किया। यह उपनिवेशवादियों की उन तकनीकों में से एक थी जो उपनिवेशित मूल निवासियों पर हावी 
हो जाती थी और उन्हें अपनी ही भूमि पर संदिग्ध लोगों के रूप में ब्राण्ड कर देती थी |# 


सीटीए 4874 के अधिनियम के लिए कई विद्वानों द्वारा उद्धृत एक और कारण यह था कि ब्रिटिश 
व्यापार के लिए भारत आए और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। इंगलैंड में औद्योगीकरण के लिए 
उनके उपनिवेशों से प्राप्त कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता थी। इसके लिए सड़कों, रेल 
नेटवर्क और बंदरगाहों का विकास महत्तवपूर्ण था। लेकिन इस विकास के लिए ठग और डकैत एक 
चुनौती बने रहे क्योंकि उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला को कई बार लूटा और बाधित किया। इस प्रकार ब्रिटिश 
भारत सरकार ने भारतीय समाज के “वंशानुगत अपराधी वर्ग" को दबाने के लिए सीटीए अधिनियमित 
लागू किया |” ऐसे समूहों को बंधुआ मजदूरों के रूप में बस्तियों या सेटलमेंट कॅम्प में रखा गया। इन्हे 
सुधारात्मक कार्यवाही के नाम पर कठिन श्रम करने के लिए मजबूर किया गया। वे औपनिवेशिक निर्माण 
में जैसे रेलवे, पुलों, कोयला व पत्थर खानों, कपड़ा मिलों और कारखानों की परियोजनाओं में कार्यरत 
किए गये। उन्हें किसी भी निर्माण स्थल पर ले जाया जा सकता था। प्रसिद्द उदाहरणों में से एक 
अण्डमान में सेल्यूलर जेल का है। इस तरह की रणनीति यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा अमेरिका में मूल 
अमेरिकीय भारतीय आबादी की अधीनता से मिलती-जुलती है। 


सीटीए के तहत 490 से अधिक समुदायों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाया गया था, जिन्हें कानून का 
कठोरता से पालन करना था और स्थानीय प्राधिकरण के साथ नियमित रूप से उपस्थिति देनी होती 
थी। अगर उनमें से किसी भी सदस्य को गांव के बाहर जाना पड़ता था तो उसके लिए अंग्रेजी 
अधिकारी से पास लेना होता था। सभी जिलों को आपराधिक समुदाय के प्रत्येक सदस्य के अंगूठे के 
निशान के साथ एक रजिस्टर रखना जरूरी था। अपराध के स्तर के आधार पर कारावास की विभिन्न 
श्रेणी निर्धारित की गई थी। यहां तक कि बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहे। सुधारवादी सेटलमेंट कॅम्प के 
अधीक्षक को उनका संरक्षक बनाया गया था, जो उनसे श्रम कार्य लेने के लिए अधिकृत था। 


कैदियों के साथ सख्त नियम व अमानवीय व्यवहार होता था। सेटलमेंट केम्पों के बाहर रहने वाले 
घुमंतुओं के पारम्परिक व्यवसायों को अवैध परिभाषित किया गया था। इससे भारत के स्वदेशी ज्ञान का 
आपराधीकरण हो गया, जिसे सदियों से समुदायों के जीवन यापन व स्थिरता के लिए पल्लवित किया 
गया था। सीटीए अधिनियम ने जनजाति शब्द का प्रयोग 'गिरोह' के पर्याय के रूप में किया जिसने उन्हें 
स्थायी रूप से अपराधिक जनजातियों के रूप में चिन्हित किया। उदाहरण के लिए राजस्थान में मोगिया 
और मध्यप्रदेश में पारधी जैसे पारम्परिक खानाबदोश शिकारी समुदाय जो भूमि के वनस्पितियों और 
जीवों के बारे में जानते हैं उन्हें अपराधी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसी तरह बंजारा समुदाय 
& फ्रांटूज फैनोन, द व्रेंचड़ ऑफ द अर्थ न्यूयॉक: ग्रोव प्रेस, 2004, पृ. 34 | 


# मीना राधाकृष्ण, डिसहॉर्नड बाई हिट्री, 'क्रिमनल ट्राईबस' एंड ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, नई दिल्ली: ओरिएंट लॉन्गमैन प्राइवेट 
लिमिटेड, दूसरा संस्करण, 2008, पृ. 2। 
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जिसे लंबी दूरी के व्यापार और भूगोल का गहरा ज्ञान था, उन्हें भी इसके तहत सूचीबद्ध किया गया 
था। घुमंतू पारंपरिक चिकित्सकों, जादूगरों, बैरागी और कलाबाजों को अधिकारिक तौर पर 'ठग' के रूप 
में चिन्हित किया गया था। उन्हें सरकार व प्रतिष्ठानों के लिए खतरे के रूप में देखा गया। 


ब्रिटिश सरकार ने कभी भी विमुक्त (डीएनटी) और खानाबदोश जनजातियों (एनटी) को किसी भी 
आर्थिक महत्व के रूप में नहीं माना। वे राजस्व संग्रह की उनकी प्रणाली से बाहर थे। उन्होंने 
खानाबदोशों पर संदेह किया और उन्हें 'सभ्य' बनाने की अपनी नीति क माध्यम से उन्हें अलग श्रेणी में 
रखने की कोशिश की | सेटलमेंट कॅम्प इस विचार का एक उत्पाद थे। ऐसे समुदायों की प्रथक 
बस्तियों की यह नीति अब भी स्वतंत्र भारत पर हावी है। वर्तमान अधिकारियों द्वारा खानाबदोश समुदायों 
पर अभी भी संदेह किया जाता है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। 


क्रिमनल ट्राई एक्ट (सीटीए) पहली बार 42 अक्टूबर, 87 को उत्तर भारत (यानी पंजाब, 
उत्तर-पश्चिम प्रांत और अवध प्रेसीडेंसी) में भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड मेयो द्वारा अधिनियमित किया 
गया था। बाद में इसे बंगाल और मद्रास प्रेसीडेंसी तक बढ़ा दिया गया। सीटीए के अधिनियमन के बाद 
में कई सशोधन हुए और इसे विभिन्न चरणों में पूरे भारत में लागू किया गया। अंतिम संशोधन 4924 में 
किया गया था, जिसमें 494 समुदायों को इसके तहत सूचीबद्ध किया गया था। इस अंतिम सशोधन में 
जयपुर राज्य के मीणाओं को भी शामिल किया गया था। उनकी शक्ति पर और अंकुश लगाने के लिए 
जयपुर राज्य द्वारा 7 सितम्बर 4930 को संशोधित आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया गया [** 


सीटीए 4874 तीन बुनियादी मान्यताओं पर आधारित थाः- 


१ आपराधिक जनजाति में पैदा हुए सभी व्यक्ति जन्म से अपराधी बन जाएगें क्योंकि उन्हें अपने 
पिता के पेशे का उत्तराधिकार मिलेगा | 

० वे कानून के उल्लंघन के व्यवहार को अपना पेशा मानेंगे और अपराध करते रहेंगे | 

१ अपराध के निरंतर अभ्यास के कारण, वे कठोर अपराधी बन जायेंगे । 


इस प्रकार, अधिनियम में आपराधिक जनजाति के सभी सदस्यों को पंजिकृत करने और निश्चित अंतराल 
पर पुलिस स्टेशनों पर हाजरी देने की आवश्यकता थी। अपने निवास स्थल बदलने या किसी अन्य 
स्थान पर जाने पर, उन्हें पुलिस को सूचित करना और पास जारी करवाना जरूरी होता था। इसका 
उल्लंघन करने पर निर्धारित सजा थी। 


पहली सजा के लिए एक साल की केद, दूसरी सजा दो साल के लिए और तीसरी सजा तीन 
साल के लिए या जुर्माना जो 500/-रूपये से अधिक हो सकता था या दोनों बाद में किसी भी 
दोषसिद्धि पर। अधिनियम के तहत इन प्रावधानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार 


आर. शिव प्रसाद, भारत के घुमंतू और विमुक्त समुदाय, भारत के लोगों पर संगोष्ठी, एं्रोपोलॉजी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
2045, पृः 48 | 
* रावत सारस्वत, मीना-इतिहास, झूठालाल नदला, बस्सी, 4968, पृ. 425 | 
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अपराध को वंशानुगत मानती थी।४ जिसे क्रूर दंड द्वारा सुधारने का उन्होने प्रयास किया लेकिन 
हकीकत में इससे अपराध में वृद्धि हुई । 


डीएनटी समुदायों की आवाजाही पर प्रतिबंध सीटीए का मुख्य धेय था। इसने खानाबदोश जनजातियों 
को बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि उनकी आजीविका पूरी तरह से खानाबदोशी पर निर्भर थी। वे 
समुदाय जो गांवों में बसे हुए थे वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए बाहर नहीं जा सकते थे, 
जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई । इस प्रकार जब आधुनिकीकरण हो रहा था, 
49वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान संचार और परिवहन के साधन विकसित हो रहे थे, तो ये समुदाय 
अपने लाभों का दोहन नही कर सके। वे बस्तियों में बंद होने के कारण विकास के रास्ते से चूक गए। 
इसलिए सीटीए इन समुदायों के पिछड़ेपन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। बंदोबस्त शिविरों में 
उनकी क्षमताओं और प्रतिभाओं को सामाजिक स्वीकृत रूप से प्रसारित और पहचाना नहीं गया। 


आपराधिक जनजाति अधिनियम 4874 में आपराधिक जनजाति के सभी सदस्यों के पंजीकरण की 
आवश्यकता थी। पुलिस और स्थानीय सरकार ने उनके पहचान चिन्ह और उँगलियों के निशान का 
रिकार्ड रखा। वे एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित थे, पुरूषों और महिलाओं दोनों को स्थानीय पुलिस 
स्टेशनों या ग्राम प्रधानों के साथ निर्दिष्ट अंतराल के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ती थी। जब 
भी उन्हें व्यवसाय के लिए, किसी सामाजिक समारोह या रिश्तेदारों में शामिल होने के लिए बाहर जाना 
पड़ता था, तो उन्हें एक "एम" पास लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ग्राम प्रधान या पुलिस 
स्टेशन के सामने पेश होना पड़ता था| लम्बी अवधि के लिए छुट्टी लेने के लिए उन्हें पुलिस 
महानिरीक्षक के पास जाकर उनके समक्ष निवेदन करना पड़ता था। इसकी अवहेलना करने वाले को 
एक से तीन साल की जेल और 500/-रूपये के जुर्माने के साथ मुकदमा चलाया जाता था| 


समुदायों को स्थानीय सरकारों की सिफारिशों पर आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था उनकी 
सूची गजैट में प्रकाशित की जाती थी, किसी भी अदालत को उनकी अधिसूचना पर सवाल उठाने की 
अनुमति नहीं थी। अधिसूचना के बाद स्थानीय सरकार को ऐसी आपराधिक जनजातियों, गिरोह या वर्ग 
या उसके किसी हिस्से का एक रजिस्टर तैयार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करने की 
अनुमति दी गई थी। किसी भी जिले में उनकी उपस्थिति उनके निवास का प्रमाण थी। मजिस्ट्रेट को 
उनका एक रजिस्टर बनाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। 
ऐसा रजिस्टर पुलिस अधीक्षक द्वारा रखा जाता था, जो समय-समय पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता 
था। रजिस्टर में कोई भी परिवर्तन मजिस्ट्रेट की अनुमति के माध्यम से होना आवश्यक था और इसके 
लिए उसके हस्ताक्षर आवश्यक थे। 


°° वाई. सी. सिम्हाद्रि, डेनोटिफिएड द्राइन्स (ए सोशियोलाजिकल एनालिसिसु) क्लासिकल पब्लिकेशन कंपनी, नई दिल्ली, 4994, पृः 22| 

ञ। आपराधिक जनजाति के सदस्यों के लिए बाहर जाने के लिए 'एम' पास अनिवार्य था जो कि पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी किया 
जाता था। इसे मध्यवर्ती पुलिस थानों में पेश किया जाना होता था। उसमें उल्लिखित विशेष अवधि के लिए ही आपराधिक जनजाति 
के सदस्य अपने रिश्तेदारों या व्यवसाय के स्थान पर आ जा सकते थे। परिवहन के साधन जैसे घोड़ा और ऊँट का इस्तेमाल भी 
इसकी अनुमति द्वारा ही किया जा सकता था। 

“2 रावत सारस्वत (4968), मीना-इतिहास, बस्सी : झूठालाल नदला, पृ. 247 | 
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सीटीए की धारा 8 के तहत आपराधिक जनजातियों की सूचनाएं प्रकाशित की गई और इसके माध्यम से 
स्थानीय मुखिया, ग्राम चौकीदार और जमींदारों को सूचित किया जाता। उनके चलने-फिरने की सीमा 
निर्धारित की गई थी। पास जारी करने की शर्तें जिसके तहत सीटीए के सदस्यों को जाने की अनुमति 
दी गई थी, स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाती थी। पास में उक्त स्थान का स्पष्ट उल्लेख होता था, जहां 
पास धारक जा सकता था या कुछ समय के लिए निवास कर सकता था। वह समय-समय अपनी 
उपस्थिती दर्ज करवाता रहता था और समय पूर्ण हो जाने पर अपने गांव लोट जाता था। अधिक समय 
रूक जाने पर सजा तय थी। सीटीए के तहत पंजीकृत एक मीना व्यक्ति को जारी 'एम' पास की प्रति 
यहां दी गई है। 


हे कट । कब ~ 


WD Boss 9: | 


सन्‌ 4944 का पुलिस महानिरीक्षक द्वारा एक मीना व्यक्ति को जारी 
किया गया 'एम' पास का प्रतिरूप। स्व. श्री लक्ष्मीनारायण झारवाल 
जयपुर से एकत्रित किया गया। 


आपराधिक जनजातियों के व्यक्तियों के इस अधिनियम से मुक्त होने पर उन्हें सुधारक शिविरों में बसाया 
जाता था जहां उन्हें विभिन्न कार्यो के लिए नियोजित किया जाता था। काउंसिल में गवर्नर जनरल की 
मंजूरी के साथ, स्थानीय सरकारों को सुधारात्मक बस्तियों में आपराधिक जनजातियों को रखने की 
अनुमति दी गई थी। यदि सूचीबद्ध आपराधिक जनजातियों के पास कोई निवास स्थान नहीं था, तो उन्हें 
स्थानीय सरकार द्वारा निर्धारित स्थानों पर बसाया जाता था। उन्हें दूसरे निवास स्थान पर स्थानांतरित 
करने की स्वतंत्रता थी। उनकी निगरानी का अधिकार ग्राम प्रधान या चौकीदार को दिया जाता था। 
अगर वह भी इसका पालन करने में विफल रहा तो उसे आईपीसी की धारा 467 के तहत सजा दी 
जाती थी | 


सीटीए का भाग-2 हिजड़ों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया था, जिन्हें खुद को पंजिकूत करने 


की भी आवश्यकता थी। उन पर बच्चों को अपहरण कर नपुंसक बनाने और आईपीसी की धारा 377 के 
तहत अपराध करने का संदेह था। हिजड़ें यदि महिला के कपड़ों में दिखाई देते, या सार्वजनिक रूप से 
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नृत्य करते हुए पाये जाते या खुद को किराये पर उपलब्ध कराते तो उनपर पर जुर्माना लगाया जाता 
था। उन्हें 46 साल से कम उम्र के लड़कों को रखने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अधिकारियों को अपनी 
सम्पत्ति के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। सीटीए के अर्तगत उन्हें उपहार देने, 
वसीयत बनाने या पुत्र को गोद लेने की अनुमति नहीं थी। 


सीटीए 4874 में संशोधन 


सीटीए में विभिन्‍न संशोधन विचारणीय है क्योंकि इसने सन्‌ 4874 से सन्‌ 4924 तक कई समुदायों को 
इसके दायरे में क्रमिक रूप से शामिल किया और इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार हुआ। राज्यों के 
स्थानीय शासन ने भी इसके तहत पंजिकूत जनजातियों के कार्यान्वयन और पुनर्वास के पैमाने में 
योगदान दिया, जिसके लिए साल्वेशन आर्मी के सदस्यों को अधिकृत किया गया था। इसके लिए कई 
जगहों पर खेती के लिए भूमी आंवटित की गई। राजस्थान के बूंदी जिले का रामनगर गांव इसका 
उधारण है। 


सीटीए से पहले, इनमें से कुछ समुदायों को स्थानीय रूप से उनकी आपराधिक गतिविधियों के लिए 
पहचाना जाता था और उन्हें उनकी जाति के नाम से जाना जाता था। लेकिन सीटीए की सूची ने पूरे 
समुदाय को भौगोलिक क्षेत्रों में अपराधी बना दिया। इसने एक ही समुदाय के कई निर्दोष लोगों को 
महिलाओं और बच्चों सहित अपराधियों के रूप में चिन्हित किया। सीटीए 4874 के कार्यान्वयन के बाद 
इन समुदायों को चोरी, डकैती और लूट में शामिल जन्मजात अपराधियों के रूप में माना गया। यह 
उनकी पेशेवर पहचान बन गई, हालांकि उनमें से कई कृषक, चरवाहे, वन शिकारी, मनोरंज करने वाले, 
कारीगर, कवि, चिकित्सक, ज्योतिषि आदि थे। अधिनियम में 'अपराध' से जुड़े 494 समुदायों को उनके 
वंशानुगत पेशे के रूप में शामिल किया गया। 


अपराध को राज्य के आपराधिक कानून का उल्लंघन माना जाता है। इस प्रकार चूक करने वाले को 
अपराध की गम्भीरता के आधार पर दंडित किया जा सकता है। राज्य को सजा के साथ मुकदमा चलाने 
का अधिकार है, लेकिन सीटीए के साथ यह अलग था। इसने पहले समुदायों को उनकी आवाजाही और 
आजीविका की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए अपराधी बनाया। जो इन प्रतिबंधों की पालन नहीं 
करता था, उसे दंडित किया जाता था। यहां तक की बिना किसी अपराध के भी कई लोगों को बंदोबस्त 
सुधारक जेलों में डाल दिया गया जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें कठोर दण्ड 
दिया गया। इस प्रकार, अपराध न केवल सीटीए के गठन का कारण था बल्कि यह समाज के संदिग्ध 
वर्गो पर नियंत्रण करने के लिए, उनके स्वतंत्र विचरण को प्रतिबंधित करने के लिए था जो राज्य के 
लिए खतरा माने जाते थे। इन समुदायों में से अधिकांश जनजाति, स्वतंत्रता प्रेमी प्राणी थे, जो ग्रामीणों 
को अपनी पेशेवर सेवाएं प्रदान कर रहे थे, उनमें से कई बसे हुए वर्ग के साथ सामाजिक सम्बंध रखने 
वाली जजमानी संरक्षण प्रणाली से बंधे थे |$ 


“3 राजस्थान का नट समुदाय मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में रहने वाले स्थाई समुदायों का वंशावली वाचक था और अपना 
जीवनयापन करने के लिए समय-समय पर उनके पास जाया करता था। साथ ही अपनी कलाबाजी और नृत्य कला से उनका 
मनोरंजन किया करता था। राज-नट और मिरासी को राजघरानों द्वारा उनके संगीत और नृत्य के लिए आमंत्रित किया जाता था। 
मध्यप्रदेश में बछड़ा और बेड़िया अपने नृत्य के लिए जाने जाते थे। मनोरंजन के बदले जमींदारों द्वारा उन्हे भूमि और पारिश्रमिक 
प्रदान किया जाता था। 
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सीटीए संशोधन अधिनियम, 4897 


क्रिमीनल ट्राईब एक्ट में प्रशासनिक नीतियों, उस समय हो रहे आर्थिक विकास और ब्रिटिश अधिकारियों 
के रवैये के अनुरूप कई बार संशोधन किया गया। सीटीए संशोधन अधिनियम, 4897 को 28 जनवरी 
4897 को गवर्नर जनरल लाड ब्रूस की सहमति से लागू किया गया था। सीटीए 4874 के गठन के 
दौरान, परिषद के एक सदस्य ने बच्चों को माता-पिता से अलग करने का तर्क दिया जिससे की वे 
आदतन अपराधी ना बने | 


सीटीए संशोधन अधिनियम 4897 ने स्थानीय सरकार को 4 से १8 वर्ष की आयु के बच्चों को अपराधिक 
जनजातियों से अलग करने का अधिकार दिया। उन्हें स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त अधीक्षक की 
देखरेख में सुधारक बस्तियों (रिफॉमेटरी सेटलमेंट) में स्थानांतरित कर दिया गया था। अधीक्षक को इन 
बच्चों का संरक्षक माना जाता था। बच्चों को 4850 के अधिनियम संख्या £] के तहत रोजगार के लिए 
प्रशिक्षित किया जाता था। 


“कुछ वर्गो में ये कानूनविहीन आदतें कितनी गहरी हैं और एक बच्चे के लिए इनमें शामिल 
होना कितना असंभव था जो उनमें पैदा हुआ था। इन बच्चों को चोरी को एक 
सम्मानजनक कर्तव्य और दैनिक घटना के रूप में देखने के लिए तैयार किया जाता था ... 
बच्चों का कौशल और बुद्धिमत्ता बहुत ही उल्लेखनीय थी, और यह अफसोस की बात थी 
कि उन्हें शरारती और भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए निर्देशित करने के बजाय सही और उपयोगी 
उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था। इसमें हर वर्ग के लिए सुधार के अवसरों 
का विस्तार करना चाहिए |” 


इस संशोधन अधिनियम 4897 के तहत पुलिस समिति की सिफारिशों पर धारा 49 के तहत विशिष्ट 
अपराधों के लिए दूसरी और तीसरी सजा पर दण्ड बढ़ा दिया गया था। दोषियों की संख्या के आधार 
पर यह सजा सात साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक थी। उन्होने डकैती का इरादा 
रखने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को तीन साल तक के कारावास की सजा भी निर्धारित की और वह जुर्माने 
के लिए भी उत्तरदायी थे। इसमें आईपीसी की अनुसूचि की विभिन्न धाराएं भी जोड़ी गईं। संशोधन 
विशेष रूप से सांसी जनजाति द्वारा किए गए गम्भीर अपराधों के कारण हुआ। उत्तर पश्चिमी प्रान्तों की 
सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस समिति ने भी आपराधिक जनजातियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की 
सिफारिश की | 


क्रिमनल सेटलमेंट अधिनियम 4908 

4908 तक अपराधिक जनजाति के जिन सदस्यों को पकड़ा गया उन्हें जेलों में डाल दिया गया। यदि 
पुरूष पकड़े जाते थे तो उनके परिवार या तो आर्थिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित होते थे या 
जीविका के लिए अपराध करना जारी रखते थे। जेल में कैदी अपनी अवधि के बाद रिहा होने पर कठोर 
अपराधी बन जाते थे। आपराधिक जनजातियों के सदस्यों के पुनर्वास के लिए सुधारात्मक प्रयास करने 


“4 श्री अनंतशयनम अयंगर की अध्यक्षता में जारी क्रिमिनल ट्राइन्स एक्ट इन्क्वायरी कमेटी (4949-50) की रिपोर्ट, पृ. 4-5 | 
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के लिए साल्वेशन आर्मी के सदस्य पहुंचे। उन्होनें स्थानीय सरकारों और पुलिस विभागों की मदद से 
प्रयोग किए और तय किया कि इन समुदायों से मानवतावादी तरीकों से निपटने के लिए अलग बस्तियां 
बसाने की आवश्यकता है। 


अंग्रेजों के पुनर्वास के प्रयासों ने 4908 के क्रिमनल सेटलमेंट अधिनियम को पारित किया। इसने 
सुधारात्मक बस्तियों को निर्धारित किया जहां दोषियों को परिवारों के साथ एक साथ रखा जा सकता 
था और ईमानदार जिन्दगी जीने के लिए काम करना सिखाया जाता था। निर्दोषो का पुलिस द्वारा 
पंजीकरण और पर्यवेक्षण किया जाता। वह स्थानीय सरकार और पुलिस की निगरानी में रहते थे। 
उम्मीद थी कि इससे अपराधियों का पूर्ण सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी विफलता के 
कारण 4944 में सीटीए में फिर से संशोधन किया गया | 


क्रिमनल सेटलमेंट अधिनियम 4944 


04 मार्च 4944 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हाडिंग द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम 4944 
पारित किया गया था। 4944 से पहले, सीटीए मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर-पशचिमी प्रान्तों और अवध में 
लागू था। 9 से, सीटीए को पूरे ब्रिटिश भारत में विस्तारित किया गया, और इसके तहत कई 
समुदायों को आपराधिक जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। उदाहरण के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी 
में इसने 44,00,000 लोगों को प्रभावित किया। इसके तहत बड़ी संख्या में कोरवा जनजाति जैसे 
भ्रमणशील व्यापारियों को अधिसूचित किया गया था।% इस प्रकार बाद के संशोधनों का उदेश्य स्थानीय 
सरकारों को शामिल करके पूरे भारत में सीटीए के दायरे का विस्तार करना और उन्हें अधिक से अधिक 
समुदायों को सूचित करने के लिए एक स्वतंत्र अधिकार देना था। इस अधिनियम के तहत वयस्क पुरूष 
सदस्यों के उँगलियों के निशान का रिकॉर्ड रखने के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। 


इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इसने स्थानीय सरकार को आपराधिक जनजातियों, गिरोह और 
व्यक्तियों के वर्ग या जनजाति या वर्ग के किसी भी हिस्से को अपने राजपत्र में एक आपराधिक 
जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए अधिकार और छूट दी। स्थानीय सरकार को जिलाधिकारी 
को निर्देश देना होता था कि वह अपने जिले में पड़ने वाले आपराधिक जनजाति के सदस्यों का एक 
रजिस्टर बनायें। इसके बाद सदस्यों को नियमित रूप से उपस्थिति देनी पड़ती थी और उनकी 
उँगलियों के निशान भी दर्ज किए जाते थे। यह जिला मजिस्ट्रेट की दया पर निर्भर होता था कि वह 
जनजाति के किसी भी सदस्य को रजिस्टर से छूट दे सकता था। इसके बाद यह रजिस्टर पुलिस 
अधीक्षक के समक्ष रखा जाता था। 


सीटीए 9 ने भी आपराधिक जनजातियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है - (3) जनजातियां जो 
मूल रूप से अपराधी थीं, लेकिन ईमानदार व्यवसायों में बस गई थीं, हालांकि उनमें से कुछ वर्ग या 
व्यक्ति अपराध द्वारा जीना जारी रखते थे। (2) वे जनजातियां जो एक जगह बसकर रही और आमतौर 
पर कुछ दिखावटी व्यवसाय करती थी लेकिन जो समय-समय पर अपने घरों से दूर स्थानों पर लूट 


5 मीना राधाकृष्ण (2008), डिसहॉर्नड बाई हिट्री, 'क्रिमनल ट्राईबस' एंड ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, नई दिल्ली: ओरिएंट लॉन्गमैन 
प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा संस्करण, पृ. 2। 
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और डकैती करती थीं और इस तरह से रहते थे। (3) भटकने वाली जनजातियां जो देश में लगातार 
भटकती थीं और जब भी अवसर पैदा होता था, तब वह अपराध कर लेती। इस प्रकार संशोधित 
अधिनियम के तहत, इन तीन प्रकार की आपराधिक जनजातियों से निपटने के लिए विभिन्‍न तरीकों का 
सुझाव दिया गया था। 


सीटीए 4874 के तहत आपराधिक जनजातियों के लिए दो प्रावधान निर्धारित किए गए थे, यानी 
पंजीकरण और सेटलमेंट केंपों में बंदोबस्त | उन पर नजर रखने के लिए पंजीकरण आवश्यक था, 
खासकर से यदि जनजाति भटकती हुई प्रकृति की थी ताकि अपराध का संदेह होने पर उनका पता 
लगाया जा सके | बंदोबस्त शिविर विशेष क्षेत्रों में आपराधिक जनजातियों को कड़ी निगरानी में रखने के 
लिए बनाए गए। यहां वे अधिकारियों की कड़ी निगरानी में रहते थे। नये आपराधिक अधिनियम 4944 में 
सेटलमेंट केंम्प की आवश्यकता या जीवन यापन के साधनों के प्रावधान को समाप्त कर दिया। अधिनियम 
ने स्थानीय सरकार को आपराधिक जनजाति को सूचित करने और पंजिकृत होने के लिए अधिकार 
दिया, उनकी उँगलियों के निशान को अवलोकन और पर्यवेक्षण के लिए लिया गया। इसमें प्रावधान था 
कि अधिक अपराधी प्रवर्ती वाले सदस्यों को एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रखा जा सकता था या उनके 
लिए विशेष रूप से स्थापित बस्तियों में नजरबंद किया जा सकता था। उनके साथ उनकी आपराधिकता 
की डिग्री के अनुसार व्यवहार किया जाता था। 


यह अधिनियम उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी आपराधिकता की डिग्री के आधार 
पर समुदाय को अलग करने का एक प्रयोग था। इन बस्तियों को साल्वेशन आर्मी को सौंप दिया गया 
था, जिन्हें उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की कोई समझ नहीं थी, लेकिन इन लोगों को 
परिष्कृत करने के लिए इसे अपना नैतिक कर्तव्य माना। बंदोबस्त शिविरों में किए गए कार्य, कृषि, 
हथकरघा बुनाई, सिलाई के काम और उद्योगों से सम्बंधित थे। 


आपराधिक जनजातियों के बच्चों के लिए 6 से 48 वर्ष की आयु के बीच औद्योगिक, कृषि और सुधार 
विद्यालय स्थापित किए गए थे। उन्हें उनके माता-पिता से अलग कर दिया गया और स्थानीय सरकार 
द्वारा रिफॉमेटरी स्कूल एक्ट, 4897 के तहत नियुक्त अधीक्षकों की देखरेख में इन स्कूलों में डाल दिया 
गया । इस अधिनियम के अर्थ में उन्हें युवा अपराधी माना जाता था। 


इसके तहत निर्धारित दण्ड और जुर्माना 4908 के पिछले सीटीए के समान थे लेकिन अनुसूची में और 
धाराएं जोड़ी गई, उदाहरण के लिए नकली सिक्कों से सम्बंधित अपराध के अनुभाग को जोड़ना | 


आपराधिक जनजाति (संशोधन अधिनियम 4923) 


आपराधिक जनजाति (संशोधन) अधिनियम 4923 को 04 फरवरी 4923 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति 
प्राप्त हुई। जो सीटीए 4944 की अधिक स्पष्टता के साथ एक विस्तार था। संशोधन सीटीए 4944 के 
सम्बंध में स्थानीय सरकारों द्वारा सामना किए जाने वाली कठिनाईयों के कारण हुआ। इस प्रकार 
सम्बोधित करने के लिए इन समस्याओं को विभिन्न प्रान्तों और भारतीय राज्य के प्रतिनिधियों ने 499 में 
दिल्‍ली में एक सम्मेलन में मुलाकात की। उन्होंने सीटीए 4944 को लागू करने में उनके सामने आई 
कमियों को दूर करने के लिए कुछ प्रस्ताव दिए। संशोधन का एक अन्य कारण भारतीय जेल समिति 
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द्वारा नियुक्त भारतीय जेल समिति की रिपोर्ट थी। 4949 में भारत सरकार ने सीटीए 4944 के तहत 
गठित बस्तियों के प्रशासन के बारे में पूछताछ की | समिति ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे और मद्रास में 
बस्तियों का दौरा किया था। वे इस सुझाव के साथ आए कि किसी भी व्यक्ति को सीटीए की धारा 4॥ 
या 46 के तहत वर्गीकृत करने से पहले एक औपचारिक जांच आवश्यक थी और कानून को उत्पीड़न के 
इंजन में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि बस्तियों का उदेश्य समुदाय के 
सामान्य निकाय में बसने वालों का समावेश होना चाहिए । 


भारतीय जेल समिति की सिफारिशों और सम्मेलन द्वारा दिए गए विभिन्न प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए 
सीटीए 4944 में संशोधन किया गया और आपराधिक जनजाति संशोधन अधिनियम 4923 में पारित किया 
गया था। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गये - 


4. किसी भी आपराधिक जनजाति को बस्ती में प्रवेश देने से पहले, जनजाति को एक बस्ती में 
रखने की आवश्यकता को स्थापित करने के लिए एक जांच निर्धारित की गई थी। 

2. एक प्रान्त से सम्बंधित आपराधिक जनजातियों को उस प्रान्त की सरकार की सहमति से 
दूसरे प्रान्त में प्रतिबंधित या बसाया जा सकता था। 

3. आपराधिक जनजातियों को अन्य प्रान्तों में केवल तब ही स्थानांतरित किया जा सकता था 
जब उन राज्यों में कानून द्वारा अपराधिक जनजातियों के प्रतिबंध और बंदोस्त के लिए 
आवश्यक प्रावधान किए गए थे। 


भारत सरकार ने 3 अप्रेल 4920 के अपने गृह विभाग के पत्र संख्या 593 के माध्यम से कहा कि 
अधिनियम का प्रभावी ढंग से उपयोग अपराध की रोकथाम, मजदूरी, आवास आदि के मामले में 
आपराधिक जनजातियों के उचित उपचार के लिए प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए | 


सीटीए 4923 में स्थानीय सरकार की भागीदारी में वृद्धि की जिसकी सहमति अपराधिक जनजाति को 
सेटलमेंट कम्प में रखने के लिए आवश्यक थी, क्योंकि इसके रख-रखाव का खर्च उनके द्वारा वहन 
किया जाता था। सब इंस्पेक्टर से पद के उपर के पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट के धारा 22 (3) 
के तहत संदिग्धों या गैर संज्ञेय अपराध के अपराधी को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई थी। 


१924 का आपराधिक जनजाति अधिनियम 


सीटीए (संशोधन) 4923 से पहले, सीटीए १9 और 4944 के निरसन और संशोधन अधिनियम और 
4920 के हस्तांतरण अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। सीटीए (संशोधन) 4923 द्वारा अधिनियम 
में संशोधन, के साथ आगे विचाराधीन कानून काफी खंडित और समझने में मुश्किल हो गया, इस प्रकार 
पूरे कानून को एक साथ, एक स्थान पर रखना आवश्यक हो गया। इसलिए 4924 में, आपराधिक 
जनजातियों से सम्बंधित कानून को एक अधिनियम में समेकित किया गया था। स्थानिय सरकारों ने 
समय-समय पर इसमें संशोधन कर अलग-अलग समय पर इसे विभिन्न प्रांतो में लागू किया था। 
आपराधिक जनजाति अधिनियम 4924, 4952 तक इसके निरसन तक लागू रहा । 
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इस अधिनियम ने कुछ सदस्यों को आदतन अपराधियों के रूप में चिन्हित किया, जिन्हें निरंतर निगरानी 
में रखा जाता था, यह सीटीए का अंतिम संशोधन था जिसे 45 मार्च 4924 को लागू किया गया था और 
34 अगस्त 4952 को खत्म किया गया था। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी - 


4. अधिसूचना - अधिनियम की धारा गा ने गैर जमानती अपराधों के कृत्य के लिए स्थानीय 
सरकार को किसी भी जनजाति, गिरोह, व्यक्तियों के वर्ग या उनके वर्गों को आपराधिक 
जनजाति के रूप में सूचित करने का अधिकार था। 

2. पंजीकरण - अधिसूचना के बाद स्थानीय सरकार की सिफारिशों पर ऐसे अधिसूचित 
व्यक्तियों, गिरोहों या जनजातियों को पंजिकृत करना जिला मजिस्ट्रेट का कर्त्तव्य था। 

3. सेटलमेंट - सीटीए की धारा जाए अधिसूचित व्यक्ति के लिए कृषि और शैक्षिक सुधारों 
का वर्णन करती है। स्थानीय सरकार को किसी भी जनजाति, गिरोह या व्यक्ति को किसी 
भी तरह की आपराधिक बस्तियों में स्थानांतरित करने की शक्ति दी गई थी। पहले दोषी 
ठहराये गए व्यक्तियों और जुर्माना नहीं भर पाने वाले व्यक्तियों के साथ भी यही किया जा 
सकता था। 

4. सजा - सीटीए की धारा £2 में पहली बार दोषी को आईपीसी सूची के तहत सजा का 
वर्णन किया गया। इसमें कहा गया कि अगर एक ही व्यक्ति को दूसरी बार दोषी ठहराया 
जाता है तो कारावास सात से दस साल के लिए होगा और अगर तीसरी बार दोषी 
ठहराया गया तो सजा आजीवन कारावास होगी। इस धारा में आगे की सजा का भी 
प्रावधान था। 


इस सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये धाराएं बहुस्तरीय अनुचित बहुप्रतिबंधों और सजाओं को 
सामने लेकर आयीं। कानून प्रकृति में शोषक था। जयपुर राज्य में, सीटीए 4924 लागू हुआ, जिसके 
तहत अपराधिक जनजाति के सदस्यों को अपना पहचान पत्र अर्थात "एम" पास हर समय सावधानी से 
अपने गले में पहने जाने वाली लोहे की ट्यूब में रखना पड़ता था। उन्हें आत्म रक्षा के लिए कोई 
हथियार ले जाने की अनुमति नहीं थी। घोड़े, ऊँट या साईकिल पर यात्रा करना प्रतिबंधित था। चोरी या 
डकैती की स्थिति में उन्हें थाने बुलाया जाता था और पूछताछ की जाती थी। अपराध का कोई सबूत 
नहीं मिलने पर, उन्हें पीटा जाता और मुकदमा चलाया जाता। चोरी व चोर को पकड़ने के लिए पाबंद 
किया जाता अन्यथा कड़ी सजा दी जाती थी। ऐसे प्रतिबंधो के कारण और अमानवीय व्यवहार की वजह 
से, निर्दोष लोग कभी-कभी वास्तव में अपराधी बन जाते थे। जो कड़ी सजा नहीं सह पाते, वे 
आत्महत्या कर लेते |° 


विवाह जैसे आवश्यक कार्य के लिए सेटलमेंट कॅम्प या गांव छोड़ने के लिए, या किसी रिश्तेदार से 
मिलने के लिए, आवेदक को पास जारी करने के बदले में स्थानीय सरकार द्वारा अधिकृत पुलिस 


°° जैसा कि सेवानिवृत्त आईपीएस श्री लक्ष्मण सिंह (मीना), ग्राम गुडियानी, जिला रेवाड़ी, हरियाणा द्वारा अपने दादा के बारे में बताया 
कि चोरी हो जाने पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी ने उनके दादा को बुला कर कहा था कि या तो वे अभियुक्त का नाम बताएं या खुद 
चोरी का दण्ड स्वीकार करें। पुलिस को जवाब न दे पाने के स्थिति में वे कुएं में कूद गए और उसकी मौत हो गई। 
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अधिकारी या ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ता था। पास जारी करने के बदले में सूचीबद्ध सदस्यों को 
उनके लिए मुफ्त काम करना पड़ता था। स्वतंत्रता के समय जयपुर के मीणाओं को किस प्रकार कष्ट 
झेलना पड़ा, इसका प्रत्यक्ष विवरण इस प्रकार है| 


जब भी आसपास के इलाके में चोरी होती है तो यह मान लिया जाता है कि उन्होने 
(सीणाओं) ने इसे किया है और उनकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाता है। उन्हें 
गिरफ्तार किया जाता है और बिना अभियोजन के स्लाखों के पीछे रखा जाता है। ये 
पुलिस शोषण के पहले और आम शिकार हैं और उन्हें पुलिस जुल्म (अत्याचार) से खुद को 
छुड्डाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। उनसे अमीर मारवाड़ियों द्वारा पर्याप्त पारिश्रमिक के 
बिना जबरन काम करवाया जाता है। 


सवांददाता रामेश्वरी नेहरू आगे लिखती है कि इस तरह (मीणा) पंचायत के संयोजक के शब्दों में, इन 
दुर्भाग्य के मारे लोगों से अस्तित्व का अधिकार भी छीन लिया गया। वे वास्तव में स्वतंत्र भारत के 
बंधुआ मजदूर बन गए। इसने स्थानीय स्तर पर रिशवतखोरी को जन्म दिया। ये प्रथा अभी भी जारी है, 
जैसाकि इस रिपोर्ट में 44.7 प्रतिशत परिवारों द्वारा स्वीकार किया गया है। (देखें चार्ट 42.0) 


अपराधिक जनजाति संशोधित अधिनियम 4946 


समय बीतने के साथ आपराधिक जनजाति के सदस्य शिक्षित होने लगे और वैध व्यवसायों को अपनाने 
लगे। यह महसूस किया गया कि सीटीए की धारा 23 में निर्धारित कठोर सजा में ढील दी जानी चाहिए 
और पूरी जनजाति को अपराधी करार नहीं दिया जाना चाहिए। जनमत ने भी इस मत का समर्थन 
किया। इस प्रकार 4946 में, अधिनियम की धारा 23 में संशोधन के लिए एक निजी विधेयक केन्द्रीय 
विधान सभा में पेश किया गया। इसे 4947 में पारित किया गया और यह आपराधिक जनजाति 
(संशोधन) अधिनियम 4947 बन गया। इस अधिनियम द्वारा निर्दिश अपराधों के लिए दूसरी और तीसरी 
सजा के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा को समाप्त कर दिया गया। अपराधिक जनजाति अधिनियम 4924 
एक केन्द्रीय अधिनियम बना रहा, प्रान्त अपने क्षेत्रों मे अधिनियम और इसके क्रियान्वयन में संशोधन और 
निरसन करने के लिए स्वतंत्र थे। इस प्रावधान के तहत राजस्थान, मद्रास और बॉम्बे सरकारों ने अन्य 
राज्यों में इसे निरस्त होने से पहले इस अधिनियम में संशोधन किए | 


सीटीए में उपरोक्त संशोधनों को देखते हुए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए इसे 
स्थापित किया गया था और कई बार संशोधित किया गया था, वह कभी हासिल नहीं हुआ। इससे 
आपराधिकता में और वृद्धि हुई क्योंकि इस अधिनियम ने 80 वर्षा की अवधि में अनेक निर्दोष लोगों को 
अपराध के लिए मजबूर किया। सरकार ने घुमंतू जनजातियों को सुधारात्मक तरीकों से बसाने का लक्ष्य 
रखा, उन्हें ईमानदार आजीविका अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन आपराधिकता और 
स्थितियों की सामाजिक स्थिति पहले जैसी ही रही। आजादी के बाद की सरकारों ने उनकी पहचान के 
कलंक पर कभी काम नहीं किया। 4952 में जब कानून अधिसूचित किया गया और लोगों को सेटलमेंट 


7 रामेश्वरी नेहरू द्वारा उद्धृत राजस्थान मीना पंचायत के संयोजक राम सिंह नौरावत का कथन, द हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 9 
सितंबर 4949 की एक रिपोर्ट में प्रकाशित । रामेश्वरी नेहरू मीनाओं के पुनर्वास में शामिल थी तथा जयपुर राज्य मीना सुधर समिति 
के सदस्यों के साथ जुड़ी हुई थीं। 
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केम्पों से मुक्त कर दिया गया तो उनके पास ब्रिटिश और स्थानीय सरकारों द्वारा ठप्पा लगाकर दी गई 
बदनाम पहचान के साथ जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मुख्यधारा के समाज ने उन्हें कभी स्वीकार 
नहीं किया । उन्होने दूसरे के हकों के समान अपने हक के कई अवसर गंवाये कयुकि देश की आजादी 
के पांच साल बाद तक वे जेलों और सेटलमेंट केम्पों में बंद थे। उन की पहचान उन पर अमिट स्याही 
का धब्बा बन गई जो आज भी जारी है। 


आपराधिक जनजाति अधिनियम को समाप्त करने के लिए सुधारात्मक प्रयास 


4920 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान मानवाधिकारों और विदेशी शक्ति से स्वतंत्रता को बचाने के लिए 
सीटीए के खिलाफ विरोध को खुले तौर पर सम्बोधित किया गया था। जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस का 
नेतृत्व किया तो उन्होने सीटीए का भी विरोध किया। 4936 में “अखिल भारतीय आदिवासी सेवक संघ" 
के बैनर तले आन्ध्रप्रदेश के नैल्लोर में एक बैठक हुई जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक बयान 
दिया कि इस कानून की किताब को जला दिया जाना चाहिए क्योंकि कानून अमानवीय और बर्बर था |5 
उन्होंने कहा कि- 


“मुझे आपराधिक जनजाति अधिनियम के इस राक्षसी प्रावधानों के बारे में पता है जो नागरिक 
स्वतंत्रता को नकारते हैं। इस पर काम करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और 
अधिनियम को कानून की किताब से हटाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसी भी 
जनजाति को अपराधी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और संपूर्ण सिद्धांत आपराधिक 
न्याय और अपराधियों के उपचार के सभ्य सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है । 


सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न बैठकों में सीटीए की आलोचना की। 4939 में, भारतीय आदिवासी 
सेवक संघ के अमृतलाल ठाकर बापा ने सीटीए को समाप्त करने के लिए यूपी कांग्रेस कमेटी को कई 
ज्ञापन सौंपे [९ 


45 अगस्त 4947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, सामाजिक नेताओं, सुधारकों और राजनेताओं ने 
इस समस्या पर ध्यान दिया। भारतीय संघीय सरकार ने 4949 में कानून के उपयोगी अस्तित्व का 
अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। उन्होंने इसे संविधान की भावना के खिलाफ पाया। 
इसके बाद, 4950 में सीटीए के तहत सूचीबद्ध समुदायों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए अयंगर 
आयोग का गठन किया गया। इस प्रकार अपने अस्तित्व के 80 वर्षा के बाद सीटीए 34 अगस्त 4952 
को हटा दिया गया। लेकिन उसी समय स्थानीय सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लागू किया गया 
'आदतन अपराधी अधिनियम' अस्तित्व में आया। कुछ ने इसे सीटीए के निरसन से पहले ही लागू कर 
दिया था। उदाहरण के लिए राजस्थान में, राज्य सरकार को सीटीए का पूर्ण उन्मूलन पसंद नहीं आया। 
उन्होंने इसे राजस्थान आदतन अपराधी (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम-4950 में बदल दिया। 
राजस्थान सरकार ने कहा कि आपराधिक जनजाति अधिनियम का निरसन आवश्यक है लेकिन इसके 
साथ-साथ आदतन अपराधी अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसके बिना पुलिस 


९ लक्ष्मी नारायण झारवालए मीना जाति और स्वतंत्रता का इतिहास, जयपुर: झरवाल प्रकाशन, 2003, पृ. 432 | 
° वी. राघविया, ट्राइबल जयटिस, नेल्लोरः आदिम जाति सेवा संघ, 4977, पृ. 7। 
१ लक्ष्मी नारायण झारवाल, उपरोक्त 
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के लिए अपराध से सफलतापूर्वक निपटना सम्भव नहीं होगा |” बहरहाल, यह सीटीए समुदायों के लिए 
एक बड़ी राहत थी क्योंकि संविधान की धारा 44 में यह स्पष्ट कर दिया गया कि किसी को भी उसके 
जन्म के कारण प्रतिबंध के अधीन ना किया जाए। (सी. पी. एस. मैनेन, अवर सचिव, गृह मंत्रालय) 


अपराधिक जनजाति कानून (निरसन) अधिनियम 4952 


यह कानून 6 मार्च 4952 को तैयार किया गया था, जिसका उदेश्य 34 अगस्त 4952 से भारत के किसी 
भी राज्य या प्रान्त में लागू सीटीए 4924 और उसके हर कानून को निरस्त करना था। यह जम्मू और 
कश्मीर के राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में लागू था| 


सीटीए के निराकरण के साथ भारत में लगभग 2,268,348 व्यक्तियों को मुक्त कर दिया गया। 4949 में 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने यह भी सिफारिश की कि अधिनियम के निराकरण होने के बाद 
आपराधिक जनजातियों के सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए [१ 


87 के आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त करने के बाद, इसके तहत सूचीबद्ध समुदायों की 
पहचान आपराधिक जनजातियों से आदतन आपराधियों में बदल गई । उन्हें विमुक्त जनजाति या 
विमुक्त जाति के रूप में भी जाना जाता रहा, जो पूर्व-आपराधिक जनजातियों की पहचान को दर्शाती 
है। वैसे तो उनकी पहचान से कानूनी तौर पर अपराध शब्द को हटा दिया गया था लेकिन सामाजिक 
रूप से यह आज तक उनसे जुड़ा हुआ है। उन्हें अभी भी आपराधिक वर्ग के रूप में देखा जाता है। 
उदाहरण के लिए कालबेलिया समुदाय उनके नृत्य और गीतों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक 
मान्यता प्राप्त है“, लेकिन साथ ही जब उनके समुदाय का कोई भी सदस्य अपराध में पकड़ा जाता है, 
तो उन्हें पुलिस और मीडिया द्वारा आपराधिक कालबेलिया गिरोह (चित्र 42 देखें) के रूप में चिन्हित 
किया जाता है। स्वतंत्रता के सात दशकों और सीटीए समुदाय की अधिसूचना रद्द करने के बाद भी 
इन समुदायों के प्रति पूर्वाग्रह अभी भी बना हुआ है। 


सुसान अब्राहम लिखती है, 'ब्रिटिश शासकों द्वारा नामित आपराधिक जनजातियों का साहस और वीर 
विरासत का जश्न मनाने के बजाय, स्वतंत्र भारत उनके साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखे हुए है। क्रूर 
विडंबना के साथ निरंतर उत्पीड़न वास्तव में उनमें से कुछ को अपराध के लिए प्रेरित करता है ।|'% 
आपराधिकता का कलंक इन समुदायों की अधिसूचना के माध्यम से आपराधिकता धुल नहीं गई है, 
लेकिन यह उनके साथ प्रशासनिक और सामाजिक रूप से बनी रही। यह रिपोर्ट हिरासत में हुई मौतों, 
पुलिस थानों में अवैध हिरासत और उत्पीड़न के मामलों को भी दर्शाती है और मध्य रात्रि में डीएनटी 
समुदायों के डेरों पर हो रही छापेमारी के बारे में बताती है। परिवार के पुरूष मुखिया नहीं मिलने पर 


6 आपराधिक जनजाति अधिनियम जांच समिति की अनंतशयनम आयंगर समिति की रिपोर्ट (१949-50), पृ. 88। 

6 वाई. सी. सिम्हाद्रि, डेनोटिफिएड ट्राइन्स (ए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस), क्लासिकल पब्लिकेशन कंपनी, नई दिल्ली, 4994, 
पृ, 29 | 

४ सीटीए से मुक्त किए गए समुदायों को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग राज्यों द्वारा विभिन्‍न राज्यवार आदतन अपराधी 
अधिनियम (एचओए) बनाए गए थे। सीटीए और एचओए के बीच एकमात्र अंतर यह था कि सीटीए में यह संपूर्ण समुदाय था और 
जबकि एचओएऐ में व्यक्तिगत सदस्य थे। अन्यथा, इस कानून के खंड और प्रावधान समान थे। 

64 कालबेलिया राजस्थान का एकमात्र समुदाय है जिसे उनके नृत्य व संगीत के लिए यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। चित्र 23 देखें | 
७ सूसन अब्राहम, "स्टिल और आईल काल यू ए थीफः 'क्रिमनल' ट्राईब आफ इण्डिया” इकॉनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली 
खण्ड 34, सख्या 27, १999, पृः 75-753 | 
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मासूम बच्चों और महिलाओं से पूछताछ की जाती है। यदि युवा उच्च शिक्षा और बेहतर नौकरी प्राप्त 
करना चाहते हैं तो उन्हें शहरों में बोर्डिंग सुविधाओं से वंचित किया जाता है। जाति की पहचान का 
कलंक जारी है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और इन समुदायों का राजनैतिक पिछड़ापन 70 साल की 
अधिसूचना और भारत की आजादी के 75 साल बाद भी स्थिति बदली नहीं है। सात से आठ दशकों की 
अवधि में यह राज्य की नई नीतियों के लागू होने से बाद भी बदतर हाते जा रहे हैं, उन पर कोई 
विचार नहीं किया जा रहा है। इस रिर्पोट के डेटा विश्लेषण आंकड़े वास्तविक समय में इन मुद्दों की 
स्पष्ट तस्वीर दिखाते हैं| 


34 अगस्त 4952 को अपराधिक जनजातियों का विमुक्तिकरण और बाद के घटनाक्रम 


डीएनटी समुदायों को ब्रिटिश और स्थानीय सरकारों द्वारा लगाए गए अपराध के टैग से बचाने के लिए 
ऊपर बताए गए अनुसार अयंगर समिति के गठन के साथ 4949 में विमुक्तिकरण की प्रकिया शुरू हुई । 
इन समुदायों को दिनांक 3। अगस्त 4952 को मुक्त कर दिया गया था, लेकिन “विमुक्तिकरण“ की 
प्रक्रिया ने उन्हें विमुक्ति जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया, जिससे उनकी आपराधिक पहचान स्थायी 
रूप से स्थापित हो गई। सीटीए की घोषणा को आदतन अपराधी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया 
गया था। यह समुदाय तुरंत इसके विषय बन गये। फर्क सिर्फ इतना था कि इसके तहत पूरे परिवार के 
बजाए व्यक्ति विशेष पंजिकृत होता था। 


सीटीए को अलग-अलग राज्य में अलग-अलग समय अवधि में आदतन आपराधिक अधिनियम (एचओए) 
द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसकी संरचना पहले के आपराधिक जनजाति अधिनियम-4874 से ही ली 
गई थी। एचओए ने सीटीए के तहत सूचीबद्ध पहले से हाशिये पर जनजाति के लोगों को फिर से 
कलंकित किया। इसने कानून की नजर में इन समुदायों के प्रति अपने इरादे और व्यवहार में कोई 
बदलाव नहीं दिखाया । एचओए द्वारा उनपर पहले से लगे कलंक ने उनके साथ अपराध और उत्पीड़न 
को जारी रखा। वारंट पेश किए बिना आदतन अपराधियों को कड़ा दंड दिया गया। जाँच करने के लिए 
पुलिस की शक्ति का अधिनियमन किया गया। इस प्रकार एचओए में पूर्ण वर्तमान समय की विमुक्त 
जनजातियों के सदस्यों का झूठा अपहरण किया जाता ओर पूछताछ की जाती है और किसी भी अवधि 
के लिए हिरासत में रखा जाता है। इसके कारण विमुक्त जनजाति के सदस्यों की कई झूठी 
गिरफ्तारियां और हिरासत में मौंते हुई हैं। (चित्र 49, 20 व 2 देखें) 


विमुक्तिकरण स्वयं इन समुदायों को पूर्व-अपराधियों या अपराधी प्रवत्तियों के रूप में ब्रांडिग के रूप में 
आई थी। इस प्रकार राज्य और समाज उन्हें घृणा और नकारात्मकता की दृष्टि से देखते रहते हैं। हम 
मॉबलिंचिग, पुलिस द्वारा अवैध रूप में हिरासत में लिए जाने और मीडिया द्वारा उन्हें आपराधिक गिरोह 
के रूप में टैग करने के नियमित मामले देखते रहते हैं। यह कारक अंततः कई निर्दोषों को अपराध के 
लिए मजबूर करते है, इसी तरह गरीबी और भेदभाव की कई परिस्थितियां महिलाओं और युवा लड़कियों 
को वेश्यावृति के लिए मजबूर करती हैं। अपमान और प्रताड़ना के कारण कई युवा आत्महत्या कर लेते 
हैं। ऐसी खबरो पर मुख्यधारा के मीडिया में किसी का ध्यान नहीं जाता है। 
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स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इन समुदायों को उनके पुनर्वास के लिए प्रयास करने शुरू किए। 
इस प्रकार उनकी समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्‍न समितियों और आयोगों की 
नियुक्ति की गई । इनमें से कुछ कालानुक्रमिक क्रम में नीचे सूचीबद्ध हैं। 


रिपोर्ट-अपराधिक जनजाति अधिनियम जांच समिति की रिपोर्ट (949-4950) 


इसे लोकप्रिय रूप से अयंगर समिति% के रूप में जाना जाता है जिसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 
सन्‌ 4924 के अपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त करने के लिए गठित किया गया था, और इसी 
तरह के और प्रावधान जो लोगों के एक विशेष वर्ग को उनकी जाति या जन्म के आधार पर अपराधी 
घोषित करते थे। इससे स्वतंत्र भारत की गरिमा के साथ असंगत माना गया था| समिति की 
सिफारिशों ने भारत के संविधान के साथ आपराधिक जनजाति अधिनियम की कानूनी विसंगतियों को दूर 
कर दिया। कुछ प्रान्तों ने पहले ही इस अधिनियम को आदतन अपराधी अधिनियम के साथ बदलकर 
निरस्त कर दिया था। आजादी के तुरंत बाद भारत सरकार जानना चाहती थी कि सीटीए 4924 को 
संशोधित किया जाए या देशभर में इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए। इस प्रकार 28 सितम्बर 
4949 को ए. अयंगर की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था। 


समिति ने अधिनियम के निराकरण के बाद अपराधिक जनजातियों के उत्थान की दिशा में कई कदमों 
की सिफारिश की। समिति की सिफारिशें अनिवार्य रूप से सामाजिक रूप से पिछडे लोगों और आर्थिक 
रूप से दबे हुए वर्गो की स्थिति में सुधार के लिए निर्देशित की गई थी और यह भी सुनिश्चित करने के 
लिए कि इन पिछड़े वर्गो में से कुछ जिनका अतीत में आपराधिक झुकाव था, आपराधिक जनजाति 
अधिनियम के निराकरण पर अपराध में वापस नहीं आये। अनुलग्नक 4.4 स्वतंत्रता के समय विभिन्न 
राज्यों और प्रान्तों में आपराधिक जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध डीएनटी समुदायों की सूची दिखाता है। 
अनुलग्नक 4.3 उन बंदोबस्त शिविरों की सूची दिखाता है जो स्वतंत्रता के समय मौजूद थे और जहां 
पर यह सर्वेक्षण भी हुआ है। 


आदतन अपराधी अधिनियम (एचओए), 4952 


आदतन अपराधी अधिनियम 4952 में अस्तित्व में आया, लेकिन यह राजस्थान की तरह विभिन्न राज्यों के 
तहत पहले से ही अस्तित्व में था| इस अधिनियम के तहत एक आदतन अपराधी के रूप में घोषित 
व्यक्ति व स्थानीय अधिकारियों को उनकी उपस्थिति और क्षेत्र में ठिकाने के बारे में रिपोर्ट करने की 
आवश्यकता थी। यह सीटीए की तर्ज पर आदतन अपराधियों पर प्रतिबंध के लिए था। आदतन 
अपराधियों के एक रजिस्टर को स्थानीय पुलिस स्टेशनों में रखना अनिवार्य कर दिया गया था। केवल 
एचओए और सीटीए के बीच अंतर यह था कि यह समुदायों के अपराधीकरण की बजाय व्यक्तियों पर 


6 श्री अनंतशयनम आयंगर (एमपी) की अध्यक्षता में बनाई गई समिति। इसके सदस्य थे श्री ए वी ठक्कर (सांसद), श्री के चालिहा 
(एमपी), वी.एन. तिवारी (विधायक-उत्तर प्रदेश), सरदार गुरबचन सिंह (विधायक-पंजाब), श्री जे के बिस्वास, सेवानिवृत्त मुख्य 
प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट कलकत्ता। इसके सचिव श्री पी सी दवे थे। 

० रिपोर्ट का परिचय - द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट (949-4950) | 

6 राजस्थान में सीटीए को 4950 में राजस्थान आदतन आपराधिक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 
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लक्षित था। लेकिन ये लोग ज्यादातर डीएनटी में से ही थे। इस प्रकार पुलिस ने इस अधिनियम के 
माध्यम से डीएनटी सदस्यों को परेशान करना जारी रखा। जो आज तक जारी है। 


काका साहिब कालेलकर समिति रिपोर्ट, 4953 


स्वतंत्रता के बाद काका साहिब कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 4953 को पहला पिछड़ा वर्ग 
आयोग नियुक्त किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अध्ययन 
करना और उन्हें संपूर्ण और अद्यतन बनाने के लिए किसी भी संशोधन के लिए सुझाव देना था। लेकिन 
आयोग के लिए मुख्य चिंता तीसरी श्रेणी की सूची तैयार करना था, अर्थात पिछड़ा वर्ग | इसका उद्देश्य 
नस्लवाद, साम्प्रदायकिता और जातीय अलगाव को दूर करना था। यह एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक 
राज्य की स्थापना और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक था | 


रिपोर्ट के अध्याय-४ (विशेष समूहों की समस्याए) में, पैरा 4 में कुल मिलाकर 22.68 लाख के लगभग 
427 समूहों को 4949 में पूर्व-अपराधिक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें से 77,59 को 
सीटीए के तहत पंजीकृत किया गया था*, उन्हें दो वर्गो में विभाजित किया गया था पहला खानाबदोश 
और दूसरा स्थाई बसे हुए। खानाबदोशों में सांसी और कजर जैसे भटकने वाले समूहों का गठन किया 
गया, जबकि स्थाई बसे हुए समूह अनियमित लड़ने वाले पुरूषों या आक्रमणों या अन्य राजनैतिक 
उथल-पुथल के कारण अपने मूल घरों से उखड़ गये व्यक्तियों के वंशज थे।' इसमें विमुक्त 
जनजातियों के उपुर्यक्त दो वर्गो के सम्बंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। 


(। 


~ 


उन्हें जनजाति, “अपराधी” या “पूर्व अपराधियों“ के रूप में नामित करने के बजाय, उन्हें 

केवल विमुक्त समुदाय कहा जाना चाहिए । 

(2) आयोग ने उन्हें अलग श्रेणी के तहत वर्गीकृत करने के बजाय, उनके तहत लाभ प्राप्त 
करने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और नवगठित पिछड़ा वर्ग के तहत 
वर्गीकृत किया | आयोग ने ऐसे खानाबदोश समूहों के लिए भी प्रावधान किया, जिनका कोई 
स्थायी आधार नहीं था। ताकि वे स्थिर व्यवसाय को अपना सकें । 

(3) उन्हें समाज की मुख्यधारा में आत्मसात करने के लिए कस्बों और गांवो में बसाने के सुझाव 
दिए गए। पुनर्वास कार्यक्रमों की स्थापना नैतिक शिक्षा, उनके आचरण में सुधार लाने के 
लिए उन्हें स्थायी व्यवसाय, जीवन और नौकरी में मदद करती थी। 

(4) आयोग ने वंशानुगत जाति पंचायत व्यवस्था को समाप्त करने की भी सिफारिश की है जो 
उनके पिछड़ेपन का कारण भी रही है। 

(5) इन समूहों के बच्चों को बुनियादी शिक्षा और व्यवसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया जाना 

चाहिए | प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद ली जानी चाहिए व 

आदतन अपराधियों में सुधार के लिए नियोजित किया जाना चाहिए | 


° पिछड़ा वर्ग आयोग की 68 रिपोर्ट, भारत सरकार प्रेस, 4955, वॉल्यूम-, पु, 36 | 
70 उपरोक्त, पुः 35| 
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6) इसने यह भी सुझाव दिया कि समूह अपराधिकता को व्यक्ति अपराधिकता से अलग 
व्यवहार किया जाना चाहिए | 


लोकुर समिति की रिपोर्ट, 4965 


4965 में श्री बी. एन. लोकुर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों की सूची के संशोधन के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। समिति ने 
अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करते हुए कुछ संकेतकों जैसे कि आदिम लक्षण, विशिष्ट 
संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पक में शर्मीलापन और पिछड़ापन की 
तलाश की। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि जिन जनजातियों के सदस्य आबादी के साथ मिल गए 
हैं, वे अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के योग्य नहीं हैं। गैर-विमुक्त और घुमंतू पर 
समिति की टिप्पणी काफी दिलचस्प है। उन्हें गैर-अधिसूचित और घुमंतू जनजातियों के रूप में 
परिभाषित करने के मामले में, लोकुर समिति ने कहा कि उन्हें समुदायों के रूप में संदर्भित करना अधिक 
वैज्ञानिक होगा|”! काका साहेब कालेलकर की पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट में भी यही प्रस्ताव 
रखा गया था। 


लोकुर समिति ने पाया कि एक और विसंगति यह थी कि एक ही समुदाय (उदाहरण के लिए पारधी) 
मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 
इसे अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी जड़ें जटिल जातीय व्यवस्था, आदिवासी 
विशेषताओं, सामाजिक पदानुक्रम, खानाबदोश लक्षण और असामाजिकता विरासत में पाई गई |” रिपार्ट 
में आगे कहा गया है कि सरकार द्वारा समुदायों की जटिलता को समझने के लिए कोई विस्तृत अध्ययन 
नहीं किया गया था। सांस्कृतिक इतिहास और इन समुदायों के मौखिक वर्णात्मक विवरण से कोई भी 
घुमंतू जातियों और उनकी उपजातियों की जटिलताओं को समझ सकता है। बेड़िया, बछड़ा और कजर 
समुदायों के गोत्रों का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि इनके वंशज उच्च जाति के पैतृक समूह जैसे 
सोलंकी, चौहान, त्यागी, चौधरी आदि से सबंधित हैं लेकिन वह अभी भी जातिवाद का कलंक सहते हैं। 


लोकुर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के 
लिए बनाई गई योजनाओं से उनकी अपेक्षाकृत कम संख्या और खानाबदोश होने के कारण डीएनटी 
और एनटी समुदायों को लाभ नहीं हुआ है। इस प्रकार समिति ने सिफारिश की कि अगर इन समुदायों 
को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटा कर एक विशिष्ट समूह बना कर 
उनकी प्रमुख विशेषताओं के अनुरूप विकास योजनाओं परित करें तो यह उनके सर्वोत्तम हित में होगा। 


समय की कमी और इन समुदायों पर अपर्याप्त शोध के कारण समिति उन्हें अलग से वर्गीकृत करने का 
कोई निर्णय लेने में असमर्थ थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हम अलग-अलग समुदायों के 
मामलों की योग्यता के आधार पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसे मे हमारे पास यथास्थिति 


7 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची के संशोधन पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट | सामाजिक सुरक्षा विभाग, भारत 
सरकार, 965, पृ. 46। 
7 उपरोक्त | 
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बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।? यह सुधार के लिए इस सुझाव के साथ समाप्त हुआ कि 
डीएनटी और एनटी को जनजातियों के बजाय समुदायों के रूप में पहचाना जाना चाहिए। 


मण्डल आयोग की रिपोर्ट, 4980 


मुरारजी देसाई सरकार के दौरान श्री बी. पी. मण्डल की अध्यक्षता में 20 दिसम्बर 4978 को मण्डल 
आयोग का गठन किया गया था। लोकुर आयोग के बाद यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। सामाजिक 
और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए, इसने इस दृढ़ता के साथ अपना मत रखा कि जाति 
इस निर्धारण का आधार होना चाहिए, जिसका की काका कालेलकर आयोग में विरोध किया गया था। 
यह अनुच्छेद 4504) और 340(॥) दोनों के मद्देनजर था। मण्डल आयोग ने अपनी सिफारिशों के माध्यम 
से जाति आधारित उत्पीड़पन पर ध्यान केन्द्रित किया। पिछड़े वर्गों की आबादी की गणना करने के लिए 
जाति जनगणना ना होने की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। भारत में अंतिम जाति 
जनगणना 4934 में की गई है । 


आयोग के सदस्य श्री एल. आर. नाईक ने अन्य पिछड़ा वर्ग को दो वर्गो में विभाजित करने पर जोर 
दिया है अर्थात्‌ मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग और दलित पिछड़ा वर्ग |# इस पर विचार किया गया था लेकिन 
आयोग के अध्यक्ष श्री मण्डल द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 


मण्डल आयोग ने अनुमान लगाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 52 प्रतिशत है।” इस प्रकार 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की जनसंख्या सरकारी नौकरियों और संवैधानिक 
निकायों में उनके आरक्षण के समान प्रतिशत के अनुरूप 22.5 प्रतिशत है। मण्डल आयोग ने तक दिया 
कि संविधान के 45(4) और १6() अनुच्छेद के अनुसार कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो 
सकता। इस प्रकार कानूनी बाधाओं के मद्देनजर आयोग केवल 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश 
करने के लिए बाध्य था। भले ही उनकी आबादी इस आंकड़े से दो गुनी थी |” इसमें आगे कहा गया है 
कि जो राज्य ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत के आरक्षण पहले ही दे चुके हैं वह राज्य इन सिफारिशों से 
परे रहेंगे। आयोग ने डीएनटी और एनटी के मुद्दे पर अलग से ध्यान नहीं दिया, लेकिन सामाजिक 
पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए निम्न व्यवसाय, आपराधिकता, खानाबदोश, भिक्षावृति, अस्पृश्यता के 
कलंक को ध्यान में रखते हुए उन्हें ओबीसी की सूची में शामिल किया |” इस प्रकार आज उनमें से कई 
डीएनटी ओबीसी श्रेणी में आते हैं। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट (तालिका 2.) में यह भी देखा जा सकता है कि 
गाड़िया लुहार, नट, कालबेलिया, पारधी और सांसी को ओबीसी सूची में स्थान मिला है जो अध्ययन के 
तहत तीन राज्यों में अलग-अलग वर्णित हैं। राजस्थान में कई कालबेलिया समुदाय के सदस्य जोगी या 
नाथ” का प्रयोग अपने उपनाम के रूप में करते है। कालबेलिया अनुसूचित जाति हैं लेकिन यदि वे 


7 उपरोक्त, पृ. 47। 

7 पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट (मंडल आयोग की रिपोर्ट), प्रथम भाग, 4980, पृ. ¡४ | 

7 अध्याय जा, पैरा 42.22, ओबीसी की पहचान, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आयोग की रिपोट (मंडल आयोग), पहला भाग, 
4980, पृष्ठ 56 | 

76 उपरोक्त, पृ. 58 | 

77 उपरोक्त, पृ. 54 | 

78 उनका एक ही पैतृक वंश है - कालबेलिया सांस्कृतिक इतिहास पर अनुभाग देखें | 
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जोगी या नाथ को उपनाम के रूप में लागू करते हैं तो उन्हें अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र से वंचित 
किया जाता है। 


ओबीसी की एक व्यापक सूची तैयार करते समय आयोग ने जिन मुद्दो को स्वीकार किया उनमें से एक 
यह था कि, 'यह काफी सम्भावना है कि पिछड़ी जाति के रूप में सूचीबद्ध जातियों के कई पर्यायवाची 
शब्द छोड़ दिये गये हैं... उनके नाम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते है और उनका पूरा कवरेज 
लगभग असंभव है। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने सिफारिश की है कि यदि किसी जाति विशेष को 
पिछड़ी सूची में रखा गया है तो उसके सभी पर्यायवाची शब्द चाहे वह राज्य सूची में उल्लेखित हो या 
नहीं, को भी पिछड़ा माना जाना चाहिए |”? लेकिन जैसा कि हम डीएनटी समुदायों के पात्रता दस्तावेजों 
को देखते हैं, हम पाते हैं जाति प्रमाण पत्र कई लोगों के लिए उनके अलग-अलग गोत्र या कबीलों के 
नामों के कारण एक बड़ी समस्या है। मण्डल आयोग ने सरकारी नौकरियों और संवैधानिक निकायों में 
आरक्षण, शैक्षिक रियायतों, वित्तीय सहायता, संरचनात्मक परिवर्तन और केन्द्र से समर्थन के लिए कई 
सिफारिशें की। लेकिन जब हम डीएनटी (किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत) की तलाश करते हैं तो हम 
पाते हैं कि इस तरह के लाभ उनकी निरक्षरता, अज्ञानता और दूरदर्शिता के कारण उन तक नहीं पहुंच 
पाते हैं । 


मण्डल आयोग की सिफारिशों के आधार पर, 7 अगस्त 4990 को उस समय क प्रधानमंत्री विश्वनाथ 
प्रताप सिंह ने घोषणा की कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को केन्द्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक 
क्षेत्र की इकाईयों में नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। उनकी घोषणा ने मण्डल विरोधी प्रदर्शनों 
को हवा दी।* यह घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष की गई। केन्द्र सरकार के संस्थानों में 
ओबीसी कोटा 4992 में लागू किया गया था, जबकि शिक्षा कोटा 2006 में लागू किया गया था। 


राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, 4999--2000 


डीएनटी समुदायों के आदतन अपराधियों के रूप में वर्ताव की निरंतरता, तथा मॉबलिंचिंग, आगजनी और 
पुलिस की बर्बरता का सामना करने के लिए डीनोटिफाईड और नोमेडिक ट्राईबल राईट्स एक्शन ग्रुप 
(2 मार्च 4998 को तेजगढ़ में, महाश्वेता देवी की अध्यक्षता में बना, जिसके सचिव डॉ जी. एन. देवी 
बने।) की स्थापना की गई। राईट्स एक्शन ग्रुप से प्राप्त याचिका के आधार पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार 
आयोग ने याचिका में उठाए गए मुद्दों के सम्बंध में आयोग को सलाह देने के लिए विमुक्त और घुमंतू 
जनजातियों पर सलाहकार समूह नियुक्त किया। 45 फरवरी 2000 को आयोग ने इन समुदायों की 
समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जिसमें श्रीमती महाश्वेता देवी 
और डॉ. जी. एन. देवी, राजस्थान, कनार्टक और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों, मध्यप्रदेश और 
महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात और पंजाब के प्रधान सचिवों, गुजरात के गृह 


79 अध्याय £, पैरा 42.22, ओबीसी की पहचान, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आयोग की रिपोट (मंडल आयोग), पहला भाग, 
4980, पुष्ठ 55 | 

$0 यह मंडल विरोधी आंदोलन में विकसित हुआ, जिसने सितंबर 4990 में एक दुख भरा मोड़ ले लिया जब दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
देशबंधु कॉलेज के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह कर लिया। गोस्वामी उस समय मंडल विरोधी आंदोलन का चेहरा बन गया। 
रिवती कृष्णन, 7 अगस्त, 2020 रात 8:03 बजे, द प्रिंट) | 
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सचिव, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव और एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लिया। 
इस बैठक में निम्न निणय लिए गए*- 

4. एनएचआरसी की सिफारिश पर आदतन अपराधी अधिनियम को निरस्त करना। 

2. प्रत्येक राज्य डीएनटी की विशिष्ट आवश्यकताओं और समस्याओं और उनके खिलाफ 
अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए काम करेगा और आयोग को इसकी रिपोर्ट 
भेजेगा | 

3. प्रत्येक राज्य में उच्च प्रतिष्ठा के एक सेवानिवृत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को डीएनटी के 
खिलाफ अत्याचार के मामलों के प्रहरी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उनके साथ-साथ 
आयोग के विशेष प्रतिवेदक और राज्य मानवाधिकार आयोग भी इस कार्य से स्वयं को 
जोड़ेंगे। 

4. इसने सिफारिश की कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और अन्य संस्थान पुलिस अधिकारियों को 
प्रशिक्षण देते हुए उनके पाठ्यक्रम को पुनर्व्यवस्थित करना चाहिए और आदतन अपराधी 
अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए | 


5. इसने पूरे देश में उन डीएनटी समुदायों की व्यस्थित जनगणना की सिफारिश की जिन्हें 
एससी / एसटी / ओबीसी श्रेणियों में नहीं मिलाया गया था। 


6. डीएनटी समुदायों को शिक्षा, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच 
प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 


7. राज्यों को डीएनटी के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया था। साथ की 
राज्यों को उनकी सिफारिशों पर उनके द्वारा की गई कार्यवाही पर मानव अधिकार आयोग 
को वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। 


उपरोक्त विषयों को राज्य सरकारों के साथ उठाया गया था। लेकिन बाद में अनुवर्ती कार्यवाही की कमी 
के कारण इस मामले में कुछ भी हासिल नहीं हुआ | 


जस्टिस वैंकटचलैया आयोग 


संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 22 फरवरी 2000 के सरकारी 
संकल्प के तहत न्यायमूर्ति एम. एन. वैंकटचलैया की अध्यक्षता में की गई थी। संदर्भ की शर्तों में कहा 
गया है कि आयोग पिछले 50 वर्षो के संविधान के संचालन के अनुभव के आलोक में जाँच करेगा कि 
संविधान कुशल, सुचारू और प्रभावी शासन प्रणाली और आधुनिक भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास 
की बदलती जरूरतों का का ध्यान रखते हुए संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर कैसे और सुधार किया 
जा सकता है। वह जरूरत पड़ने पर ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश करेगा, जो संविधान के प्रावधानों में 
इसकी मूल संरचना या विशेषताओं में हस्तक्षेप किए बिना आवश्यक है। आयोग ने 34 मार्च 2002 को 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की |” आयोग ने अध्याय-40 (सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास की गति) 


४ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 4990-2000, स्नातकोत्तर, पृष्ठ संख्या 69। 
४ देखें https:/legalaffairs.gov.in/ncrwe-report 


52 


में विमुक्त और खानाबदोश समुदायों की दुर्दशा पर समीक्षा की। इसने इन समुदायों से सम्बंधित मुद्दों 
की समीक्षा के लिए एक आयोग के गठन की सिफारिश की। 


आयोग ने एक अवलोकन किया और पाया कि विमुक्त जनजातियों /समुदायों को गलत तरीके से 
अपराधी के रूप में कलंकित किया गया है और सरकरी प्रणाली और समाज द्वारा गलत व्यवहार और 
शोषण किया गया है। इसमें आगे कहा गया कि विभिन्‍न आयोगों और कार्यदलों द्वारा की गई सिफारिशों 
को प्राथमिकता नहीं मिली। इन समुदायों से निपटने में अनुच्छेद-46% सहित संविधान के आदेश की 
उपेक्षा की गई। आयोग ने यह भी बताता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति 
विकास प्राधिकरण के एक एकीकृत नेटवर्क की स्थापना के ढांचे के भीतर डीएनटी के साथ-साथ घुमंतू 
और अद्ध-घुमंतू जनजातियो / समुदायों से निपटने के लिए एक संरचनात्मक तंत्र प्रदान करने के लिए 
अनुसूचित-जाति और जनजाति उपयोजना के लिए विशेष घटक बनाया जाए। आयोग ने अलग और 
विशेष उपचार की सिफारिश की ताकि इन समुदायों के रहने की स्थिति में सुधार किया जा सके | 


तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) रिपोर्ट, 2006 


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिूसचना दिनांक 8 सितम्बर 2006 
के तहत तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) का गठन योजनाओं की समीक्षा करने, कार्य योजना का 
सुझाव देने, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए अभ्यावेदन और सिफारिशों 
की जाँच करने के लिए डॉ. रैनके की अध्यक्षता में बने राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू 
जनजातियां (एनसीडीएनएसटी) आयोग को सिफारिशें देने के लिए गठित किया। इसके अध्यक्ष डॉ. जी. 
एन. देवी के साथ सदस्य डॉ. रूडोल्फ हिरेडिया, प्रोफेसर अजय दांडेकर, डॉ. मीना राधाकृष्णन, डॉ. 
अनिल पाण्डेय, श्री मोहम्मद असलम, प्रोफेसर कांजी पटेल और प्रोफेसर के. एम. मैत्री थे। ग्यारहवीं 
पंचवर्षीय योजना आवंटन में शामिल किए जाने के लिए टीएजी द्वारा अनुसंशित योजनाओं के सम्बंध में 
टीएजी और एनसीडीएनएसटी के अध्यक्ष के बीच मतभेद थे|* यह इस तथ्य के कारण था कि 
एनसीडीएनएसटी पहले से ही विकास के लिए योजनाओं के सम्बंध में मंत्रालय के लिए एक प्रस्ताव 
तैयार कर रहा था। टीएजी ने कहा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में बजट आवंटन के लिए 
डीनटी-एनटी और एसएनटी समुदायों के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रस्ताव योजना आयोग के 
पास पहले ही रखा जाना चाहिए। 


टीएजी ने विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू समुदायों की एक व्यापक राष्ट्रीय सूची तैयार करने की 
जोरदार सिफारिश की जिससे कि उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समान 
अधिकार मिल सकें। सामाजिक न्याय, अपराधिकता के कलंक के निवारण के लिए अंतर-मंत्रालीय 
समन्वय की सुविधा के लिए टीएजी ने सिफारिश की। टीएजी ने सिफारिश की कि डीएनटी के जो 
समुदाय अनुसूचित जनजातियों में सूचीबद्ध हैं उनके विकास के लिए जनजातिय मामलों के मंत्रालय के 


४ अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि “राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा, और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के अपराधों व शोषण से 
बचाएगा |" 

४4 26 सितंबर 2006 को आईसीएसएसआर, नई दिल्ली में आयोजित उनकी पहली बैठक के अनुसार। 
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तहत मंत्रिस्तरीय आवंटन हो और जो डीएनटी अनुसुचित जाति में आते हों उन्हें सामाजिक न्याय और 
अधिकारिता मंत्रालय के तहत रखा जाये। 


टीएजी समूह ने डीएनटी समुदायों और उनके स्थानों की गणना की भी सिफारिश की। विमुक्त, घुमंतू 
और अर्ध-घुमंतू समुदायों की जनसंख्या का निर्धारण करने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान को 
जनसंख्या अनुमान तैयार करने के लिए इसने सिफारिश की। डीएनटी के लिए व्यापक विकास योजनाएं 
बनाने के लिए सटीक स्थानों का निर्धारण करने के लिए औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित 
सेटलमेंट कॅम्प की सूची और अयंगर समिति की रिपोर्ट को आधार मानने की सिफारिश की | 


टीएजी ने अधिकारों की पात्रता5 और सुरक्षात्मक तंत्र, गैर-विस्थापन अनुग्रह, मुआवजा मानदण्ड, 
चुनावी अधिकारों की सुरक्षा और मोबाईल वोटिंग सिस्टम, वन चराई और मार्ग अधिकार, अधिवास और 
जन्म प्रमाण पत्र जारी करना, महिलाओं को संरक्षण, लोक तांत्रिक निकायों में डीएनटी का प्रतिनिधित्व, 
आजीविका सुरक्षा, शैक्षिक सुविधाएं, छात्रों के लिए छात्रावास और डीएनटी समुदायों के लिए स्वास्थ्य 
देखभाल की सिफारिशें की |” 


टैग रिपोर्ट ने विकास बोर्ड बनाने का भी सुझाव दिया जो डीएनटी की समग्र विकास योजनाओं की 
देखभाल कर सके। संवैधानिक संरक्षण के लिए इसने डीएनटी की तीसरी अनुसूची तैयार करने की 
सिफारिश की | पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निकायों जैसे शासन 
निकायों में अलग से आरक्षण का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था। 


राष्ट्रीय विमुक्त गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 2008 


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एसजेई) ने नवम्बर 2003 में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू 
जनजातियों (एनसीडीएनटी) के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया, जिसे 44 मार्च 2005% को 
पुनर्गठित किया गया था। श्री बालकृष्ण रैनके को 6 फरवरी 2006 को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया 
गया। इसका उदेश्य विमुक्त, खानाबदोश और अर्द्ध घुमंतू जनजातियों (डीएनटी-एनटी-एसएनटी) की 
सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करना था। आयोग ने जुलाई 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
की और 76 सिफारिशें की जो मोटे तौर पर इस प्रकार सम्बंधित हैं । 


4. विमुक्त जनजातियों, अर्द्ध घुमंतू जनजातियों और घुमंतू जनजातियों का वर्गीकरण 'विमुक्त 
और घुमंतू जनजातियों के रूप में' जैसे-डीएनटी 


2. इसने विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में फैले डीएनटी की उचित पहचान और 
उनकी आबादी की गणना किए जाने पर जोर दिया [१° 


४ महत्वपूर्ण मांगों में से एक अत्याचार अधिनियम को विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू तक विस्तारित करना था। 

४° इसने सभी राज्यों से आदतन अपराधी अधिनियम को पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग की | 

४7 टीएजी रिपोर्ट के मुद्दे, सुझाव और चिंताएं, 2006, पृ. 44 (http://www.bhasharesearch.org/Reports/TAG%20Report.pdf) 
58 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं. 42046 /47 / 2004-एससीडी (आर.एल.सेल) द्वारा। 

४ 93 की जाति जनगणना के आधार पर देश में रेंके आयोग द्वारा उनकी जनसंख्या 40-42 करोड़ आंकी गई थी | 
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आयोग ने उनके सामाजिक- आर्थिक मुद्दों को देखने के लिए जिला स्तर पर राज्य/ संघ 
राज्य क्षेत्र स्तर पर एक सलाहकार समिति के गठन के लिए कहा। इसने 
केन्द्र /राज्य / केन्द्र शासित सरकार को एससी / एसटी /ओबीसी के वर्गीकरण के बावजूद 
एक अलग लक्ष्य समूह बनाने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को सुनिश्चित करने 
के लिए कहा। 


इसने पहचान, पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने, आवास और खाद्य सुरक्षा जैसी बुनियादी 
सुविधाओं के लिए प्रावधान करने के लिए मौके पर शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया । 
इसने सुझाव दिया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को शिक्षा, छात्रावास, 
आवासीय विद्यालय, आजीविका, आवास से लेकर डीएनटी के लाभ के लिए विभिन्‍न 
योजनाओं के उचित परिव्यय को चिन्हित करना चाहिए | 

इसने खानाबदोश जनजातियों के लिए विशेष- सामाजिक आर्थिक क्षेत्र (एस.एस.ई.एस.जेड.) 
स्थापित करने की सिफारिश की। विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्रों या औद्योगिक क्षेत्र के पास 
बिजली, पेयजल और स्कूलों की सुविधा के साथ उपयुक्त स्थानों पर | 

कुटीर उद्योग की स्थापना का प्रावधान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के माध्यम 
से कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रावधान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और 
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के द्वारा रोजगार सृजन। इसने डीएनटी के छोटे व्यवसायों 
को ऋण सहायता के लिए वित्त और विकास निगम की स्थापना के लिए भी सिफारिश की | 
इसके केन्द्र में डीएनटी के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय /विभाग की मांग की और 
राज्य और जिला स्तर पर कल्याण के लिए, कल्याण विभागों की मांग उठाई | 

इसने सपेरों, कलंदरों, पक्षी पकड़ने वालों और हर्बल दवाओं के लिए पौधों का उपयोग करने 
वाले लोगों सरीखे डीएनटी समुदायों की पारम्परिक आजीविका को बनाए रखने के लिए 
वन्यजीव सरंक्षण, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण कानूनों की 
समीक्षा की मांग की। इसी तरह चरवाहा समुदाय के लिए पशु चारागाह भूमि के सरंक्षण की 
सलाह दी गई | 

पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम की समीक्षा व बदलाव और पुलिस और जनता दोनों को 
संवेदनशील बनाने के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम की सिफारिश की गई | 


. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 4989 के विस्तार के 


लिए डीएनटी को असामाजिक तत्वों से बचाने का सुझाव दिया गया था। इसके साथ ही 
राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मानव अधिकार आयोग में डीएनटी समुदाय से एक सदस्य और 
राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग में एक महिला की नियुक्ति की सलाह दी गई | 


. अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की तर्ज पर संविधान में 


संशोधन करके डीएनटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की सलाह दी गई। 


. संविधान के अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित 


जनजाति को दिए गए समान अधिकार की लाईन पर डीएनटी को संवैधानिक समर्थन की 
सलाह दी गई थी। इसी तरह अनुच्छेद 330 और 332 के तहत, उन्होंने संसद और राज्यों 
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की विधान सभाओं में आरक्षण की मांग की। डीएनटी के लिए एमपी लॉकल एरिया 
डवलपमेंट फण्ड से 40 प्रतिशत फण्ड के अलग से आवंटन की सलाह दी गई। इसी प्रकार 
डीएनटी कल्याण परियोजनाओं के लिए सीएसआर निधियों को चैनेलाईज करने का सुझाव 
दिया गया था| 


. आयोग ने घुमंतू समुदायों के लिए न्यूनतम भूमि जोत का अधिकार अधिनियम का सुझाव 


दिया कि गैर हस्तांतरणीय आधार पर सुनिश्चित सिंचाई के साथ सांकेतिक पट्टे के आधार 
पर कम से कम एक एकड़ खेती योग्य भूमि आवंटित की जाए। 


. आरक्षण के सम्बंध में सुझाव दिया गया कि इन समुदायों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के 


लिए सकारात्मक कार्यवाही कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में कुल आरक्षण 50 
प्रतिशत से अधिक होने पर डीएनटी समुदायों को सरकारी नौकरियों में 40 प्रतिशत आरक्षण 
दिया जाए। 


. कैरियर के विकास के लिए सुझाव दिया गया था कि केन्द्र और राज्य सरकारें/ केन्द्र 


शासित प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार के क्षेत्र में मार्गदर्शन और परामर्श के लिए डीएनटी 
के लिए एक सामुदायिक सेवा-सह-सूचना केन्द्र की स्थापना को बढ़ावा दे सकते हैं। 


. चूंकि डीएनटी समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध हैं, जिन्हें संरक्षित करने की 


आवश्यकता है बहुसांस्कृतिक परिसर /अकादमी के लिए सिफारिश की गई थी। 


. इसके अलावा आयोग ने विभिन्न राज्यों और जिलों में एससी, एसटी और ओबीसी की सूची 


में डीएनटी के वितरण के सम्बंध में एक महत्तवपूर्ण सिफारिश की। आयोग ने दृढ़ता से 
अनुशंसा की कि ऐसी सभी विसंगतियों की पहचान की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए 
कि एक जाति समुदाय सभी राज्यों में एक ही सूची में शामिल हों । 


रैनके आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2008 में लगभग 4500 घुमंतू और अद्ध घुमंतू जनजातिया व 498 
विमुक्त जनजातियां थी। इनकी अनुमानित संख्या 45 करोड़ आंकी गई | 


राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद (एन.ए.सी.) की सिफारिशें 2044 


एनसीडीएनटी के अलावा, राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद (एन.ए.सी.) ने 2044 में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध 
घुमंतू जनजातियों पर एक कार्य समूह का गठन किया। जिसने डीएनटी के लिए सिफारिशों का एक 
अलग सैट भी प्रस्तावित किया | इन्हें मोटे तौर पर 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 


2. 


प्रशासनिक कार्य- इसमें डीएनटी और अन्य घुमंतू जनजातियों की गणना और वर्गीकरण 
शामिल है। समावेश सुनिश्चित करना, जाति प्रमाण-पत्र और अन्य पहचान पत्र जारी करना, 
पुलिस संवेदीकरण और प्रशिक्षण, उनके वन और भूमि अधिकारों को मान्यता शामिल है। 

डीएनटी का अपराध मुक्तिकरण- डीएनडी समुदायों को एससी-एसटी-ओबीसी के रूप में 
उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में सूचित करने के लिए एक जोरदार राष्ट्रीय अभियान 
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चलाना और इन समुदायो के प्रति हिंसा व भेदभाव और इनके मानव अधिकारों का हनन 
कानून के तहत दंडनीय अपराध है। 


3. विधायी कार्यवाहियाँ- इसमें डीएनटी के लिए मौजूदा कानून में कार्यान्वयन की समीक्षा 
शामिल है ताकि उन्हें पुलिस के उत्पीड़न से बचाया जा सके और इन कानूनों को लागू 
करने में भेदभाव के खिलाफ कार्य हो सके। डीएनटी समुदाय की सुरक्षा आजीविका और 
खानाबदोश जीवनशैली प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करना शामिल है। 


4. नीतिगत इनपुट- जाति जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के अनुपात में 
सामाजिक-आर्थिक संवर्धीकरण के लिए एक विशेष केंद्रीय कोष का विकास और स्थापना 
होनी चाहिए। कोष के पास डायवर्जन और गैर उपयोग के खिलाफ उचित सुरक्षा उपाय भी 
होने चाहिए । 


5. कार्यक्रम का योजनाबद्ध सुदृढीकरण और लक्ष्यीकरण- यह डीएनटी के लिए विशेष रूप से 
शिक्षा आवास, कौशल विकास के लिए आजीविका, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे 
के विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ सामुदायिक संगठन और नेतृत्व निर्माण के संबंध में 
डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए नए कार्यक्रमों के सेट को संदर्भित करता है। 

6. संस्थागत व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे- 

(अ) गृहमंत्री की अध्यक्षता में डीएनटी के लिए एक अधिकार प्राप्त अन्तर-मंत्रालयी स्थायी 
कार्यबल (एसटीएफ) का निर्माण | 
(ब) गृहमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जो निदेशक के पद से नीचे का न हां, को राज्य 
पुलिस एजेंसियों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ताकि यह 
सुनिश्चित हो सके की डीएनटी को अत्याचारों से बचाया जा सके। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, जो कि निदेशक के 

पद से नीचे के न हों, को राज्य के सामाजिक कल्याण विभागों के साथ समन्वय करने 

की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ताकि डीएनटी के लिए डिजाइन किए गए विशेष 
कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यन्वयन को सुनिश्चित किया जा सके और डीएनटी के लिए 
विकास कार्यकमों की प्रभावी कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके। 

राज्य स्तर पर, सभी विकास कार्यक्रमों में डीएनटी के प्रभावी कवरेज को सुनिश्चित 

करने के लिए विभिन्‍न विभागों के साथ निगरानी और समन्वय के लिए डीएनटी के लिए 

एक विशेष विभाग स्थापित किया जाए। यह विभाग, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र भी 
सुनिश्चित करेगा | 


(स 


~ 


6) 


प्रतिनिधित्व- राष्ट्रीय मानावधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में कम से 
कम एक सदस्य ड़ीएनटी का बनाया जाए। 


G) 


मंत्रीमण्डल ने दिनांक 30-4-2044 को हुई अपनी बैठक में एनसीडीएनटी और एनएसी की सिफारिशों 
पर विचार किया और उन पर निम्न अनुसार निर्णय लिया | 


१ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का निर्णय, दिनांक 30.4.2044 | 
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(४) राष्ट्रीय विमुक्त आयोग के कार्यकारी आदेश के माध्यम से विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू 
जनजातियों को तीन वर्ष की अवधि के अन्दर अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति » अन्य 
पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए डीएनटी की जातियों और उन जातियों की 
पहचान करने के लिए जिन्हें इनमें से किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है और 
उनके विकास के उचित उपाय सुझाने के लिए। 


(2) अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों / ओबीसी की सूची में शामिल नहीं किए गए 
विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक 
छात्रवृति प्रदान करने और छात्रावासों के निर्माण के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार करना, 
व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकन सहित अपेक्षित प्रक्रिया का पालन करना | 


योजना आयोग की रिपोर्ट 2042 


योजना आयोग ने सिफारिश की थी कि डीएनटी के लिए विकासात्मक सहायता प्रदान करने का सबसे 
प्रभावी तरीका अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए मौजूदा 
प्रावधानों के भीतर इन समुदायों के लिए विशेष और प्रासंगिक सहायता और सुविधाएं प्रदान करना 
होगा। छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधाओं तक पहुँच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। घुमंतू अर्द्ध घुमंतू 
और विमुक्त जनजातियों तक उनकी पहुंच का विस्तार करने के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास 
सुविधाओं के लिए मौजूदा योजनाओं को संशोधित करने की आवश्यकता है। आयोग की रिपोर्ट ने 
कौशल विकास के लिए समता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के महत्व और 
आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ऋण को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। 


डीएनटी की गरिमा और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग ने इस बात पर जोर दिया 
कि मौजूदा कानून जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम, 4989, आदतन 
अपराधी अधिनियम, 4952, द बॉम्बे प्रिवेन्शन ऑफ बैंगिग एक्ट, 4959, प्रिवंशन ऑफ क्रुयल्टी टू एनिमल्स 
एक्ट 4986, वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 4972 और वन सरक्षण अधिनियम 4980 और आबकारी कानून 
आदि की समीक्षा करने की आवश्यकता है। 


आयोग ने जोर दिया कि डीएनटी बस्तियों का एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण तत्काल आयोजित करने की 
आवश्यकता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ बेघर डीएनटी के लिए उपयुक्त आश्रय कार्यक्रम शुरू 
करने का आधार बन सकता है। राज्यों और केंद्र सरकार की कौशल विकास पहलों को प्राथमिकता दी 
जानी चाहिए ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने की दृष्टि से डीएनटी में 
शामिल किया जा सके। उनके पुनर्वास के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे को पूरा 
करने के लिए एक उपयुक्त कार्य योजना व उनके क्षेत्रों को तैयार करने की जरूरत है। इस प्रयोजन के 
लिए निधियों की आवश्यकता प्रस्तावित क्लस्टर विकास निधि से पूरी की जाएगी। सामाजिक न्याय और 
अधिकारिता मंत्रालय के तहत वित्त और विकास निगमों को डीएनटी के कौशल विकास को संबोधित 
करने का काम सौंपा जाना चाहिए । 
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योजना आयोग ने एक एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम के लिए सुझाव दिया जिसे विशेष रूप 
से डीएनटी की मौजूदा बस्तियों में सड़क, स्कूल, बिजली, पेयजल, सामुदायिक केंद्र आदि जैसी 
बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। 


राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग 2044# 


भारत सरकार ने राष्ट्रीय विमुक्त घुमन्तू और अर्ध घुमंतू जनजाति (एनसीडीएनटी) आयोग का गठन 42 
फरवरी 2044 को राजपत्र अधिसूचना के तहत 3 साल की अवधि के लिए विमुक्त और घुमंतू जनजाति 
से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करने और डीएनटी के संबंध में उचित उपाय सुझाने 
सम्बन्धी कामों के लिए किया, जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए जाएंगे। आयोग की 
अध्यक्षता भीखूराम इदाते द्वारा की गई। उन्होंने 9 जनवरी 2045 को काम शुरू किया और 8 जनवरी 
2048 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने इन समुदायों के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की 
सिफारिश की। लेकिन एससी (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग) एसटी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति 
आयोग) और ओबीसी (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग) के लिए पहले से मौजूद आयोगों को देखते हुए 
सरकार ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 4860 के तहत एक विकास और कल्याण बोर्ड स्थापित करने 
का निर्णय लिया। डीएनटी के लिए विकास और कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से 
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में आयोग द्वारा तैयार की गई समुदायों की 
राज्य सूची को इस अर्थ में पूर्ण नहीं माना गया था कि कुछ समुदायों के संबंध में आयोग ने अपनी 
रिपोर्ट में कहा है कि इसके लिए और सत्यापन की आवश्यकता है। एनसीडीएनटी आयोग के अध्यक्ष श्री 
इदाते ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि, “आयोग को इन समुदायों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 
करने के लिए आवश्यक धन की अस्वीकृति सहित कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है|” 


इदाते आयोग ने लगभग 300 बस्तियों के अपने दौरे, गैरसरकारी संगठनों, सामाजिक वैज्ञानिकों और 
सरकार के साथ परामर्श के दौरान डीएनटी के बीच कई समस्याओं का अवलोकन किया। आयोग ने 
निम्नलिखित निष्कर्ष और सिफारिशों को पेश किया- 


4. डीएनटी के लिए एक स्थायी आयोग की नियुक्ति जिसमें समुदाय के एक प्रमुख नेता के रूप 
में इसके अध्यक्ष, भारत सरकार के सचिव/अपरसचिव पद के आईएएस अधिकारी को सचिव 
के रूप में, विषय विशेषज्ञों के साथ इसके सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाए। 

2. राज्य स्तर पर एक अलग विभाग या निदेशालय की स्थापना की जाए, जिसकी अध्यक्षता 
एक आईएएस अधिकारी करें | 

3. अलग अलग राज्यों में फैले डीएनटी के सामान वर्गीकरण का युक्तिकरण किया जाए। 

4. डीएनटी की जनसंख्या की उचित गणना के लिए जाति आधारित जनगणना की जाए। 

5. राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए जनप्रतिनिधियों का नामांकन और राज्यपाल द्वारा 
विधानसभा के लिए जनप्रतिनिधियों का नामांकन एवं जिला कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत 


9 PIB दिल्‍ली द्वारा पोस्ट किया गया: 49 Feb. 2049 8:57 PM | 
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और मध्यवर्ती पंचायत जहाँ डीएनटी की जनसंख्या महत्वपूर्ण हो, उनका नामांकन किया 
जाए | 

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की अनुसूची के रूप में एक अलग तीसरी 
अनुसूची बनाकर डीएनटी समुदायों के लिए अत्याचार संरक्षण अधिनियम का विस्तार करके 
मजबूत कानूनी और संवैधानिक संरक्षण दिया जाए। 

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित-जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भीतर डीएनटी के लिए 
उप-कोटा का निर्माण। 

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डीएनटी समुदायों का वर्गीकरण और समान सूची । 
छूटे हुए लोगों को शामिल करना | 

राजस्व या पंचायत प्राधिकरण से उचित पूछताछ के बाद नियमों में ढील देकर नागरिकता 
दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, बीपीएल कार्ड और अन्य कार्ड जारी 
करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। 


. विमुद्रीकरण और उत्पीड़न से सुरक्षा- इसके लिए डीएनटी का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने की 


सिफारिश की गई है। 


. आदतन अपराधी अधिनियम को हटाना । सरकारी अधिकारी और समाज के बीच डीएनटी के 


बारे में उनके प्रति सहानुभूति पैदा करने के लिए सही जागरूकता पैदा करना। यूजीसी और 
आईसीएसएसआर के माध्यम से शोधकर्ताओं का प्रायोजन | 


. सिविल सेवकों और पुलिस अधिकारियों का संवेदीकरण। पुलिस प्रशिक्षण केंद्रो के 


पाठ्यक्रम / प्रशिक्षण नियमावली में उपयुक्त परिवर्तन | 


. एनसीईआरटी और राज्य बोर्ड की किताबों में डीएनटी पर अभ्यास शामिल करना । 
. डीएनटी/एनटी सेल जो एक एनएचआरसी/एसएचआरसी में हो उन संगठनों को 


संवेदनशील बनाया जाए। 


. एसडीजी के लिए काम करने के लिए नीती आयोग में एक कार्यकारी समूह का गठन 


अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्यपिछड़ा वर्ग की योजनाओं के तहत डीएनटी के 
लिए बनाई गई योजनाओं की निगरानी | 


. ॥5वें वित्त आयोग में राज्यों को 40,000 करोड़ रुपए से सहायता अनुदान के लिए प्रावधान 


किया जाए। 


. समुदाय के विकास के लिए सामुदायिक संपर्क व्यक्तियों (सीसीपीज़) की नियुक्ति जमीनी स्तर 


पर नेतृत्व का विकास करने के लिए | 


. डीएनटी की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में मोबाइल स्कूल नए प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना 


और प्रवेश प्रक्रिया में छूट। बारहवीं कक्षा तक ट्यूशन फीस में छूट, मुफ्त अध्ययन सामग्री 
और कोचिंग और बालिका शिक्षा पर ध्यान देना। 


. उपयुक्त कौशल विकास कार्यक्रम, वयस्क शिक्षा, सामुदायिक पुस्तकालय, व्यावसायिक 


प्रशिक्षण केंद्र आदि खोलना । 
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20. डीएनटी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, मोबाइल स्वास्थ्य औषधालयों के लिए प्रावधान, 
व सरकारी योजनाओं में उनका समावेश | 

24. आवास, साफ-सफाई, बिजली, सड़क आदि की व्यवस्था एवं उनका उन्नयन | 

22. घुमंतू पशुपालकों के लिए वन अधिकार, चराई अधिकार और राज्य की सीमाओं के पार मार्ग 
अधिकार | 

23. मनरेगा, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के 
माध्यम से कौशल विकास और रोजगार, डीएनटी युवाओं की नौकरी प्लेसमेंट की सुविधा, 
पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान का उपयोग, जन-धन योजना के तहत वित्तीय समावेशन, पारंपरिक 
कौशल की मान्यता आदि। 


24. अनुसूचित जाति के लिए बनाए गए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम की तर्ज पर डीएनटी के 
लिए अलग आयोग बनाया जाए। 


25 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डीएनटी महिलाओं पर विशेष ध्यान, ऋण और प्रशिक्षण का 
प्रावधान | 

26 डीएनटी की हस्तशिल्प, कला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अकादमी की 
स्थापना | 


आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के साथ रिपोर्ट दिसंबर 2047 में सामाजिक न्याय और 
अधिकारिता मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। इसमें 45 करोड़ की आबादी के लिए 4658 डीएनटी 
समुदाय को सूचीबद्ध किया गया था। जहां रैनके आयोग ने उनकी आबादी के अनुसार 4१0 प्रतिशत 
आरक्षण की मांग की, वहीं इदाते आयोग ने मौजूदा आरक्षण नीति के भीतर उपकोटा बनाने का सुझाव 
दिया। रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, फरवरी 2049 को बजट प्रस्तुति के दौरान, एनडीए सरकार ने 
एक कल्याण विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की जो 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 
तहत विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमंतू लोगों के लाभ के लिए विशेष रणनीति तैयार करेगा | 


मई 2078 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नीति आयोग को पत्र लिखकर डीएनटी, 
एसएनटी और एनटी समुदायों पर भीखूराम इदाते आयोग की रिपोर्ट पर अपना रुख पूछने के लिए 
कहा। इसके जवाब में नीति आयोग ने सबसे वंचित समुदाय से संबंधित मुद्दों पर नीतीगत सुझाव देने के 
लिए एक कार्यदल गठित करने की पेशकश की। इसने डीएनटी, एसएनटी और एनटी समुदायों के लिए 
एक समर्पित राष्ट्रीय वित्त विकास निगम बनाने के लिए इदाते आयोग के सुझाव का समर्थन किया। 
इसके साथ ही इसने डीएनटी समुदायों के बच्चों की ट्यूशन फीस कम करने और बच्चों के लिए प्रवेश 
की शर्तो में ढील देने के सुझाव का भी समर्थन किया और समुदाय के सदस्यों को आसान शर्तों पर 
जमीन व मकान देने का भी सुझाव दिया क्युंकि रिर्पोट में पाया गया था कि 90 प्रतिशत से ज्यादा 
डीएनटी, एसएनटी और एनटी समुदाय जमीनरहित है । 


22 स्मृति काक रामचंद्रन, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली 46 जून 2049 | 
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विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड 2049 


राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2049 के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 
विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय के लिए एक विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया।* 
उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को अध्यक्ष और सदस्यों के पद 
पर नियुक्त किया। 


4. भीकू रामजी इदाते- अध्यक्ष 
2. मित्तल पटेल- सदस्य 
3. ओटाराम देवासी- सदस्य 


पूर्वोक्त अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष के 
लिए निश्चित किया गया था जिसे पांच वर्ष तक के लिए बड़ाया जा सकता है।* विमुक्त, घुमंतू और 
अरद्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड की शर्तें निम्नलिखित हैं” 


4. विमुक्त, घुमंतू और अद्ध-घुमंतू समुदायों के लिए आवश्यकतानुसार कल्याण और विकास 
कार्यक्रम तैयार करना और कार्यान्वित करना। 

2. उन स्थानों क्षेत्रों की पहचान करना जहां यह समुदाय घनी आबादी में रहते हैं। 

3. मौजूदा कार्यक्रमों और अधिकारों तक पहुंचने में कमियों का आंकलन और पहचान करना व 
मंत्रालयों / कार्यन्वयन एजेंसियों के साथ सहयोग करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 
चल रहे कार्यक्रम विमुक्त, खानाबदोश और अद्ध-घुमंतू समुदायों की विषेश आवश्यकताओं 
को पूरा करते हैं । 

4. विमुक्त, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू समुदायों के संदर्भ में भारत सरकार और राज्यों / संघ राज्य 
क्षेत्रों की योजनाओं की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करना। 

5. कोई अन्य संबंधित कार्य जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्धारा सौपा जा 
सकता है। 


डीएनटी पर नीति आयोग की समिति 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, इदाते आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए नीति आयोग द्वारा 
विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीएनटी) की पहचान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक 
समिति का गठन किया गया था। समुदायों की पहचान करने और उन्हें एससी / एसटी / ओबीसी की 
श्रेणी में रखने का सर्वेक्षण कार्य भी नीति आयोग और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (एएनएसआई) मे 
23 भारत का राजपत्र असाधारण भाग-ना, खण्ड-3, उपखण्ड (#), संख्या 808 दिनांक 24 फरवरी, 2049 | 

24 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के एफ संख्या 46044 / 04 / 2048-बीसी-गग, 2.02.20]9 | 


» उपरोक्त | 
» प्रेस इनफोरमेशन ब्युरो, 4 फरवरी 2049, 43:42 ॥87। 
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प्रक्रियाधीन है ।” इसके अलावा, विभाग ने निम्नलिखित घटकों वाले इन समुदाय के कल्याण के लिए 
डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण योजना (सीड) नामक एक विशेष योजना को मंजूरी दी है 
जिसके चार घटक हैं- 


(अ) डीएनटी उम्मीदवारों के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान 
करना ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकें। 


(ब) उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना | 
(स) सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना | 


(द) इनमें से सदस्यों के लिए घरों क निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 


संसद में अंतरिम बजट 2049-20 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट मामलों, रेलवे और कोयला मंत्री, 
श्री पीयूष गोयल ने स्वीकार किया कि सरकार विशेष रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 
के तहत एक कल्याण और विकास बोर्ड की स्थापना करेगी। जिसका उद्देश्य गैर-अधिसूचित खानाबदोश 
और अद्ध-घुमंतू समुदाय के लिये कल्याण और विकास कार्यक्रम को लागू करने का होगा। बोर्ड ये 
सुनिश्चित करेगा कि इन समुदायों की सेवा के लिए विशेष रणनीतियों को डिजाइन और कार्यान्वित 
किया जाए ।* 


श्री गोयल ने कहा कि 'सरकार देश के सबसे वंचित नागरिको तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके 
लिए विमुक्त घुमंतू और अद्ध-घुमंतू समुदायों की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन 
समुदायों तक पहुंचना मुश्किल है, ये कम दिखाई देते है और इसलिए अक्सर छोड़ दिए जाते हैं। घुमंतू 
और अरद्ध-घुमंतू समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर आजीविका की तलाश में चले जाते हैं। रैनके 
आयोग और ईदाते आयोग ने इन समुदायों की पहचान और सूची बनाने के लिए सराहनीय कार्य किया 
है [१ 


वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2020-2 के केंद्रीय बजट में यह आशा की गई थी कि श्री 
पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले बजट के बाद डीएनटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि 
वे आपराधिक जनजाति अधिनियम-4874 के तहत अपराधीकरण के 450 साल पूरे करने जा रहे थे। 
लेकिन जब 4 फरवरी, 2020 को वित्तमंत्री जब बजट भाषण दिया गया, तो ये उम्मीदें धराशायी हो गईं | 
बाद के बजटीय आवंटन अपेक्षाकृत कम रहे हैं। यहां पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष के 
लिए वास्तविक व्यय बजटीय आवंटन से कम रहा है, जो डीएनटी की उनके लिए निर्धारित धन और 
संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थता को दर्शाता है। वर्ष 2049 में बनाए गए कल्याण और विकास 
बोर्ड के लिए आवंटन बजट वर्ष 2020-27 में थोड़ा बढ़ाकर 4.24 करोड़ रूपये कर दिया गया, जो 


» प्रेस इनफोरमेशन ब्युरो, 27 जुलाई 2024, :52 PM | 
% देखें - https:/www.indiabudget.gov.in/doc/bspeech/bs20l920(D).pdf at Para 38 
2 उपरोक्त | 
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2049-20 में 0.40 करोड़ रुपए था| यह डीएनटी की 45 करोड़ आबादी को कवर करने के लिए 
बहुत कम राशि है। 


वर्तमान स्थिति 


रैनके आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ राज्यों में डीएनटी कल्याण बोर्ड और निगम गठित किए 
गए | अध्ययन के तहत तीन राज्यों में से वे राजस्थान और गुजरात में मौजूद है। बजटीय आवंटन किया 
गया था लेकिन बहुत कुछ कार्य नहीं किया गया है। राजस्थान में डीएनटी, एनटी और एसएनटी 
कल्याण बोर्ड" ने कांग्रेस (दो बार) और भाजपा (एक बार) सरकारों की पिछली तीन विधानसभाओं के 
माध्यम से अब तक बिना किसी बजट के काम किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 
2024-22 के अपने बजट भाषण में घोषणा की कि वंचित, खानाबदोश और अद्ध-घुमंतू समुदायों के 
उत्थान के लिए विमुक्त जनजाति डीएनटी नीति लागू की जाएगी, जिसके तहत घोषणा की गई थी 
कि! 02__ 


(अ) डीएनटी के विकास के लिए एक पचास करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। 
(ब) डीएनटी समुदाय की पारंपरिक कला और उद्यम के अनुसंधान और संरक्षण केंद्र की स्थापना 
लिए 5 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई | 


गुजरात में कल्याण बोर्ड के बजाय गुजरात सरकार ने 44 अगस्त 2045 को गुजरात घुमंतू और विमुक्त 
जनजाति विकास निगम का गठन किया। इसे राज्य सरकार ने कंपनी के रूप मैं वर्गीकृत किया है, जो 
व्यावसायिक गतिविधियों मे शामिल हैं और गुजरात में डीएनटी को ऋण प्रदान करने के लिए अधिकृत 
है। 


मध्यप्रदेश में डीएनटी का विषय 22 जून 20 को गठित विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातीय 
विभाग द्वारा देखा जाता है। इसे आदिम जाति कल्याण विभाग के अर्तगत रखा गया है। विभाग 
छात्रवृत्तियां, छात्रावास की सुविधाएं, मकान की सुविधा, जाति-प्रमाण पत्र जारी करना, स्वरोजगार के 
लिए आर्थिक कल्याण की योजनाएं और विकास कार्यों के लिए कुछ प्रोत्साहन प्रदान करता है। 


केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा, कुछ सामाजिक संगठन जैसे प्रैक्सिस, भाषा अनुसंधान और प्रकाशन 
केंद्र, बूधन थिएटर, वादा न तोड़ो अभियान, नेशनल एलायंस ग्रुप फॉर द डीएनटी आदि कुछ समुदाय 
आधारित संगठनों (सीबीओएस) को मिलाकर इन समुदायों के मुद्दों को उठाने में सक्रिय हैं। वे डीएनटी 


700 मयंक सिन्हा, तारिणी शिपुरकर, "केंद्रीय बजट 2020-24: विमुक्त, घुमंतू अर्ध-घुमंतू जनजातियां एक बार फिर से बाहर हो गई 
- पिछले साल पीयूष गोयल के उल्लेख के बाद आशा की बढ़ी उम्मीदें फूस हो गई"। डाउन टू अर्थ, 2 फरवरी 2020. देखें - 
https:/www.downtoearth.org.in/blog/governance/union-budget-2020-2l-denotifiednomadic- 
semi-nomadic-tribes-left-out-once-again-69lI0 

!0। दिनांक 43 नवंबर 2043 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (अधिसूचना संख्या एफ देखें) | 

4(55)(१) आरएंडपी / एसजेई / 42 // 80364 दिनांक 43.44.2042 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार | के 
राजस्थान में डीएनटी, एनटी और एसएनटी कल्याण बोर्ड के लिए श्री गोपाल केशावत को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया 
और उन्हें राज्य मंत्री (09) की शक्ति दी गई । 


।02 बजट 2024.22, पैरा 446 | 
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का एक नेटवर्क स्थापित करने और कानूनी अधिकारों आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के साथ सक्रिय 


रूप से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। 


डीएनटी आंदोलन में भाषा संस्थान-बड़ोदा की भागीदारी 


भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर के संस्थापक प्रो. गणेश देवी ने महाश्वेता देवी के साथ 4998 से 
डीएनटी आंदोलन का नेतृत्व किया और विभिन्न समितियों और आयोगों में डीएनटी समुदायों के मुद्दों का 
सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व किया। डीएनटी की चिंता को व्यक्त करने के लिए आयोजित विभिन्न 
गतिविधियों की कालानुक्रमिक सूची नीचे दी गई हैः 


तारीख / वर्ष गतिविधियां 

42 मार्च 4998 42 मार्च 4998 को तेजगढ़ में राइट्स एक्शन ग्रुप का गठन हुआ, जिसमें 
महाश्वेता देवी अध्यक्ष और डॉ. जी. एन. देवी सचिव थे। 

मई 4998 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रस्तुत की गई याचिका - न्यायमूर्ति एम. एन. 
वेंकटचलैया, एनएचआरसी के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की गई, जिसका मसौदा 
एडवोकेट राजीव धवन द्वारा तैयार किया गया था। 

मई 4998 बुधन पत्रिका का भाषा केंद्र द्वारा प्रकाशन किया गया, जिसके सम्पादक डॉ. 
जी एन देवी थे। 

अगस्त 4998 छरानगर, अहमदाबाद में डीएनटी का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हूआ 
था। रोमिला थापर, गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवाक (कोलंबिया विश्वविद्यालय) और 
मुख्य अतिथि के रूप में कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
न्यायमूर्ति डी. क. बसु उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में बुधन थियेटर द्वारा प्रथम 
बुधन नाटक परस्तुत किया गया। 

अगस्त १998 से | म्हाध्कीश्वेता देवी और डॉ. जी. एन. देवी द्वारा राष्ट्रव्यापी दौरा | 

फरवरी 4999 

मार्च 4999 पंचमहाल में कालेश्वरी मेले का शुभारंभ किया गया। (जो 2048 तक जारी 
रहा) 

अप्रैल 4999 भोपाल के म्यूजियम ऑफ मैन में डीएनटी कन्वेंशन में सीताकांत महापात्रा, 
आईएएस मुख्य अतिथि के रूप में और डॉ. के. के. चक्रवर्ती क्रार्यक्रम में शामिल 
हुए। भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक डॉ. के. एस. सिंह भी 
कन्वेंशन में शामिल हुए | 

फरवरी 2000 श्री जॉर्ज फर्नांडीस, रक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा लालकृष्ण आडवाणी, गृह 


मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री के साथ बैठकें आयोजित हुयी | 
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अप्रैल 2000 


अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ (संयुक्त राष्ट्र) ने डीएनटी पर पहली व्यापक 
रिपोर्ट प्रस्तूत की, जिसे भाषा ने पूरा किया और जमा किया। 


2000 से 2005 तक 


आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल 
और दिल्ली में परामर्श, बैठकों और सम्मेलनों की एक श्रृंखला | 


2005 IGNCA नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय डीएनटी और आदिवासी सम्मेलन में 
800 कलाकारों और 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 
एक सप्ताह के समय में, डॉ. मनमोहन सिंह ने अध्यक्ष के रूप में श्री बालकृष्ण 
रैनके के साथ राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की । 

नवंबर 2006 तकनीकी सलाहकार समूह को सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया 
गया | 

मार्च 2007 टीएजी रिपोर्ट आयोग और मंत्रालय को प्रस्तुत की गई। टैग रिपोर्ट के पूरा 


होने के बाद डॉ. जी. एन. देवी ने आंदोलन से खुद को वापस ले लिया। 
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अध्ययन के तहत विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की सामाजिक-सांस्कृतिक और 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति गलत धारणा के 
कारण उन्हें आपराधिक जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। उनके व्यवसाय, उनके भटकने की 
प्रकृति और खुद के आर्थिक विकास के लिए खतरा होने के कारण, उन्हें भारतीय दण्ड संहिता (4860), 
आपराधिक जनजाति अधिनियम (874), भारतीय वन अधिनियम (4875) आदि की विधायिका के दायरे में 
लाया गया। 4757 ईस्वी से भारत में ईस्ट इंडिया कपनी के शासन से लेकर 4858 ईस्वी में 
औपनिवेशिक शासन के अधिग्रहण तक और आगे स्वतंत्रता के बाद तक इन समुदायों की सही तरह से 
गणना और अध्ययन, उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ। इस प्रकार समाज के 
लिए योगदान देने की उनकी भूमिका अनिर्दिष्ट रही । इनमें से कुछ समुदायों का वर्णन करने वाले मानव 
शास्त्रीय अध्ययन अपर्याप्त है। इसके अलावा वर्तमान अकादमी विमर्शो में उन्हें अभी भी औपनिवेशिक 
मानसिकता से देखा जाता है। उदाहरण के लिए, डॉ. डी. एन. मजुमदार लखनऊ विश्वविद्यालय में 
मानवशास्त्र के प्रोफेसर थे, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के दौरान अपराधिक जनजातियों का विस्तृत 
अध्ययन किया था। उनका विचार था कि अपराध विरासत में नहीं मिलता है और कई अपराधिक 
जनजातियाँ तो राजपूतों से उत्पन्न हुई हैं और जाति रूप से वे एक अलग जाति से संबंधित नहीं हैं। 
यदि ऐसा होता तो जातिगत अस्पृश्यता उन लोगों के लिए उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जो राजपूत कुलों 
की एक उपजाति के थे। अस्पष्टता व जातिवाइ दमनकारी साबित हुआ जिसे बाद में संविधान के तहत 
ठीक करने की चेष्टा की गई। लेकिन वर्तमान अध्ययन से पता चलता है कि जातिवादी प्रवर्ती 
मनसिकता में गहराई से बैठी हुई है जो इनके उत्पीड़ना का प्रमुख कारण है। 


पुलिस इन समुदायों को आज भी अपराधियों के रूप में देखती रही है। ये रिपोर्ट जातिगत भेदभाव, 
हाशिए पर रहने, नागरिकता के अधिकारों की कमी, निरक्षरता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्याओं, गरीबी 
और अपराधिकता के कलंक के उदाहरण दर्शाती है। सीटीए अधिनियमन के 450 वर्षों पूरे होने और 
इसके निराकरण के 70 वर्षो के बाद भी, ड़ीएनटी जातियों के लिए बहुत कुछ नहीं बदला है। विभिन्न 
कानूनों (विशेषकर आदतन अपराधी अधिनियम और वन कानून) के प्रवर्तन ने उनकी सांस्कृतिक और 
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ऐतिहासिक पहचान को बदलते हुए उनकी पारंपरिक आजीविका छीन ली है। अपने कौशल और स्वदेशी 
ज्ञान से बिछड़ने के कारण उन्हें अकुशल श्रम कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। उनमें से 
अधिकांश को उनके प्राकृतिक आवासों से उजाड़ दिया गया है जिससे वे शहरी मलिन बस्तियों में 
अस्वच्छ परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं | 


ये अध्याय इन समुदायों की वास्तविक पहचान को सामने लाने और उन्हें एक तर्कसंगत परिप्रेक्ष्य देने का 
प्रयास है। उनके सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पर्याप्त लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है इसलिए यहाँ 
दी गई जानकारी मौखिक आख्यानों से ली गई है। साथ ही इस रिपोट में अग्रेजी लेखकों के संदर्भ दिए 
गए हैं जिन्होनें इन्हें नकारात्मत या त्रुटीपूण दृष्टी से देखा और उसका दस्तावेजीकरण प्रस्तूत किया | 
इन दस्तावेजों और पुस्तकों ने इन जातियों की छवी को और धुमिल किया कंयुकि ये आगे चल कर 
प्रमाण के रूप में स्थपित हो गए। इनके कुछ उद्वाहरण इस रिपोट में संदर्भ के रूप में दिए हुए हैं। इन 
संदर्भों को इसी परिप्रेक्ष में पढ़ा जाए। 


डीएनटी समुदाय की विभिन्न खापें, गोत्र और क्षेत्रीय भेदों में प्रसार उनकी जातिय पहचान के विषय को 
जटिल बना देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन समुदायों में से कई ने जातिगत भेदभाव और पेशेवर 
पहचान के कलंक से बचने के लिए अपनी जातिगत पहचान को दूसरे समुदायों के साथ मिला दिया है। 
बेड़िया, बाछड़ा, सांसी, नट और कजर जैसे समुदायो ने अपनी जाति छुपाने के लिए अपने गोत्र का 
उपयोग सरनेम के रूप में करना शुरू कर दिया है। चूंकि इनमें से अधिकतर गोत्र राजपूतों के गोत्रों के 
साथ मेल खाते हैं इसलिए वे खुद की पहचान गोत्र द्वारा छिपाने में सक्षम हैं। लेकिन इससे उनकी 
राजनीतिक ताकत, एकता और प्रभुत्व ढीले पड़ गए हैं। सरकार के नीति-निर्माताओं को प्रभावित करने 
के लिए उनकी दृश्यता को प्रमुखता से नहीं बताया गया है। इस प्रकार, वर्तमान संदर्भ में उनकी संस्कृति 
की सही गणना और अध्ययन बाहरी लोगों और सरकार के लिए लगभग असंभव है। 


इस अध्याय में विभिन्न साहित्यिक स्रोतों, औपनिवेशिक काल के दस्तावेजों, गजट रिर्पोटों, विभिन्न 
रियासतकालीन प्रशासनिक रिर्पोट, डीएन जातियों के आंदोलनों के विरोध पत्र और समुदाय के व्यक्तिगत 
मौखिक आख्यानों से विमुक्त और घुमंतू समुदायों के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी एकत्र 
करने का प्रयास किया गया है। मौखिक आख्यान यह दशति हैं कि समुदाय अपने उत्पीड़न के इतिहास 
के माध्यम से खुद को कैसे देखता है। साथ की यह अध्याय डीएनटी समुदाय की लुप्तप्राय समृद्द 
परंपराओं को भी दर्शाता है। 


इन जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति इस तथ्य से प्रदर्शित होती है कि इनमें से कई समुदाय शव का 
दाह संस्कार करने के बजाय दफनाते हैं। भारत में दफनाने का पहला संकेत 40,000 साल पहले से 
मिलता है। अपने पूर्वजों की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों का 
आयोजन किया जाता है। उन्हें याद रखने के लि स्मारक पत्थरों को स्थापित किया जाता है और शुभ 
अवसरों पर नियमित रूप से पूजा की जाती है। पालतू जानवरों के साथ उनका संबंध उनके जीवन का 
अभिन्न अंग है, अभी भी उनकी संस्कृति के अवशेषों में स्पष्ट है। वे स्वदेशी ज्ञान के वाहक हैं, जिसने 
उनके जीवन और आजीविका को अभी भी किसी प्रकार बनाए रखा है। यहां इसका संक्षिप्त विवरण 
प्रस्तूत है- 
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4. बाछड़ा 


अनंतसयनम अयंगर की अध्यक्षता में आपराधिक जनजाति अधिनियम की जांच समिति की रिपोर्ट 
((949-4950) के अनुसार, बाछड़ा को लड़कियों के अपहरण और पशु चोरी के मामलो में लिप्त होने के 
कारण आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत सूचीबद्ध किया गया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है 
कि वे राजपूताना और मध्य भारत में निवास करते हैं और मध्य भारत में धार, सीतामऊ, देवास और 
इंदौर में एक आपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित है (अनुलग्न 4.2 देखें) | समुदाय राजपूतो से 
अपनी उत्पत्ति का दावा करता है। रिपोर्ट एक भ्रमित करने वाला बयान देती है कि बाछड़ा और बेड़िया 
दोनों एक ही समुदाय है- ग्वालियर के उत्तरी भाग में, वे जाने जाते हैं बेड़िया के रूप में जबकि दक्षिणी 
भाग में उन्हें बाछड़ा कहा जाता है। लेकिन आज के समय में समाज इस बात को नकारता है। रिर्पोट 
आगे यह कहती है कि उन्होंने संपत्ति और व्यक्ति के खिलाफ हिंसक अपराधों के बजाय वेश्यावृत्ति को 
आजीविका के साधन के रूप में अपनाया है।'° जबकि समुदाय से मौखिक जानकारी के अनुसार 
रियासतों और जमींदारों द्वारा उनकी लड़कियों का प्रतिद्धद्धियो की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल 
किया जाता था। जिसमें जानकारी पाने के लिए युवा लड़कियों को दुश्मन को बहलाने के लिए पेश 
करने के लिए मजबूर किया गया था। बाद में लड़कियों के लिए उनकी आजीविका का यह एक अभ्यास 
बन गया। उन्हें अमीर जमींदारों द्वारा अलग से बनवाए गए अपने आवासों में रखा जाने लगा। 


मध्यप्रदेश में मंदसौर के पास गांव डोडिया मीणा के जगना (उम्र 80 वर्ष, बाछड़ा) के साथ साक्षात्कार के 
अनुसार, पहले उनका बाछड़ा समुदाय गधो और पाड़ों पर घूमता था और भोजन के लिए गांव में भीख 
मांगता था। बाद में वे गांवों में बस गए। जगना के माता-पिता 78 साल पहले वर्तमान स्थान पर बस 
गए थे जब वह केवल दो वर्ष के थे। उन्हें गांव के दल्लू पटेल (मीणा मुखिया) ने खेती करने के लिए 
जमीन आवंटित की थी। पटेल उनकी उपस्थिति और पुनर्वास के लिए आपराधिक जनजाति अधिनियम 
के तहत भी जिम्मेदार थे। उस समय उन्हें किसी भी स्थान पर जाने के लिए पास लेना पड़ता था। 
किसी भी चोरी या अपराध के लिए उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था। ये चोरी ज्यादातर अपनी भूख 
मिटाने के लिए मक्का जैसी फसलों की चोरी से संबंधित थी। वे खुले में रहते थे और मानसून के 
दौरान खुद को ढकने के लिए झुंझली घास और अमल (अफीम) के डण्ड्ठल की झोंपडिया बना कर 
रहते थे। इनके मुख्य देवता इनके पूर्वजों में से है। चेचक से बचने के लिए वे शीतला माता 
(फोटोग्राफ- देखें) और जोगणिया माता को देवी के रूप में पूजते हैं । 


डोडिया मीणा गांव में शुरू में केवल दो परिवार बसने के लिए आए अर्थात जगना के माता-पिता और 
उनके मामा। अब इनकी संख्या लगभग 50 घरों की है। उनके अनुसार, बाछड़ा समुदाय में वेश्यावृत्ति 
बहुत पुरानी प्रथा है, लेकिन वर्तमान में यह व्यापार कई जातियों की लड़कियों की भागीदारी के साथ 
बढ़ा है। लेकिन गांव डोडिया मीणा के बाछड़ा परिवारों ने इससे दूर रहने का संकल्प लिया है। उनकी 
लड़कियों को शिक्षित किया गया है और उनके अपने समुदाय में शादी की गई है। आजीविका चलाने 
के लिए वे अपनी भूमि पर मानसून में सोयाबीन की फसल उगाते हैं और युवा क्षेत्र में स्टोन क्रेशर 
संयंत्रों में काम करते हैं। डोडिया मीणा गांव में रहने वाले बाछड़ा समुदाय की आर्थिक स्थिति ठीक है। 


03 श्री अनंतशयनम अयंगर की अध्यक्षता में जारी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इन्क्वायरी कमेटी (१949-50) की रिपोर्ट, पृ. 42 
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लेकिन मंदसौर-नीमच-रतलाम हाईवे पर रहने वाले समुदाय के लिए ऐसा नहीं है, जहाँ मुख्यतः 
महिलाओं के भाग्य में वेश्यावृत्ति लिखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाछड़ा समाज में कन्या का 
जन्म शुभ माना जाता है क्योंकि इसका मतलब परिवार के लिए कमाने वाला होता है। उसके पिता और 
भाई अंततः दलाल बन जाते हैं और उनकी कमाई से गुजारा करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 
में कहा गया है कि लड़कियों की जब उम्र 42 साल से 44 साल की बीच में होती है तब उनके 
माता-पिता द्वारा उन्हे वेश्या में बदल दिया जाता है।'°* रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पहले कबीले 
की महिलाएं बड़ी होकर जमिंदारों के यहां रख ली जाती थी लेकिन अब देह व्यापार में महिलाओं को 
उतना सम्मान नहीं दिया जाता। 


फोटोग्राफ-4: बाछड़ा समुदाय के लोग कुल देवी शीतला माता की पूजा करते हुए। ग्राम कड़ी अंतरी, जिला नीमच, मध्य प्रदेश | 


कुछ स्थानों पर सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं का लिंग अनुपात पुरुषों की तुलना में 
अधिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का यह कहता है कि बाछड़ा समुदाय की कुल जनसंख्या जो तीन 
जिलों के 75 गांव में फैली है, लगभग 23,000 है, जिनमें से कम से कम 65 प्रतिशत महिलाएं हैं |'% 
समुदाय मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में राजमार्ग के आस-पास देह व्यपार के ग्राहकों की आसान पहुँच में 
रहता है। इस प्रथा के कारण समुदाय की छवि धूमिल होती है और दूसरों द्वारा उन्हें नीचा देखा जाता 
है। इस प्रकार समुदाय अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर है। वे युवा पुरुष सदस्य जो नौकरी की 
तलाश करते हैं और शहरों में प्रवास करते हैं, अपने नाम के आगे लगा उपनाम बदल लेते हैं। चिकित्सा 


04 श्वेता सेंगर, 'इन बछडा कम्युनिटी ऑफ मध्य प्रदेश डॉटर्स एंड सिस्टर्स आर टर्नड इनटू प्रॉस्टिट्यूट्स फॉर मनी, टाइम्स ऑफ 
इंडिया, 49 मार्च 2048 | 
।05 उपरोक्त | 
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सुविधाओं के लिए वे सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों में जाते हैं। विभिन्‍न रिपोर्टों में 
बाछड़ा आबादी में लगभग 45 प्रतिशत एचआईवी मामलों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। 


मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 4945, धारा 34 (2) के तहत बाछड़ा समुदाय के पुरुष अवैध शराब बनाने 
में शामिल है, जिसके तहत उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वे बाछड़ा परिवार जिनके पास 
खेती की जमीन है, वे खेती करते है लेकिन उनमें से कई लोग चोरी में भी लिप्त हैं जो उनके लिए 
आय का एक अतिरिक्त स्रोत है। बाछड़ा समुदाय में जाति पंचायत एक समस्या है। विवाह के टूटने पर 
पंचायत पुरुष पक्ष का पक्ष लेती है और लड़की के परिवार से जुर्माना वसूलती है। बाछड़ा समुदाय में 
दुल्हन की कीमत चुकाना एक प्रथा है। इस प्रकार जब कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे (लड़की 
को) विवाह के सभी खर्चा के साथ वापस करना पड़ता है। पंचायत के सदस्य इसके निपटारे के लिए 
अपना कमीशन भी लेते हैं जिससे परिवार पर भारी कर्ज पड़ता है। 


2. बेड़िया 


स्वतंत्रता के समय बेड़िया जाति को पश्चिम बंगाल, पंजाब, विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों 
में एक आपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। सर रिसले ने उनका उल्लेख कई 
आवारा जिप्सी जैसे समूहों, जैसे बाबाजीवा बाजीगर, कबुत्री, मल, मीर सीकर, आदि के एक सामान्य 
नाम के रूप में किया है।'% उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि वे बॉम्बे और मद्रास प्रान्त के पिंडारियों 
के वंशज हैं। बंगाल के बेड़िया मध्य भारत से भिन्न है जो भरतपुर क्षेत्र में अपनी जड़ें जोड़ते हैं| 
रसेल और हीरालाल ने बेड़िया की पहचान आवारा जिप्सी के रूप में की है जिसमें बेड़िया महिलाओं को 
पेशेवर वेश्याओं के रूप में वर्णित किया गया है जबकि पुरुष अपराध करते हैं| लेकिन आजादी के 
समय उनकी निर्भरता केवल वेश्यावृत्ति पर दिखाई गई हैं। उनके अनुसार इनका अपराध से गहरा संबंध 
है। उनकी विशेषताएं यूरोप की जिप्सियों से मिलती जुलती है। वे जाल बिछाने में माहिर थे और 
विभिन्न प्रकार के पक्षियों के सूखे शरीर को औषधीय प्रयोजनो के लिए रखते थे। वे भैंस के सींग से 
गोदने में और कीड़े निकालने में माहिर थे। बर्नी शब्द वेश्या के लिए एक समानार्थी शब्द है और वर्तमान 
समय में अपमानजनक माना जाता है। 


बेड़िया में एक समय में समुदाय के भीतर विवाह की अनुमति नहीं थी। मिस्टर क्रुक के अनुसार, यदि 
कोई पुरूष जनजाति की लड़की से शादी करता है, तो उसे जाति से बाहर कर दिया जाता है या 
उनके कबिले को जुर्माना देने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार, पुरूषों को नट या कजर 
जनजाति की लड़कियों की तलाश करनी पड़ती थी। वर्तमान समय में राजस्थान और मध्यप्रदेश के 
कजर समुदाय की लड़कियों की तलाश करने वाले बाछड़ा समुदाय की यही स्थिति है। 


!06 एच.एच. रिसले, द ट्राइन्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल खंड-4, बंगाल सचिवालय प्रेस, 4894, पृष्ठ 83| 

०7 कुछ पीढ़ी पहले भरतपुर क्षेत्र में दो भाई निवास करते थे, एक का नाम सेंसमल और दूसरे का मल्लानूर था। सेंसमल के वंशज 
सांसी और मुल्लानूर के बेड़िया या कोल्हाटी हैं। वे वंशानुगत पेशे से आवारा और लुटेरे हैं, टेंट या झोपड़ियों में रहते हैं। कोल्हाटी 
दक्कखन में रहते हैं जिसका नाम कोल्हान या लंबे खंभे के नाम पर रखा गया है जिसके साथ वे कलाबाजी के करतब दिखाते हैं। 
(रसेल और हीरा लाल के अनुसार)। 

।%8 आर.वी. रसेल और राय बहादुर हीरालाल, ट्राइन्स एड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल ग्रोविंस इन इंडिया वॉल्यूम-4, मैकमिलन एंड 
कंपनी लिमिटेड, लंदन, 496, पृष्ठ 348 | 
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बेड़िया के प्रमुख देवता उनके अपने पूर्वज है जिनकी पुण्यतिथि के दिन उनकी पूजा की जाती है। वे 
माँ काली की भी पूजा करते हैं। महिलाओं को परिवार का मुखिया माना जाता है और संपत्ति उनकी 
बेटियों और बेटों के बीच समान रूप से विभाजित होती है। बेड़िया महिलाओं को उनके लोकप्रिय नृत्य 
राई के लिए जाना जाता है जो आम तौर पर जमिंदारों या जजमानों के आगे रात भर किया जाता है। 
बदले में उन्हें पैसे और उपहार मिलते हैं। वर्तमान समय में मध्यप्रदेश के विभिन्‍न बेड़िया समूहों को 
विवाह पार्टियों (बारात) में शामिल होने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जहाँ वे मेहमानों का मनोरंजन करने 
के लिए नृत्य करते हैं। इसी तरह राजस्थान के बारां जिले के चाचौड़ा गांव की कंजर महिलाओं की भी 
राजस्थान और मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उनके संरक्षकों द्वारा शादियों में अपने मेहमानों 
का मनोरंजन करने की मांग की जाती है। मध्यप्रदेश में अशोक नगर के पास एक पहाड़ी पर सालाना 
होने वाले करीला माता के महत्वपूर्ण धार्मिक मेले में बेड़िया महिलाओं को भी ले जाया जाता है। पुत्र के 
जन्म की कामना की पूर्ति होने पर संरक्षकों द्वारा परंपरागत रूप से रंगपंचमी (मार्च-अप्रैल) के दिन 
बेड़िया महिलाओं को एक पहाड़ी पर स्थित लवकुश और जानकी (सीता) मंदिर के परिसर में नृत्य करने 
के लिए ले जाया जाता है। यहां मेला मैदान में बेड़िया महिलाओं अपने पुरूष साथियों के साथ रातभर 
भक्ति और मनोरंजन गीतों पर नृत्य करती हैं। इन महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना संरक्षक और 
ग्रामीणों की जिम्मेदारी होती है, इस प्रकार वे घेरा बनाते हैं और एक रस्सी पकड़कर और लोगों को 
लाठी से नियंत्रित करके भीड़ का प्रबंधन करते हैं। 


a 
< = हल + >> 
Fe HS, ४ ५५ 
MOTTE. 5 NE os... 


फोटोग्राफ-2. करीला माता मेले में नृत्य करती बेड़िया महिलाएं, अशोक नगर, मध्यप्रदेश | 


करीला माता की सेवा में गाए गए राई गीतो में से एक इस प्रकार है- 
नचत है नचनारी-3 सो मझ्या करीला क द्वार-3 
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जय जाहिर है मेला करीला के-2 जय जाहिर है 
उठ रई प्यारी धूल-4 है ठुमका लगा रही नचनारी-4 
मया करीला बारी हमारो ले गई लो हमारी 

मोहे प्यारी लगे-2 सिह पे सवारी दुर्गा की 


यह गीत करसेला माता (सीता) में बेड़िया महिला नर्तकियों के विश्वास को दर्शाता है। इसमें कहा गया 
है कि 'वे करीला माता मंदिर की सीढ़ियों पर नृत्य करती हैं। करीला मेला दुनिया भर में लोकप्रिय है। 
हमारे (बेड़िया महिला) नृत्य के साथ, जमीन से धूल हवा मे उठती है। इससे करीला माता से हमारी 
मनोकामना पूर्ण होती है। आप एक बाघ पर बैठी हुई सुन्दर दिखती तो हैं प्रिय दुर्गा ।' 


क्रूक ने उल्लेख किया है कि बेड़िया कभी कभार ही घर बनाते हैं और खेती करते हैं। वे अपने 
स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, कोई भी बेड़िया अपनी जाति की निंदा करने के लिए नहीं जाना जाता 
है। अगर कोई बेड़िया पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो उसके घरवाले उसे छुड़ाने की पूरी कोशीश करते 
हैं। यदि वे कैद हो जाते है या मर जाते हैं तो कुल के लोग उसके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। 
पारिवारिक मामलों को जाति पंचायत में उनके प्रमुख, जो सरदार कहलाते हैं, इसमें हल किया जाता है। 
पंचायत का मुखिया वंशानुगत होता है। 


एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार बेड़िया खुद को राजपूत मानते हैं- राजस्थान में चित्तौडगढ़ किले की 
घेराबंदी के बाद मुगल आक्रमणकारियों द्वारा उन्हें चोरी और वेश्यावृत्ति कि वर्तमान परंपरा में मजबूर 
किया गया था। लेकिन उनकी शारीरिक बनावट सांसी और भारतीय जिप्सी जाति से मिलती जुलती है। 
जब वे शपथ लेते हैं तो माँ गंगा की शपथ लेते हैं। 89 की जनगणना में उत्तर-पश्चिम प्रांत और 
अवध में उनकी जनसंख्या लगभग 45,343 व्यक्ति थी |! इस अध्ययन में सर्वेक्षण किए गए गांव कोलुआ 
में बेड़िया समुदाय के बसने के बारे में एक किस्सा इस प्रकार है- 


धौलपुर जिले के ग्राम कोलुआ के मनोज छारी के अनुसार उनके समुदाय ने मुस्लिम समुदाय से नृत्य 
और मनोरंजन का पेशा अपनाया।'° वे घूमते थे, होली और दिवाली के त्योहारों के दौरान उनके 
संरक्षकों के गांवों के आसपास उनका मनोरंजन करने के लिए उपहार और भिक्षा प्राप्त करने के लिए, 
इससे एक मान्यता प्राप्त विशिष्ट नृत्य रूप राई का विकास हुआ जो राजस्थान और मध्यप्रदेश के कुछ 
हिस्सों में बेड़िया समुदाय से जुड़ा हुआ है (फोटोग्राफ-2 देखें) | गांव कोलुआ को बेड़िया समुदाय के 
पूर्वजों में से एक गीतमसिंह नाम के व्यक्ति ने बसाया था। जिसकी बहन (वर्तमान पीढ़ी की परदादी 
मौसी) राई नृत्य के लिए कोलुआ गांव में आई थीं। यह लगभग 425 साल पहले की बात है। उनको 
कोलुआ के ठाकुर फतेहसिंह त्यागी (गांव के मुखिया) द्वारा रख लिया गया था। ठाकुर ने उन्हें अपनी 
जमीन और वित्तीय सहायता द्वारा गांव में ही बसा दिया। तब से वे यहां रह रहे हैं। आदमी खेती करने 
लगे और बेटियां वेश्यावृत्ति में काम करने के लिए दिल्‍ली और मुंबई चली गई। समुदाय की वित्तीय 
स्थिति ठीक है और वे एक ही व्यक्ति अर्थात फतेहसिंह त्यागी के वंशज होने के कारण अन्य ग्रामीणों के 
साथ मिलकर काम करते हैं, जो एक तरह से उनके भाई है। कोलुआ के बेड़िया समुदाय को “चौघरी” 


0१ डब्ल्यू. क्रूक, ट्राइन्स एंड कास्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न ग्रोविंस एंड अवध वॉल्यूम-4, सरकारी मुद्रण अधीक्षक का कार्यालय, भारत, 
कलकत्ता, 4896, पृष्ठ 247 | 
0 कच्चे मुसलमान (ढोलिया, घाटिया और माढ़िया) के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें अपराध करने का अभ्यास है। 
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की उपाधि मिली हुई है क्योंकि गीतमसिंह एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिन्हें उनके विवादों 
को सुलझाने के लिए आसपास के सभी समुदायों की जाति पंचायतों में आमंत्रित किया जाता था। 
उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा यही जिम्मेदारी निभाता था। 


rast I जल 
~ Ft Tiss 
ia हि ` 
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फोटोग्राफ-3: गीतम सिंह की छतरी (स्मारक), जिसकी बहन को ठाकुर फतेहसिंह त्यागी ने ग्राम कोलुआ में बसाया था। बेड़िया 
समुदाय अपने पूर्वजों के स्मारक का निर्माण करता है, पुरूषों के लिए विस्तृत छतरी बनाई जाती है जबकि महिलाओं के लिए ऊचे 
चबूतरे बनाए जाते हैं। 


उनके वेश्यावृत्ति के पेशे के बारे में पूछे जाने, पर समुदाय सवाल करता है कि प्राचीन काल से महिलाएं 
मनोरंजनकर्ता रही हैं लेकिन सिर्फ बेड़िया समुदाय की छवि को बदनाम और लक्षित क्यों किया जाता 
है? आर. आर. पाटिल के शासन के दौरान, जब वे महाराष्ट्र के गृहमंत्री थे तब सन्‌ 2005 में डांस बार 
पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे बेड़िया जैसे समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। उनकी कई 
महिलाएं गांव में अपने घरों को लौट गईं। जनवरी 2079 में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियमों के साथ डांस 
बार को फिर से खोलने की अनुमति दी। प्रतिबंध के दौरान समुदाय को आजीविका के अन्य विकल्पों 
की तलाश करने के लिए मजबूर किया। वर्तमान पीढी शिक्षा और रोजगार प्राप्त कर रही है। लड़कियों 
की शादी समाज में हो रही है। अत्याचारों के मामले में बेड़िया गांवों में पुलिस के मामले नहीं है क्योंकि 
उनकी महिलाएं शहरों में काम करती है। 


इस सर्वेक्षण के तहत वर्तमान में बेड़िया समुदाय की आर्थिक स्थिति अन्य डीएनटी और एनटी समुदायों 
की तुलना में बेहतर है उनमें से कई परिवार राजस्थान और मध्यप्रदेश से दिल्ली, मुंबई, कानपुर और 
नागपुर आदि शहरों में चले गए हैं। युवा पीढ़ी स्कूलों में जा रही है, समुदाय के भीतर विवाह आयोजित 
किए जा रहे हैं। माता-पिता अपनी लड़कियों को वेश्यावृत्ति में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे 
हैं। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। पुरुष 
युवाओं का एक बड़ा वर्ग मुंबई में टैक्सी ड्राइविंग में कार्यरत हैं। आज समुदाय जिन चुनौतियों का 
सामना कर रहा है, वे वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए उनकी प्रतिष्ठा है जो स्कूलों में, स्वास्थ्य 
सुविधाओं में और अन्य समुदायों के साथ पड़ोस में विभिन्न प्रकार के भेदभाव की ओर ले जाती है। 
इसलिए, बाछड़ा समुदाय की तरह, बेड़िया भी अपने सामुदाय के नाम के बजाय, कबीले (गोत्र) के नामों 
को चुनकर अपनी पहचान छिपाने के लिए मजबूर है। 
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3. गाड़िया लुहार 


गाड़िया लुहार, लोहार के पेशे से ताल्लुक रखते हैं। यह ऐसे कारीगर हैं, जो खेती और घर में काम 
आने वाले लोहे के औजार बनाने का काम करते हैं। लोहा गलाने और औजार बनाने के विभिन्न चरणों 
में शामिल लुहार की विभिन्न उपजातियां पूरे भारत में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए दक्कन क्षेत्र से 
अगरिया लुहार । हिन्दू लुहारों के अलावा, मुलतानी मुस्लिम लुहार भी है, जो मुगलों के साथ आए थे। 
यहाँ पर लुहार का अध्ययन केवल लुहारों के एक वर्ग से संबंधित है जो राजस्थान में चित्तौड़ के 
राजपूत शासक महाराणा प्रताप (4540-4597) से संबंधित है। वे मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र से हैं, जो बाद 
मे उत्तर और पश्चिम भारत में फैल गए। उनके अधिकांश बच्चों के नाम राजपूत जातियों से लिए गए 
हैं। वे राजपूतो से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं लेकिन यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हुआ है। 


गाड़िया लुहार समुदाय का दावा है कि जब महाराणा प्रताप 4576 ईस्वी में मुगलों से अपनी लड़ाई हार 
गए और भील धनुर्धारियों की मदद से पहाड़ियों में पीछे हटने में कामयाब रहे। उस समय गाड़िया 
लुहारों ने कसम खाई कि वे इधर-उधर घूमेंगे और एक स्थान पर तब तक नहीं बसेगें जब तक कि 
महाराणा प्रताप वापस अपना सिंहासन हासिल नहीं कर लेते। प्रताप को कभी भी अपना सिंहासन वापस 
नहीं मिला और तब से यह समुदाय लोहे के औजार बनाकर और बेचकर अपनी आजीविका के लिए 
इधर-उधर भटकता रहता है। मौखिक कथाओं के अनुसार वे महाराणा प्रताप की सेना के लिए भाले, 
धनुष बाण और तलवार बनाते थे। ब्रिटिश राजपत्र और जनगणना रिपोर्टो के अनुसार, वे पंजाब और 
उत्तर-पश्चिमी प्रांत में फैले हुए थे। जैसा कि डब्ल्यू क्रूक द्वारा वर्णित किया गया है, 'पंजाब में वे अपने 
परिवारो और औजारों के साथ गांव-गांव गाड़ी में घूमते हैं, एक महीन किस्म का लोहे का काम करते हैं 
जो गांव के कारीगर की क्षमता से परे है।'''' गाड़िया लुहार गायों के अच्छे प्रजनक भी है। चूंकि वे 
गांव-गांव जाते हैं इसलिए वे गाय और बैल खरीदते और बेचते हैं, वे उन्हें गांव के मेलों में ले जाते है 
ताकि वे इसका व्यवसाय कर सकें | 


गाड़िया लुहार कृषि समुदायों की सेवा करनेवाले एक निश्चित मौसमी मार्ग का अनुसरण करते हुए गांवों 
में घूमते हैं, खेती के लिए उपकरण बनाते हैं। इसके अलावा वे बढ़ई, बुनकरों और अन्य शिल्पकारों के 
लिए भी लोहे के उपकरण बनाते हैं। क्योंकि वे छोटी बैल गाड़ियों में चलते थे, इसलिए उन्होंने गड़िया 
यानी गाड़ी उपसर्ग प्राप्त किया। उनके भटकने की प्रकृति का कारण, और उनके न बसने का व्रत, 
स्पष्ट रूप से चित्र 25 में शिलालेख में देखा जा सकता है। बाद में पं जवाहर लाल नेहरू के प्रयासों से 
उन्होने बसाना शुरू किया (देखें चित्र 24)। अन्य खानाबदोश समुदायों के विपरीत गाड़िया लुहार को 
कभी भी आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। वे अध्ययन के तहत तीन 
राज्यों में खानाबदोश समुदायों के रूप में लोकप्रिय है। समुदाय शांतिप्रिय है जिसका किसी भी प्रकार 
का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पारिवारिक मामलों में ही विवाद होते है जो समुदाय के नेताओं को 
उनकी जाति पंचायतों में आंतरिक रूप से हल किया जाता है। बेड़िया, बाछड़ा और कंजर जैसे 
समुदायों की जाति पंचायतों के विपरीत गाड़िया लुहार की पंचायतें अपने समाज का शोषण नहीं करती | 


!।। डब्ल्यू. क्रक, ट्राइन्स एंड कास्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध, वॉल्यूम-4, सरकारी मुद्रण अधीक्षक का कार्यालय, भारत, 
कलकत्ता, 4896, पृष्ठ 373 | 
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गाड़िया लुहार एक ऐसा समुदाय है जिसकी उपस्थिति राजस्थान के गांवों और उत्तर और पश्चिम भारत 
के अन्य राज्यों में पाई जाती है। पिछले दो-तीन दशकों से उन्होंने आजीविका के लिए नए विकल्प 
खोजने के लिए शहरी क्षेत्रों में बसना शुरू कर दिया है। सस्ती दरों पर रेडीमेड मशीन टूल्स की 
शुरुआत के कारण उनका स्वदेशी लोहा गलाने का काम समाप्त हो रहा है। समुदाय के कुछ सदस्य 
अभी भी लोहे के काम और खानाबदोश जीवनशैली के अपने पारंपरिक पेशे से जुड़े हुए हैं। यही कारण 
है कि वे अभी भी अपनी आजीविका कमाने के लिए कस्बों और गांवों के आसपास डेरा डालते दिखाई 
देते और रोजगार के लिए भटकते दिखाई हैं । 


बी की ns = 


फोटोग्राफ-4: गाड़िया लोहार परिवार अपनी बैलगाड़ी में काम की तलाश में घूमता हुआ | ग्राम देवली, जिला टोंक, राजस्थान 


अन्य डीएनटी की तुलना में, गड़िया लुहारों को उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के 
तहत कई स्थानों पर सरकार द्वारा आवासीय भूमि आवंटित की गई है। लेकिन व्यावहारिक रूप से इन 
आवासीय भूखंडों के स्थान दूरस्थ है। उन्हें रोजाना अपने काम के लिए शहरों के मुख्य केंद्रों पर लौटना 
पड़ता है। घर में छोटे बच्चों की देखभाल बुजुर्ग और बड़े बच्चे करते हैं। लड़कियां आमतौर पर खाना 
बनाती हैं और घर के कामों में हाथ बँटाती है। ऐसे में उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिल पाता है। 
लड़के घूमते आस-पास घूमते हैं या अपने माता-पिता के साथ काम करते हैं। गाड़िया लुहार समुदाय 
में बाल विवाह आम बात है। इस वजह से बाद में शादी टूट जाती है। ऐसे मामलों का समाधान पंचायत 
में किया जाता है जिसमें कभी-कभी भारी खर्च होता है। दुल्हन की कीमत शादियों में चुकाई जाती है। 
समुदाय सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण उनकी साक्षरता की स्थिति बहुत खराब है जो 
कि सर्वेक्षण में परिलक्षित होती है। अन्य डीएनटी समुदायों की उपेक्षा यह समुदाय आज भी हशिए पर 
जीवन बसर कर रहा है। 
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4. कालबेलिया 


ऊपर सूचीबद्ध गड़िया लुहार समुदाय के अलावा, कालबेलिया एक और घुमन्तू समुदाय है जिसका 
अध्ययन के तहत तीन राज्यों में सर्वेक्षण किया गया है। समुदाय शिव की पूजा करता है और सपेरा 
(काला कोबरा /सांप रखने के लिए सपेरा) और देशी-दवा देने के लिए पहचाना जाता है। जैसा कि 
नाम से पता चलता है, काल (मृत्यु) जोखिम लेने के प्रयास को दर्शाता है, इसलिए कालबेलिया शब्द 
कोबरा के साथ खेलने के पेशे को दर्शाता है। पहले कभी वे सांप के जहर का व्यापार भी करते थे। 


कालबेलिया के जाति मूल को देखते हुए, यह नाथ शैव धर्म के भीतर एक उप-परंपरा है, जिसमें नौ 
नाथ गुरुओं के वंश का पता लगता है, जो सबसे पहले शिव या आदिनाथ से शुरू होते हैं। गुजरात के 
कोठंबा के बाबूनाथ मदारी द्वारा वर्णित उनकी उत्पत्ति से संमब्धित एक पौराणिक लोक कथाएँ इस 
प्रकार है- 


एक समय में नाथ संप्रदाय के नौ गुरु थे (शिव उनमें से सर्वोच्च माने जाते हैं), वे चमत्कारी रूप से शिव 
से उत्पन्न हुए थे। यह कहानी इस तरह से है कि भैंसासुर नामक दानव ने शिव को मारने का संकल्प 
लिया। उसने पार्वती का ध्यान आकर्षित करने के लिए 42 वर्ष के बच्चे का वेश बनाया और रोने लगा। 
उसने पार्वती से उसे ग्वाले के रूप में रखने की याचना की और उनसे वादा किया कि वह शिव के बैल 
नन्दी को चरायेगा। लेकिन शिव ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बच्चे की दुर्दशा के प्रति 
संवेदनशील होने के कारण पार्वती ने उसे घर पर रखा और बैल को प्रतिदिन चराने के लिए उसे अधिकृत 
किया। लेकिन चराने की बजाय, वो प्रतिदिन भैंसासुर मैदान में ले जाकर खूंटे से बांध देता। भूखे रहने 
की वजह से नन्दी का वजन कम होने लगा। अपनी गलती को छुपाने के लिए भैंसासुर ने एक दिन झूठी 
शिकायत की कि उसे साथी ग्वाले ने मारा है। पार्वती ने शिव से विनती की कि वह भैंसासुर को अपना 
गोटा दे दे, जिससे कि वह ग्वाले को पीट कर बदला ले सके। दूसरे दिन वह फिर नन्दी के साथ मैदान 
में गया और दूसरी शिकायत के साथ वापस लौटा कि उसे साथी ग्वाले ने डंडो से पीटा है। ग्वाले को 
काबू में करने के लिए पार्वती ने शिव से उनकी पवन-पवड़ी (चप्पल) देने को कहा। उनको देते हुए, 
उसने भैंसासुर को निदेशित किया कि जाओं और बदला लो और पवन-पवड़ी को पहन कर वापस आ 
जाओ। शाम को भैंसासुर वापस घर लौटा और शिकायत दोहराई कि उसे दुबारा डंडो से पीटा गया है। 
आखिर मे, भैंसासुर ने शिव का भस्म-कंगन (किसी को भी राख मे बदलने की शक्ति रखने वाला कंगन) 
ग्वाले को सबक सिखाने के लिए देने के लिए पार्वती ने कहा, शिव से उसे अपने हाथ में लिया और 
भैंसासुर को दे दिया। 


शिव से सारी शक्ति लेने के बाद, भैंसासुर ने दावा किया कि अब पार्वती उसकी है। उसने शिव को मारने 
के लिए पीछा किया। शिव ने खुद को एक नाग के रूप में बदल लिया और बरगद के पेड़ में छिप गये। 
पार्वती भी खुद को बचाने के लिए भागी। जब विष्णु ने पाया कि शिव और पार्वती मुसीबत में है तो वे 
धरती पर आए। उन्होंने खुद को पार्वती के रूप में बदल लिया जो कि पार्वती से 400 गुना अधिक सुन्दर 
रूप था। जहाँ शिव और पार्वती प्यार से झोंपड़ी में रहते थे वह वहाँ आ गए। भैंसासुर शिव का रूप 
धारण कर झोपड़ी में आया। पार्वती (विष्णु) ने आपत्ति जताई कि वह (भैंसासुर) शिव की तरह उसके पति 
नहीं है। उसकी शंकाओं को दूर करने के लिए भेंसासुर ने डमरू (शिव का दो सिर वाला ढोल वादन) 
बजाया और नाचने लगा। पार्वती ने इशारा किया कि शिव ने कभी ऐसा नृत्य नहीं किया। उसने अपने 
सिर के ऊपर हाथों को हिलाते हुए बताया कि शिव किस प्रकार नृत्य ऐसे करते हैं। पार्वती की नकल 
करने के प्रयास में वह भूल गया की उसने भस्म-कंगन पहना हुआ था। जैसे ही भैंसासुर ने उसके हाथों 
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को अपने सिर पर उठाया वह राख में बदल गया। विष्णु ने कंगन को लिया और शिव को बुलाया जो कि 
सांप के रूप में पेड़ में छुपे हुए थे। 


अपने मूल स्वरूप में लौटने के बाद शिव ने विष्णु से पूछा कि कैसे उन्‍्होंन उनके कंगनों को प्राप्त किया। 
विष्णु ने शिव से एक पल के लिए अपनी आँखें बंद करने के लिए कहा। जैसे ही शिव ने अपनी आंखें बंद 
की विष्णु ने खुद को पार्वती में पहले से 400 गुना अधिक सुंदरता दिखाते हुए बदल लिया। सुन्दरता को 
देखते हुए शिव उत्साह में स्खलित हो गए। उन्हें तुरंत ही वीर्य को अपने हाथों में रखना पड़ा क्योंकि 
इससे पृथ्वी नष्ट हो जाती, हालांकि पार्वती के अलावा कोई भी इस को संभाल नहीं सकता था। इसको 
सुरक्षित निस्तारण के लिए उन्होंने बांस को काटा और उसके खोखल में तरल को जमा कर दिया और 
उसका मुँह बंद कर दिया। बांस को सुरक्षित निपटाते हुए वे नदी पर हाथ धोने गए। हाथ पर वीर्य के 
अंश, धोने पर पानी में चले गए। जब मछली ने उसे खाया तो मछन्दर नाथ (मछली से) पैदा हुए। इसी 
तरह जल से जलंधरनाथ पैदा हुए और जब यह गोबर के साथ मिला तो गोरखनाथ पैदा हुए। इसी तरह 
सभी नौ नाथ पैदा हुए |!“ 


कालबेलिया और सपेरा समुदाय के नवें गुरु कन्नीपावनाथ हैं। कहा जाता है कि वे हाथी के कान से पैदा 
हुए थे, उनके गुरु जलंधरनाथ थे जो जल से उत्पन्न हुए थे। कन्नीपाव (कनिपा) नाम इसलिए मिला 
क्योंकि उनका ज्ञान बाकी के नाथों से पाव भर ज्यादा था। कहा जाता है कि उनमें सांप के जहर को 
पचाने की क्षमता थी। इसकी वजह से अन्य आठ नाथ उनकी शक्ति से ईर्ष्या कर उनसे अलग हो गए थे। 
तब से कालबेलिया समुदाय गुरु कन्नीपावनाथ की जीवन-शैली का अनुसरण करते हुए घुमन्तू जीवन 
जीते हैं। कहा जाता है कि उनकी समाधि महाराष्ट्र के अहमदनगर में है जिसका कालबेलिया समुदाय हर 
वर्ष जात्रा करता है। 


उपरोक्त कहानी एक पौराणिक संदर्भ देती है कि कैसे कलबेलिया खुद को जोगी से अलग पहचानते हैं। 
हालांकि वे दोनों नाथ सम्प्रदाय के अनुयायी है। गोरखनाथ से जोगी संगीतकार समुदाय की उत्पत्ति 
हुयी, जो जाती पदानुक्रम के शीर्ष पर खड़े हैं, जबकि कालबेलिया कन्नीपावनाथ की एक शाखा हैं, जो 
जोगी से अलग हो गए थे। तभी से कालबेलिया समुदाय ने अपने गीतों और सर्प जैसे आकर्षक नृत्य के 
माध्यम से, लोगों का मनोरंजन करते हुए एक भटकता हुआ जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। 
उनकी स्त्रियाँ पूंगी (जुड़वाँ बाँसुरी) के संगीत पर नृत्य करती हैं। पहले उनका प्रदर्शन उनके जजमानों 
के त्योहारों और विवाहों तक ही सीमित था, लेकिन बाद में यह मंच प्रदर्शन का हिस्सा बन गया। 
कालबेलिया गीतों के कुछ नमूने इस प्रकार हैं: 


काळयो कूद पड़यौ मेले मु साइकल पक्चर कर ल्यायो 
इस गीत की प्रारंभिक पंक्ति कालबेलिया जीवन की आधुनिकता को दर्शाती है, जब साइकिल की 
शुरुआत हुई थी - कि काळया (सांवले रंग का युवा लड़का) उत्साह में मेले देखने साइकिल लेकर 


जाता है और और उसे पंचर कर घर लौटता है। इसी तरह, समुदाय का एक और महत्वपूर्ण गीत है: 


'शंकरिया माया 'निंबोली खिला दे रे 


2 आदिगुरु (शिव) के अलावा कालबेलिया सम्प्रदाय के आठ नाथों में मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखक्षा, जालंधर, कन्हापा, कौरागी, कारपाथ, 
भर्तृहरि, गोपीचंद, रावणनाथ, धर्मनाथ और मस्तनाथ हैं। 
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नीय की निंबोली माया खड़ी मीठी लगो रे 

शकरिया माया निंबोली खिला दे रे 

ऐ जी थारोड़े कारण ये मामा जूण काड़ी पड़ गई रे 
शकारिया यामा निंबोली खिला दे रे।' 


उपरोक्त गीत महिला प्रेमी की अपने पुरूष के लिए लालसा को दर्शाता है, जिसमें वह नीम के पेड़ के 
पके फल (निंबोली) मांग रही है। इसमें आगे कहा गया है कि उसके लिए कष्ट सहकर वह काली (रंग) 
हो गई | 


कालबेलिया समुदाय के कुछ सदस्य देसी जड़ी-बूटियों से चिकित्सा का काम भी करते हैं। एक उपनाम 
के रूप में, समुदाय अपने नाम के अंत में नाथ या जोगी का उपयोग करता है। कहा जाता है कि 
पश्चिम के रोमा जिप्सीयों का संबंध कालबेलिया समुदाय से है क्‍योंकि उनकी भाषाएं और संगीत 
परंपराएं एक-दूसरे से मेल खाती हैं। 4993 में फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक टोनी गैटलीफ द्वारा निर्देशित 
फिल्म 'लाचो ड्रोम' ने संगीत परंपराओं के विषय के माध्यम से भारतीय घुमंतू समुदायों के साथ यूरोपीय 
जिप्सियों के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। 


फोटोग्राफ-5: अरना झरना संग्रहालय-जोधपुर में प्रसिद्ध नृत्यांगना सुवा देवी द्वारा किया गया कालबेलिया नृत्य। पृष्ठभूमि में 
संगतकार महिला गायक और वाद्य यंत्र पुंगी और खंजरी वादक कालूनाथ और उनका परिवार है। 


वर्ष 200 ई. में ए\E£C0 की आईसीएच की प्रतिनिधि सूची के तहत राजस्थान के कालबेलिया 


समुदाय को उनके लोक गीतों और नृत्यों के लिए मान्यता दी थी। कालबेलिया महिलाएं काला घाघरा 
और औड़नी पहनकर, नागिन की गति की नकल करते हुए नृत्य करती हैं। उनके लोग खंजरी वाद्य 
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यंत्र और पूंगी बजाते हुए गीत गाते हैं। यूनेस्को-आईसीएच वेबसाइट में कहा गया है कि, 'गीत और 
नृत्य कालबेलिया समुदाय के लिए गर्व की बात है, और ऐसे समय में जब उनकी पारंपरिक यात्रा जीवन 
शैली और ग्रामीण समाज में भूमिका कम हो रही है। यह उनकी पहचान का एक मार्कर है| गुलाबो 
सपेरा भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री के नागरिक पुरस्कार से सम्मानित कालबेलिया समुदाय में एक 
प्रसिद्ध नाम है। 


कड़े वन कानूनों और जंगली जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 4960 के कारण समुदाय 
को सांप पकड़ने का अपना पारंपरिक पेशा छोड़ना पड़ा। पहले वे मिट्टी के घरों को रंगने के लिए 
इस्तेमाल होने वाले लाल गेरू और सफेद खड़िया मिट्टी का वन क्षेत्रों से उत्खनन करते थे और इसे 
ऊट गाड़ियों में या गधों की पीठ पर रखकर गांवों में अनाज के बदले बेचते थे। लेकिन कक्रीट के घरों 
के निर्माण के साथ, इसकी अब आवश्यकता नहीं रही है। समुदाय अब गावों से कबाड़ इकट्ठा करने के 
काम में स्थानांतरित हो गया जिसे वे बड़े डीलरों को थोड़े से मार्जिन पर बेच देते हैं। वर्तमान समय में 
उन्होंने विग बनाने के उद्योग में इस्तेमाल होने वाले महिलाओं के बालों को इकट्ठा करना शुरू किया है। 
सर्दियों के दौरान वे ऊनी कम्बल बेचते हैं जिसे वे लुधियाना-पंजाब से लाते हैं। कालबेलिया परिवारों 
के पुरुष शहरों में चले गए हैं, मजदूरी का काम करते हैं जबकि महिलाएं और बच्चे या तो भीख मांगते 
हैं या सड़कों से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, यही सबसे बड़ा कारण है कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा 
पाते हैं । 


समुदाय भूमिहीन हैं और सरकारी बंजर भूमि पर या जंगल के आस-पास या गांव के बाहरी इलाकों में 
रहता है। वे बड़े समुदायों में नहीं रहते हैं, छोटी संख्या में फैले हुए हैं। इसलिए कई बार छोटी सी 
गलती के कारण उन्हें गांव से बाहर निकालने के लिए प्रमुख जातियों द्वारा उनकी झोंपड़ियों को जला 
दिया जाता है। वे जातिगत भेदभाव और आपराधिकता के कलंक का सामना करते हैं। जब भी समुदाय 
का कोई सदस्य पकड़ा जाता है, तो उन्हें 'कालबेलिया आपराधिक गिरोह' या 'कालबेलिया गैंग' के 
सदस्य के रूप में चिह्नित किया जाता है (चित्र 42 देखें)। राजस्थान और गुजरात में, कालबेलिया 
समुदाय को घुमन्तू जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन मध्यप्रदेश में उन्हें एक विमुक्त 
जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अयंगर रिपोर्ट के अनुसार, वे राजमार्ग पर लूट और डकैती 
करते हैं और अपने पीड़ितों को बेरहमी से पीटते है।' यह बात मद्रास प्रात में उनकी (जोगी) 
गतिविधियों के संबंध में है जहाँ उन्हें सपेरे (यानी कालबेलिया) के रूप में पहचाना गया है। इससे पता 
चलता है कि कालबेलिया समुदाय का फैलाव पूरे भारत में है। 


नाथ सम्प्रदाय का हिस्सा होने के कारण कालबेलिया जाति की मुख्य देवी कामाख्या का मंदिर उड़ीसा 
के गुवाहाटी शहर में स्थित है। नाथ को एक प्राचीन धर्म माना गया है जो भारत में बौद्ध धर्म, शैव धर्म 
और योग परंपरा का मिश्रण है। कालबेलिया विभिन्न शिल्प कार्यो में निपुर्ण हैं जिसे वे अपने लिए या 
पारंपरिक ग्राहकों के लिए करते हैं। पहले वे ग्रामीणों के लिए पीसने वाले पत्थर और बांस की टोकरियां 
बनाते थे। वे कांच का काम और कड़ाई से अलंकृत सुंदर पेंचवर्क युक्त गूदड़ी बनाते हैं (चित्र 28 
देखें) | वे मोती के आभूषण, काजल और सुरमा भी बनाते हैं जो कि आँखों पर लगाते हैं। ये सभी चीजें 


!3 देखें https://ich.unesco.org/en/RL/kalbelia-folk-songs-and-dances-of-rajasthan-00340 
4 श्री अनंतशयनम अयंगर की अध्यक्षता में जारी क्रिमिनल ट्राइन्स एक्ट इन्क्वायरी कमेटी (4949-50) की रिपोर्ट, पृ. 23| 
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उनके दहेज का हिस्सा भी बनती हैं। उनमें से कई महिलाओं को यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण वस्तुओं को 
रखने के लिए पर्स बनाने के लिए स्ट्रेप लूम से बुनाई का भी ज्ञान है। पर्यटक मेलों में वे ये सामान 
बेचते हुए देखे भी जाते हैं, जैसे राजस्थान में पुष्कर मेले में उनके नृत्य कार्यक्रम के बाद, जो विशेष 
रूप से होटलों में उन्हें अच्छी आय प्रदान करते हैं। 


आज कालबेलिया समुदाय जिस प्रमुख समस्या का सामना कर रहा है वह उनके मृत व्यक्तियों को 
दफनाने से संबंधित जगह की कमी को लेकर है। वे स्वयं गांवों के बहारी इलाके में या तो वन भूमि पर 
या पंचायत की भूमि पर रहते हैं। गाँव उन्हें सार्वजनिक शमशान भूमी का प्रयोग करने से रोकता है। 
कालबेलिया समाज में मंत शरीर को दफनाने के बाद वह स्थल समाधि का स्थान बन जाता है और 
उसके बाद उसकी नियमित रूप से पूजा की जाती है। इसलिए जंगलात विभाग और साथ ही पंचायत 
उन्हें किसी भी दफन गतिविधि के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने से रोकता है। ऐसी परिस्थिति में 
या तो रात मे उन्हें वन भूमि पर (चित्र 29 देखें) या उन्हें अपने ही घरों के फर्श के नीचे दफनाने के 
लिए मजबूर होना पड़ता है। पता चलने पर कई बार वन अधिकारियों ने शवों को समाधि के लिए जगह 
बनाने से रोकते हुए उन्हें निकाला है। कालबेलिया समुदाय की इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, 
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार को समुदाय के लिए अलग से शमशान स्थलों के लिए प्रावधान 
करने का आदेश दिया, लेकिन इस फैसले को ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं ने नजरंदाज कर रखा 
है (चित्र 48 देखें) | 


जालोर जिले में समुदाय जिस एक और समस्या का सामना कर रहा है, वह जाति प्रमाण पत्र के मुददे 
को लेकर है। चूंकि कालबेलिया और जोगी नाथ सम्प्रदाय का हिस्सा है, इसलिए वे अपने उपनामों को 
कालबेलिया से जोगी में बदल देते हैं। राजस्थान में जाति के रूप में जोगी को ओबीसी श्रेणी में 
वर्गीकत किया गया है। इस प्रकार, जिला मजिस्ट्रेट उन्हें एससी प्रमाण पत्र देनें से वंचित करते हैं। 
इसके अलावा निरक्षरता की उच्च दर, गरीबी और मुख्य धारा से दूर रहने के कारण उनके लिए 
आजीविका के विकल्प की कमी है। इस प्रकार वे शहरों और गांवों में भीख मांगने के लिए मजबूर है। 
लोगों को उन पर बच्चों के अपहरणकर्ता होने का भी संदेह जाता है। कई लोग खुद को संत और 
ज्योतिषी (ज्योतिष) के रूप में पेश करते हैं और आजीविका के लिए भीख मांगने के लिए घूमते है। ऐसे 
में उनके बच्चे सड़कों से प्लास्टिक इकट्ठा करते दिखाई देते हैं । 


5. कजर 


क॑जरों को, सीटीए के तहत पंजाब, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, मध्यभारत (मध्यप्रदेश के कुछ 
हिस्सों में), मध्यप्रांत (मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में), राजस्थान, उत्तरप्रदेश, 
अजमेर और भोपाल राज्यों में अधिसूचित किया गया था। सीटीए के निराकरण से पहले, उनकी 
गतिविधियां मद्रास और बॉम्बे राज्यों तक फैली हुई थी।' इस प्रकार वहाँ पहले भी इन्हें अधिसूचित 
किया गया था। वे डकैती, चोरी, घर तोड़ने, धोखेबाजी और पशु चोरी के लिए जाने जाते थे। वर्तमान 
में इस तरह की गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं और युवा आजीविका के वैकल्पिक साधन दूँढ रहे हैं। 
ब्रिटिश काल के दौरान उनके लिए सुधारात्मक उपायों के लिए विभिन्न बंदोबस्त शिविर बनाए गए थे। 


5 श्री अनंतशयनम अयंगर की अध्यक्षता में जारी क्रिमिनल ट्राइन्स एक्ट इन्क्वायरी कमेटी (4949-50) की रिपोर्ट, पृ. 42। 
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बाद में उन्हें इन शिविरों के आसपास भूमि आवंटित कर बसा दिया गया था। इस रिपोर्ट में सर्वेक्षण 
किए गए उनके चार गांव मूल रूप से सेटलमेंट कॅम्प थे - राजस्थान के बूंदी जिले में रामनगर (चित्र 
30) और डबलाना (शंकरपुरा) गांव, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले मे पेंडेर गांव और मध्य प्रदेश के 
भोपाल जिले में बैरसिया के पास सोनकच्छ गांव (चित्र 3 और अनुलग्न 4.3 देखे) | वर्तमान में इन 
गांवों की आबादी 5000 से अधिक है। 


जैसा कि नाम का तात्पर्य विभिन्न संसाधनों और समुदाय की धारणा के अनुसार होता है, 'कंजर' शब्द 
संस्कृत के 'कानन-छारा' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ जंगल का घुमंतू व्यक्ति होता है। लेकिन 
दूसरी ओर, यह संभावना है कि वह आर्य मूल से नहीं आया है। एक और मिथक यह भी है कि उन्होंने 
अपना नाम एक अन्य संस्कृत शब्द 'खंजर' से लिया बताया है, यानी एक योद्धा व्यक्ति के लिए खंजर 
शस्त्र | डब्ल्यू. क्रूक ने कजर को द्रविड़ मूल के एक जिप्सी चरित्र के आवारा जनजातियों के एक समूह 
के रूप में वर्गीकृत किया है जो आम तौर पर उत्तर पश्चिमी प्रांतों में पाए जाते हैं। मेजर गनथोरपे, 
कंजर और सांसी को एक ही जाति के अपराधियों की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं ।!* कंजर समुदाय 
वर्तमान में उत्तर भारत के पंजाब, हरयाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होता हुआ महाराष्ट्र 
राज्य में फैला हुआ है जहाँ उन्हें कजरभाट के रूप में मान्यता प्राप्त है। गुजरात में, उन्हें भाट के नाम 
से जाना जाता है। 


क्रूक ने सामान्य जाति पहचान के आधार पर 42 जिप्सी जनजातियों को एक साथ वर्गीकृत करने का 
प्रयास किया है। ये है कुछबंदिया (धागे की सफाई के लिए बुनकरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ब्रश 
के निर्माता), नट (रस्सि पर कलाबाजी दिखाने वाले), तुर्कता (हर्बल उपचार करने वाले), बेड़िया (इस 
सर्वेक्षण में बेड़िया के रूप में उल्लेखित, राय नर्तक), बेलदार (टैंको की खुदाई करने वाले और मिट्टी 
दीवार के निर्माता), चमरमंगा (कान साफ करने वाले और दांत निकालने के विशेषज्ञ), सांसी (भिखारी, 
चोर और डकैत), डोम (मेहतर और जल्लाद), भातू (मवेशी चोर), कलन्दर (भालू और बंदरों क प्रदर्शन 
के मुस्लिम प्रशिक्षक), बहेलिया (शिकारी) और जोगी (सांपों को प्रदर्शन करने वाले)। क्रक ने यह 
स्थापित करने की कोशिश की है कि, वे सभी एक ही सामाजिक श्रेणी के हैं और वे व्यवसाय और कार्य 
में काफी हद एक समान हैं|!” कंजर और नट जनजाति को एक साथ रखने का एक अन्य विवरण 
एम.ए. शेरिंग की पुस्तक में मिलता है जिसमें कहा गया है कि उन्हें स्पेन, इंग्लैंड और यूरोप के अन्य 
हिस्सों की जिप्सी जनजातियों के समान माना जाता है |! 


ब्रिटिश अभिलेखों के अनुसार और समाज से मौखिक जानकारी के अनुसार कजर समुदाय को घुमन्तू के 
रूप में वर्णित किया गया है। उनका प्राकृतिक घर जंगल था, जहाँ वे भेड़ियों, खरगोशों का शिकार 
करके और जंगल से कदों और सब्जियों को इकट्ठा करके जीवनयापन करते थे, जिसके लिए खेती की 
आवश्यकता नहीं होती थी। क्रुक ने उन्हें विभिन्न कार्यात्मक समूहों द्वारा परिभाषित किया हुए। वे अपनी 
पुरानी जिप्सी की आदतों और जीवन के खानाबदोश तरीके को त्याग कर बसने के लिए संक्रमण के 
चरण में हैं । 


।।6 क्रिमिनल क्लासिस, पृ. 78। 

!]7 डब्ल्यू. क्रूक, ट्राइन्स एंड कास्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न ग्रोविंस एंड अवध वॉल्यूम-4, सरकारी मुद्रण अधीक्षक का कार्यालय, भारत, 
कलकत्ता, 4896, पृष्ठ 43 | 

[8 एम. ए. शेरिंग, हिंदू ट्राइन्स एंड कास्ट्स - ए खिरजेंटेशन इन बनारस ट्रूबनेर एंड कंपनी, लंदन, 4872, पृष्ठ 389| 
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कंजर जाति की भाषा में पंजाबी पुट हैं जो पश्चिमी भारत से उनकी उत्पत्ति का संकेत देता है। उनकी 
कुछ उपजातियां सिख गुरु नानक की अनुयायी है। वे नानकशाही के रूप में जाने जाते हैं और तीर्थ 
यात्रा के लिए अमृतसर जाते हैं।° यह पंजाबी भाषा के साथ उनका संबंध स्थापित करता है इसके 
साथ ही वे अपनी बातचीत को बाहरी लोगों से छिपाने के लिए पारसी या नरसी-पारसी नामक एक 
कोड भाषा का उपयोग करते हैं। वे बुरी आत्माओं से डरते हैं। दिवंगत लोगों की आत्मा, जिनके बारे में 
कहा जाता है कि वे घर के जीवित सदस्यों के शरीर में प्रवेश करते हैं, उनकी शांती के लिए कर्म 
काण्ड करते है। उनके लिए पैतृक पूजा एक महत्वपूर्ण प्रथा है, पुर्वजों के स्मारक पत्थर, गांव के बाहर 
या गांव के किनारे पर लगाए जाते है (चित्र 26 देखें)। 


फोटोग्राफ-6: बूंदी जिले के रामनगर के पास बरुंधन गांव के खेतों में होली के त्योहार से एक दिन पहले अपने पूर्वज देवताओं को 
प्रसाद चढ़ाने और दावत की तैयारी करते कंजर पुरुष और महिलाएं । यह पूरे दिन का कार्यक्रम होता है जब समुदाय के सदस्य 
सुबह पूर्वजों के स्थान पर पहुंचते हैं, दाल-बाटी (राजस्थान व्यंजन) तैयार करते हैं और बकरे की बलि देते हैं जिसे बाद में पकाया 
जाता है और प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मृत आत्मा की शांति के लिए उसी दिन उसके नाम के नए स्मारक पत्थर 
भी स्थापित किए जाते हैं। यह तस्वीर चित्र 26 से भी संबंधित है। 


कजर समुदाय का एक वर्ग जिसे बिजोरी कजरी के नाम से जाना जाता है, वंशावली ज्ञाता के रूप में 
भी जाने जाते हैं और अपने संरक्षकों का मनोरंजन करने के लिए कलाबाजी करते हैं। वे राजस्थान के 
भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में और मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में मौजूद है। राजस्थान के बारां जिले के 
चाचौड़ा गांव के कंजर अपने चकरी नृत्य के लिए पहचाने जाते हैं (देखें चित्र 22)। पहले वे अपने 
जजमानों की शादी पार्टियों में जाते थे और मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए पूरी रात नृत्य करते 
थे। वर्तमान में वे अपने नृत्य के लिए लोकप्रिय हो गए हैं और पूरे भारत में यात्रा करते हैं। चाचौड़ा 
गांव की लगभग 450 महिलाएं चकरी नृत्य के कार्यक्रमों में सक्रिय होने की सूचना है। कंजर समुदाय 
के महत्वपूर्ण गीतों में से एक चकरी गीत इस प्रकार है- 


१ डब्ल्यू. क्रक, ट्राइन्स एंड कास्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध, वॉल्यूम-4, सरकारी मुद्रण अधीक्षक का कार्यालय, भारत, 
कलकत्ता, 4896, पृष्ठ 446 | 
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जयपुर शहर में जानो मुझे बढ़िया नथनी लानो 

जी मेरे गोरे-गोरे गाले रे पाप्पिया पानी बोले 

ऐ जी येरो घर ना रे भरतारे रे पप्पिया पानी बोले 
अरे शाम पड़ा घर आनो तोहे लाज शरम नहीं आनो 
रे मेरो घर ना रे भरतारे रे पप्पिया पानी बोले। 


प्रसिद्ध चकरी नृत्यांगना फिल्ममा बाई (उम्र 60 वर्ष) का यह गीत, एक महिला की अपने पुरुष प्रेमी से 
सुंदर नाक की नथ पाने की मांग को दिर्शाता है। उसके गाल गोरे हैं जिस पर नथ चमकेगी | यह वर्षा 
ऋतु का समय है और चिड़ियाएं मधुर गीत गा रही हैं। उसका प्रिय पति घर पर नहीं है वह देर शाम 
को लौटता है और कोई पछतावा, शर्म और अपराधबोध नहीं दिखाता है। 


इस तरह के गीतों का एक समृद्ध खजाना है, जिस पर समुदाय चकरी नृत्य करता है। कंजर अपने 
देवता के रूप में भगवान माना की पूजा करते हैं, जो उन्हें चुनौतीपूर्ण समय में बचाने के लिए चर्चित 
है। कंजर जाति में शिशु के बाल, माना को अर्पित किए जाते हैं। राजस्थान के कंजर सवाई माधोपुर 
जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथमाता देवी की पूजा करते हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख मीणा समुदाय 
सहित विभिन्न घुमन्तू जनजातियां चौथमाता की पूजा इसलिए करती हैं क्योंकि वे उन्हें चोरी के अपने 
अभियान में पकड़े जाने से बचाती थीं। चोरी का चौथा हिस्सा देवी को चड़ाया जाता था। कजर 
सफलता पर अपनी लूट से एक हिस्से का वादा देवी से करते थे और उसका निष्ठा पूर्वक पालन करते 
थे। 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, कंजर मृतक की आत्मा में विशवास करते हैं। इस प्रकार, उन्हें शांत करने 
के लिए उन्हें नियमित रूप से शुभ अवसरों पर और गृह समारोहों के माध्यम से उनकी पूजा करनी 
पड़ती है। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रथा मृत पुरुष की शादी की है यदि उसका देहांत अविवाहित हो 
गया हो तो। उसकी आत्मा को शांत करने के लिए उसका पत्थर (दिवालिया) खड़ा किया जाता है, और 
विवाह वास्तविक तरीके से किया जाता है। शादी सगे भाई और भाभी के बीच होती है जो पहले से ही 
पति-पत्नी हैं। यह एक बड़ा खर्च होता है क्योंकि पूरे कुटुम्ब को दावत दी जाती है। भाभी की ओर से 
मृतक परिवार के सदस्यों को दहेज दिया जाता है। इस तरह अविवाहित आत्मा को शांत किया जाता 
है। लेकिन इसके बाद भी नियमित रूप से पूजा की जाती है और त्यौहारों और सांसारिक अवसरों पर 
भोजन की थाली और धूप-अगरबत्ति से पूजा की जाती है। कई अच्छे और बुरे शगुन कजरों द्वारा माने 
जाते हैं जब वे किसी काम के लिए बाहर जाते हैं। वे किसी भी स्थिती में देवी गंगा या पीपल के पेड़ 
की कसम नहीं खाते और अगर किसी कारण वश खाते हैं तो उसकी अवज्ञा नहीं करते | 


डब्ल्यू. क्रक ने कजर समुदाय में प्रचलित विभिन्न हस्थ-शिल्पों का उल्लेख किया है जैसे मूँज, घास 
और पलाश के पेड़ की जड़ों से रस्सियां बनाना, सिरकी की चटाई, छलनी, बेत की टोकरियां, ताड़ के 
पत्तों के पंखे और कई प्रकार के खिलोने। हिंदू जातियों द्वारा बजाए जाने वाले ढोल के लिए खाल भी 
चड़ाने का कार्य करने का उल्लेख मिलता है। ऊत्तरी भारत में उन्हें पत्थर काटने वाले, पत्थर घड़ने 
वाले, कहा जाता है। कुछ कपास से धागा बनाने में माहिर थे जो तब बुनकरों को दिया जाता था। वे 
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जंगलों से एकत्रित खसखस घास का उपयोग गर्मी के महीनों में ठंडा करने के लिए स्क्रीन बनाने के 
लिए करते थे, और ब्रश भी बनाते थे जो बुनकरों द्वारा धागे और कपड़े की सफाई के लिए उपयोग में 
लिया जाता था। 


वर्तमान समय में यह समुदाय डकैती, वेश्यावृत्ति, देशी शराब बनाने (और जानवरों व पक्षियों की जंगली 
प्रजातियां का शिकार) के लिए जाना जाता है। स्कूलों में कजर बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर 
अधिक है। इस सर्वे अनुसार कजर गांव का माहौल उन्हें पढ़ाई जारी रखने में व्यवधान करता है। 
लड़कियों को कम उम्र में ही वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। लड़कियों को उनके परिवारों के कर्ज 
चुकाने के लिए व जाति पंचायतों का दण्ड चुकाने के लिए बेच दिया जाता है। पारिवारिक विवादों को 
सुलझाने के लिए जाति पंचायतें दंड वसूलती हैं जिससे परिवारों पर कर्ज चड़ जाता है। लड़कियों के 
पक्ष में लिंग अनुपात ज्यादा है। पुरूष भ्रूण हत्या के मामले सामने आए हैं। बाछड़ा और बेड़िया समुदायों 
की तरह उनमें भी एड्स के सक्रमण के मामले मिलते हैं । 


6. नट 


4940 के दशक के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और विंध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में नट को 
एक आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में यह मवेशी 
चोर बताए जाते हैं।१° जैसा कि 'नट' शब्द से पता चलता है, एक संस्कृत शब्द है। अर्थात नट, एक 
नर्तक का प्रतीक है। नट किसी विशेष जाति समूह का नहीं बल्कि घुमंतू कलाबाजों और प्रर्दशन करने 
वाले एक समूह को संदर्भित करता है। विशेष रूप से वे जो तंग रस्सी पर या डंडे के साथ करतब 
करना अपना व्यवसाय बनाते हैं और जो सांपों को प्रशिक्षित और प्रदर्शित करते हैं|?! जिप्सी बेड़िया के 
एक वर्ग को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में नट के नाम से भी जाना जाता है। वे उत्तर 
पश्चिमी प्रांत में फैले हुए थे और जिप्सी नर्तकियों, कलाबाजों और वेश्याओं के रूप में जाने जाते थे [४ 
एम.ए. शेरिंग ने वर्ष 4872 के दौरान प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट्स”2 में नट 
समुदाय की जीवनशैली पर कुछ प्रकाश डाला है। वह लिखते हैं कि नट और कंजर जनजाति, अपनी 
सामान्य स्थिति में, अस्थायी आवास की जगह एक आवारा जीवन जीते है, घरों से परहेज करते हैं, और 
पेड़ों की धूप छाँव पसंद करते हैं। कई विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि यूरोप के जिप्सी उनसे उत्पन्न 
हुए हैं। 


परंपरागत रूप से नट रस्सी पर चलने से लेकर अपने जजमानों की वंशावली का मौखिक पाठ करने 
तक विभिन्न व्यवसायों का अभ्यास करते रहे हैं, जिसके लिए वे उनके साथ जुड़े गांवों में दूर-दूर तक 
यात्रा करते हैं। विभाजन से पहले, अलवर जिले के नट वंशावली-वाचक के रूप में अपने जजमानों के 
यहां पंजाब (अब पाकिस्तान में) के दूर के गांवों का दौरा किया करते थे। नट समुदाय के भीतर उनके 
कार्यनुसार सामाजिक वर्गीकरण है। उदाहरण के लिए, शाही वर्ग की सेवा करने वालों को राज नट 
कहा जाता है, जिनमें महिलाएं नृत्य करती है और पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। नट समुदाय के अधिकांश 
!20 श्री अनंतशयनम अयंगर, उपर उद्धत किया गया है पृ. 32। 

2! रसेल और हीरालाल, उपर उद्धत किया गया है पू. 286| 


2 विलियम क्रुक, उपर उद्धत किया गया है पृ. 56| 
23 एमए. शेरिंग, उपर उद्धुत किया गया है पृ. 386| 
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लोग ढोल की थाप पर रस्सी पर करतब करते हैं। उनमें से कुछ स्टील्ट (डण्डो) पर भी चलते हैं ।”“ 
समुदाय का एक वर्ग वेश्यावृत्ति में भी लिप्त है। जब कंजर और बेड़िया को अपने समुदाय में शादी के 
लिए उपयुक्त लड़कियां नहीं मिल पाती है तो उनके लड़के नट समुदाय में शादी कर लेते हैं|” 


नट समुदाय उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में फैले मुस्लिम और हिंदू दोनों जातियों से संबंधित है। नट 
एक व्यावसायिक समूह है जिसमें विभिन्न कुलों को शामिल किया गया है, जिन्हें नृत्य, वेश्यावृत्ति और 
विभिन्न आदिम उद्योगों के प्रदर्शन के अपने सामान्य व्यवसाय के कारण एक साथ समूहीकृत किया गया 
है! नट समुदाय राजस्थान के मारवाड़ को अपना मूल निवास स्थान होने का दावा करता है। लेकिन 
बाद के वर्षों में जब उनकी आबादी कई गुना बढ़ गई तो वे आजीविका की तलाश में अलग अलग 
जगहों पर चले गए हैं। 


जिमनास्टिक में अपना कौशल दिखाने की प्रतीक्षा कर रहा है, जबकि उनके पिता पृष्ठभूमि में पर्यवेक्षण कर रहे हैं। तस्वीर से कोई 


भी देख सकता है कि नट लड़के (लड़कियां भी) तंग रस्सी, स्टिल्ट पर चलने, जिमनास्टिक और नृत्य करने में माहिर हैं। यह नट 
समुदाय के लिए पारंपरिक आजीविका का एक तरीका है जो उन्हें साल भर एक पर्यटक मेले से दूसरे पर्यटक मेले में ले जाता है। 


जोधपुर के प्रेम भट्ट के अनुसार कठपुतली नचाने वाले भाट मूल रूप से राजस्थान में बांभी' जाति के 
नट थे। बाद में जाति पदानुक्रम में ऊँचाई के लिए उन्होंने भाट को अपनी जाति के नाम के रूप में 


2 नटों की उप-जातियों में से एक, जिसे बिजानिया कहा जाता है, सार्वजनिक रूप से डण्डों पर चलकर प्रदर्शन करती है। 

' जैसा कि कुछ गांवों में अधिकांश कंजर और बेड़िया लड़कियां वेश्यावृत्ति में हैं जो कभी शादी नहीं करती हैं। शेष उंचा दुल्हन 
मूल्य होने के कारण गरीब परिवारों के लिए वहन करना संभव नहीं है। 

!26 विलियम क्रुक, उपर उद्धत किया गया है पू. 57| 

27 चमड़े के लिए मरे हुए जानवरों की खाल निकालने के पेशे के कारण भांभी को राजस्थान में अछूत माना जाता है। 
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इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनमें से एक वर्ग जो दिल्ली में स्थानांतरित हो गए, उन्होंने ब्राह्मणों 
की उपजाति के रूप में खुद को छिपाने के लिए भट्ट में बदल दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी पहचान 
कठपुतली भट्ट में बदल दी। 


बाजीगर (मुस्लिम) जो जादू का प्रदर्शन करते हैं और भांड जो अपने जजमानों के विभिन्‍न गोत्र 
(उपजातियों) की प्रशंसात्मक कविताएं लिखते हैं और ढोल बजाते हैं, वे नट समुदाय में से ताल्लुक 
रखते हैं। जो लोग सांप, बंदर और भालू के प्रदर्शक थे, वे भी नट समुदाय में से थे। लेकिन बाद में 
जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 4960 के तहत उनके व्यवसायों पर प्रतिबंध के कारण 
उन्हें ये पेशा छोड़ना पड़ा। नट के बीच व्यवसायों की विविधता उन्हें विभिन्न कुलों के अंतर्गत वर्गीकृत 
करती है। समुदाय को एकजुट करने के लिए हाल के वर्षो में डीएनटी कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए 
गए शब्दों में से एक 'भांतू' है जिसका अर्थ है भाई, लेकिन वास्तव में ये उत्तर भारत क्षेत्र के नट जाति 
के गोत्रों में से एक है |!2 


कालबेलियों की तरह नट भी गांवों से दूर-दराज की बस्तियों में रह रहे हैं, वर्तमान में उनमें से 
ज्यादातर गांवों में बंजर भूमि पर बस गए हैं या शहरों की मलिन बस्तियों में रहते हैं। उनकी महिलाएं 
या तो अपने बच्चों के साथ सड़कों पर भीख मागती है या नौकरानी के रूप में काम करती है। विवाह 
समारोह के समय नट पुरुष ढोल बजाते हैं या मजदूरी करते हैं। उनके रस्सी पर चलने (रोप वॉकिंग) 
के काम पर पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ बड़ाने पर रोक 
है। इसके लिए धारा 444 और 454 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। भिक्षवृति के तहत भी उन्हें 
प्रताड़ित किया जाता है। 


वर्तमान सर्वेक्षण के तहत नट समुदाय को राजस्थान, मध्यप्रदेश में विमुक्त जनजाति के रूप में सूचीबद्ध 
किया गया है, जबकि गुजरात में वे घुमन्तू जनजाति के अंतर्गत आते हैं। समुदाय अभी भी आजीविका 
की तलाश में घुमन्तू जीवन जीता है लेकिन अपराध के केस उनमें नहीं दिखते हैं। उन्होंने जीवनयापन 
करने के लिए अलग-अलग पेशों को चुना है, जैसे शादी-समारोह में ढोल बजाना, खानपान सेवाओं में 
वेटर का काम करना, आदि। उनकी महिलाएं गलियों में भीख मांगती है और बच्चे प्लास्टिक इकट्ठा 
करते पाए जाते हैं, और स्कूल नहीं जाते हैं। कोटा सिटी में जहाँ सर्वे हुआ है, वहाँ बच्चों में मादक 
पदार्थो की लत के मामले आम हैं। बच्चे व्हाइटनर सूँघते हैं जिसमें नशीले रसायन होते हैं। इससे उन 
पर मतिभ्रम प्रभाव होता है। 


7. पारधी 


कहा जाता है कि पारधी शब्द मराठी शब्द 'परढ़' से लिया गया है, जिसका अर्थ है शिकार करना। 
पारधी समुदाय लोकप्रिय रूप से बहेलियों और शिकारियों की एक निम्न श्रेणी के रूप में जाना जाता 
है |° यह महाराष्ट्र गुजरात और मध्यप्रदेश में फैला हुआ है। मध्यप्रदेश में उन्हें डीएनटी में सूचीबद्ध 
किया गया है जबकि राजस्थान और गुजरात में घुमन्तू जनजाति के रूप में। जैसा कि रसेल और 


28 एम.ए. शिरिंग, उपर उद्धत किया गया है पृ. 389| 
2 रसेल और हीरा लाल, उपर उद्धत किया गया है पृ. 359| 
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हीरालाल ने कहा है, एक किंवदंती के अनुसार पारधी के पहले पूर्वज गोंड थे |° कुछ विवरणों में कहा 
गया है कि वे राजपूतो से उत्पन्न हुए हैं क्योंकि उनके उपनाम सिसोदिया, पंवार, सोलंकी, चौहान, 
राठौर आदि है। पारधी जाति के भीतर विभिन्न सामाजिक पदानुक्रम के साथ विभिन्न वर्ग और विभाजन 
है। इस कारण से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों और तहसीलों में इस समुदाय को अलग-अलग वर्गीकृत 
किया गया है (मानचित्र 3 देखें) | 


ऐतिहासिक काल से पारधी जंगली जानवरों का शिकार करने और उन्हें पकड़ने में माहिर माने जाते हैं। 
इस प्रकार वे राजपरिवारों और नवाबों द्वारा शिकार अभियानों में शामिल होते थे। पारधी के कुछ समूहों 
की सेवाओं को किसान द्वारा संयुक्त रूप से नीलगाय से अपनी सर्दियों की फसल की रक्षा के लिए 
काम में लिया जाता है। पहले वे फसलों को काले हिरण से बचाने के लिए कार्यरत थे। उनकी सेवाओं 
के बदले उन्हें फसल से एक हिस्से का भुगतान किया जाता है। रसेल और हीरालाल के अनुसार, 
पारधी का एक वर्ग जिसे लंगोटी पारधी और टकनकार के नाम से जाना जाता है, गंभीर अपराधी थे। वे 
सेंधमारी के उद्देश्य से दीवारों में छेद करने और लूट के साथ चुपचाप भागने में माहिर थे। बॉम्बे 
प्रेसिडेंसी में वे खेतों से खड़ी फसल को लूटने के लिए जाने जाते थे |ॐ 


अनंतसयनम अयंगर ने पारधी को मद्रास, बॉम्बे, मध्य भारत और हैदराबाद में रहने वाले निर्शिकारियों के 
रूप में वर्गीकृत किया है। उनका कहना है कि वे शिकार, भीख मांगकर और वनोपज को इकट्ठा करके 
व बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें पक्षियों को पकड़ने में महारत हासिल है। मुंबई राज्य में 
भटकते पारधी आमतौर पर अनाज या छोटे पशुओं को चुरा लेते हैं और कभी-कभी अधिक गंभीर 
अपराध करते हैं |'२ 


एम. कैनेडी की पुस्तक "द क्रीमिनल क्लासेज इन इंडिया” के अनुसार, विशेष रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के 
आपराधिक जनजातियों पर पुलिस विभाग के लिए एक मैनुअल के रूप में लिखा गया है। पारधी को 
महान बाउरिया जनजाति की एक शाखा कहा गया है, जहाँ से विभिन्न आपराधिक वर्गों की उत्पत्ति हुई 
है। उनके शिकार कौशल के आधार पर, उन्हें वाघरी पारधी'* और फासे पारधी'* के रूप में वर्गीकृत 
किया गया है। वाघरी पारधी जाल का उपयोग करते हैं जबकि फासे पारधी जंगली जानवरों और 
पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदे का उपयोग करते हैं। फासे पारधी को हरण-शिकारी (हिरण का 
शिकारी) के रूप में भी जाना जाता है। पारधी का एक और वर्ग है जिसका पेशा खानों में पत्थरों को 
तोड़ना है, उन्हें तकारी या तकनकार कहा जाता है।'% इसके अलावा लंगोटी पारधी (लंगोटी पहनने 
वाले), पाल पारधी (पाल में रहने वाले) बैल पारधी (बैल का सम्मान करने वाले, फोटोग्राफ 8 देखे), राज 
पारधी, तेलीविचन्या पारधी, चीतावाला पारधी'* और बहेलिया पारधी'?। एम. केनेडी ने सभी पारधी 


30 रसेल और हीरा लाल, उपर उद्धत किया गया है पृ. 360| 

3 उपर उद्धृत किया गया है, पृ. 369 | 

32 अनंतशयनम आयंगर, उपर उद्धत किया गया है पृ. 32| 

35 वाघरी वघुर शब्द से बना है जिसका अर्थ है खरगोश आदि को फसाने के लिए जाल। 

34 फासे मतलब फंदा। अतः इसके माध्यम से सुअर, हिरण आदि को पकड़ने वाले पारधी को फासे पारधी कहा गया हैं। 

35 एम केनेडी, उपर उद्धत किया गया है पृ. 33| 

56 युवा पैंथर और चीता शावकों को पकड़ने के लिए जाना जाता है, जिन्हें वे प्रशिक्षित करते हैं और रईसों और राजाओं को बेचते 
हैं। शिकार के शौकीन हैं। इस कारण वे कभी-कभी स्वयं को राज पारधी भी कहते हैं । 

7 बैल की आड़ में चीते को पकड़ना। 
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समूहो में तकनकरो की पहचान सबसे कट्टर घर तोड़ने वाले और खतरनाक अपराधियों के रूप में की 
है।'% उन्हें डकैती और लूट के लिए सूचीबद्ध किया है, और बताया है £कवे बड़ी हिंसा में लिप्त होते हैं 
यहाँ तक कि हत्या में भी | 


कच्छ (गुजरात), खानदेश (महाराष्ट्र), (धारवाड कर्नाटक) में पारधी का एक वर्ग इस्लाम में परिवर्तित हो 
गया है। पारधी समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच अंतर्विवाह निषिद्ध है और कई अन्य वर्गो के साथ 
भोजन भी नहीं करते हैं। पारधियों का निवास हमेशा पानी की उपलब्धता के साथ घास क मैदानों के 
आसपास रहता है जहाँ वे शिकार कर सकते हैं। तीतर और खरगोश पकड़ने के शौकीन हैं जो सर्वेक्षण 
रिपोर्ट में भी परिलक्षित हुआ है। पक्षियों को आकर्षित करने के लिए, वे मोर, बटेर, सियार, खरगोश और 
लोमड़ियां आदि की आवाज की पूरी तरह से नकल कर सकते हैं। 


सारांशतः पारधी जंगली जानवरों के विशेषज्ञ ट्रकर थे। वे शिकार अभियानों पर मुगल शासकों और हिंदू 
राजाओं के साथ जाते थे। एक दिलचस्प नोट के अनुसार, सम्राट अकबर ने शिकार करने के लिए 
प्रशिक्षित 4000 चीतों के एक पारधी दल को बनाए रखा था। उन्होंने हिरणों का शिकार करने के लिए 
तेंदुओं को भी वश में किया (चित्र 33 देखें)। ये कोई और नहीं बल्कि चीतावाला पारधी थे जिन्होंने 
उनके लिए ईनाम के बदले काम किया जिससे उन्हें एक अच्छा जीवन स्तर मिला। जब मुगल वंश का 
पतन हुआ, तो पारधी को अपनी रक्षा और जीवनयापन के लिए अकेला छोड़ दिया गया। वे जंगलों में 
चले गए और उन्होंने खुद के खाने के लिए और स्थानीय लोगों को वन्यजीव उत्पादों को बेचने के लिए 
कई जानवरों को मारा। इससे शिकार पर कानूनी नियंत्रण की कमी के कारण वन्य जीवों की आबादी में 
लगातार गिरावट आई है। ब्रिटिश राज के जाने के बाद भी भोजन, मनोरंजन, खाल, सींग, और कस्तूरी 
के लिए शिकार जारी रहा जिसने जंगली जानवरों की संख्या को और कम कर दिया। पारधी इन 
वन्यजीव उत्पादों के मुख्य स्रोत थे उन व्यापारियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वन्यजीव उत्पादों 
की मांग को पूरा करते थे | 


वन्य जीवों की संख्या में कमी और चीता'* जैसी कुछ प्रजातियां के विलुप्त होने के कारण पूरे देश में 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 4972 लागू किया गया था। शिकारी समुदायों जैसे पारधी" को ये सबसे 
खराब सौदा लगा। वन्यजीव अभयारण्यो और राष्ट्रीय उद्यानों की बाद की घोषणा के साथ ही, उन्हें 
जंगलों को खाली करने के लिए कहा गया। उन्हें घुसपैठियों, शिकारियों और वन्य जीवों के विनाशक के 
रूप में देखा गया। अपराध का ये कलंक आज भी बना हुआ है। उनके पुनर्वास के लिए, सरकार ने 
उन्हें कृषि भूमि आवंटित की लेकिन ये बिना सिंचाई की सुविधा के बंजर भूखण्ड हैं। इसलिए कई बार 
भूख उन्हें छोटी छोटी चोरियों के लिए मजबूर कर देती है। 


पारधी को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आपराधिक जनजाति के रूप में वर्णित किया गया था। 
अंग्रेजों के जाने के बाद, सीटीए को समाप्त कर दिया गया और वे विमुक्त जाति बन गए। वर्तमान में 


[75 एम्‌. केनेडी, उपर उद्धुत किया गया है पृ. 438 | 
"° आखिरी बार 4954 में गोली मारी गई थी। 
१0 राजस्थान में मोगिया नामक समान समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ । 
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अन्य डीएनटी की तरह वे अपराधिकरण के दुष्चक्र में फंस गए है और पुलिस और वन अधिकारियों के 
संदेह के दायरे में बने रहते हैं। उनके गैर कानूनी पेशे के कलंक, गंभीर निरक्षरता और पिछड़ापन की 
वजह से समुदाय को आजीविका के नए तरीके खोजना एक चुनौती बन गया है। 


जैसा कि ऊपर कहा गया है पारधी के विभिन्‍न वर्ग है, इस प्रकार उनमें से कई को गलत समझा जाता 
है हालांकि वे अब अपराध से जुड़े नहीं हैं। पन्‍ना के आसपास वन विभाग द्वारा कुछ पहल की गई है 
जहाँ उन्होंने इन समुदायों के छात्रों के लिए छात्रावास बनाए हैं। वन्यजीवों की सुरक्षा और प्रकृति 
पर्यटन, शिक्षा और कानूनी सहायता को बढ़ावा देने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठन उनके साथ काम 
कर रहे हैं। 


पारधी का मानना है कि वे जगदेव पँवार (या डाया जगदेव) के वंशज हैं जो एक महान धनुर्धर और 
शिकारी थे“! फंदे से पशुओं को पकड़ने की कला के लिए उन्हें देवी से आशीर्वाद प्राप्त था। जब 
भगवान राम हिरण को पकड़ नहीं कर पाए तो उन्होंने भगवान राम के कहने पर इसे सफलतापूर्वक 
पकड़ कर दे दिया। उन्हें शिकार जारी रखने और आजीविका का पालन करने के लिए राम द्वारा 
आशीर्वाद दिया गया था। तब से पारधी के एक वर्ग को राम पँवार के रूप में जाना जाता है। राम द्वारा 
अधिकृत होने के कारण अपने अस्तित्व के लिए शिकार को वे अपना अधिकार मानते हैं। 


न ES ? 


2 


फोटोग्राफ-8: चैत्र मास (अप्रैल माह) के दौरान बैल पारधी समुदाय के सदस्यों द्वारा कुलदेवी (माँ देवी) की पूजा। ग्राम मुंडीखेड़ी, 


जिला-सीहोर, मध्य प्रदेश | फोटो साभार : मुस्कान-भोपाल | 


^ एहसान नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के किशन पंवार के साक्षात्कार के अनुसार | 
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पारधी अपने पूर्वजों द्वारा लगाए गए कुछ नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। यदि वे तीतर की 
एक जोड़ी पकड़ते हैं तो वे प्रजातियां को संरक्षित करने के लिए उनमें से एक को छोड़ देते हैं। वे 
चूजों को मार नहीं सकते, अन्यथा उन्हें सामुदायिक पंचायत द्वारा दंडित किया जाता है। वे केवल 
जंगली जानवरों को खाते है इस प्रकार वे कभी भी पालतू कुत्तों या बिल्लियों को नहीं छूते है। 


पहले गाँव के बाहर डेरा डालते समय उनकी महिलाएं गाँवो में जड़ी-बूटियां और पशु उत्पाद बेचने 
जाती थी जो मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वस्तु विनिमय का उपयोग करके 
उन्होंने भोजन, अनाज, नमक, मिर्च और तेल एकत्र करते थे। अब उनमें से अधिकांश बस गए हैं लेकिन 
कुछ ने अभ्यास जारी रखा है और आजीविका चलाने के लिए गांवों के चक्कर लगा कर जड़ी-बूटी व 
देशी दवा देते हैं। वे दिल्‍ली, मुंबई, आगरा, मथुरा आदि जैसे दूरस्थ जगहों पर भी जाते हैं और घुमंतू 
जीवन जी रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने सख्त वन्य जीव और वन अधिनियमों के कारण और स्वास्थ्य 
सुविधाओं के विकास के कारण भी बाहर जाना बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने अपनी प्रथाओं को 
अंधविश्वास मानकर ऐसी चीजें खरीदना भी बंद कर दिया है। 


एक और काम जो राजाओं के समय क दौरान पारधी के लिए विशिष्ट था वह मध्यप्रदेश में ग्वालियर 
शासकों के लिए जासूसी और सन्देशवाहक के रूप में काम करना था। अपने काम के लिए पहचाने 
जाने के कारण पारधी पूर्वजों की एक छतरी (स्मारक) ग्वालियर महल में आज भी मौजूद है|? इसके 
अलावा पारधी द्वारा अपनाया गया एक और महत्वपूर्ण कार्य जंगली जानवरों से खेती की रक्षा करना है। 
उनकी सेवाओं के बदले उन्हें फसल का एक हिस्सा दिया जाता है। वही काम राजस्थान में मोगिया 
और बावरी समाज द्वारा किया जाता है। लेकिन केटीले तारों से बाड़ लगाने के बाद यह काम भी बंद 
होता जा रहा है। 


तस्वीर परमार के अनुसार उनका पारधी समुदाय अभी भी कुछ शुभ दिनों के दौरान खंदारा (फदे) की 
पूजा करता है क्योंकि यह उनकी आजीविका के लिए है। लेकिन वही वन और पुलिस के अधिकारियों 
द्वारा पकड़ लिया जाता है और एक अपराधी उपकरण के रूप में जब्त कर लिया जाता है। इन फदों 
को नष्ट कर दिया जाता है, जो कि पारधी के लिए पूजनीय है। 


सख्त वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 4972 के अधिनियमन के बाद समुदाय को जंगलों से बाहर कर 
दिया गया था। वे उन शहरों की ओर पलायन करने लगे जहाँ वे अभी भी स्थापित हो रहे हैं। पारधी के 
पुनर्वास के लिए कोई नीति नहीं बनी है। जिसके कारण उनमें से कई छोटे मोटे अपराधों और सड़कों 
पर फेंके गए प्लास्टिक और कबाड़ को इकट्ठा करने के लिए मजबूर हैं। उनके बच्चे और महिलाएं 
सड़कों पर भीख मांगते हैं। वे अभी भी आजीविका के लिए पलायन करते हैं जिसे पारंपरिक रूप से 
'ओसरे' कहा जाता है। समाज आज भी गरीबी में जी रहा है लेकिन इसके बावजूद अक्सर पुलिस को 
इस समुदाय पर शक होता है, उनके घरों पर कभी कभी छापेमारी की जाती है और आधी रात को नष्ट 
कर दिये जाते हैं। महिलाओं को उठाकर पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। डेटा विश्लेषण रिपोर्ट 
(देखें तालिका-।2.१ और ।2.:) भी इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पुलिस द्वारा अपने सदस्यों के 


१2 मुस्कान-भोपाल, हबीब नगर में तस्वीर परमार के इंटरव्यू के मुताबिक | 
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खिलाफ दर्ज किए गए गलत आपराधिक मामलों को बट्टे-खाते में लिखने के लिए पुलिस द्वारा उत्पीड़न 
और रिश्वतखोरी के कई मामले हैं। इससे समुदाय में इस कारण आत्महत्याओं के केस देखे जा सकते 
हैं, विशेषकर यहाँ किशोर लड़कों और लड़कियों में। पुलिस के अलावा, लोगों द्वारा उन पर चोरी का 
गलत संदेह करने के लिए उत्पीड़न के मामले भी दर्ज किए गए हैं|" 


भोजन के लिए उनके पारंपरिक शिकार पर प्रतिबंध के बाद जो अब संरक्षित वन्यजीव प्रजातियां की 
श्रेणी में आ गया है, की वजह से समुदाय की भोजन की आदत पूरी तरह से बदल गई है। इससे 
वर्तमान पीढ़ी में कुपोषण पनप रहा है। तंबाकू और शराब की लत से तपेदिक और कैंसर के मामले बढ़ 
रहे हैं। मानसिक समस्याओं और आत्महत्या के मामले भी आम होते जा रहे हैं। उनकी जीवन प्रत्याशा 
45-50 वर्ष तक सीमित है। क्योंकि पारधी रोगियों का सरकारी अस्पतालों जैसे हमीदा सरकारी 
अस्पताल में अच्छी तरह से इलाज नहीं किया जाता है वे निजी अस्पतालों में जाना अधिक पसंद करते 
हैं। डेटा सर्वेक्षण भी इस तथ्य को दर्शाता है। इसी तरह, शिक्षा और साक्षरता का स्तर बहुत कम है। 
हाल ही में बच्चों ने स्कूलों में जाना शुरू किया है लेकिन केवल 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक, वह 
भी शहरी क्षेत्रों में। जाति और स्वच्छता भेदभाव, स्कूली शिक्षा में हतोत्साह का एक प्रमुख कारक है। 
शिक्षक प्रभुत्वशाली समुदाय के दबाव में इस पूर्वाग्रह को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है, जिनके बच्चे 
एक ही स्कूल में पढ़ते है। इससे कक्षा पांचवीं तक बीच में स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। 


समुदाय के लिए सबसे बड़ी कमी उनकी जाति पंचायत है। उनके पंच समुदाय के झगड़ों को सुलझाने 
के लिए एक बड़ा कमीशन लेते हैं जिससे ऋण ग्रस्तता बड़ जाती है। जब लड़कियों का विवाह होता है 
तो पंचायत उनके वधु मूल्य की घोषणा करती है। शादी के बाद ससुराल वाले लड़की पर जुल्म करते 
हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कीमत चुकाकर लड़की खरीदी है। महिलाओं को पंचायत सदस्यों के 
सामने अपनी समस्याओं के बारे में बात रखने का अधिकार नहीं है। प्रगतिशील युवाओं को लगता है कि 
पंचायत उनके समुदाय पर एक धब्बा है जो समुदाय को प्रगति करने से रोकता है। वे इसे प्रतिबंधित 
और समाप्त करना चाहते हैं। 


8. सांसी 


पुराने अभिलेखों के अनुसार सांसी या सांसिया उत्तर प्रदेश, अजमेर, दिल्ली, भोपाल, मध्यभारत, 
राजस्थान, पंजाब और पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ और जम्मू-कश्मीर राज्य के कुछ हिस्सों में 
एक आपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित भटकती जनजाति थी।|' उन्हें 4874 के अधिनियम 
XX की धारा 5 के तहत एक आपराधिक जनजाति के रूप में घोषित किया गया था। इसके 
अन्तर्गत संयुक्त प्रान्त में मुजफ्फरनगर, बदायूं खैरी और इलाहाबाद जिलें और पूरे पंजाब का हिस्सा आ 
गया था। बाद में संशोधित सीटीए के तहत उन्हें जोधपुर और कोटा राज्य में भी शामिल कर लिया 


१ भानपुर, भोपाल का मामला जिसमें एहसान नगर की पांच महिलाओं को भीड़ द्वारा एक गोदाम में पीटा गया, घायल किया गया 
और यौन उत्पीड़न किया गया। समुदाय के पक्ष में मुस्कान-भोपाल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के तहत मामले की सुनवाई 
चल रही है। 

44 अनंतशयनम आयंगर, उपर उद्धत किया गया है पृ. 35| 
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गया |“ सीटीए की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें कोटा राज्य द्वारा ग्राम चौकीदार के रूप में नियुक्त 
किया गया था जिसका उल्लेख कोटा की 4904 ईस्वी की प्रशासनिक रिपोर्ट में किया गया है | 


सांसी एक भटकती हुई जनजाति रही है जो पाडा (नर भेंस) पर सवार होकर चोरी और डकैती करती 
रही है। वे मारवाड़ और अजमेर में अपनी उत्पत्ति बताते हैं। उदाहरण के लिए, अहमदाबाद के छाराओं 
(सांसी) का पैतृक गांव राजस्थान के बाड़मेर जिले का बिशाला गांव है जो उस काल के मारवाड़ राज्य 
में आता है (चित्र 34 देखें)। सांसी, कंजर, बेड़िया, हाबुड़ा और भातू भरतपुर के सेंसमल से अपनी 
उत्पत्ति बताते हैं जिसे वे अभी भी अपने गुरु के रूप में सम्मान देते हैं और पूजा करते है।” लेकिन 
ब्रिटिश अधिकारियों के अन्य विवरणों के अनुसार सांसी और कंजर अलग अलग जनजातियां हैं, हालांकि 
कई बिंदु समान है। रसेल और हीरालाल के अनुसार, सांसी जाट जाति के भाट थे और विशेषतः गांव 
में उनके निश्चित संख्या में घर थे। वे साल में एक बार अपने जजमानों के पास उपहार और फसल के 
अपने वार्षिक हिस्से को इकट्ठा करने के लिए जाते थे। उनके वंशावली पाठ से प्रभावित होकर उन्हें 
गायों, टटू और भैंसों को उपहार में दिया जाता था। लेकिन यह विवरण गलत हो सकता है क्योंकि वे 
गाँवों और शहरों में घूमते समय अपनी पहचान छिपाने के लिए वंशावली वाचक (भाट) के रूप में खुद 
को पेश करते भी थे। 


सांसी, पारधी और कंजर समुदाय में महिलाएं मजबूत पात्र हैं। एक बार जब उनके आदमी पकड़े जाते 
हैं और जेल जाते हैं तो वे उनकी रिहाई के लिए अदालती मुकदमे वही लड़ती हैं और साथ ही साथ 
परिवार की आजीविका का खयाल भी रखती हैं। इसने कई महिलाओं को समुदाय के नेताओं के रूप में 
पटेलन की उपाधि दी है, जिन्हें समुदाय द्वारा सर्वसम्मति से माना जाता है। ब्रिटिश दस्तावेजों में जिक्र 
है कि 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में अलीगढ़ जिले में प्रचलित सांसी गिरोह थे जिन्हें महिलाएं चलाती 
शी | 448 


ऐतिहासिक और वर्तमान अभिलेखों के अनुसार सांसी समुदाय दो प्रमुख कुलों- मल्हा और भिड़ (या 
कलकर) में विभाजित है | इन्हें फिर से विभिन्न गोत्र (उप-कुलों) में विभाजित किया गया है और पूरे 
भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे सांसी, कजर, अड़ोड़िया, पोपट, छारा, घिड़िया, 
हाबूड़ा, भान्तू, कंजर बेड़िया, बैलवाले कंजर आदि। वर्तमान समय में सांसी को अध्ययन के तहत तीन 
राज्यों- राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश में डीएनटी समुदाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 


एम. कैनेडी के अनुसार, धनी परिवार के घर तोड़ने के मामले में वे उस घर की महिलाओं को हाथ नहीं 
लगाते। केवल घर के पुरुष को ही छुपी हुई संपत्ति का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाता 
है। वे अनावश्यक हिंसा से बचते हैं जब तक कि वे स्वयं खतरे में न हो। बहुत ही विकट परिस्थिती 
में उन्हें हत्या का सहारा लेना पड़ता है। लूटे गए समान को बांटने के लिए वे गंगा या कालका की 


जी. डब्ल्यू गेयर, लेक्चर ऑन सम क्रिमिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड रिलिजियस मेंडीकैँट्स, दूसरा संस्करण, नागपुर, 4940, 
पृ. 65 

* कोटा राज्य की प्रशासनिक रिपोर्ट, संवत 4964 (904 ई.), पृ. 5। 

“7 अनंतशयनम आयंगर, उपर उद्धत किया गया है पृ. 35| 

* आर. वी. रसेल और हीरा लाल, उपर उद्धत किया गया है वॉल्यूम चतुर्थ, पृ. 492 | 

* एम. केनेडी, उपर उद्धत किया गया है वॉल्यूम चतुर्थ, पृ. 245 | 

50 उत्त., पृ. 252 | 
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शपथ लेते हैं और उनकी कसम खाते हैं, कि किसी भी सदस्य ने लूटे गए सामान का कोई हिस्सा 
अपने पास नहीं रखा है। घर तोड़ने के दौरान दीवार में छेद कर हुशियार व्यक्ति ही अंदर प्रवेश करता 
हैं। जो बाहर रह कर चोकस रखते हैं वे कभी भी अपने अन्दर गए अपने साथियों अकेला नहीं छोड़ते । 
वे उन्हें पकड़ में नहीं आने देते हैं और कड़ी लड़ाई लड़ते हैं। किसी भी सदस्य के यहां छापे मारे जाने 
की स्थिति में या उसके सदस्यों को पुलिस द्वारा पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया गया तो तो वे उसकी 
पत्नी और बच्चों की देखभाल तब तक करते हैं जब तक की वे टोली में साथ रहने लायक बड़े नहीं हो 
जाते। गिरोह हमेशा लूट का एक हिस्सा उनके साथ साझा करता है। इसे वितरण से पहले नकद में 
बदला जाता है। इस तरह के माल के प्राप्तकर्ता सुनार, बनिया, शराब विक्रेता, सराफा या कभी कभी 
पटेल और पटवारी भी हो सकते हैं। दोनों पार्टियों को एक दूसरे पर भरोसा होता है ।'5' 


] $ oO 
फोटोग्राफ-9: अजमेर (राजस्थान) में एक सांसी बुर्जुग महिला समुदाय के युवाओं की बेरोजगारी और उनके इलाके में बुनियादी 
सुविधाओं की कमी की शिकायत करती हुई । 


भारत शस्त्र अधिनियम 4878/ को अंग्रेजों द्वारा सांसी जैसे समुदायों को हथियार ले जाने से रोकने के 
लिए लागू किया था जिसका उपयोग आपराधिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता था। इसलिए सांसी 
जैसे समुदायों को रास्ते में चलते समय पुलिस से अपने हथियार छुपाने पड़ते थे। 


।5। एम. केनेडी, उपर उद्धत किया गया है वॉल्यूम चतुर्थ, पृ. 256 | 

52 858 में भारत के प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड लिटन की नियुक्ति के साथ ही आर्म्स एक्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी 
जिसे सन्‌ 4878 में उनके शासन में लागू किया गया था। यह 4857 के विद्रोह का परिणाम था जिसमें सशस्त्र सिपाहियों और 
शासकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस अधिनियम में एक हथियार ले जाने के लिए अनिवार्य लाइसेंस शामिल था, 
लेकिन कुछ समूहों और व्यक्तियों को इसकी इजाजत नहीं थी। सीटीए 4874 के तहत सूचीबद्ध इन समूहों को अपनी आपराधिक 
गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हथियार ले जाने की मनाही थी, हालांकि अंग्रेजों को अनुमति थी। अधिनियम ने आग्नेयास्त्रों 
के निर्माण, बिक्री, कब्जे और ले जाने के अंत को भी चिन्हित किया। 
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अध्ययन के तहत विभिन्‍न राज्यों में फैले सांसी समुदाय की जनसंख्या उल्लेखनीय तथ्य है। उनमें से 
अधिकांश गांव में या शहरी क्षेत्रों में वे समूह में बस गए हैं। देशी शराब बनाने और अवैध शराब बेचने 
का कलंक इनसे बहुत जुड़ा हुआ है। वे अभी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं। जिसके कारण उन्हें 
नियमित रूप से पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है और इन मामलों के तहत मामला दर्ज किया जाता 
है, खासकर युवा सदस्यों पर। वे अपने बच्चों को भी इस पेशे में लगा लेते हैं जिससे बच्चे स्कूल नहीं 
जा पाते। पुलिस अत्याचार इस समुदाय के साथ बहुत जुड़ा हुआ है और ऐसे कई उदाहरण सामने आए 
हैं जहाँ पुलिस ने उनके गांव में छापेमारी की और निर्दोष युवाओं को पकड़ा (चित्र 35 देखें) | पुलिस से 
बचने के लिए, कई सांसीयों ने अपने गांवों को छोड़ दिया और बड़े शहरों में विस्तापित हो गए जहाँ वे 
शुल्क और कराधान से बचने के लिए कमीशन के आधार पर अपने हिस्से की मदिरा को बेचने के लिए 
शराब माफियाओं के साथ मिल गए हैं। अन्य डीएनटी समुदायों की तुलना में उनका धन सूचकांक 
काफी बेहतर है लेकिन प्रत्येक परिवार के लिए ऐसा नहीं है। वे आज भी अपराध के कलंक में जी रहे 
हैं और उनके बच्चों को स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समुदाय के युवाओं के लिए 
सम्मानजनक नौकरी हासिल करना मुश्किल होता है क्योंकि वे हमेशा सरकार और समाज के संदेह के 
दायरे में रहते हैं। 


इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभिन्न कारकों को तथ्यात्मक आकड़ो से दर्शाया गया है जो इन समुदायों के 
पिछड़ेपन और दयनिय स्थिति के कारण हैं। 


96 


3 
सर्वेक्षण के स्थान 


यह डेटा सर्वेक्षण आठ विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी) पर किया गया था, जो कि तीन राज्यों 
में फैले हुए हैं, ताकि उनके अंतर्सबंध, सामाजिक स्थिति और उनके सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों का 
अध्ययन किया जा सके। सर्वेक्षण का कुल नमूना-आकार 2274 घरों का था जिसमें 44064 सदस्य 
शामिल थे। सर्वेक्षण प्रश्‍नावली में, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पहलुओं को शामिल करते 
हुए कुल 88 प्रश्‍न थे। यह गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश के 46 जिलों की 35 तहसीलों के 442 
स्थानों पर आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में पांच संगठनों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था जैसे 
कि राजस्थान में ग्रामीण शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश में मुस्कान और जन-साहस, कोटा मे कोटा हैरिटेज 
सोसाइटी (केएचएस) और गुजरात में बुधन थियेटर (बीटी)। इस सर्वेक्षण का भाषा अनुसंधान और 
प्रकाशन केन्द्र बड़ोदरा द्वारा प्रशिक्षण और निरीक्षण किया गया और पॉल हेमलिन फाउंडेशन (यूके) द्धारा 
वित्तीय सहायता दी गई थी। सिद्धान्त रूप में यह निर्णय किया गया था कि सर्वेक्षण केवल समुदाय के 
सदस्यों के द्वारा तथ्यात्मक डेटा एकत्र करने के लिए किया जाना चाहिये। इसलिए सहभागी संगठनों 
द्वारा नामित कुल 49 समुदायिक सर्वेक्षकों द्वारा एक वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान सर्वे किया। 
विवरण के लिए नीचे सूचीबद्ध तालिका संख्या-44 और अनुलंग्नक-2.4 देखें। इस सर्वेक्षण का डाटा 
विश्लेषण यहां प्रस्तुत है। इसके विस्तृत अनुलग्नक, फोटोग्राफ, केस स्टडी इस रिपोर्ट के अंत में सलंग्न 
है। 


प्रशिक्षण सत्र और पायलेट सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण की चुनौतियों के बारे में विभिन्‍न चर्चाएँ हुई। इनसे 
प्रश्नावली को अति संवेदनशील तरीके से संशोधित करने में भी मदद मिली | सर्वेक्षणकर्ताओं का अपने 
समुदायों के भीतर अच्छा संपर्क और विशवास था। इसलिए यह समुदायों के मुद्दों की एक सच्ची 
अर्न्तदृष्टि को पकड़ने में मददगार रहा। संवेदनशील जानकारी से निपटनें के लिए भाषा ने सर्वेक्षण शुरू 
होने से पहले एक नैतिक समिति का गठन किया। नैतिक समिति के सुझावों का सर्वेक्षण करते समय 
और ऑडियों-वीडियो दस्तावेजीकरण के लिए भी कड़ाई से पालन किया गया। आगे सर्वेक्षण के 
बुनियादी आंकड़े दिखाने वाली यह रिर्पोट प्रस्तुत है। 
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4.9 स्थान, भाग लेने वाले संगठनों, सर्वेक्षकों और समुदायों के बीच प्रश्‍नावली का वितरण 


जैसा कि बताया गया है, सर्वेक्षण का उद्देश्य उन समुदायों का अध्ययन करना था जो तीन राज्यों में 
फैले थे या कम से कम दो में हों। पांच संगठनों के साथ काम करते हुये उन समुदायों का सर्वेक्षण 
करने का निर्णय किया गया जिनके साथ ये संगठन लम्बे समय से काम कर रहे थे और जिनके साथ 
वे नज़दीकी संपर्क में थे। इसलिए मूल प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन किये गए। लेकिन वास्तव में बाछड़ा 
और पारधी (जो केवल मध्यप्रदेश में स्थित है) के अलावा, बाकी छह समुदाय दो या दो से अधिक राज्यों 
में फैले हुये हैं (तालिका संख्या ।.। अनुलग्नक संख्या 2. देखें) | इससे तीनों राज्यों में इन समुदायों के 
बीच मुद्दों की विविधता को समझने में मदद मिली है। 


तालिका ॥. - सर्वेक्षण के तहत संगठन द्धारा कवर किए गए स्थानवार समुदाय- 


Ii स्थानों | तहसीलों | जिलों की | कवर किए | प्रतिभागी | सर्वेक्षण | प्रश्नों की कवर किए गये 
की | की संख्या | संख्या सवें राज्य | संगठन | कर्ताओं | संख्या समुदाय 
संख्या की संख्या 

कंजर, गाड़िया 
राजस्थान | केएचएस लुहार, नट, 

23 5 3 ह 5 5I0 उह 
कालबेलिया, 
सांसी 

मध्यप्रदेश पारधी, बेड़िया, 
और मुस्कान कंजर, 

2 33 I0 5 आह 5 767 ल लिया 

राजस्थान , 
गाड़िया लुहार 
राजस्थान | जीएसके कंजर, गाड़िया 

3 73 4 4 224 
लुहार, नट 

गुजरात बुधन सांसी, नट, गड़िया 
गुजरात 

4 70 | + | 4 थिएटर 2 497 | लुहार, 
कालबेलिया 

5 33 7 3 मध्यप्रदेश | जन 2 276 | i मा 

मध्यप्रदेश | जन साहस ~ 

कुल ETS 2 | 35 | | 56 | 6 [BE | 5 | | 9 | 2274 


नोट: अधिक जानकारी के लिए अनुलग्नक संख्या 2. देखें 


40 समुदाय और राज्यवार प्रश्नावली का विभाजन 


अध्ययन के तहत तीन राज्यों में आठ समुदायों के बीच कुल दो हजार दो सो चौहत्तर (2274) प्रश्नावली 
पूरी की गई। सर्वे किए गए राज्यों में बाछड़ा और पारधी की जनसंख्या केवल मध्यप्रदेश में उपस्थिति है 
जबकि बाकी समुदाय तीन राज्यों में फैले हुए हैं। इन तीन राज्यों में फैले गाड़िया लुहार और 
कालबेलिया समुदायों पर प्रश्नावली की अधिकतम संख्या को सम्मिलित किया गया है। परंपरागत रूप 
से खानाबदोश होने के कारण उनकी आबादी पूरे उत्तर और पश्चिमी भारत में पाई जाती है। नीचे दी 
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गई तालिका में आठ समुदायों पर राज्यवार सम्मिलित किये गये प्रश्नावली को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों 
में विभाजित किया गया हैं। 


तालिका 4. - समुदाय और राज्यवार प्रश्नावली का विभाजन- 


| समुदाय [SS राज्यवार प्रश्‍नावली की कुल | समुदाय के बारे मै प्रश्नावली की 
संख्या कुल संख्या 

ग्रामीण | शहरी | कुल | ग्रामीण | शहरी कुल 
राजस्थान | 0 | | ०0 | | 0 | 

१ | बाछड़ा गुजरात | 0 | | 0 | | 0 | 278 | 278 
मध्यप्रदेश 278 | ० | 278 
राजस्थान 42 I7 59 

2 | बेड़िया गुजरात | ०0 | | 0 | | 0 | 2I6 73 r 
मध्यप्रदेश 774 56 230 
राजस्थान 08 | 98 | 206 

3 | गाड़िया लुहार गुजरात | 0 | I00 | 00 १43 20॥ 344 
मध्यप्रदेश 35 3 38 
राजस्थान 92 78 TI0 

4 | कालबेलिया गुजरात 32 | 80 | I2 230 पु ् 
मध्यप्रदेश 06 ] 07 
राजस्थान 263 | 6 | 269 

5 | कंजर गुजरात | 0 | | ०0 | | 0 | 34 7 f 
मध्यप्रदेश 5] 52 
राजस्थान 33 92 425 

5 नट गुजरात 70 00 TI0 43 92 rl 
मध्यप्रदेश EE | 0 | | 0 | 
राजस्थान | 0 | | 0 | | 0 | 

7 | पारधी गुजरात | 0 | | 0 | | 0 | 42 65 207 
मध्यप्रदेश 42 65 207 
राजस्थान 74 26 00 

5 सांसी गुजरात | 0 | I7 I7 74 97 27I 
मध्यप्रदेश | 0 | | 0 | | 0 | 

कुल १440 | 834 2274 


नोटः इसके संदर्भ में तीन राज्यों के सर्वेक्षण स्थानों को दर्शाने वाला मानचित्र-4 देखें । 
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4.० ग्रामीण और शहरी में सर्वेक्षित समुदायों का वितरण 


ग्रामीण और शहरी के आधार पर सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार हमने पाया कि शत-प्रतिशत बाछड़ा 
समुदाय के परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है। मुख्य रूप से मध्यप्रदेश के मंदसौर, नीमच और 
रतलाम जिलों के राजमार्गो के किनारे। इसी तरह 97.8 प्रतिशत कंजर समुदाय भी गाँवो में ही रहता 
है। हालांकि कंजर पहले घुमन्तू थे, पिछली शताब्दी के दौरान उन्हें रियासत काल में और ब्रिटिश काल 
में रियासतों द्वारा और बाद में भारत सरकार द्वारा गाँवों में बसाया और पुनर्वास किया गया|' उनके 
कई गाँवों का विकास, उनके सेटलमेंट कैंप जो कि सीटीए 4974 के क्रियान्वयन के कारण बने थे, 
किया गया। आजीविका की चुनौतियों के कारण नट और गाड़िया लुहार समुदाय जो प्रकृति से घुमन्तू 
रहे है, शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गये हैं। घरों के सर्वेक्षण में यह देखा गया है कि नटों का 84.7 
प्रतिशत और गाड़िया लुहारों का 58.4 प्रतिशत अब शहरी क्षेत्रों में बसा हुआ है। जैसे-जैसे ग्रामीण क्षेत्रों 
से पलायन बढ़ रहा है, इन समुदायों की सघनता भी बढ़ रही है। 


अन्य घुमन्तू और विमुक्त जातियों के साथ ये ऐसे समुदाय है जो गंदगी और खराब परिस्थितियों मे 
शहरों में बसी मलिन बस्तियों का प्रमुख हिस्सा है। सर्वेक्षण के औसत डेटा से पता चलता है कि 63.3 
प्रतिशत (440) परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है और 36.7 प्रतिशत (834) शहरी क्षत्रं मे रहते हैं (चार्ट 
4.8 और अनुलग्नक 2.2 व 2.5 देखे) इसके अलावा ऐसे परिवार है जो अपने पैतृक गाँव और शहरी 
केन्द्रों के बीच मौसमी चक्र के अनुसार विस्थापित होते है। उदाहरण के लिए नट जो शादियों में ढोल 
बजाते है, शादियों के मौसम में शहरों में चले जाते है जो कि अक्टूबर से जून तक होती हैं। बाकी 
समय में वे अपने पैतृक गाँवो मे लौट जाते हैं, जहाँ वे कृषि कार्य या मजदूरी करते हैं। 


इसी तरह भूमिहीन कालबेलिया समुदाय फसल की अवधि के दौरान पूरे वर्ष के खाने के लिए कुछ 
खाद्यान्न कमाने के लिये पलायन करता है। सर्दियों के दौरान कालबेलिया शहरों की ओर पलायन करते 
हैं जहां उनकी महिलायें भीख मांगती है, बच्चे प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं और परिवार का सहयोग 
करने के लिए कुछ श्रम करने का काम करते है। मानसून आते ही वे खेती के लिए अपने गाँवों की ओर 
लौट जाते हैं। दीवाली के त्यौहार के बाद वे फिर से शहरों में लौट आते हैं। नीचे दिया गया चार्ट 4.8 
ग्रामीण और शहरी समुदाय के अनुसार प्रश्‍नावली के वितरण को दर्शाता है। 


शहरी क्षेत्र जहां पर डीएनटी समुदाय रहते है वे मुख्य रूप से कच्चि बस्तियां या सरकारी भूमि है, जहां 
अस्थायी बस्तियां हैं। बाछड़ा, बेड़िया और कजर समुदाय की लड़कियां एक बार शहरों में बस जाने के 
बाद गावो में रहने के लिए नही लौटती। वे अपने माता-पिता को पैसे भेजती रहती है। उनके साथ 
उनके भाई भी टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम खोजने या अन्य श्रम कार्य करने के लिए शहर में पलायन 
कर जाते हैं। 


।55 शंकरपुरा और रामनगर कंजर कॉलोनी ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित किए गए बंदोबस्त शिविर (सेटलमंट कैम्प) थे। बाद में वे बड़े गांवों में 
विकसित हुए। इसी तरह, अहमदाबाद में सांसी समुदाय का छारा नगर मूल रूप से सीटीए के अधिनियमन के बाद उनके पुनर्वास के लिए एक 
खुली जेल थी। 
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चार्ट 4.8 - ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण का वितरण- 
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बाछड़ा बेड़िया गाड़िया लुहार कालबेलिया कंजर नट पारधी सांसी 


278 


43 


230 
I 37 
7 
यश 
बा 43 


न ग्रामीण ((440) «शहरी (834) “कुल (2274) 
नोट: अधिक जानकारी के लिए अनुलग्नक संख्या 2.2 से 2.5 देखें | 
4.0 डीएनटी घरेलू सर्वेक्षण का विवरण 
सर्वेक्षण किये गये कुल 2274 परिवारों में से जवाब देने वाले 90 प्रतिशत (2048) पुरूष सदस्य थे और 
शेष 40 प्रतिशत (226) महिलायें थीं (नीचे चार्ट 4.७ देखें) | उनमे से 70 प्रतिशत जवाब देने वाले 30 से 
50 वर्ष के आयु वर्ग के थे (नीचे चार्ट 4.० देखें) | इनमें अधिकांश पति-पत्नी थे। 


चार्ट 4७ - कुल 2274 परिवारों में जवाब देने वालों का लिंगानुपात- 


छ पुरुष (2048) छ महिलायें (226) 
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चार्ट 4.0 - सर्वे किए गए परिवारों के उत्तरदाताओं की आयु- 
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प्रश्नावली की संख्या 


छ 30 वर्ष सेकम ७30 से 50 वर्ष के बीच. छ 50 वर्ष से ऊपर 


I03 


4 
समुदायों की सामाजिक श्रेणियाँ 


यह देखा गया है कि विमुक्त समुदायों के बीच विभिन्न राज्यों में सामाजिक श्रेणियां अलग-अलग हैं । 
इन समुदायों के भीतर कई उपजातियाँ और उपसमूह मौजूद हैं। जिनकी जाति पदानुक्रम में 
अलग-अलग सामाजिक स्थिति और पद है। उचित अध्ययन और समझ की कमी के कारण सरकार ने 
अधिकारिक रिकॉर्ड में इन्हें अलग-अलग वर्गीकृत किया है। उदाहरण के लिए बंसफोड़ (कालबेलिया 
की उपजाति) समुदाय खुद को कालबेलिया होने का दावा करती है, वे आपस में भोजन और विवाह 
करते है लेकिन समुदाय के सदस्य समान रूप से राजस्थान में अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल नहीं 
हैं। कुछ उन्हें जोगी के रूप मे पहचानते हैं जिन्हें ओबीसी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। कई 
सरकारी अधिकारी इस तथ्य से अनजान हैं, इसलिए वे उनका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं 
बनाते। इस मुद्दे के बारे में ज्यादातर समुदायों ने बताया कि इसकी मूल वजह उनके पूर्वजों का 
अनपढ़ होना था, वे हमेशा पारंपरिक जीवन की तलाश में चलते रहते थे, इसलिए उन्होनें जाति प्रमाण 
पत्र प्राप्त करने के बारे मे कभी नहीं सोचा, जो कि उनके बाद की पीढ़ी में एक बड़ी मदद हो सकती 
थी। वर्तमान समय में जब युवा पीढ़ी शिक्षित हो रही है, तो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 
वे चाहते है कि उनका जाति प्रमाण पत्र बने लेकिन उनके अनुरोधों को कई जगहों पर ठुकरा दिया 
जाता है। 


जैसा कि ऊपर कहा गया है कि अधिकांश घुमन्तू और विमुक्त समुदायों को विभिन्न राज्यों में 
अलग-अलग सूचीबद्ध किया गया है, गुजरात में सभी विमुक्त समुदाय ओबीसी श्रेणी के अन्तर्गत 
सूचीबद्ध हैं।'* वर्तमान अध्ययन में ये देखा गया है कि गुजरात में कालबेलिया को ओबीसी का दर्जा 
दिया गया है! जबकि राजस्थान और मध्यप्रदेश में उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया 
है। इसी तरह नट और सांसी को गुजरात में ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जबकि 


!54 राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति आयोग (इदाते आयोग) की रिर्पोट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 
2044, पृ. 404 | 

!5 गुजरात में अधिकांश डीएनटी समुदायों को ओबीसी श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इदाते आयोग की रिपोर्ट देखें- 
(http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/ldate%20Commission.pdf) 
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राजस्थान में उन्हें एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस मामले को रैनके' और इदाते आयोगों 
में दोनों ने सम्बोधित किया है। दोनों ने उन्हें पूरे देश में समान रूप से वर्गीकृत करने का सुझाव भी 
दिया है लेकिन भारत के सविंधान के अनुछेद 340, 34 और 342 के अनुसार आरक्षण राज्य का विषय 
है। भीकूराम जी इदाते की अध्यक्षता में 260 अति उपेक्षित डीएनटी समुदायों की पहचान की गई जिन्हें 
कभी भी किसी भी आरक्षित श्रेणी में पहचाना या शामिल नही किया गया है।” आयोग ने इन्हें आरक्षण 
में शामिल करने की सिफारिश की है । 


लेकिन राज्य के अन्दर और जिलों के भीतर भी हम सामाजिक वर्गीकरण का एक और जटिल मामला 
देखते हैं जो कि मध्यप्रदेश में पारधी समुदाय के सम्बन्ध में इस अध्ययन के प्रकाश में आया है। 
मध्यप्रदेश में कुल 52 जिलों में से 48 जिलों मे यह समुदाय एससी के रूप में वर्गीकृत है। 47 जिलों में 
एसटी में वर्गीकृत है लेकिन तीन जिलों उनकी आबादी होने के बाद भी कोई दर्जा नही दिया गया। 
शेष 44 जिलों में उन्हे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है। (मानचित्र 3 देखें) 


मानचित्र 3 - मध्यप्रदेश का यह मानचित्र पारधी समुदाय के विभिन्‍न सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है- 


[_] GENERAL 


X | Removed from 
ST in 2002 


56 सिफारिश संख्या 76, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिर्पोट की पृष्ठ संख्या 3, खंड-, 
30 जून, 2008 | 
!57 इदाते आयोग की रिपोर्ट, पृष्ठ 405 | 
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उपरोक्त मध्यप्रदेश के मानचित्र में पांच जिलों- खण्डवा, बैतुल, होशंगाबाद, बालाघाट और जबलपुर में 
हम देखते है कि काली गहरी रेखा द्वारा चिंहित इन जिलों के अन्दर समुदाय की अलग-अलग स्थिति 
है। एक राज्य के भीतर यह असमानता, अध्ययन के तहत तीन राज्यों में किसी भी अन्य विमुक्त 
समुदायों के साथ नहीं देखी गई है। इसी तरह का मामला भोपाल'* की बेरासीया तहसील के रहने 
वाले कंजर समुदाय का भी है। नीचे दी गई तालिका अध्ययन के तहत आठ विमुक्त और घुमन्तू 
समुदायों की विभिन्‍न सामाजिक श्रेणियों को सूचीबद्ध करती है। 


तालिका 2. - अध्ययन के तहत विमुक्त और घुमंतू समुदायों की सामाजिक श्रेणियाँ- 


बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | नट पारधी सांसी 
गुजरात - - OBC OBC - OBC - OBC 
| राजस्थान | [| SC SBC 5९ SC 5९ = | SC 
मध्यप्रदेश SC SC OBC SC 5९ | - | SC, OBC, ST hd 


भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में विमुक्त और घुमंतू 
समुदायों को सूचीबद्ध किया है। आरक्षित श्रेणियों के समान सूची विभिन्न राज्यों में विमुक्त, घुमन्तू और 
अर्ध-घुमंतू जनजातियों की अलग-अलग स्थिति दिखाती है। आरक्षित श्रेणियों की सूची की तरह यह भी 
राज्य का मामला है। विमुक्त और घुमंतू समुदायों को विशेष लाभ देने के संबंध में निर्णय राज्य का 
मामला है। अभी तक केवल गुजरात में घुमंतू और विमुक्त समुदायो'* को शिक्षा में लाभ दिया है लेकिन 
रोजगार में नही। अध्ययन के तहत तीन राज्यों के सर्वेक्षण के आँकड़े दिखाते हैं कि बेड़िया मध्यप्रदेश में 
अनुसूचित जनजाति के रूप में चिह्नित है, लेकिन राजस्थान में वह विमुक्त, घुमन्तू, अर्द्धघुमन्तू'० सूची में 
चिह्लित नहीं है। पारधी और कालबेलिया गुजरात और राजस्थान में एनटी वर्ग मे आते हैं लेकिन 
मध्यप्रदेश में उन्हें विमुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये केवल गाड़िया लुहार और सांसी समुदाय हैं, 
जो कि तीनों राज्यो के घुमन्तू और विमुक्त में एक समान रूप से सूचीबद्ध हैं। नीचे दी गई तालिका मे 
इन्हीं असमानताओं को दिखाया गया है। 


तालिका 2. - सर्वेक्षण के तहत समुदायों का विमुक्त और घुमन्तू में राज्यवार वर्गीकरण- 


बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर नट पारधी सांसी 
गुजरात -- -- NT NT - NT NT DNT 
| राजस्थान | व 5९ NT NT DNT | DNT NT DNT 
मध्यप्रदेश DNT DNT NT DNT DNT | DNT DNT DNT 


758 एक और मामला जो सामने आया है वह भोपाल की बैरसिया तहसील से कंजर समुदाय का है जहां समुदाय के भूमि रिकॉर्ड में 
त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। यहां समुदाय को दो जातियों के नामों से जाना जाता है, बिजोरी और कंजर, जो 
सरकारी अधिकारियों के लिए भी भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। देखें चित्र 44 | 

[79 अधिसूचना संख्याः \०: SSP/2206/62098]/4 ९ 24.।0.20।7, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, गुजरात सरकार | 
6 एसएनटी अर्ध-घुमंतू जनजाति को संदर्भित करता है जिसका प्रवास अस्थायी होता है और निवास का कुछ स्थायी आधार भी 
होता है। राजस्थान की सूची के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखें - 
http://www.sje.rajasthan.gov.in | 
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इन समुदायों के सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक लक्षणों का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि वे 
समान प्रथाओं का पालन करते है। अन्य राज्यों में अपने समकक्षों के साथ उनके वैवाहिक और 
सामाजिक संबंध हैं लेकिन उन्हें आरक्षित श्रेणी और विमुक्त, घुमन्तू और अद्धघुमन्तू सूची दोनों के तहत 
अलग-अलग मान्यता प्राप्त है। इसकी वजह से ये समुदाय देश के विभिन्न भागों में समान रूप से 
लाभान्वित नही हो पाते। इनके अध्ययन के लिए स्थापित अंतिम दो आयोगों ने सामाजिक वर्गीकरण की 
एकरूपता की सिफारिश की, लेकिन इस संबंध में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। 
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5 
नागरिकता और पात्रता दस्तावेजों की स्थिति 


विमुक्त और घुमंतू समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक उनकी पहचान, 
नागरिकता का अधिकार और सरकारी योजनाओं से वंचित रहने को लेकर संबंधित है।” भारत की 
आजादी के सात दशक से अधिक समय के बाद भी इन समुदायों के बारे में कोई सामाजिक-आर्थिक 
जाति सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है। उनकी जनसंख्या अनुमानित रूप से कुल भारतीय जनसंख्या का लगभग 
40 प्रतिशत है जो सामान्य रूप से 44 करोड़ से ऊपर है लेकिन उन्हें सरकारी रिकॉर्ड और उनकी 
विकास योजनाओं में प्राथमिकता नहीं मिलती। अलग अलग राज्यों में उन्हें विभिन्न श्रेणियों के तहत 
आरक्षण दिया गया है जिसकी वजह से वे किसी एक अलग कोटे के लिए पात्र नहीं हैं। इन समुदायों 
के बारे में जानकारी और अध्ययन की कमी के कारण वे सरकार के पुर्नवास कार्यक्रमों से वंचित रहते 
हैं। निरक्षता और गरीबी के कारण बहुत से लोग उनके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे 
में अनभिज्ञ हैं। इसलिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपना आवेदन दाखिल करने के लिए 
बिचोलियों द्वारा उत्पीड़न और कमीशन की जबरन वसूली के मामले आम हैं। 


3.8 नागरिकता पहचान दस्तावेज 


यह देखा गया है कि नागरिकता दस्तावेजों की कमी के कारण, विमुक्त और घुमंतू समुदाय बुनियादी 
सुविधाएँ जेसे-राशन कार्ड, जॉब कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधायें, जाति प्रमाण 
पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 
(सीएए) और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) बिल पर विरोध और बहस के दौरान उठाई गई 
चिन्ताओं में से एक विमुक्त और घुमन्तू समुदायों के बारे में थी, क्युंकि उनके सभी सदस्यों के पास 
अपनी पहचान साबित करने के लिए नागरिकता दस्तावेज नहीं है। यह आशंका थी कि वे हिरासत 
केन्द्रों में कैद हो सकते हैं। कम साक्षर होने के कारण वे अपने मामलों की अदालत में अपील भी नहीं 
कर सकते। कोविड महामारी की स्थिति में भी जिन लोगों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं थे, उन्हें 


6 यह मुख्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र को संदर्भित करता है जो राष्ट्रीयता साबित करने वाले मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, 
मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों को पाने के लिए आवश्यक है। 
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टीकाकरण के लिए खुद को पंजीकृत करने में समस्या रही। सर्वेक्षण के दौरान और ऑडियों-वीडियो 
प्रलेखन के दस्तावेजीकरण में यह देखा गया है कि गाड़िया लुहार, कालबेलिया और नट समुदाय में से 
कई नागरिकता दस्तावेजो की कमी के कारण अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिला पाते हैं। 
वर्तमान समय में स्कूल की कक्षा एक में प्रवेश पाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के लिए बच्चों 
के जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ माता-पिता के आधार कार्ड की भी आवश्यकता होती है। कई 
माता-पिताओं के पास यह दस्तावेज नहीं होते हैं, इसलिए उनके बच्चें स्कूल से बाहर रहते हैं। अनपढ़ 
और अज्ञानी माता-पिता भी इस तरह के मुद्दों के लिए उच्च अधिकारियों से अपील नहीं कर पाते हैं। 


जयपुर में गाड़िया लुहार समाज के युवा नेता हीरालाल बताते हैं कि प्रदेश के 40 प्रतिशत समुदाय के 
सदस्यों के पास जयपुर जैसे शहर में मूल निवासी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नहीं है, जो राजस्थान 
की राजधानी है। वे इस मामले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सामने कई बार प्रस्तुत 
कर चुके हैं। इनकी कमी के कारण, उनके समुदाय के कई बच्चे स्कूलो में प्रवेश नही ले सके और 
स्कूल से बाहर रहे (नीचे फोटोग्राफ 40 देखें) | इन दस्तावेजों की कमी के कारण वे बॉम्बे योजना! के 
तहत आवास सुविधा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें सरकारी पीडीएस प्रणाली की सुविधाओं का 
लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड भी नही मिल सके हैं। यह मामला उन खानाबदोश जनजातियों में एक 
समान है जो अध्ययन के तहत कालबेलिया और नट समुदायों की तरह अधिकांश वर्ष प्रवास करते हैं। 


No ID proof: Gadia Luhar 
kids denied school admission 


parul.kuishrestha 
@timesgtoup.com 


Jaipur: When Santosh GadiyaLu- 
har and her sister Biriya approa- 
ched a nearby government school 
to get their children admitted, they 
were rejected for not having Aad- 
haar card or any address proof, 

“Both of us are widows and ba- 
rely makes end meet. ] have two 
children while my sister has three 
and none of them goes to school. 
The principal asked for identity 
proof but welive by the roadsidein 
Ramganj and do not have any add- 
ress proof,” said Biriya. 

This is the situation of most of 
the members of the Gadia Luhar 
community, that comes under no- 
madic community who avoid Ji- 
ving in a house due to historical 
significance. Due to illiteracy and 
lack of government support, most 
of the community members donot 


have basic education. Hiralal Lu- 
har, a leader of the community sa- 
id, “There is no restriction under 
Right to Education Act to enroll 
students Without identity proof. 
However, principal and school aut- 
horities make it difficult for these 
children to get education.” 
Theeffective literacy rate of In- 
dia in 20] census works out to be 
74.04% , but in Rajasthan the litera- 
Cy rate of the denotified, nomadic 
and semi-nomadic tribes surveyed 
under report ‘National Study on 
Educational Challenges and Atta- 
inment of De-Notified, Nomadic 
and Semi-Nomadic tribes in Imdia,’ 
is only 34.07%. Sourabh Swami, di- 
rector of secondary education, Bi 
kaner, said there isno such criteria 
to present Aadhaar Card to enroll 
in government schools. “We willlo- 
ok into this issue and will take ne- 
cessary action,” said Swami. 


फोटोग्राफ-40: - टाईम्स ऑफ इंडिया, 25 सितंबर 2020, जयपुर, राजस्थान । 


6 भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के प्रमुख मिशन के तहत कवर किए गए लोगों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक 
पिछड़े वर्गो के लिए विभिन्न राज्यों में अलग-अलग आवास योजनाएं मौजूद हैं । 
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डिजिटलीकरण की वर्तमान दुनिया में पहचान पत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। ये बैंक या डाकघर में 
खाता खोलने, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से लाभ उठाने, नरेगा योजनाओं के तहत काम पाने, पीडीएस 
के तहत खाद्य सुरक्षा लेने, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं के तहत आवास पाने, मूल निवासी 
प्रमाण पत्र पाने, निवास स्थान पर दावा दायर करने, इत्यादि के लिए आवश्यक हैं। अधिकांश विमुक्त 
और घुमन्तू समुदायों को पुलिस या वन अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान अयोग्य ठहराए जाने पर 
पहचान साबित करनी पड़ती है। समुदाय के युवा वर्ग को शहरी क्षेत्रों में आजीविका के नए तरीके 
खोजने के लिए आवश्यक रूप से इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। कभी-कभी नियोक्ता उन्हें 
अपने पास जमा करवा लेता हैं। सर्वेक्षण में विमुक्त और घुमंतू समुदाय के पास ऐसे दस्तावेजों की 
स्थिति की गणना की है। 


3.8. वोटर आईडी. कार्ड 


वोटर आईडी कार्ड भारतिय नागरिक को हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्र में अपने वोटिंग के अधिकार को 
इतेमाल करने की पात्रता देता है। 48 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति एक मतदाता पहचान पत्र 
प्राप्त करने के लिए पात्र है और चुनावों में अपने अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में निष्पादित 
कर सकता है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र जारी करने और समय-समय पर 
मतदाता सूची को संशोधित करने का अधिकार दिया गया है। मतदाता चुनाव आयोग की राष्ट्रीय 
मतदाता सेवा पोर्टल में अपनी स्थिति की जांच कर सकते है। (देखें https://www.nvsp.in) 


विमुक्त और घुमन्तू समुदायों के बीच मतदाता पहचान पत्र के डेटा का विश्लेषण करते समय यह पाया 
गया है कि यह दस्तावेज अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अधिकांश समुदाय के सदस्यों के पास 
उपलब्ध है। कारण यह है कि उनके प्रवास के दौरान पहचान और जांच के लिए जब भी पुलिस द्वारा 
पूछताछ की जाती है तो विमुक्त और घुमन्तू वयस्क सदस्यों द्वारा इसकी आवश्यकता होती है।' एक 
और कारण यह है कि ये समुदाय राजनेताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों (नगर पालिकाओं के सरपंच या 
वार्ड सदस्य) के लिए आसान वोट बैंक है, जिन्हें आसानी से धन शक्ति और शराब से प्रभावित किया 
जा सकता है। इस प्रकार वे यह सुनिश्चित करते हैं कि समुदाय के पात्र सदस्य अपना वोटर आईडी 
कार्ड बनवा लें। इसके अलावा इन समुदायों के साथ काम करने वाले समाजिक संगठन यह भी 
सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास अपने संवैधानिक अधिकारों को निष्पादित करने और सरकारी 
योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऐसे दस्तावेज हों। इस प्रकार यह सर्वे विमुक्त और घुमन्तू समुदायों 
के बीच उचित प्रतिशत में वोटर आईडी होना दर्शाता है (तालिका 3. देखे) | 


ग्रामीण एवं शहरी भेद के आधार पर इन आँकड़ो का विस्तृत विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि 
शहरी आबादी की तुलना में विमुक्त और घुमन्तू की ग्रामीण आबादी के पास ऐसे दस्तावेजों का बेहतर 
प्रतिशत है। गाँवों में ये समुदाय सरपंच के निकट संपक में होते हैं, जो सीधे उनके वोटों से लाभान्वित 
होता है, इस प्रकार वे यह सुनिश्चित करते हैं कि इन समुदायों के प्रत्येक सदस्य के पास वोटर आईडी 


6 मुरैना की एक सर्वेक्षक रेणु छारी के अनुसार, महाराष्ट्र पुलिस ने वर्ष 2006 में मुंबई के डांस बारों में यह पता लगाने के लिए 
छापेमारी की थी कि वहां काम करने वाली लड़कियों की उम्र अठारह वर्ष से अधिक है या कम। उस समय बेड़िया महिलाएं आयु 
सत्यापन के लिए अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए अपने मूल स्थानों पर चली आई। तब से अधिकांश बेड़िया लोगों के 
पास वोटर आईडी बन चुके हैं। 
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हो। जबकि शहरी क्षेत्रों में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आजीविका की तलाश में भटकते रहते हैं। 
इसलिए वे नगरपालिकाओं के वार्ड सदस्यों और स्थानीय प्रतिनिधियों के निकट संपर्क में नही रहते। 
जिसके कारण उनमें से कई के पास इस तरह के दस्तावेजों की कमी होजी है। अनुलग्नक 3.। में, कोई 
भी देख सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे सभी पात्र सदस्यों के पास वोटर आईडी का प्रतिशत 73.4 
प्रतिशत है, जबकि जिन घरों में केवल कुछ सदस्यों के पास वोटर आईडी है, वह 25.9 प्रतिशत है। 
लेकिन गाड़िया लुहार समुदाय में यह स्थिति विपरित दिखाई देती है। उनकी शहरी क्षेत्र में जहां केवल 
24.4 प्रतिशत परिवारों के पास सभी सदस्यों के लिए मतदाता आईडी है तो 70.2 प्रतिशत परिवारों के 
कुछ सदस्यों के पास है। अभी भी 5.5 प्रतिशत गाड़िया लुहार परिवारों में किसी भी सदस्य के पास 
वोटर आईडी कार्ड नहीं है। (देखे अनुलंग्नक 3.4) 


तालिका 3. - पात्र सदस्यों (कुल ग्रामीण और शहरी) के लिए मतदाता पहचान पत्र रखने वाले परिवारों 
का प्रतिशत विवरण- 


दस्तावेज़ के बाछड़ा | बेड़िया | गाइ़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | नट पारधी | सांसी | कुल 
प्रकार 

वोटर आईडी कार्ड 

हाँ, सभी सदस्यों | 32.0 | 97.0 44.8 33. 35.2 | 29.4 3.9 25.5 | 4I.0 
के लिए 

कुछ सदस्यों के 68.0 | 5.7 63.5 62.9 | 68.5 63.8 73.8 | 56.9 
लिए 

कोई भी नहीं Ed I.0 3.5 3.3 3.9 | 2. 4.4 0.7 | 2. 


नोटः ग्रामीण-शहरी विभाजन के लिए अनुलग्नक 3.4 देखें 


जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है, उनमें से 98.4 प्रतिशत अपने वोट का अधिकार विभिन्न 
चुनावों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 
अधिक है (देखें अनुलंग्नक 3.2) | उम्मीदवार को वोट देने का फैसला करते समय 75 प्रतिशत मतदाता 
अपना खुद का निर्णय लेते हैं। 20 प्रतिशत मतदाता अपने समुदाय के नेता के निर्णनुसार मतदान करते 
हैं। बाकि लोग दवाब में मतदान करते हैं। 


3.4.2 आधार कार्ड 


यह दस्तावेज हर आयु वर्ग के लिए अनिवार्य हो गया है। हाल के समय में आधार कार्ड बैंक खाते, 
ऋण, छात्रवृति, पेंशन, नरेगा जॉब कार्ड और स्वास्थ्य सुविधाओं व योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 
एक आवश्यक दस्तावेज बन गया है। हाल ही की कोविड़ महामारी के समय परीक्षण और टीकाकरण के 
लिए आधार कार्ड की आवश्यकता थी। डीएनटी समुदायों के औसत सर्वेक्षणों के आँकड़ों से पता चलता 
है कि 75.9 प्रतिशत परिवारों में हर सदस्य के पास आधार कार्ड है, जबकि 22 प्रतिशत परिवारों में 
परिवार के कुछ सदस्यों के पास ही यह दस्तावेज है। 
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जब हम इस डेटा की अधिक बारीकी से जांच करते है तो देखते है कि नट और सांसी समुदायों के 
बीच प्रतिशत बहुत कम है यानी परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्रमश केवल 55.7 प्रतिशत और 54.6 
प्रतिशत परिवारो के पास आधार कार्ड है। जबकि नट ओर सांसी समुदायों के परिवारो में 42.6 प्रतिशत 
और 44.3 प्रतिशत घर के कुछ सदस्यों के पास यह पहचान दस्तावेज है (देखें तालिका संख्या 3.7) | 
बाछड़ा समुदाय राशन कार्ड की अच्छी उपलब्धता दिखाता है लेकिन वास्तव में उनमें से 40 प्रतिशत 
लोगों के पास आधार कार्ड नही है। 


जब हम इन समुदायों के शहरी और ग्रामीण आबादी के आधार पर इस डेटा का विषलेशण करते हैं तो 
बहुत असमानता मिलती है। औसत डेटा से पता चलता है कि शहरी आबादी की तुलना में ग्रामीण 
आबादी के पास इन दस्तावेजों को रखने की अधिक संभावना है। 84.8 प्रतिशत घरों में ग्रामीण क्षेत्रों में 
परिवार के सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड है जबकि 42.8 प्रतिशत परिवारों के पास कुछ सदस्यों के 
पास ये दस्तावेज है। 2.4 प्रतिशत परिवारों के पास आधार कार्ड नहीं है। शहरी क्षेत्र में केवल 60.6 
प्रतिशत परिवारों में परिवार के सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड है। 38 प्रतिशत परिवारों में कुछ 
सदस्यों के पास आधार कार्ड है और 44 प्रतिशत परिवारो के पास कोई आधार कार्ड नहीं है। जब हम समुदाय 
के भीतर इस डेटा को सूक्ष्म स्तर पर देखते हैं तो इसमें भिन्नताएं भी मिलती हैं (देखे अनुलग्नक 3.3) | 


तालिका 3. आधार कार्ड रखने वाले (कुल ग्रामीण + शहरी) परिवारों के प्रतिशत का विवरण- 


दस्तावेज़ के बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया | कंजर | नट | पारधी | सांसी | कुल 
प्रकार लुहार 

आधार कार्ड 

हाँ, सभी सदस्यों | 93.2 | 97.6 7I.5 84.5 67.9 | 55.7 | 79.2 | 54.6 | 75.9 
के लिए 

कुछ सदस्यों के ia 2.4 27.3 0.6 27.7 | 42.6 | ॥7.9 | 44.3 | 22.0 
लिए 

कोई भी नहीं | 0.0 | | 00 | .2 4.9 4.4 | .7 2.9 .I 2. 


नोट - ग्रामीण शहरी विभाजन के लिए अनुलग्न 3.3 देखें | 


विभिन्न योजनाओं विशेष रूप से पेंशन, छात्रवृत्ति, ऋण, बीमा, सब्सिडी इत्यादि के तहत प्रत्यक्ष लाभ 
हस्तांतरण (डीबीटी) पहल का उपयोग करके त्वरित और पारदर्शी ऋण प्रदान करने के लिए 45 अगस्त 
2045 को भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से जन-धन-आधार-मोबाइल प्रवेश (जेएएम) 
शुरू किया। इसने सरकार को 38 मिलियन नकली एलपीजी कनेक्शन, 27.5 मिलियन नकली राशन 
कार्ड हटाने में मदद की और सरकारी वेतन बिल पर 40 प्रतिशत लागत बचाई ।'* इसलिए आधार कार्ड 
का होना हर किसी के लिए अनिवार्य समझा जाता है। लेकिन जब हम आधार कार्ड के डेटा के साथ 
वोटर आईडी की तुलना करते हैं तो कई विसंगतियां दिखाई देती हैं (चित्र 7 से 40 देखें) | 


764 फाइनेंशियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली में प्रकाशित रिपोर्ट, 28 जून 2048 | देखें - 
https://uidai.gov.inlimages/news/J]AM Jan-Dhan-Aadhaar-mobile-penetration-driving-ndias-digitisation- 
FE.pdf 
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3.4.3 जन्म प्रमाण पत्र 


जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हम देखते हैं कि परिवारों की औसत संख्या जिसमें सभी सदस्यों के पास 
यह है, केवल 49.3 प्रतिशत है, जबकि 58 प्रतिशत परिवारों में, परिवार के कुछ सदस्यों के पास है। और 
22.8 प्रतिशत परिवारों में किसी भी सदस्य के पास यह नही है। ग्रामीण इलाकों में इस डेटा का और 
विश्लेषण करने पर यह देखा गया है कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं रखने वाले परिवारों का प्रतिशत अधिक 
है, यानी 25.4 प्रतिशत है जो मुख्य रूप से घर पर गैर-संस्थागत प्रसव के कारण है (देखे अनुलग्नक 3.4) | 


जन्म प्रमाण पत्र न होने का मतलब है बच्चों का स्कूलों में प्रवेश नहीं होना। इस प्रकार यह डेटा सीधे 
तौर पर इन समुदायों के बीच निरक्षरता की उच्च दर को दर्शाता है (अनुलग्नक 4. देखें) |'% 
अभिभावकों की निरक्षरता के कारण कई बार उन्हें अपने बच्चों की जन्मतिथि भी मालूम नही होती। जब 
आवश्यकता होती है तो उन्हें प्रमाण पत्र और जन्म तिथि दोनों के लिए गाँव के सरपंच से सर्म्पक करना 
पड़ता है। शहरों में यदि संस्थागत प्रसव हुआ है तो उन्हें अस्पताल से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, 
जिसे वे जन्म प्रमाण पत्र पाने के लिए नगरपालिका में जमा करते हैं। वहां से उन्हें यह मिल जाता है। 


विमुक्त और घुमंतू समुदायों के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया कठिन है। निरक्षर 
माता-पिता इसे कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार कालबेलियों में हम देखते हैं कि बिना जन्म 
प्रमाणपत्र वाले परिवारों का प्रतिशत 44.4 है। यह कई कारणों से है जैसे गैर संस्थागत प्रसव और 
माता-पिता की निरीक्षरता का उच्च प्रतिशत। माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने में रुचि नहीं 
रखते हैं जिसके लिए इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पारधी समुदाय में भी गैर 
संस्थागत प्रसव और उच्च निरीक्षरता दर के कारण 29.5 प्रतिशत परिवारों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं 
है। (देखें तालिका संख्या- 3.8) 


तालिका 3.#¡ - जन्म प्रमाण पत्र रखने वाले परिवारों के प्रतिशत का विवरण- 


दस्तावेज़ के बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया | कंजर | नट | पारधी | सांसी | कुल 
प्रकार लुहार 
जन्म प्रमाण पत्र 
हाँ, सभी सदस्यों 

6.5 67.8 7.] 7.6 4.0 | 7.7 9.2 7.0 | १9.3 
के लिए 
कुछ सदस्यों के 

76.6 | 6.6 70.6 38.3 59.2 | 73.2 6.4 | 73.4 | 58.0 
लिए 
कोई भी नहीं 6.9 | १5.6 8.3 44.१ 26.8 | 9.2 29.5 | 95 | 22.8 


नोट : ग्रामीण शहरी विभाजन के लिए अनुलग्नक 3.4 देखें | 


6 बेड़िया, बछड़ा और सांसी समुदायों के बीच | 

66 नीति आयोग के 205-6 (एनएफएचएस-4) के आंकड़ों के अनुसार, संस्थागत बाल प्रसव का राष्ट्रीय औसत 78.9% है। 
राजस्थान में यह 84% है, मध्य प्रदेश में यह 80.8% है और गुजरात में यह 88.7% है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। लेकिन 
जब हम इस आंकड़े को घुमंतू समुदायों के बीच देखते हैं तो प्रतिशत कम होता है। कालबेलिया, कंजर और पारधी जैसे समुदाय 
अस्पतालों में जाने से हिचकते हैं। उनकी गर्ववती महिलाएं, बुजुर्ग महिलाओं की देखरेख में घर पर प्रसव कराना पसंद करती हैं। 
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3.9 पात्रता दस्तावेज 


जैसा कि पहले कहा गया है कि नागरिकता दस्तावेजों की कमी के कारण, डीएनटी समुदाय खाद्य 
सुरक्षा अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, ऋण, नरेगा के तहत रोजगार, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, मूल 
निवासी प्रमाणपत्र, बैंक खाते खुलवाना आदि जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम 
नहीं है। इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हर व्यक्ति को पात्रता दस्तावेज बनवाने 
होते हैं जो मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र जैसे नागरिकता दस्तावेजों के आधार 
पर बनाए जाते हैं। नीचे विभिन्न पात्रता दस्तावेजों और डीएनटी समुदाय के बीच उनकी स्थिति के बारे 
में विवरण दिया गया है। 


3.b. राशन कार्ड 


राज्य सरकार द्वारा चिह्नित निम्न आय समूहों और गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए राशन कार्ड 
भारत के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का हिस्सा है। इस तरह के परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 
(एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से सब्सिडी वाले खाद्यान खरीदने के लिए 
पात्र हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुतों के लिए राशन कार्ड पहचान दस्तावेज के एक सहयोगी के रूप में भी 
काम करते हैं। हाल ही के समय मे एनएफएसए के कार्यान्वयन के साथ केन्द्र सरकार ने इसका 
वर्गीकरण बदल दिया है। पहले तीन श्रेणियाँ थीं अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल), गरीबी रेखा से 
नीचे (बीपीएल) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)। हाल ही में तीन श्रेणियों को केवल दो में बदल 
दिया गया है अर्थात प्रायोरिटी हाउस होल्ड (पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)। इन 
विभिन्न प्रकार के राशन कार्डो के तहत परिवारों का वर्गीकरण राज्य सरकार द्वारा स्थापित 
सामाजिक-आर्थिक मानदंडो के आधार पर होता है। तदानुसार उन्हें रियायती दरों पर राशन की मात्रा 
आवंटित कि जाती है। 


कोविड के लॉकडाउन के समय ये देखने में आया की गरीब प्रवासी मजदूरों में से कई लोगों ने राशन 
नहीं लिया था क्योंकि उनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं थे। इसकी वजह से भुखमरी से मौतों के 
मामले भी देखने को मिले |” जिनके पास राशन कार्ड थे उन्हें अतिरिक्त राशन मिला, जिसने उन्हें 
कोविड-49 महामारी के दौरान संबल दिया। सरकार ने भुखमरी से मौतों की वजह को माना और उन 
जरूरतमंद लोगों को भी अनाज दिया जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। एनएफएसए के अनुसार राशन 
कार्ड द्वारा लाभार्थियों की कुल संख्या 75.5 करोड़ है और कुल जारी किए गए राशन कार्ड 22.5 करोड़ 
है। लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित समुदाय डीएनटी थे 
जो कि ज्यादातर असंगठित श्रम क्षेत्र में काम करते हैं। वे कार्यस्थल पर रहने की वजह से पीडीएस 
तक पहुँच नहीं सके क्योंकि वे दूसरी जगह पर पंजीकृत थे। 


डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि 44.4 प्रतिशत परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है (देखें तालिका 
3.9५) |® नए स्थान पर प्रवास के कारण पारधी समुदाय के बीच यह प्रतिशत 46.6 है जिनके पास 


०7 बिजनेस स्टैंडर्ड, नई दिल्‍ली, 25 अगस्त, 2020 | 
।68 देखें - https://nfsa.gov.in/public/nfsadashboard/PublicRCDashboard.aspx 
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राशन कार्ड नहीं है जो सबसे अधिक है। वर्तमान पीढ़ी नए कार्ड बनवाने में अक्षम है। यहाँ तक कि 
परिवार के अलग होने के बाद भी पुराना राशन कार्ड माता-पिता या दादा दादी के पास मौजूद रहता 
हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वह कालबेलिया, गाड़िया लुहार और नट समुदायों में तुलनात्मक 
रूप से, क्रमशः 7.3 प्रतिशत, 43.4 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत है। ये समुदाय भी प्रवास में रहते हैं और 
पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत पूरे लाभों को लेने में असमर्थ हैं। इनमें से कई के पास राशन कार्ड हैं, 
लेकिन वे उनका लाभ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वे आजीविका की तलाश में पलायन करते समय 
अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। राशन के वितरण में भी विसंगतियाँ हैं क्योंकि डीएनटी समुदायों में 
साक्षरता और खाद्य सुरक्षा संबंधित समझ का स्तर बहुत ही कम है। 


तालिका 3.।४ - राशनकार्ड रखने वाले परिवारों के प्रतिशत का विवरण- 


दस्तावेज़ के बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया | कंजर | नट | पारधी | सांसी | कुल 
प्रकार लुहार 

राशन कार्ड 

हाँ, सभी सदस्यों 

के लिए 92.5 | 86.2 75.9 86.6 88.2 | 76.2 | 44.0 | 77 | 79.8 
कुछ सदस्यों के 

लिए | ८७ | 2.] 6.9 0.3 .9 | ॥8.7 9.7 १9.6 | 9.] 
कोई भी नहीं 0.7 .8 7.3 १3.] 0.0 | 5.॥ 46.4 3.3 | ॥- 


नोट : ग्रामीण-शहरी विभाजन के लिए अनुलग्नक 3.5 देखें | 


दिसंबर 206'° में प्रकाशित नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे परिवार 
जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनकी शिक्षा काफी कम है। इसलिए यह डीएनटी समुदायो की चिंताओं 
को दर्शाता है। साक्षरता के अलावा, राशन कार्डों के वर्गीकरण में विसंगतियां देखी गई हैं। जो समुदाय 
बहुसंख्यक, प्रभावशाली और स्थानीय प्रतिनिधि के करीब है, वे अपने प्रभाव से गरीबी रेखा से नीचे 
(बीपीएल कार्ड) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड प्राप्त कर लेते हैं, जो की बीपीएल परिवारों 
के सबसे गरीब लोगों के लिए होता हैं। इन काडों से मुफ्त राशन प्राप्त करने के अलावा भी अन्य लाभ 
हैं। गरीब डीएनटी परिवार जिनको वास्तव में इनकी जरूरत है आमतौर पर उन्हें लाभ नहीं मिलता है। 
ऐसे समुदायों को वितरित किए जाने वाले राशन की घटिया गुणवत्ता भी चिंता का विषय है। नीति 
आयोग की रिपोर्ट में पीडीएस से 50 प्रतिशत राशन की चोरी की जानकारी दी गई है। यह मुख्य रूप 
से उन समुदायों को प्रभावित करता है जो निरीक्षर हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, और गांवो के 
प्रमुख समुदायों और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के मालिको द्वारा जिनके साथ भेदभाव होता है। 


दुनिया भर में कई शोध अध्ययनों से पता चलता है कि गरीब परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा 
भोजन पर खर्च करते हैं (ब्राउन और डीटन, 4972, रीट्सन और हचिन्स, 4995) | इसका उपयोग गरीबी 
के संकेतक के रूप में भी किया जाता है। इस अवलोकन को एंगेल्स लॉ? के रूप में मान्यता दी गई 
है, जो दर्शाता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, एक देश और अन्य देशों में भोजन पर व्यय बढ़ता है। 


!6 डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (डीएमईओ) की रिपोर्ट नंबर 233 शीर्षक "Evaluation Study on Role of Public 
Distribution System in Shaping Household and Nutritional Security Indic’, दिसंबर--2046, पए 25-26 | 
70 |857 में सांख्यिकीविद्‌ अर्न्स्ट एंगेल द्वारा प्रस्तावित | 
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अन्य चीजों पर व्यय इससे भी अधिक बढ़ता है। इसलिए कम आय के कारण भोजन पर खर्च की गई 
कुल आय का हिस्सा घट जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी रेखा!” से नीचे की आबादी 
का 60 प्रतिशत हिस्सा है। कोई कल्पना कर सकता है कि डीएनटी और एनटी जैसे आर्थिक रूप से 
कमजोर समुदायों की आय का मुख्य हिस्सा खाना खरीदने में ही चला जाता है। परिवारों के खर्चो का 
डेटा भी यही दिखाता है कि परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च होता है जो कि 76 
प्रतिशत है (देखिए तालिका 7.५) | 


हाल ही में केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 को पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड 
योजना की घोषणा की है। इस योजना की मदद से, लाभार्थी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल 
(ईपोस) सक्षम उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपना हक का खाद्यान प्राप्त कर सकता है। ये 
अनुमान है कि एक बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस योजना को लागू करने के बाद, 
इससे लगभग 8 करोड़ लाभार्थी को लाभ होगा। इस योजना को देश में मार्च 202 तक लागू करके 
सभी लाभार्थियों विशेष रूप से प्रवासियों के लिए पीडीएस प्रणाली को अधिक लचीला और सुलभ बनाना 
है। प्रेस सूचना ब्यूरो की रिपोर्ट!” के अनुसार वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रेस को ब्रीफ 
देते हुए कहा कि ये योजना एक प्रवासी लाभार्थी को देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (20 
राज्यों में शुरू की गई अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी) जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने में 
सक्षम बनाएगी । सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मार्च 202 तक पूर्ण पीडीएस स्वचालन को पूरा 
करेंगे। राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश के अन्य राज्यों के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 
पहले से शामिल हो गए हैं। 


इस योजना के कार्यान्वयन के माना जा सकता है कि डीएनटी के जिन समुदायों के पास राशन कार्ड 
हैं उन्हें लाभ होगा। लेकिन फिर सवाल उठता है प्रौद्योगिकी के कामकाज के लिए नेटवर्क सिग्नल की 
उपलब्धता । क्योंकि ईपोस मशीनें बायोमेट्रिक पहचान पर आधारित है, यह ऐसी समस्या है जो पहले से 
बनी हुई है। अधिकांश डीएनटी समुदाय कड़ी मेहनत के काम में शामिल है। उनकी उंगलियों के निशान 
स्पष्ट नहीं है इसलिए यदि मशीन इसे स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ती है तो उन्हें राशन नहीं मिलता है। 
कोविड 49 अवधि के दौरान सरकार ने मोबाइल फोन पर ओटीपी के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ देने 
के लिए मोबाइल फोन ओटीपी की सुविधा शुरू की। उसमें भी समस्या नेटवर्क की है और कई गरीबों 
के पास मोबाइल फोन ही नहीं है। जब सेल्यूलर कंपनियां अपनी रियायती दरों की घोषणा करती है तो 
उनमें से कई लोग बार बार अपने नंबर बदलते हैं। इस प्रकार डिजिटल तकनीक अभी भी कई लोगों 
के लिए एक चुनौती बनी हुई है, विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए जिनके नाम पर राशन कार्ड हैं। 


3.७.2 जॉब कार्ड (नरेगा) 
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार में कम 


से कम एक सक्षम व्यक्ति के लिए न्यूनतम मजदूरी पर हर साल कम से कम 400 दिनों के रोजगार के 
लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 


!7। निम्न-मध्यम-आय वाले देशों के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित +3.2 प्रतिदिन की गरीबी रेखा। 
!7° पत्रकारिता एवं सूचना कार्यालय, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, 44.05.2020 | देखें - https://pmmodiyojana.in/one-nationone-ration- 
card/ 
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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल को संसद में 2004 में प्रस्तुत किया गया |” वर्तमान में महात्मा 
गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) 2,69,447 ग्राम पंचायतें 45.4 करोड़ जॉबकार्ड के 
साथ कवर करती है। लेकिन 9.42 करोड़ सक्रिय जॉबकार्ड है जो कि 44.06 करोड़ मजदूरो को कवर 
करते है। वित्त वर्ष 2020-24 के लिए स्वीकृत बजट 384.4 करोड़'”* था | 


जॉब कार्ड के लिए इस सर्वेक्षण के डेटा का विश्लेषण केवल ग्रामीण आबादी के संदर्भ में किया जाना 
चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा लागू हैं। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 
औसतन 42.2 प्रतिशत डीएनटी समुदायों के पास जॉब कार्ड नहीं है। मध्यप्रदेश में सर्वेक्षण किए गए 
पारधी समुदाय में यह प्रतिशत बहुत अधिक है, जो कि 85.2 प्रतिशत है। बाछड़ा और कालबेलिया 
समुदाय में, यह क्रमशः 53.2 प्रतिशत और 54.8 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि कई पात्र सदस्यों 
के पास कई कारणों से जॉब कार्ड नहीं है। जिसकी वजह बुनियादी नागरिकता अधिकारों के बारे में 
जागरूकता की कमी, निरक्षरता, प्रभुत्व समुदायों द्वारा भेदभाव, स्थानीय प्रतिनिधियों और पंचायत 
अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और मनरेगा परियोजनाओं के लिए आवश्यक कठिन श्रम के लिए प्रवास या 
न पसंदगी के कारण हो सकती हैं। 


तालिका 3.५ - मनरेगा के तहत जॉब कार्ड रखने वालों का प्रतिशत- 


दस्तावेज़ के प्रकार बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबे | कंजर | नट पारधी | सांसी | कुल 
लुहार | लिया 

जॉब कार्ड (नरेगा) 

ग्रामीण क्षेत्र में सर्वेक्षण 

किंए गए परिंवारों की 278 246 43 230 344 43 42 74 | 440 

संख्या 

ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण 


किए गए परिवारों का 9.37 75 9.93 5.97 | 2.8] | 2.99 9.86 5.4 | 63.2 
प्रतिशत 


हां, सभी सदस्यों के 
लिए (8 वर्ष से अधिक | 4.3 | 48.2 | 35.0 38.3 9.4 | 47 0.7 4. | 2.3 
आयु के सक्षम) 


कुछ सदस्यों के लिए 
(38 वर्ष से अधिक आयु | 42.5 | 75.3 | 48.3 7.0 63. | 55.8 | 44. 66.2 | 36.6 
के सक्षम) 


कोई भी नहीं 53.2 | 43.5 | १6.8 54.8 7.5 39.5 85.2 29.7 | 42.2 


नोटः ग्रामीण-शहरी विभाजन के लिए अनुलग्नक 3.6 देखें । उपरोक्त आंकड़ों को केवल ग्रामीण परिवारों के संदर्भ में ही देखा जाए। 


डीएनटी समुदायों और विशेष रूप से पारधी के बीच स्थानीय पंचायतों द्वारा जॉब कार्ड जारी न करने से 
संबंधित मुख्य वजह जो सामने आई है वह है अपराध के कलंक के कारण गांव से बाहर रहने को 
मजबूर होना। एक अवलोकन के अनुसार, 85.2 प्रतिशत परिवारों के पास जॉब कार्ड नहीं है। ग्रामीण 


73 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42)| देखें - https://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx 


4 नरेगा पोर्टल देखें - http://mnregawebd.nic.in/netnrega/all lvl _details_dashboard_new.aspx?Fin Year=202I- 
2022&Digest=BSDSyTB/eSUSkZd2BpGzbA 
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क्षेत्रों में रहनेवाले पारधी दूरी पर स्थित हैं, आजीविका की तलाश में हमेशा प्रवास पर रहते है। इसकी 
वजह से उनमें से कई मनरेगा (वर्ष 2044)'* की सूची में शामिल होने के लिए सर्वेक्षण से चूक गए। 


पारधी समुदाय को सरपंच और पंचायत सचिव सहित स्थानीय लोगों द्वारा नीचा देखा जाता है, जो उन्हें 
मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड आवंटित करने और काम सौंपने के लिए जिम्मेदार है। गांव में 
पारधी आबादी की ताकत भी अन्य समुदायों की तुलना में कम है, इस प्रकार वे राजनीतिक रूप से 
स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए महत्वहीन बने रहते हैं। चूंकि मनरेगा एक सामुदायिक कार्य है जहाँ सभी 
जातियों और धर्मों के लोग एक साथ ग्राम विकास परियोजनाओं पर काम करने के लिए आते हैं, कोई 
भी पारधी के साथ काम करना या उनके साथ मनरेगा स्थल पर जातिगत भेदभाव और आपराधिकता के 
कलंक के कारण बैठना पसंद नहीं करता है। इस प्रकार वे अपनी पहचान छुपाकर खनन या कृषि कार्य 
करने के लिए दूरस्त स्थानों पर जाते हैं। पारधी के कुछ सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि वे अभी 
भी चोरी, डकैती और शिकार करने में शामिल हैं और इसलिए गड्ढे खोदने और मिट्टी ढोने जैसे श्रम 
साध्य कार्यो को नापसंद करते हैं। इन कारणों के अलावा उनमें पात्रता दस्तावेजों और सरकारी 
योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी भी है। इन सबका परिणाम यह होता है कि पारधी सरकारी 
कल्याणकारी योजनाओं में सबसे कम भाग ले पाते है। 


कालबेलिया में 54.8 प्रतिशत सदस्यों के पास जॉब कार्ड नहीं है। जिसका प्रमुख कारण वर्ष के 
अधिकांश समय में उनका बाहरी प्रवास है। जब जॉब कार्ड के लिए पहला सर्वे वर्ष 204 में हुआ था 
तब गाँवों में बसे गिने चुने सदस्यों को ही इसका लाभ मिला था। अब जब बाकी लोग सरपंच और 
पंचायत सचिव के पास जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पारधी की तरह कालबेलिया भी 
गांव में कम वर्चस्व रखते हैं और जाति व पेशेवर भेदभाव के कारण बाहरी इलाकों में रहते हैं। स्थानीय 
लोगों और पंचायत अधिकारियों द्वारा उन्हें अनदेखा किया जाता है। 


इसी तरह 53.2 प्रतिशत बाछड़ा के पास जाब कार्ड नहीं है। समुदाय की अज्ञानता के कारण उनके कई 
सारे जॉब कार्ड ग्राम पंचायत कार्यालय से नदारद रहते है [”* भ्रष्टाचार के मामले भी देखे गए हैं जहाँ 
मनरेगा के काम मशिनों द्वारा किए जाते हैं। बाछड़ा समुदाय के लाभार्थी को तब रिश्वत दी जाती है या 
शराब की पेशकश की जाती है, ताकि उनके जॉब कार्ड के नाम पर पैसे सरपंच खुद उठा सकें। 
मशीनरी शुल्क के लिए कुछ भुगतान करने के बाद बाकी रकम जेब में डाल ली जाती है। यह भी देखा 
गया है कि कई बाछड़ा देह व्यापार और चोरी में अपने क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं। इसलिए वे मनरेगा के 
लिए श्रमसाध्य काम करने की आदत में नहीं हैं। उनके हिस्से का पैसा सरपंच उठा लेता है। 


देह व्यापार में शामिल कंजर, बेड़िया परिवार भी मनरेगा के कार्यो में भाग लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें 
अन्य समुदायों द्वारा नीचा दिखाया जाता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को ग्रामीणों और पंचायत 
अधिकारियों द्वारा एक साथ भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जिनके पास अन्य माध्यमों से उचित 
आय है, वे मनरेगा के तहत श्रम साध्य काम करने से बचते हैं। 


75 सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2044 (SECC 2044)। 
!7° जैसा कि सर्वेयर ने बताया है। 
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3.0.3 बीपीएल कार्ड 


जुलाई 2043 में योजना आयोग ने गरीबी रेखा के आकलन के लिए सुरेश तेन्दुलकर की अध्यक्षता वाले 
तेन्दुलकर विशेषज्ञ कमिटी (2009) के आधार पर 2044-2042 के लिए गरीबी के आंकड़े जारी किए। 
रिपोर्ट में देश में गरीबों की संख्या 269.8 मिलियन आंकी गई थी जो जनसंख्या का 24.9 प्रतिशत है। 
इसके बाद, भारत में गरीबों का कोई आधिकारिक अनुमान जारी नहीं किया गया है।'” गरीबी रेखा की 
स्थापना की सीमा का अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति, प्रति माह 86 रू और शहरी क्षेत्रों के 
लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 4000 रू है। ये प्रति व्यक्ति पूंजी खपत व्यय मानदंड पर आधारित है। 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसआ) को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की सूची बनाने के 
लिए परिवारों द्वारा उपभोग व्यय पर नियमित सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया है। 


संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के एजेंडे में, पहले दो का उद्देश्य 2030 तक सभी 
रूपों में गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना है। यह एक समझा हुआ तथ्य है कि डीएनटी समुदाय 
ऐतिहासिक रूप से समाज के हाशिए पर भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई बुनियादी सुविधायें व आजीविका 
का प्रयाप्त साधन नहीं हैं। गरीबी के कारण कई लोग आजीविका के लिए गलत कार्य अपनाने के लिए 
मजबूर होते हैं। इसलिए इन समुदायों को अच्छी आजीविका प्रदान करके उन्हें गरीबी से ऊपर उठाने 
के लिए एक बड़ी पहल की आवश्यकता है। यह भी एसडीजी लक्ष्यों के अनुरूप है। 


वर्तमान सर्वेक्षण के तहत अन्य समुदायों की तुलना में गरीब होने के बावजूद बिना बीपीएल कार्ड वाले 
डीएनटी समुदायों का औसत 54.7 प्रतिशत है। बीपीएल कार्डो का आवंटन उप जिला मजिस्ट्रेट की दया 
पर होता है जो बीपीएल कार्ड के लिए पात्र गरीब परिवारों को सत्यापित करने के लिए एक सर्वेक्षण 
समिति का गठन करता हैं। परिवारों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए बीपीएल सर्वेक्षण में 
कुछ आर्थिक मानदंड है। लेकिन बीपीएल कार्ड मे राजनैतिक हस्तक्षेप और व्यवस्था में भ्रष्टाचार के 
कारण बीपीएल कार्ड आवंटन में विसंगतियाँ हैं। इस कारण पात्र उम्मीदवारों को इसका लाभ नहीं मिलता | 


डेटा से पता चलता है कि पारधी समुदाय के 75.4 प्रतिशत सदस्यों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, इस 
के ही करीब 74.4 प्रतिशत कालबेलिया समुदाय है। इन दो समुदायों की वित्तीय स्थिति जानने के बाद 
यह महसूस होता है कि उनमें से कई ने अपनी आजीविका के पारंपरिक साधनों को छोड़ दिया है और 
परिवार के खर्च को पूरा करने के लिए अच्छी नौकरी पाने के लिए असहाय हैं। वर्तमान में पारधी और 
कालबेलिया दोनों ने अपनी जन्मभूमि से दूर खदानों में काम करना शुरू कर दिया है लेकिन इससे उन्हें 
परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं होती है। 

आगे की जांच मे यह पाया गया है कि पारधियों में से कई परिवार जिनके पास बीपीएल कार्ड हैं, वे 
गैर-कार्यात्मक और निष्क्रिय है। आधार कार्ड में दिए नामों में विसंगतियों हैं जिसके कारण वे बीपीएल 
कार्ड की प्रविष्टि से मेल नहीं खाते हैं, और निशक्रिय हो गए है (चित्र 7 से 40 देखें) | अधिकांश पात्रता 


!77 डॉ. सीमा गौर और डॉ. एन. श्रीनिवास राव, ‘Poverty Measurements in India: A Status Update’, Working Paper 

No. ।/2020, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सितंबर 2020, पृष्ठ 7. देखें - 

https://rural.nic.in/sites/default/files/WorkingPaper Poverty DoRD_Sept_2020.pdf 

78 GD का लक्ष्य नंबर 4 'हर जगह सभी रूपों में गरीबी समाप्त' के लिए है और नंबर 2 भूख को खत्म करने, खाद्य सुरक्षा और 
बेहतर पोषण प्राप्त करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए है। देखें https://sdgs.un.org/goals 
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दस्तावेजों के बारे में भी समुदाय अनभिज्ञ पाया गया है। बेड़िया समुदाय में बीपीएल कार्डों की 
अनुपस्थिति का प्रतिशत भी अधिक (64.6 प्रतिशत) है, क्योंकि वे सरकारी अधिकारियों के नकारात्मक 
और असहयोगी व्यवहार के कारण उनके पास जाने से बचते हैं। कंजरों का भी यही हाल है जिनमें से 
64.4 प्रतिशत के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, सांसी में भी 50.2 प्रतिशत के पास बीपीएल कार्ड नहीं है। 
बेड़िया, कंजर और सांसी समुदायों की वित्तीय स्थिति की तुलना में अध्ययन के तहत बाकी डीएनटी 
समुदाय आर्थिक रूप से गरीब है। उन में से 80 प्रतिशत! से अधिक बीपीएल कार्ड के पात्र हैं, लेकिन 
सरकारी अधिकारी इस स्थिती से अनजान हैं। बाछड़ा समुदायों में पाया गया है कि कई वर्षों से 
बीपीएल कार्ड के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार नए परिवारों को सूचीबद्ध नहीं किया जा 
सका है। लेकिन उनमें से कुछ सदस्यों के पास बीपीएल कार्ड इसलिए है क्युंकि उनके साथ काम करने 
वाले स्थानीय गैर सरकारी संगठनों ने इसके लिए लंबे समय से प्रयास किए हैं। 


तालिका 3.५ - बीपीएल कार्ड धारक परिवारों का प्रतिशत विवरण- 


दस्तावेज़ के बाछड़ा | बेड़िया | गाइ़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | नट पारधी | सांसी | कुल 
प्रकार 

BP कार्ड 

हाँ, सभी सदस्यों 

के लिए 60.4 | 32.2 30.8 0.9 4.6 | 30.6 १2.] 30.6 | 27.6 
कुछ सदस्यों के 

लिए 2.6 6.2 32.3 I7.9 24.3 | 277 2.6 9.2 | 20.6 
कोई भी नहीं I7.6 64.6 36.9 7. 64.. | 47 75.4 50.2 | 57 


नोट : ग्रामीण-शहरी विभाजन के लिए अनुलग्नक 3.7 देखें | 


ग्रामीण शहरी विभाजन में इस डेटा को आगे देखने पर हमें एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। उदाहरण 
के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 54.4 प्रतिशत की तुलना में बीपीएल कार्ड नहीं पाने वाले शहरी क्षेत्रों में बेड़िया 
का बहुत अधिक, 97.8 प्रतिशत है। इसका कारण शहरी क्षेत्रों में उनकी बेहतर वित्तीय स्थिति भी है। 
ग्रामीण इलाकों में 85.2 फीसदी कालबेलियों में बीपीएल कार्ड नहीं है, जबकि शहरी इलाकों में ये 38.4 
प्रतिशत है। कंजरों के बीच यह स्थिति उल्टी है। शहरी क्षेत्रों में 400 प्रतिशत की तुलना में उनके घरों 
में से 60.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। लेकिन इसको ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए घरों 
की संख्या के साथ संबंधित कर देखने पर पता चलता है कि सर्वेक्षण में कजरों के शहरी क्षेत्रों में केवल 
सात घर है। पारधियों में 90.9 प्रतिशत में बीपीएल कार्ड नहीं है, जो एक बड़ी असमानता दिखता है। 


योजना आयोग के अनुसार 2044-42 में तेन्दुलकर समिति के दृष्टिकोण के आधार पर गरीबी का 
आधिकारिक अनुमान 24.92 प्रतिशत था। इसके बाद आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया 
गया है! लेकिन कोरोना महामारी ने गरीबी की स्थिति जो प्रवासी मजदूर असंगठित मजदूर, गरीब और 
मुख्य रूप से डीएनटी को लेकर है उसने गरीबी की स्थिती को बिगाड़ दिया है। डाउन टू अर्थ (बुधवार 


7 इस तथ्य को डीएनटी समुदायों के आय आंकड़ों से भी समझा जा सकता है (तालिका 7.५ देखें) जहां अध्ययन के तहत 
समुदायों की 80% से अधिक आबादी की आय सालाना 4 लाख रूप्य से कम है। 

80 डॉ. सीमा गौर और डॉ. एन श्रीनिवास राव, ‘Poverty Measurements in India: A Status Update’, वर्किंग पेपर नंबर 4 / 2020, ग्रामीण विकास 
मंत्रालय, सितंबर 2020, पृ 75. देखें - https://rural.nic.in/sites/default/files/WorkingPaper Poverty DoRD Sept _2020.pdf 
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7 अप्रैल 2024) में प्रकाशित रिचर्ड महापात्रा द्वारा लिखित “भारत में जन गरीबी वापस आ गई है” 
शीर्षक से एक लेख में उन्होंने कहा है कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार महामारी से प्रभावित मंदी 
के कारण भारत में गरीबों की संख्या (प्रतिदिन दो डॉलर की आय या क्रय शक्ति क्षमता में कम) केवल 
एक वर्ष में 60 मिलियन से बढ़कर 434 मिलियन हो गई है। इसका मतलब है, भारत 45 वर्षों के बाद 
बड़े पैमाने पर गरीबों का देश कहे जाने की स्थिति में वापस आ गया है।'* लेख में आगे संयुक्त राष्ट्र 
के अनुमान का हवाला दिया गया है कि, 2049 में भारत में गरीबों की संख्या 364 मिलियन या 
जनसंख्या का 28 प्रतिशत होगी। महामारी के कारण सभी अनुमानित नए गरीब इसके अतिरिक्त हैं |१ 


एनडीए सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2020 के दौरान कोविड महामारी से पहले नीति 
आयोग ने 27 दिसंबर, 2049 को एसडीजी इंडेक्स 209 जारी करते हुए कहा पिछले दो वर्षां में अधिक 
भारतीय गरीबी, भूख और आय असमानता में गिरे हैं। ये 2005-06 और 205-76 के बीच गरीबी में 
उल्लेखनीय कमी के बाद है| यह एक झटके के रूप में आया कि गरीबी, भूख और आय असमानता 
22 से 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। इसने गरीबी, भुखमरी और आय असमानता जैसे प्रमुख 
एसडीजी संकेतकों में भारत की खतरनाक गिरावट का संकेत दिया है। इससे कोई भी डीएनटी 
समुदायों की स्थिति का अनुमान लगा सकता है जो ऐतिहासिक रूप से आर्थिक रूप से गरीब हैं। 
इसलिए सरकार को इसका आकलन करने के लिए नए सिरे से इन समुदायों की गरीबी की स्थिति का 
सर्वेक्षण करने की जरूरत है। और उन्हें बीपीएल / एपीएल कार्ड दने की जरूरत है, जिससे इसका 
उनका लाभ उठा सकें। 


3.0.4 स्वास्थ्य बीमा 


भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2047 की सिफारिश पर 23 सितंबर, 2048 को रांची 
झारखंड में “आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना” की घोषणा की। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य 
कवरेज (यूएचसी) को पूरा करने के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) दृष्टिकोण को प्राप्त करना था। और 
इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, इस योजना का लक्ष्य 50 करोड़ 
लाभार्थियों को लाभान्वित करना है, जो भारतीय आबादी के निचले 40 प्रतिशत है।* ये 
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2044 (एसईसीसी 2044) में सूचीबद्ध परिवारों को कवर करती है 
जो कि क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अभाव और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर हैं। 


आयुष्मान भारत के दो परस्पर संबंधित घटक है - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसीज) और 
प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (पीएमजे) | पहले पीएमजे को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) 
के रूप में जाना जाता था, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत पीएमजे को दुनिया 
की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जाता है, जिसका उद्देश्य 5 लाख (नकदी रहित) सालाना प्रति 
व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। 40.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों पर यह 


!8] देखें - https://www.downtoearth.org.in/blog/governance/mass-poverty-is-back-in-india-76348 

!82 उपरोक्त | 

१8 प्रसन्ना मोहंती, बिजनेस स्टैंडर्ड, 9 जनवरी, 2020. देखें - https://www.businesstoday.in/union-budget- 
2020/news/budget-2020-niti-aayog-shocker-poverty-hunger-income-inequality-up-in-22-to-25-states-utspoor- 
indians/story/393404.html 


।84 भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वेबसाइट देखें - https://pmjay.gov.in/about/pmjay 
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लक्षित है जो कि भारतीय आबादी का 40 प्रतिशत है। इस योजना के लिए पंजीकरण के लिए आधार 
कार्ड अनिवार्य है। 


घरेलू सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि अध्ययन के तहत तीन राज्यों (राजस्थान, गुजरात और 
मध्य प्रदेश) में डीएनटी समुदाय के 58.3 प्रतिशत सदस्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवर नहीं 
हैं। ऐसी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी के कारण यह प्रतिशत कालबेलिया (76 प्रतिशत) 
और पारधी (74.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक है (तालिका 3. देखें |) | ये स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक 
गंभीर है जहाँ 86.4 प्रतिशत कालबेलिया और 94.6 प्रतिशत पारधी बिना किसी स्वास्थ्य बीमा के रह रहे 
हैं (अनुलग्नक 3.8 देखें) | 


तालिका 3.शां - स्वास्थ्य बीमा योजनाओं वाले परिवारों के प्रतिशत का विवरण- 


दस्तावेज़ के बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया | कंजर | नट | पारधी | सांसी | कुल 
प्रकार लुहार 

स्वस्थ्य बीमा 

हाँ, सभी सदस्यों 

के लिए 6.5 30.5 5.4 2.7 8.] 9.4 8.2 7.3 2:3 
कुछ सदस्यों के 

लिए 35.6 | 8० | 47.7 ०.3 26.5 | 42. 6.9 34.7 | 29.4 
कोई भी नहीं 57.9 6I.6 36.9 76.0 65.4 | 48.5 | 74.9 48.0 | 58.3 


नोट : ग्रामीण-शहरी विभाजन के लिए अनुलग्नक 3.8 देखें | 


पीएमजे स्वास्थ्य बीमा योजना के शुभारंभ के बाद कुछ राज्यों ने व्यक्तिगत रूप से इसे अपनाया या 
मौजूदा योजनाओं में विलय कर दिया। राजस्थान सरकार ने इसे जनवरी 2049 को आयुष्मान भारत 
महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (एबीएमजीआरएसबीवाई) के नाम से शुरू किया। इसके 
लिए एबीएमजीआरएसबीवाई के तहत भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना पहले से थी, राज्य सरकार और 
केंद्र सरकार का हिस्सा क्रमशः 40:60 रू तय किया गया था। इसके तहत 4 करोड़ से अधिक परिवार 
शामिल थे।'% हाल ही में राज्य सरकार ने 4 मई 2024 से एक और स्वास्थ्य योजना को फिर से शुरू 
किया है जिसमें कोविड मामलों को भी शामिल किया गया है। इसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा 
योजना का नाम दिया गया है। ये बीपीएल एनएफएसए और एसईसीसी के तहत आने वाले परिवारों को 
मुफ्त बीमा प्रदान करेगा। इस बार संविदा कर्मचारी, छोटे और सीमांत किसान भी मुफ्त में योजना का 
लाभ उठा सकते है। अन्य परिवार 850 का वार्षिक प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 


इसी तरह मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत बीमा स्वास्थ्य योजना को 45.8.2048 से शुरू होकर कई चरणों 
में राज्य भर में लॉन्च किया गया था, इसने 23.09.208 तक सभी जिलों को कवर किया, जिसमें 4.47 
करोड़ परिवार (2,42,59,669 लाभार्थी) शामिल थे।'® इसका लाभ केंद्र द्वारा शुरू किया गया पीएमजे के 
सामान है। योजना का लाभ पाने के लिए बहुत कम परिवारों ने अपना पंजीकरण कराया है। मध्यप्रदेश 
में तीन प्रमुख डीएनटी समुदायों का सर्वेक्षण किया गया है जिसमें बाछड़ा के 57.9 प्रतिशत, बेड़िया के 


।55 देखें - https://pmjay.gov.in/hi/rajasthan_ profile 
6 देखें == https://pmjay.gov.in/madhya-pradesh-profile 
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64.6 प्रतिशत, और पारधी के 74.9 प्रतिशत के पास स्वास्थ्य बीमा कार्ड नहीं है। कारण आम है यानी 
जागरूकता की कमी, निरक्षरता और आईडी दस्तावेजों में त्रुटियां होना हैं। 


गुजरात में मुख्यमंत्री अमृतुम योजना (एमए) 4 सितंबर 2042 को शुरू हुई और फिर 45 अगस्त 2044 
को मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य (एमएवी) द्वारा प्रतिस्थापित की गई जो बाद में 4 मार्च को आयुष्मान 
भारत पीएमजेएवाई के साथ विलय हो गई जिसमें 76 लाख से थोड़ा कम घरों को कवर किया गया है। 


तीनों राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि समय समय पर स्वास्थ्य 
बीमा योजनाओं के नाम में अनियमित परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन सार में बहुत कम बदलाव होता 
है। इससे कम पढ़े लिखे और जागरूक लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। डीएनटी समुदाय के 
सदस्य इन योजनाओं के लाभों को समझने में सक्षम नहीं है। नए सदस्यों के पंजीकरण के लिए उन्हें 
स्थानीय ईमित्र कियोस्क से संपर्क करना पड़ता है जहाँ उनसे कमीशन (सेवा और स्टेशनरी शुल्क के 
बदले) लिया जाता है।” जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि आधार कार्ड में त्रुटियां हैं इस 
प्रकार समुदाय के कई सदस्य पंजीकरण करने में असमर्थ हैं। तालिका 3.| और तालिका 3.४ की 
तुलना करने पर कोई भी देख सकता है कि 97.9% प्रतिशत परिवार आधार कार्ड होने का दावा करते 
हैं लेकिन स्वास्थ्य बीमा वाले डीएनटी परिवारों का प्रतिशत केवल 44.7 है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रतिशत 
अभी भी कम है अर्थात 38.3 प्रतिशत हैं (देखे अनुलग्नक 3.8) |° यह प्रतिशत दर्शाता है कि आधार 
कार्ड और अन्य आईडी प्रमाण होने के बाद भी, केवल कुछ ही लोग विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के 
बारे में जागरूक हैं। अन्तर्राज्यीय प्रवासियों के साथ यह समस्या और अधिक विकट हो जाती है क्योंकि 
अन्य राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उनका ध्यान नहीं किया जाता है। 
इसलिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता है। 


कोविड काल में यह देखा गया है कि जिन निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत 
सूचीबद्ध किया गया था, उन्होंने कोविड रोगियों को ठुकरा दिया था। ये गरीब डीएनटी समुदायों के 
साथ अन्याय है जो इस महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते। जहाँ अधिकांश सरकारी अस्पताल 
मरीजों से भरे हुए थे, वहीं निजी अस्पतालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए | 


3.9.5 जाति प्रमाण पत्र 
भारत के संविधान की अनुच्छेद 344 और 342 परिभाषित करता है कि किसी भी राज्य, केंद्र शासित 


प्रदेश के संबंध में क्रमशः अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) कौन सी है। 4965 
में लोकुर समिति की रिपोर्ट में निहित संदर्भो, टिप्पणियों, निष्कर्षं और सिफारिशों के आधार पर सरकार 


'४7 चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए इसे निःशुल्क किया गया है। 

।88 उसका मतलब यह नहीं है कि परिवार के सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड है। तालिका 3. में कोई देख सकता है कि 75. 
9% परिवारों के प्रत्येक सदस्य के पास आधार कार्ड है, लेकिन 22% परिवारों में केवल कुछ सदस्यों के पास आधार कार्ड हैं। 2. 
4% परिवारों के पास आधार कार्ड नहीं है। 

!89 केवल 64.7% ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा का दावा करते हैं और शहरी क्षेत्रों में 52.3% इसके लिए दावा करते हैं। 

!30 देखें रिपब्लिक टीवी द्वारा 47 मई 202 को प्रकाशित रिपोर्ट - https://www.republicworld.com/indianews/ 


general-news/rajasthans-cashless-mediclaim-scheme-invalid-in-pvt-hospitals-amid-covid-groundreport. 
html 
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द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में समुदायों की पहचान के लिए मानदंड 
निर्धारित किए गए थे |!१ 


4979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मंडल आयोग की 
स्थापना की गई थी। आयोग ने भारत की 52 प्रतिशत आबादी को जाति, आर्थिक और सामाजिक 
संकेतकों के आधार पर पिछड़े होने की सूचना दी। इस प्रकार आयोग ने सिफारिश की कि अन्य पिछड़ा 
वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों को केंद्र सरकार एससी और एसटी की तरह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 
तहत 27 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण दे। इसे 4992 में लागू किया गया था। ओबीसी के आरक्षण 
अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत सुरक्षित है। वर्तमान में एससी-एसटी-ओबीसी 
आरक्षण की सीमा 49 प्रतिशत है। 


जाति प्रमाण पत्र स्थाई निवास स्थान के आधार पर बनाए जाते हैं क्योंकि एक विशेष जाति और 
जनजाति की स्थिति अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है (समुदायों की सामाजिक श्रेणियों की 
तालिका 2. देखें) । उदाहरण के लिए सांसी गुजरात में ओबीसी सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन 
राजस्थान में एससी श्रेणी में है। इसी तरह एक ही राज्य के विभिन्न जिलों में पारधी समुदाय की स्थिती 
अलग-अलग है (मानचित्र 3 देखे)। पारधी की अधिकतम जनसंख्या मध्यप्रदेश में भोपाल और सीहोर 
जिलों में हैं, जहाँ उन्हें सामान्य श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2002 से पहले उन्हें एसटी 
श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था लेकिन बाद में इससे हटा दिया गया। आरक्षण का लाभ केवल उस 
मूल राज्य में प्राप्त किया जा सकता है जहाँ गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत जिला अधिकारी सूची अनुसार 
जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम है।' जाति प्रमाण पत्र के साथ व्यक्ति कई लाभ प्राप्त कर 
सकता है जैसे की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण, फीस में छूट या 
स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश के समय में छूट, विशिष्ट नौकरियों में आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु 
सीमा में छूट आदि। यह छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने, सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने और विभिन्न 
सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण करने के लिए भी समय-समय पर पात्र बनाता है। इन सभी 
लाभों का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 


वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्थानीय तहसील कार्यालय में एक आवेदन भरकर 
ऑनलाइन ईमित्र से या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेज जमा 
करना होगा जैसे पिता का जाति प्रमाण पत्र, 40 रूपये का हलफनामा, पते का प्रमाण (राशन कार्ड, 
वोटर आईडी, किरायानामा, टेलीफोन बिल या बिजली बिल), आय प्रमाणपत्र संबंधित पटवारी या वार्ड 
सदस्य की रिपोर्ट, आवेदक की फोटो और दो सरकारी कर्मचारी प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र की 
सिफारिश के लिए)। उपरोक्त को देखते हुए, जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान नहीं है। 
कई निरक्षर माता-पिता इसके लाभों को नहीं जानते हैं इसलिए उनके पास ये नहीं है। स्कूल जाने 
वाले बच्चे के लिए पहली बार एक नया जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना कठिन कार्य है क्योंकि इसमें 


'। सामाजिक सुरक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा जून 4965 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के 
पुनरीक्षण करने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया था। केंद्र सरकार के तत्कालीन कानून सचिव बी.एन. लोकुर इसके 
अध्यक्ष थे। 

१ एक जिले के अधिकारी दूसरे जिले के व्यक्तियों के संबंध में ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम नहीं हैं। 
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आवेदन की जाति की स्थिति को सत्यापित करने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा एक सर्वेक्षण 
शामिल हैं। 


जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है चाहे परिवार के सदस्य शिक्षित हैं या नहीं। यह विभिन्‍न 
लाभ प्रदान करता है। यदि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो छात्रवृत्ति, छात्रावास और अन्य सुविधाओं का 
दावा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। डाटा सर्वेक्षण से पता चलता है कि 43.9 
प्रतिशत डीएनटी समुदायों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। गाड़िया लुहार (54.7 प्रतिशत), कालबेलिया 
(62.9 प्रतिशत), नट (59.2 प्रतिशत) और पारधी (88.4 प्रतिशत) में जाति प्रमाण पत्र न होने का प्रतिशत 
बहुत अधिक है, जो खानाबदोश प्रकृति के हैं, जो गांव की परिधि में या शहरों की मलिन बस्तियों में 
रहते हैं (देखें तालिका 3.५//¡)। इन समुदायों में साक्षरता दर भी बहुत कम है (देखें तालिका 4.) । यह 
देखा गया है कि इस तरह के दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने में 
डीएनटी समुदायों को काफी झिझक, और डर है। यह सरकारी अधिकारियों की दया पर निर्भर करता है 
कि वह उन्हें जाति प्रमाण पत्र प्रदान करें या नहीं। उनकी जाति की पहचान भी अधिकारियों के लिए 
एक चुनौती है क्योंकि ये समुदाय कई उप जातियों में विभाजित हैं और तदनुसार, वे अपने उपनाम का 
उपयोग करते हैं; जो आम तौर पर उनके कबीलों के नाम होते हैं। अज्ञानता, बारिश के कारण घरों में 
पानी भर जाना, बाढ़, आगजनी या प्रवास के दौरान ऐसे दस्तावेजों के खोने के मामले सर्वे के दौरान 
अमूमन कालबेलिया और गाड़ियां लुहार समुदाय द्वारा ज्यादा बताए गए हैं। 


ग्रामीण और शहरी के बीच विभाजित इस डेटा को और अधिक बारीकी से देखने पर, यह देखा गया है 
कि लगभग 94 प्रतिशत पारधियों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जबकि बेड़िया के 
97 प्रतिशत के पास शहरी क्षेत्रों में जाति प्रमाण पत्र नहीं है। हालांकि गाड़िया लुहार को ओबीसी के 
तहत सूचीबद्ध किया गया है जो उन्हें कुछ आरक्षण लाभ देता है, उनमें से 82.4 प्रतिशत परिवारों के 
पास कोई जाति प्रमाणपत्र नहीं है। ये सीधे उनकी कम साक्षरता दर से मेल खाता है। 


तालिका 3.४ - जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी और ओबीसी) रखने वाले परिवारों का प्रतिशत- 


दस्तावेज़ के बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया | कंजर नट पारधी | सांसी | कुल 
प्रकार लुहार 

स्वस्थ्य विमा 

हाँ, सभी सदस्यों 

के लिए .9 | 75.4 35.8 8.8 26.8 8.5 3.9 .4 | 24. 
कुछ सदस्यों के 

लिए 84.9 | 3.8 | 95 | 28.3 30.8 32.3 7 49.8 | 32.0 
कोई भी नहीं 3.2 0.7 54.7 62.9 42.4 59.2 88.4 38.8 | 43.9 


नोट : ग्रामीण-शहरी विभाजन के लिए अनुलग्नक 3.9 देखें | 
3.७.6 मूल निवासी प्रमाण पत्र 


मूल निवासी प्रमाणपत्र या निवास प्रमाणपत्र यह स्थापित करने के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज है 
कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का निवासी है। ये संबंधित राज्य शासन » केंद्र 
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शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है। आम तौर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों, 
तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट, एसडीओ, एसडीएम ग्राम प्रशासनिक कार्यालय (वीएआ) राजस्व निरक्षक 
(आरआई) या सर्किल अधिकारी (सीओ), द्वारा जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ 
आवश्यक दस्तावेज हैं-आईडी प्रूफ, निवास प्रमाणपत्र, जन्मतिथि प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, 
आवेदन के साथ स्व-घोषणा पत्र और तहसील या अदालत से एक हलफनामा। ये आवश्यकताएं अलग 
अलग राज्यों में भिन्न हो सकती हैं । 


मूल निवासी प्रमाण पत्र व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी उपभोक्ताओं का उपयोग 
करने की अनुमति देता है। किसी भी जाति, वर्ग या समूह के व्यक्ति इस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर 
सकते हैं। आम तौर पर विभिन्न परीक्षाओं में बैठने और राज्य द्वारा कार्यान्वित छात्रवृत्ति योजनाओं का 
लाभ उठाने के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। सरकारी नौकरियों या शैक्षिक 
संस्थानों में निवासी कोटे के तहत और ऋण प्राप्त करने में आरक्षण लाभ प्राप्त करना भी आवश्यक है। 


डीएनटी समुदायों के सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हो गया है कि 54.4 प्रतिशत सदस्यों के पास मूल निवास 
प्रमाणपत्र नहीं है। ये प्रतिशत कालबेलिया (86.9 प्रतिशत), नट (74.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक है। 
पारधी (64.7 प्रतिशत), सांसी (64.9 प्रतिशत) और गाड़िया लुहार (55.2 प्रतिशत) मे यह उनकी 
खानाबदोश प्रकृति और सबसे महत्वपूर्ण रूप से साक्षरता से संबंधित है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए 
छात्रवृत्ति और ऋण इत्यादि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। वर्ष 2006-7 के दौरान मुरैना 
(मध्यप्रदेश) और धौलपुर (राजस्थान) के बेड़िया समुदाय की मुम्बई के डांस बारों में काम करने वाली 
लड़कियों से महाराष्ट्र सरकार द्वारा इनकी मांग की गई। अपनी जन्मभूमि को स्थापित करने के लिए 
बेड़िया समुदाय की लड़कियों और लड़कों को अपने गृह नगर/ग्राम आकर आवेदन कर यह बनवाना 
पड़ा | इसलिए डेटा से पता चलता है कि बेड़िया समुदाय के एक उच्च प्रतिशत (85.8 प्रतिशत) के पास 
अब मूल निवास प्रमाण पत्र हैं। नीचे दी गई तालिका 3. देखे | 


तलिका 3.5 - मूल निवासी प्रमाण पत्र रखने वाले परिवारों के प्रतिशत का विवरण- 


दस्तावेज़ के बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया | कंजर | नट पारधी | सांसी | कुल 
प्रकार लुहार 

मूल निवासी 

प्रमाण पत्र 

हाँ, सभी सदस्यों 

के लिए ].9 | 75.4 35.8 8.8 26.8 | 8.5 3.9 .4 | 24. 
कुछ सदस्यों के 

लिए 84.9 | 3.8 ET 28.3 30.8 | 32.3 FF 49.8 | 32.0 
कोई भी नहीं 3.2 0.7 54.7 62.9 42.4 | 59.2 84.4 38.8 | 43.9 


नोट : ग्रामीण-शहरी विभाजन के लिए अनुलग्नक 3.40 देखें | 


शहरी और ग्रामीण संदर्भ में इस डेटा को विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि गाड़िया लुहार, नट और 
सांसी समुदायों के बीच एक बड़ा अंतर है। 89.। प्रतिशत गाड़िया लुहार के पास शहरी क्षेत्रों में मूल 
निवासी प्रमाण पत्र नहीं है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 7.7 प्रतिशत के पास है। यह उनके अस्थायी प्रवास 
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के कारण है, जो कि उन्हें इस प्रमाण पत्र के लिए अहता प्राप्त करने में बाधक है। ऐसा ही नट और 
सांसी समुदायों के साथ भी है। 


3.0.7 वृद्धावस्था पेंशन 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 4995 में 
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) शुरू किया। यह एक केंद्र प्रयोजित योजना है जो 
बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सामाजिक पेंशन के रूप 
में इसमें तीन घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) राष्ट्रीय परिवार लाभ 
योजना (एनएफबीएस) और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)। वर्ष 2007 में एनएसएपी ने 
बीपीएल में कवर किए गए सभी सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया। उसी वर्ष एनओएपीएस 
का नाम बदलकर इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना आईजीएनओएपीएस कर दिया गया। 
आईजीएनओएपीएस में केंद्र सरकार का योगदान 200 रूपये प्रति व्यक्ति है जिसमें राज्य को उचित स्तर 
की सहायता देने के लिए सामान राशि या अधिक राशि का योगदान देना होता है। इसे सामाजिक 
न्याय और अधिकारिता विभाग (एसजेईडी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 


राजस्थान में 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलायें, और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो बीपीएल में 
सूचीबद्ध है वे 750 रूपये की वृद्धावस्था पेंशन पाने के लायक हैं (वर्तमान में इसे 4000 रूपये कर दिया 
गया है)।'% गुजरात में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से आयु सीमा निर्धारित की गई 
है। 750 रूपये की मासिक सहायता 60 से 79 आयु वर्ग के बुजुर्ग लोगों को प्रदान की जाती है और 80 
वर्ष से अधिक आयु के लिए 4000 रूपये हैं“ जबकि मध्यप्रदेश में यह 60 से 70 आयु वर्ग के बुजुर्ग के 
लिए 300 रूपये और 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए 500 रूपये हैं । 


पेंशन परिषद ने 4 अक्टूबर 2048 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें दिखाया गया कि 44 राज्य 
(राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश सहित) 500 रूपये और कम की पेंशन दे रहे हैं। यह मासिक प्रति 
व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) से कम है। पेंशन के लिए पात्र 8 करोड़ बुजुर्गों में से केवल 22.3 
मिलियन को ही पेंशन मिलती है। 58 मिलियन लोगों को बिना पेंशन या वित्तीय सहायता के छोड़ दिया 
जाता है।' इसलिए पेंशन परिषद ने सरकार से मांग की कि सरकार मासिक पेंशन को न्यूनतम 
तनख्वाह का आधा दिया जाए या 2000 रूपये मासिक और जो भी ज्यादा हो। इसने यह भी सिफारिश 
की कि पेंशन को मुद्रास्फीति दर पर अनुक्रमित किया जाना चाहिए और महंगाई भत्ते (डीए) के समान 
विधि का उपयोग करके बढ़ाया जाना चाहिए। 


60 वर्ष से अधिक आयु के डीएनटी व्यक्तियों के डेटा का विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि यह 
केवल १42.7 प्रतिशत (28 संख्या) परिवार हैं जिनमें परिवार के प्रत्येक पात्र सदस्यों के पास पेंशन कार्ड 


2 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (डीएसजेई), राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र सं. एफ9(05)(2-ना) 
पेंशन / डीएसजेई / 2044-45 / 45473 दिनांक 28.02.2049 द्वारा | 

!3 देखें -- https://sje.gujarat.gov.in/dsd/Schemes/2208?lang=English 

।> देखें - भारत में पेंशन रिपोर्ट 2048 | 


१6 देखें - https://blog.nextias.com/state-of-pension-in-india-report-20l8 
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है जबकि, 24 प्रतिशत (53 संख्या) परिवारों में केवल कुछ पात्र सदस्यों के पास यह है जबकि 63.4 
प्रतिशत (440 संख्या) परिवारों में पात्र लोगों को कोई पेंशन कार्ड आवंटित नहीं किया गया है |!” 


तलिका 3.% - वृद्धावस्था पेंशन की डीएनटी परिवारों में स्थिती- 


वृद्धावस्था पेंशन बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया be [Re पारधी | सांसी कुल 
लुहार 

हां, सभी पात्र 
सदस्यों के लिए 4 3 I6 Es 2 2 छि 28 
(संख्या) 
हां,सभी पात्र सदस्यों के 

25.0 | 5.8 30.8 | ०० 3.5 7.7 0.0 Es 2.7 
लिए (९0) 
कुछ पात्र सदस्यों के 

(संख्या) Es | ० | I0 3 26 4 ] 3 53 

लिए (संख्या 
कुछ योग्यसदस्यों के 

37.5 | ०० | 9.2 १4.3 45.6 30.8 5.0 3.0 24.0 
लिए (९0 
कोई नहीं (संख्या) | 6 | 6 26 8 29 | 8 | I7 20 40 
कोई नहीं (%) 37.5 84.2 50.0 85.7 50.9 64.5 85.0 87.0 63.4 
कुल (संख्या) I6 79 52 2I 57 73 20 23 22I 
कुल (%) 00.0 | 400.0 | 00.0 I00.0 १00.0 | 400.0 | 00.0 | 700.0 | 400.0 
नोट : ग्रामीण-शहरी विभाजन के लिए अनुलग्नक 3. देखें । राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा महिलाओं के लिए 55 


वर्ष और पुरूषों के लिए 58 वर्ष है। जबकि गुजरात और मध्प्रदेश में यह 60 साल है। 


शहरी ग्रामीण विभाजन के आधार पर इस डाटा की और जांच करते समय हम आंकड़ों में बड़ा अंतर 
देखते हैं जहाँ शहरी क्षेत्रों में 79.5 प्रतिशत तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 53.6 प्रतिशत से अधिक लोगों को 
पेंशन नहीं मिल रही है (देखें अनुलग्नक 3.44)। घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय के अधिकांश वृद्ध 
माता-पिता पैतृक गाँवों में रहते हैं जबकी परिवार के युवा सदस्य मजदूरी के काम पर जाते हैं या 
शहरों में भीख माँगते हैं। यह पेंशन के अभाव में उनके जीवन में कठिनाइयों का कारण बनता है जो 
उन्हें कुछ वित्तीय सहायता देता है। 


3.9.8 मृत्यु प्रमाण पत्र 


लगभग 34.3 प्रतिशत परिवारों के पास उनके परिवार के मृत सदस्यों के मृत्यु प्रमाण पत्र है। कुछ लोगों 
ने शिकायत की है कि इसे प्राप्त करने के लिए सरपंच और नगरपालिका के सदस्यों को रिश्वत देनी 
पड़ती है। 


'°7 ध्यान दें कि राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा महिलाओं के लिए 55 वर्ष और पुरुषों के लिए 58 वर्ष है जबकि 
गुजरात और मध्य प्रदेश में यह 60 वर्ष है। 
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संदर्भ: 


Deaton, A, and JAC Brown. I972. “Surveys in Applied Economics: Models of Consumer 
Behaviour.” Economic Journal 82: 45-I236 


The State of Social Pension in India - https://www.dvara.com/blog/20I9/07/23/the-stateof- 
social-pensions-in-india/ 
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शिक्षा की स्थिति 


डीएनटी के बीच शिक्षा सबसे अधिक चिंता का विषय है। शिक्षा को लेकर विभिन्‍न विमुक्त ओर घुमंतू 
समुदायों के पास अलग अलग मुद्दे है। समय समय पर शिक्षा नीतियों को संशोधित करते समय उन 
पर ध्यान नहीं दिया गया है। उनमें नामांकन न करने और स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है। इसके 
विभिन्न कारणों में रूढ़िवादिता, प्रवासन, पृथकता, जातिगत भेदभाव, लिंग भेदभाव, आपराधिकता का 
कलंक, पारंपरिक पेशा, बाल श्रम, स्वच्छता की कमी, कुपोषण, गरीबी, उचित पहचान दस्तावेजों की 
कमी, निरक्षरता और जागरूकता की कमी, आदि शामिल हैं। यह स्थिति कोविड अवधि के दौरान बढ़ 
गई है जो इस रिपोर्ट में परिलक्षित नहीं होती हैं लेकिन डेटा को देखते समय इसे ध्यान में रखा जाना 
चाहिए । यह सर्वेक्षण महामारी की शुरुआत के ठीक पहले समाप्त हुआ। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के 
अनुसार, देश भर में कोविड के समय शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में डीएनटी समुदाय सबसे 
अधिक प्रभावित हुआ है । 


4.9. विमुक्त और घुमंतू समुदायों की तुलना में राष्ट्रीय और राज्यवार साक्षरता दर |'% 


इस अध्ययन में शामिल पूरे देश या अलग-अलग राज्यों के लिए औसत साक्षरता दर की तुलना में 
विमुक्त और घुमंतू समुदायों के बीच साक्षरता दर बहुत कम है। तालिका 4. से इस सर्वेक्षण के आंकड़ों 
की तुलना की जा सकती है और डीएनटी में शैक्षणिक पिछड़ेपन के स्तर का अनुमान लगाया जा 
सकता है। वर्ष 2020'% में प्रकाशित वर्ष 207-48 के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 
सर्वेक्षण में देश में औसत साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत दिखई गई है। राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों 
राज्यों में साक्षरता दर 69.7 प्रतिशत और 73.7 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत से नीचे है। जबकि 
गुजरात में 82.4 प्रतिशत की बेहतर साक्षरता दर है, फिर भी यह केरल की तुलना में काफी कम है, जो 
कि 96.2 प्रतिशत है और भारत में उच्चतम साक्षरता दर है। यदि हम उन ग्रामीण क्षेत्रों को देखें जहाँ 


१8 यह डेटा और इस परियोजना के तहत सर्वेक्षण किए गए डेटा में 6 वर्ष से ऊपर के सदस्यों को शामिल किया गया है। 

११ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (४५०), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट भारत में 
शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग जुलाई-207/7-जून--2078 | भारत की। पृष्ठ 43, देखें - 
http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_ reports/Report_585_75th round Education _final_I507_0.pdf 
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अधिकांश विमुक्त और घुमंतू समुदाय रहते हैं, तो स्थिति इससे भी बदतर है, और महिलाओं की 
साक्षरता दर काफी कम है। इस प्रकार, शिक्षा में लैंगिक असमानता स्पष्ट है। माँ की निरक्षरता बच्चे के 
पालन पोषण और शिक्षा को अत्यधिक प्रभावित करती है। 


तालिका 4. - अध्ययन के तहत तीन राज्यों की साक्षरता दर के साथ राष्ट्रीय साक्षरता दर की 
तुलनात्मक तालिका (डेटा प्रतिशत में)- 


वर्ष On | 2047-8 


ग्रामीण शहरी ग्रामीण शहरी + ग्रामीण शहरी ग्रामीण + शहरी 


पुरुष |महिला [व्यक्ति |पुरुष [महिला [व्यक्ति |पुरुष |महिला [व्यक्ति |पुरुष |महिला |व्यक्ति |पुरुष |महिला |?९७०॥ |पुरुष |महिला [व्यक्ति 


[भारत | 77 | 58 | | 68 | | 89 | 79 | 84 | | 82.१4 | | 65.46 | 74.04 | 87.5 | | 65.0 | | 73.5 | | 92.2 | 82.8 | 87.7 84.7 | 70.3 | 77.7 


रजस्थान | 76 46 6I 88 | 7] | 80 | 79.I9 52.2 66.] 77.6 52.6 65.5 थ 74.6 83.5 80.8 | 57.6 69.7 


गुजरात 82 | 6 72 9I 8I | 86 | 85.75 69.68 78.03 85.7 68.0 | 77.0 95.2 86.3 9.] 89.5 | 74.8 82.4 


मध्य 


प्रदेश 75 52 64 |» | 77 83 78.73 59.24 69.32 77.9 6I.0 69.8 | 9.4 79.5 85.8 87.2 65.5 | 73.7 


स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार । भारत में राज्यवार साक्षरता दर (आरजीआई और एनएसएसओ)। 
देखें- http://mospi.nic.in/literacy-rate-india-state-wise-rgi-nsso-0 


तालिका 4. अध्ययन के तहत तीन राज्यों के विमुक्त और घुमंतू समुदाय के बीच साक्षरता दर (आयु 6 
वर्ष और उससे अधिक - वर्तमान में नामांकित या कक्षा 5 के बाद पढ़ाई छोड़ दी) डेटा प्रतिशत में- 


Year 209290 फफिएपथीिोफीफोफ्ोओ 
ग्रामीण शहरी ग्रामीण + शहरी 

बाछड़ा पुरुष | महिला | व्यक्ति | पुरुष | महिला | व्यक्ति | पुरुष | महिला | व्यक्ति 
बाछड़ा | 69.6 | 56.7 | 62.8 | ॥ के | [|| | 696 | 56.7 62.8 
बेड़िया 67.5 | 60.7 | 64.0 | 66.9 | 54.3 | 60.3 67.4 59.2 63.] 
गाड़िया 

44. | 8.0 | 86 | 2.4 | 28.3 29.9 24.I 23.9 24.0 
लुहार 
कालबेलिया | 52.9 | 35.7 | 45. | 26.0 | १9.9 23.2 46.4 3I.5 39.6 
कंजर 59] | 4.8 | 50.5 | 52.9 | 26.7 | 40.6 59.0 4].5 50.3 
नट 68.3 | 48.8 | 59.6 | 38.6 | 3.5 35.3 44.0 34.5 39.6 
पारधी 42.3 | 36.3 | 39.3 | 50.8 | 27.8 39.7 45.4 33.3 39.5 
सांसी 64.7 | 55 | 58.8 | 602 | 57.6 59.4 62.2 56.0 59.3 
कुल 55.9 | 44.5 | 50.3 | 44.6 | 37.3 4.0 54.9 42.0 47.0 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 4.7 देखें | 


भारत की साक्षरता दर की विमुक्त और घुमन्तू समुदाय से तुलना करने पर हम देखते हैं कि वर्ष 
2047-48 में अखिल भारतीय साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत थी। राजस्थान, गुजरात, और मध्यप्रदेश में, ये 
क्रमशः 69.7 प्रतिशत, 82.4 प्रतिशत, 73.7 प्रतिशत थी। विमुक्त और घुमंतू समुदायों पर ये सर्वेक्षण जो ॥ 
साल बाद 2049-20 के दौरान किया गया था, विमुक्त और घुमंतू बच्चों की औसत साक्षरता दर 47 
प्रतिशत आई है, जो अखिल भारतीय और तीन राज्यों की तुलना में बहुत कम है। ये साक्षरता दर 6 वर्ष 


3] 


से अधिक आयु के बच्चों के लिए है। माता-पिता की साक्षरता दर को अलग से देखें तो यह काफी कम 
है| 47 प्रतिशत की उपरोक्त साक्षरता दर 44,064 लोगों की कुल संख्या में से 486 बच्चों पर 
आधारित है। लड़कियों में साक्षरता दर 42 प्रतिशत है जबकि लड़कों में 54.9 प्रतिशत है। नीचे 
तुलनात्मक अध्ययन या अखिल भारतीय अध्ययन के तहत तीन राज्यों और विमुक्त और घुमंतू समुदायों 
का एक चार्ट है। 


चार्ट 4.4 - अखिल भारतीय साक्षरता दर, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश (वर्ष 208-49) और विमुक्त 
और घुमंतू जाति सर्वेक्षण की साक्षरता दर (2049-20)- 
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थग्ामीण शहरी बकल 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 4.4 देखें । 


डीएनटी समुदायों के आधार पर इस डेटा की और जांच करने पर हम देखते हैं कि सबसे कम साक्षरता 
दर गाड़िया लुहार समुदाय में हैं यानी 24 प्रतिशत। कालबेलिया, नट और पारधी में भी यह दर कम है 
यानी 39.6 प्रतिशत, 39.6 प्रतिशत और 39.5 प्रतिशत। आंकड़ों को पुरुष और महिलाओं में अलग करने 
पर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गड़िया लुहार की लड़कियों की न्यूनतम साक्षरता 44.4 प्रतिशत है। 
शहरी क्षेत्रों में कालबेलिया लड़कियों की साक्षरता दर 49.9 प्रतिशत है। अन्य की तुलना में केवल 
बाछड़ा और बेड़िया क्रमशः 62.8 प्रतिशत और 63.4 प्रतिशत औसत की बेहतर साक्षरता दिखाते हैं। ये 
अध्ययन के तहत समुदायों का औसत डेटा है। लेकिन ऐसे कई स्थान हैं जहाँ एक भी बच्चा पांचवीं 
कक्षा पास नहीं किया है। सर्वेक्षण द्वारा बताया गया है कि मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के गांव मुंडीखेड़ी 
में पारधी के किसी भी बच्चे ने कक्षा पांच से ऊपर की पढ़ाई नहीं की है। 


200 माता-पिता की साक्षरता दर बहुत कम है। चार्ट 4.७ दर्शाता है कि 74% माता-पिता ने कभी स्कूल में दाखिला नहीं लिया, 27% 
ने स्कूल छोड़ दिया और केवल 2% ने कक्षा 6 तक शिक्षा पूरी की। 
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4.0. माता-पिता की शैक्षिक रूपरेखा 


जैसा कि पहले कहा गया है कि माता-पिता की साक्षरता दर, सीधे माता-पिता की शिक्षा के संबंध में 
गंभिरता से मेल खाती है, जो सीधे उनके बच्चों की साक्षरता को प्रभावित करती है। निरक्षरता जीवन में 
कई समस्याओं की ओर ले जाती है। निरक्षर व्यक्ति अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह से 
निष्पादित नहीं कर सकते हैं। उन्हें बिचौलियों द्वारा धोखा दिया जाता है, कमीशन खाया जाता है और 
कई तरह से उनका शोषण किया जाता है और सरकारी अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान भी किया जाता 
है। यह देखा गया है कि अनपढ़ माता-पिता अपने बच्चों के प्रवेश के लिए स्कूलों में जाने से कतराते 
हैं। कभी कभी आईडी दस्तावेजों की कमी के कारण, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड के 
कारण बच्चों का स्कूल में प्रवेश नहीं हो पाता है। वर्तमान में प्रत्येक बच्चे के ऑनलाइन पंजीकरण के 
लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिनकी कमी के कारण बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं 
दिया जाता हालांकि लोकतांत्रिक अधिकार के अनुसार हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का 
अधिकार है। 


अनपढ़ माता-पिता में छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, स्टेशनरी मध्याह भोजन और अन्य सुविधाओं के बारे में 
विभिन्न कल्याणकारी और सकारात्मक योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी है। खासकर जब वह 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रवेश के बाद, 
माता-पिता शायद ही कभी स्कूल जाते हैं या अपने बच्चों की प्रगति के बारे में जानने के लिए 
'माता-पिता एवं शिक्षक बैठक' (पीटीएम) में भाग लेते हैं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि 29.69 प्रतिशत 
माता-पिता ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होते हैं जो वर्ष के दौरान तीन से चार बार आयोजित की जाती हैं 
(अनुलग्नक 5.7 और चार्ट 5. देखें) | 


आठ विमुक्त और घुमंतू समुदायों के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि 74.4 प्रतिशत माता-पिता 
ने कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा (गैर-नामांकन), 26.9 प्रतिशत ने प्रारंभिक चरण में स्कूल छोड़ 
दिया और केवल ॥6 प्रतिशत ने अपना अध्ययन पूरा किया | चार्ट 4७ उपरोक्त डेटा को दिखाता है। 


जब हम इस डेटा की तुलना राष्ट्रीय वयस्क साक्षरता दर (भारत सरकार, एमएचआरडी, शिक्षा सांख्यिकी 
एक नजर में, 206) से करते हैं, तो यह राष्ट्रीय स्तर पर माता-पिता के लिए 69.3 प्रतिशत है जो की 
विमुक्त और घुमंतू समुदाय (माता-पिता) के बीच 7.4 प्रतिशत के “कभी नामांकित नहीं हुए' के अनुपात 
के प्रतिशत के करीब है। नट, पारधी और गाड़िया लुहार माता-पिता के बीच यह स्थिति सबसे खराब 
है, जो शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं और अपने बच्चों को पारंपरिक व्यवसायो में जबरदस्ती नियुक्त करते 
हैं। इससे अन्य नागरिकों की तुलना में इन समुदायों के बीच असमानता और अंतर के स्तर को समझा 


20! डीएनटी के बीच अधिकतम ड्रॉपआउट कक्षा-\ तक होती है। 
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जा सकता है। यदि माता-पिता अनपढ़ रहते हैं तो अगली पीढ़ी भी उनकी अशिक्षा और अज्ञानता के 
कारण प्रभावित होती है। 


बीच में पढ़ाई छोड़ a 
27% 


कभी नामांकित नहीं हुए 
7I% 


चार्ट 4. - माता-पिता की स्कूल छोड़ने की दर की स्थिति (कुल 27 प्रतिशत माता-पिता में से जो 
बाहर हो गए)- 


5 L OS \ Oe \ 34 
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| ==पिता (482) = *=माता (39) 
अपनी पढ़ाई पूरी करने वालों में से कुछ ही माता-पिता कॉलेज की शिक्षा तक पहुंचे और डिग्री प्राप्त 
की । 2274 परिवारों में से केवल 20 माता-पिता ने कक्षा 40 पास की, 42 माता-पिता ने कक्षा बारहवीं 


पास की, और 8 माता-पिता ने स्नातक किया | केवल 24 माता-पिता (चार्ट 4.० देखें) कॉलेज स्तर तक 
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पहुंचने में सक्षम हुए लेकिन विभिन्न मुद्दों की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, विशेष रूप से वित्तीय 
और आजीविका के लिए निजी नौकरी करने के कारण । 


4.८. 6 से 48 वर्ष की आयु के बच्चो की शैक्षिक रूपरेखा 


बच्चों की शैक्षिक रूपरेखा के बारे में डीएनटी समुदायों? के डेटा से पता चलता है कि भारत में 7 
करोड़ (साक्षरता दर 45.9%)? से अधिक लोग पढ़-लिख नहीं सकते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में 
उचित शिक्षा नहीं पाने वाले बच्चों का प्रतिशत अधिक है। घुमंतू समुदाय* जो अपनी आजीविका की 
तलाश में नियमित रूप से पलायन कर रहे हैं, वे अपने बच्चों का स्कूलों में नामांकन नहीं करा सकते 
हैं। प्रभुतत और उच्च जाति समुदाय द्वारा जातिगत भेदभाव विमुक्त और घुमंतू बच्चों के बीच हीन भावना 
पैदा करता है। भेदभाव का सामना करते हुए वे कुछ समय बाद स्कूलों में जाना बंद कर देते हैं। 
जातिगत के इस कारक से निपटने के लिए स्कूल का कोई योगदान दिखाई नहीं देता है। 


एक और मुद्दा यह है भी है कि आजीविका की चुनौतियों का सामना करते हुए, बच्चे अपने माता-पिता 
के काम के साथ जुड़ जाते हैं और कम उम्र में ही कमाई करना शुरू कर देते हैं। विमुक्त और घुमंतू 
समुदायों में बाल श्रम के मामले बहुत अधिक है। चार्ट 5.० और 5. से पता चलता है कि स्कूल के बाद के 
घंटे 20.26 प्रतिशत बच्चे अपने माता-पिता को उनके काम में मदद करने के लिए औसतन दैनिक समय 
में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत करते हैं। उनका काम औसतन 200 से 500 रूपये प्रति दिन की 
घरेलू आय में योगदान देता है जो स्थिरता के लिए आवश्यक है। 


जैसा कि उपरोक्त आंकड़ों में देखा गया है कि भारत में डीएनटी समुदायों में महिला साक्षरता दर कम 
है | विमुक्त और घुमंतू समुदायों में लड़कियों की शादी आमतौर पर कम उम्र में कर दी जाती है। 
हालांकि हाल के वर्षो में प्रशासन की कड़ी सतकता के कारण बाल विवाह में कमी आई है, लेकिन ये 
अभी भी दूर-दराज के गांवों में, खासकर घुमन्तू समुदायों में अभी भी होता रहता है। लड़कियां कम ऊम्र 
में घरेलू काम काज संभालने के कारण भी स्कूल नहीं जाती| 


6 से ॥8 वर्ष के आयु वर्ग के विमुक्त और घुमंतू समुदायों के 2274 परिवारों में सर्वेक्षण किए गए बच्चों 
की कुल संख्या 4847 थी। (तालिका 4-ं¡ देख) । इन बच्चों की स्कूली शिक्षा के औसत आंकड़ों से पता 
चलता है कि वर्तमान में 66.2 प्रतिशत नामांकित हैं, 46.6 प्रतिशत स्कूल छोड़ चुके हैं और 47.2 प्रतिशत 
कभी स्कूल में नामांकित नहीं हुए हैं। इससे पता चलता है कि 43.2 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 
राष्ट्रीय डेटा के साथ इसकी तुलना करने पर हम देखते हैं कि विमुक्त और घुमंतू समुदायों के लिए 
स्कूल में उपस्थिति लगभग 27 प्रतिशत कम है |? 


202 उन्हें भारतीय जनसंख्या का 0% मानते हुए। 

२03 60% से अधिक डीएनटी ने या तो कभी दाखिला नहीं लिया या फिर छोड़ दिया। 

204 विशेष रूप से कालबेलिया और गड़िया लुहार के मामले में। 

205 तालिका 4. देखें | 

206 देखें https://www.education.gov.in/sites/upload_ files/mhrd/files/statistics-new/ESAG-20I8.pdf 
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तालिका 4. - 6-8 वर्ष के आयु वर्ग में विमुक्त और घुमंतू बच्चों के नामांकन की स्थिति- 


बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया | नट | पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
दाखिला लिया 
नहीं १.5 3.8 45.] 25.7 9.7 3.6 | 26.3 | 3.7 | १7.2 
ही 
स्कूल छोड 
5.8 4.7 2.6 207 23.6 | १8.9 | 20.9 | ॥/7 ry 
दिया 
वर्तमान में 
92.8 8.5 42.3 53.5 66.5 | 67.5 | 52.8 | 84.6 2 
दाखिल 
पूर्ण शिक्षा | 0० | | 00 | | 00 | 0.I | 00 | | ०0 | | 0 | | ०० | | ०.० | 
बच्चों की संख्या | 539 530 | 690 | 767 792 492 | 494 | 53 | 48॥7 


नोट : ग्रामीण-शहरी विभाजन के लिए तालिका 4. और 4.४ देखें | 


उपरोक्त आंकड़ों में हम देखते हैं कि गड़िया लुहार समुदाय में अधिकतम पढ़ाई छोड़ने की दर और 
गैर-नामांकन दर कुल मिलाकर 57.7 प्रतिशत है। इसी तरह कालबेलिया और पारधी समुदाय में पढ़ाई 
छोड़ने की दर और गैर-नामांकन दर क्रमशः 46.4 प्रतिशत और 47.2 प्रतिशत है। केवल बाछड़ा और 
सांसी समुदायों में वर्तमान में अच्छी संख्या में बच्चे नामांकित हैं यानी क्रमशः 92.8 प्रतिशत और 84.6 
प्रतिशत है। बेड़िया में भी 8.5 प्रतिशत बच्चे वर्तमान में नामांकित हैं। 


जब हम इस डेटा को ग्रामीण और शहरी (तालिका संख्या 4. और 4.४ देखें) के बीच विभाजित करते 
हैं, तो हम देखते हैं कि ये यह डेटा समुदायों के बीच भिन्न तरीके से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, 
गड़िया लुहार समुदाय में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र (27.4 प्रतिशत) में नामांकित बच्चों का अनुपात शहरी 
क्षेत्र (53.7 प्रतिशत) की तुलना में कम है लेकिन जब हम इस डेटा को कालबेलिया समुदाय के बीच 
देखते हैं जो कि गाड़िया लुहार की तरह एक घुमन्तू समुदाय भी है, तो ग्रामीण क्षेत्र (58.2 प्रतिशत) में 
ये अनुपात शहरी क्षेत्र (37.4 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। इसका एक कारण यह है कि जब 
गाड़िया लुहार का ग्रामीण संदर्भ में अध्ययन किया जाता है तो हम देखते हैं कि वे हमेशा एक गांव से 
दूसरे गांव की ओर जाते रहते हैं और इस तरह उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। जबकि वही समुदाय 
जब शहरी क्षेत्रों में होता है तो वे एक ही स्थान पर बस जाते हैं और अपने बच्चों को नामांकन करने 
का अवसर ढूंढ़ते हैं। कालबेलिया के लिए ये स्थिति विपरीत है क्योंकि जब वे गांव में होते हैं तो वे एक 
बसे हुए समुदाय के रूप में रहते हैं और केवल सीमित दिनों के लिए मौसम के दौरान काम के लिए 
बाहर जाते हैं। इस प्रकार, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उनके पास उच्च नामांकन दर है। 
शहरी क्षेत्रों में कालबेलिया के बच्चे घूमते हैं या तो अपने माता-पिता के साथ सड़कों पर भीख मांगते है 
या प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करते हैं। यही कारण, नट समुदाय के लिए भी समान हैं जिनकी ग्रामीण 
क्षेत्र में नामांकन दर 84.4 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 64.4 प्रतिशत है। कंजर समुदाय में भी इस 
तरह का अंतर है लेकिन यह सार्थक नहीं है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में केवल 49 घरों का ही सर्वे किया 
गया था (तालिका संख्या 4.५ और अनुलग्न 4. देखें) 
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यह देखा गया है कि शिक्षा के प्रति बेड़िया, कजर और सांसी समुदाय में उच्च आकांक्षाएं हैं। वे इसे 
आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक कलंक से बाहर निकलने का रास्ता मानते हैं। इस प्रकार इन 
समुदायों में से कई जो अच्छी तरह से शिक्षित हो जाते हैं और शहरों में नौकरी पाते हैं, अपने बच्चों के 


जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने पैतृक गाँव को छोड़ देते हैं। जबकि कालबेलिया, नट, गाड़िया 
लुहार, पारधी की ऐसी कोई आकांक्षाएं नहीं है। इसलिए वे अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं 


देते हैं | 
तालिका 4.५ - 6 से 48 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन की स्थिति में शहरी-ग्रामीण अंतर। (डेटा 
प्रतिशत में)- 
ग्रामीण शहरी 
दाखिला | छोड़ में दाखिला छोड़ में 
वर्तमान में र वर्तमान में रा 
लिया ही | दिया पूर्ण शि लिया ही | दिया पूर्ण शिं 
नहीं दाखिल नहीं दाखिल 
नहीं नहीं 
बाछड़ा 4.5 5.8 TE ETE पा ॥ पक | 
बेड़िया 4.7 45.4 79.9 | 0 | 0.8 | ॥25 86.7 | 0 | 
गाड़िया 
65.6 7.0 27.4 | ०० | 29.4 46.9 53.7 | ० | 
लुहार 
कालबेलिया | 24.0 ॥है। 58.2 0.2 34.6 34.0 ३7.4 | ० | 
कंजर 9.7 22.8 67.2 | 0.0 | 0.5 52.6 368 | 0 | 
नट 4.4 44.4 88॥_| 0.0 | 57 49.9 644 | 0 | 
पारधी 28.0 I5.5 566 | 0.0 | 22.5 33.] 444 | 0 | 
सांसी 8.I 4॥.3 806 | 00 | _/ I.9 864 | 0 | 
कुल ॥7.3 | 45.0 5.0 67.6 | 0.० | ४48 १9.7 | 63.3 | | 0 | 
तालिका 4.५ - 6 से १8 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन की स्थिति में शहरी-ग्रामीण अंतर (डेटा 
संख्या में) 
ग्रामीण शहरी 
दाखिला | छोड़ में दाखिला छोड़ में 
वर्तमान में क्षा वर्तमान में हि 
लिया ही | दिया पूर्ण शि लिया ही | दिया पूर्ण शिं 
नहीं दाखिल नहीं दाखिल 
नहीं नहीं 
बाछड़ा | 8 | 3 500 | 0 [| 
बेड़िया I9 62 ३⁄2 | 0 | /। I6 Mm | ०6 | 
गाड़िया 496 2I 82 [| I75 | 2I0 | | 
लुहार 
कालबेलिया | 42 405 345 T 55 54 65 | 0 [| 
कंजर 75 ॥॥॥ 5 | 0 | 2 I0 7 | ० | 
नट 4 43 73 | 0 | 63 | 80 | 259 | ० | 
पारधी | 96 | 53 94 | 0०0 | 34 50 66 | 0 | 
सांसी I3 48 72?_| 0 | 6 | 42 305 | 0 | 
कुल | 553 | 480 | 265 | 65 | १ | 276 | ३8 | 8 | १,024 | | ० | 
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वर्ष 208 की एएसईआर की राष्ट्रीय रिपोर्ट (ग्रामीण) बताती है कि 4.4 प्रतिशत बच्चे (7-46 वर्ष) स्कूल 
में कभी नामांकित नहीं हुए |” तीन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में डीएनटी समुदायों के बीच गैर-नामांकन 
की तुलना में यह 7.3 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से चार गुना है। 


4.0. वर्तमान में नामांकित बच्चों की शैक्षिक योग्यता (आंकड़ों में डेटा) 


यह डेटा लगभग 3560 बच्चों के लिए है जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं। इस डेटा में हम देखते हैं कि कक्षा 
5 के बाद बच्चों की स्कूल की संख्या में भारी गिरावट आई है। स्नातक स्तर पर 74 बच्चे हैं जबकि 
स्नातकोत्तर में केवल 5 बच्चे हैं| सिर्फ आठ बच्चे प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं । 


चार्ट 4.6 - वर्तमान में नामांकित बच्चों की शैक्षिक योग्यता- 


=&=व्यकि्तियों की संख्या 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 4.3 देखें। 


4.९. लिंग अनुपात में असमानता 


अन्य समुदायों की तुलना में विमुक्त और घुमंतू समुदायों में पुरुष-महिला भेदभाव कम है। क्युंकि लड़कों 
की तरह, लड़कियां भी घर की कमाऊ सदस्य हैं। ये देखा गया है कि कुछ कंजर, बेड़िया और बछड़ा 
गांवो में, लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में अधिक है। इन समुदायों में परिवार के लिए आय का 
स्रोत होने के कारण लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है। वे लड़की के जन्म का जश्न मनाते हैं। 
गर्भवती बेड़िया महिलाएं अक्सर एक पुरुष बच्चे के जन्म से बचने के लिए भ्रूण के लिंग की पहचान 
करने के लिए लिंग-निर्धारण परीक्षणों से भी गुजरती हैं| इसी तरह हम देखते हैं कि 'अधिकांश 
20 देखें पुष्ठ 54, http://img.asercentre.org/docs/ASERY%2020I8/Release%20Materiallaserreport20l8.pdf 

705 यू राणा, डी. शर्मा और डी. घोष, Prostitution in northern Central India: an ethnographical study of Bedia 


community, Int. j. anthropol. ethnol. 4, 2 (2020). देखें - https://ijae.springeropen.com/articles/I0.I86/54I257- 
020-0027-S#citeas 
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बाछड़ा डेरों (इलाके) में महिलाओं की संख्या असामान्य रूप से अधिक है- नीमच में 2770 पुरुषों के 
लिए 3595 महिलाएं, मंदसौर में 2454 पुरुषों के लिए 2494 महिलाएं और रतलाम में 735 पुरुषों के 
लिए 862 महिलाएं हैं |?” बूंदी जिले के गांव रामनगर, कजर कॉलोनी में जहाँ सर्वेक्षण हुआ है, वहाँ गांव 
की मतदाता सूची में 4373 पुरुषों की आबादी के मुकाबले 2636 महिलाएं है। गांव की सूची (कुल 
जनसंख्या 4009 है, तालिका 4.४7 देखें)” क्योंकि महिलाओं को कम उम्र में वेश्यावृत्ति में भेज दिया 
जाता है, इसलिए वे स्कूलों से बाहर हो जाती हैं। 


तालिका 4.४ - राज्यवार लिंग अनुपात (प्रति 4000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या), वर्ष 20- 


| क्रमांक | | रज्य | ग्रामीण शहरी कुल 
f राजस्थान 933 9I4 928 
2 गुजरात 948 880 9I9 
३ | मध्यप्रदेश 936 978 93I 
भारत 949 929 943 

स्रोतः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विभाग द्वारा प्रकाशित समाज कल्याण सांख्यिकी पर हैंडबुक | सामाजिक न्याय और 


अधिकारिता (योजना प्रभाग), भारत सरकार, सितंबर 2048 | 
देखें http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/HANDBOOK SocialWelfareStatistice20l8.pdf 


तालिका 4.४ - सर्वेक्षण के तहत तीन गाँवों में लिंग-अनुपात में असमानता (मतदाता सूची के अनुसार)- 


| क्रमांक | गाँव, ज़िला, राज्य पुरुषों की संख्या | महिलाओं की संख्या | कुल 
3 | रामनगर कंजर कॉलोनी, जिला बूंदी, राजस्थान 373 2636 4009 
2 मोयाखेड़ा, जिला रतलाम, मप्र. 52 62 74 
3 हाडी पिपल्या, जिला नीमच, मप्र. 45 467 I370 


4.. शैक्षणिक संस्थानों के प्रकार (सरकारी और निजी स्कूलों का अनुपात) 


2274 परिवारों में 3699 स्कूल जाने वाले छात्रों के अध्ययन में ये देखा गया है कि उनमें से 73 प्रतिशत 
सरकारी स्कूलों में जाते है और 27 प्रतिशत निजी स्कूलों में जाते है (तालिका 4." देखें )। सरकारी 
स्कूलों में जाने वाले बच्चों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है जहाँ विकल्प कम है और यदि निजी 
स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं तो गरीबी के कारण वे (विमुक्त और घुमंतू समुदाय) अपने बच्चों को 
उनके पास नहीं भेज सकते हैं। यह केवल शहरों में है जहाँ माता-पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों 
में भेजने की इच्छा रखते हैं। यदि उनके पास स्कूल की फीस वहन करने के लिए बेहतर आय हैं तो वे 
निश्चित रूप से बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं, जैसे की अहमदाबाद के छारा नगर में 
ज्यादातर परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन यह प्रतिशत केवल 26.48 प्रतिशत 
है। नीचे दी गई तालिका देखें | 


209 शालिनी नायर द्वारा 2 जुलाई, 208 को लिखे गए लेख शीर्षक ए गर्ल ऑन द हाइवे' के अनुसार, जो नाबालिग बछड़ा 
लड़कियों के बारे में बात करता है, जिन्हें जाति-स्वीकृत वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। देखें - 
https://indianexpress.com/article/express-sunday-eye/a-girl-on-the-highway-5240780/ 
?।0 गांव की मतदाता सूची से सर्वेक्षक बचनाराम द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़े | 
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तालिका 4.शा| - सरकारी और निजी स्कूलों में साक्षर माता-पिता और बच्चों (6-48 वर्ष) का वितरण 
(सर्वेक्षण के अनुसार)- 


| क्रमांक | सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल कुल 
] माता-पिता की संख्या 575 हा 692 

% 83.09 76.97 00 

2 बच्चों की संख्या 2732 | 969 | 69 370॥ 

% 73.82 26.8 00 


तीन राज्यों (ग्रामीण) के बीच इस डेटा को देखते हुए हम पाते हैं कि उपरोक्त तालिका में उल्लेखित 
विमुक्त और घुमंतू सर्वेक्षण डेटा की तुलना में यह अंतर बहुत कम है। तालिका 4.४ और 4.४ की 
तुलना करने पर स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच सरकारी और निजी के बीच का अंतर 47.6 प्रतिशत है 
और उसी समय राष्ट्रीय स्तर पर 36.8 प्रतिशत है । 


तालिका 4.5४ - सरकारी और निजि स्कूलों में छात्रों का विवरण (6-46 वर्ष, ग्रामीण), असर 2020 के 
सर्वे के अुनसार”- 


| क्रमांक | | राज्य | सरकारी स्कूल (%) प्राइवेट स्कूल (%) गैर नामांकित (%) 
4 | राजस्थान 57.3 35.6 7 
2 | गुजरात 82.6 44.8 2.5 
3 | मध्यप्रदेश 65.6 29.] 4.4 
4 [| सम्पूर्ण भारतः? 65.4 28.6 5.] 


तालिका 4.शा। और 4.5 की तुलना करने पर कोई भी यह देख सकता है कि सरकारी स्कूलों में जाने 
वाले डीएनटी में बच्चों का प्रतिशत 57.3 प्रतिशत (सरकारी स्कूलों) के राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक 
(73.8 प्रतिशत) है | 


4.2. शिक्षा में बाधक के रूप में पारंपरिक पेशा और मान्यताएँ 


गाड़िया लुहार और कालबेलिया जैसी घुमन्तू जनजातियों के समुदायों के मामले में, आजीविका की 
तलाश में माता-पिता के साथ प्रवास के कारण बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं। गाड़िया लुहार ने 
ऐतिहासिक रूप से संकल्प लिया है कि वे एक जगह बसेंगे नहीं। वे खुद को महाराणा प्रताप (मेवाड़ के 
शासक 4540-459 ईस्वी) से जोड़ते हैं, जो मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई हार गए थे। तब से, 
गाड़िया लुहार अपनी शपथ का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि वे मेवाड़ (राजस्थान) को फिर से 
जीत लेने तक नहीं बसेंगे। गाड़िया लुहार एक रूढ़िवादी समुदाय है जो अभी भी लुहार के अपने 
पारंपरिक व्यवसाय को कर रहा है जबकि उसकी जरूरत बहुत कम रह गई है|? हाल के समय में 
उनकी सामुदायिक परिषद ने समुदाय को जहाँ भी बसा हुआ है वहाँ बसने की अनुमति देने का निर्णय 


2]! देखें - http:/limg.asercentre.org/docs/ASERY202020/ASER%202020%20REPORT/aser2020fullreport.pdf 
22 देखें - http://img.asercentre.org/docs/ASERY202020/ASER%202020%20REPORT/nationalfindings.pdf 
23 वर्तमान में गड़िया लुहार समुदाय उत्तर और पश्चिमी भारत के राज्यों में पाया जाता है। 
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लिया है। धीरे धीरे समुदाय स्थायी रूप से बसने के लिए जगह दूँढ रहा है। कुछ जगहों पर नगर 
निगमों और ग्राम पंचायतों ने उन्हें आवास के लिए भूमि आवंटित की है। लेकिन इसके बावजूद समाज 
ने शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया है। 


गाड़िया लुहार के समान, कालबेलिया राजस्थान के पारंपरिक संगीतकार और जिप्सी समुदाय हैं। यूरोप 
मे रोमा जिप्सी, राजस्थान के कालबेलिया से अपनी उत्पत्ति का सम्बन्ध जोड़ती है|?“ जो दर्शाता है कि 
ये समुदाय सदियों से खानाबदोश रहा है। वर्तमान समय में समुदाय को आजीविका चलाने में मुश्किल 
होती है। उनके बच्चे अक्सर सड़कों से प्लास्टिक और कचरा इकट्ठा करते पाए जाते हैं। वे गांवों और 
शहरों में भीख मांगते हैं। चूंकि वे अस्वच्छ परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए उन्हें कई संक्रामक 
रोगों का खतरा होता हैं। उनकी अस्वच्छता के कारण स्कूलों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। 


उपरोक्त साक्षरता डेटा से पता चलता है कि भारत में कई सारे लोग पढ़ और लिख नहीं सकते हैं, यह 
विशेष रूप से विमुक्त और घुमंतू समुदायों के बीच है (तालिका 4. देखें) | शिक्षा प्राप्त नहीं करने वाले 
विमुक्त और घुमंतू जाति के बच्चों का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, जो अध्ययन के तहत पूरे भारत 
या राज्यों की प्रवृत्ति के विपरीत है। घुमन्तू समुदाय बार बार एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के 
कारण अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं करवा सकते हैं। जातिगत भेदभाव बच्चों में एक हीन 
भावना पैदा करता है और उन्हें स्कूलों में जाने से हतोत्साहित करता है (चार्ट 5.. और 5.4 देखें) | जैसा 
कि उपरोक्त आंकड़ों में देखा गया है (तालिका संख्या 4.) भारत में महिला साक्षरता दर कम है। अन्य 
समुदायों की तुलना में पुरुष महिला भेदभाव भी कम है लेकिन विमुक्त और घुमंतू लड़कियों को स्कूलों 
में भेजने के बजाय वे उन्हें आम तौर पर घर की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जाती हैं। जब 
माता-पिता काम के लिए बाहर जाते हैं तो जीविका की चुनौतियों का सामना करते हुए, विमुक्त और 
घुमंतू समुदाय के बच्चे अपने माता-पिता के साथ काम में जुड़ जाते हैं और कम उम्र में ही कमाई शुरू 
कर देते हैं । 

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि डीएनटी बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभिर मामले हैं। इनसे निपटने के 
लिए सरकार और डीएनटी समाज दोनों को बहुउद्देशिय प्रयासों की जरूत है। तब ही उनकी आने वाली 
पीढ़ी आगे बढ़ सकती है । 


24 टोनी गाल्टिफ द्वारा निर्देशित फिल्म 'लाचो ड्रोम' देखें। 
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7 
माता-पिता की भागीदारी और उनकी बाल शिक्षा के प्रति धारणा 


अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति माता-पिता का सकारात्मक दृष्टिकोण ही उनका भविष्य तय करने वाला 
मुख्य मानदंड है। अज्ञानी और अनपढ़ माता-पिता शिक्षा के महत्व को समझने में असमर्थ हैं। वे 
माता-पिता जो गाड़िया लुहार, कालबेलिया और नट जैसे पारम्परिक व्यवसायों में शामिल है, अपने 
बच्चों को कम उम्र में ही पारम्परिक व्यवसायों में शामिल कर लेते हैं|? लिंगभेद के कारण लड़कियों 
को घर का काम संभालने के लिए कहा जाता है। बेड़िया, बाछड़ा और कंजर समुदायों में लड़कियों को 
कम उम्र में वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रकार अध्ययन के तहत सभी समुदायों में 
लड़कियों में साक्षरता दर लड़कों की तुलना में कम है (तालिका 4. देखे) | लेकिन फिर भी ऐसे 
माता-पिता हैं जो अपने बच्चों को शिक्षित करने की इच्छा रखते हैं ताकि वे गरीबी से ऊपर उठ सकें 
और बच्चे अच्छी नौकरी पा सकें। यह उन्हें अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करता है। 
भीलवाड़ा के गांव पंडेर कंजर कॉलोनी में एसे मामले देखे गए हैं, जहाँ माता-पिता ने जयपुर में अपने 
बेटे को शिक्षित करने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी।१° इसी तरह अहमदाबाद के छारा नगर 
(सांसी समुदाय) में कई लड़के और लड़कियों ने एक उज्ज्वल करियर प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा 
प्राप्त की है। उनमें से कुछ सफल वकील, फिल्म निर्माता और कलाकार हैं। लेकिन सफल लोगों का 
यह प्रतिशत अन्य समुदायों की तुलना में बहुत कम है। 


सर्वेक्षण के अनुसार, 4 प्रतिशत से भी कम बच्चे उच्च डिग्री प्राप्त कर पाते हैं (चार्ट 4.4 देखें) | इसके 
कारण सरकारी नौकरियां उनकी पहुँच से बहुत दूर है। अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति माता-पिता की 
रुचि के बारे में नीचे कुछ मानदंड दिए गए हैं। ये पैरामीटर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार 
(आरटीई) योजनाओं और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) नम्बर 4 के तहत बच्चों की 
शिक्षा और उनके समावेशी विकास को बहुत प्रभावित करते हैं। शिक्षा के ये कारक डीएनटी के जीवन 
के अन्य पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं। 


25 देखें रिपोर्ट - https://www.thebetterindia.com/37287/bedia-community-madhya-pradesh-samyednaprostitution/ 
?।6 एक निजी कॉलेज में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स की फीस देने के लिए। 
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5.9. बच्चों को स्कूल / कॉलेज में प्रवेश दिलाने में अभिभावकों को हो रही परेशानी 


सर्वे के अनुसार माता-पिता की साक्षरता दर 49.7 प्रतिशत है।7 यह एक स्पष्ट संकेत है कि आठ 
डीएनटी समुदायों में से कुछ माता-पिता साक्षर हैं जो सीधे अपने बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। 
सर्वेक्षण डेटा से पता चलता है कि 29 प्रतिशत माता-पिता ने अपने बच्चों के नामांकन में समस्याओं का 
सामना किया हैं। नीचे चार्ट 5.4 देखें | 


चार्ट 5.4 - माता-पिता को अपने बच्चों के प्रवेश में आने वाली समस्या- 


“ दाखिले में परेशानी का सामना करना पड़ा ४ समस्या का सामना नहीं करना पड़ा 


जिन लोगों ने स्कूल में बच्चों के प्रवेश में समस्या का सामना किया है, उन्होंने इसके विभिन्न कारण 
बताए हैं । उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं- 


4. पहचान दस्तावेजों का न होना - आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और राशन 
कार्ड | 

शिक्षा विभाग की ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली में समस्या | 

परिवार की आर्थिक समस्या (निजी स्कूल और उच्च शिक्षा के मामले में)। 

जातिगत भेदभाव | 

शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण बच्चे का प्रवेश अस्वीकृत करना। 


a > oN 


इसके साथ साथ, स्कूलों और आंगनबाड़ी की अनुपस्थिति भी स्कूल में बच्चों के कम प्रवेश में योगदान 
करती है। कालबेलिया, नट और गाड़िया लुहार समुदायों के लिए चूंकि आस-पास कोई स्कूल नहीं है, 
कई बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं । 


2]7 इस उद्देश्य के लिए साक्षरता का आधार पढ़ने और लिखने को लेकर यहां कक्षा ५ पास माना गया है। 
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बच्चों के प्रवेश के संबंध में माता-पिता का साक्षात्कार करने पर ये देखने में आया है कि पारधी को 
सबसे अधिक चुनौती (83. प्रतिशत) का सामना करना पड़ता है। उसके बाद नट (39.6 प्रतिशत), 
गाड़िया लुहार (32.6 प्रतिशत), कंजर (27.7 प्रतिशत), बाछड़ा (49.4 प्रतिशत), सांसी (2.2 प्रतिशत), 
बेड़िया ((2.4 प्रतिशत) और कालबेलिया (2.4 प्रतिशत)। पारधी माता-पिता को अपने बच्चों के प्रवेश में 
सबसे अधिक चुनौती का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे स्कूल से बहुत दूर, गांव से बाहर रहते हैं। 
और इसलिए भी कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्कूल प्रवेश अभियान के दौरान शिक्षकों द्वारा उन्हें 
प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। चार्ट 5.७ इसे और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है। 


चार्ट 5.७ - समुदाय द्वारा परिवारों का प्रतिशत जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल / कॉलेज में प्रवेश दिलाने 
में समस्या का सामना किया- 
90 


80 


83.4 
39.6 
32.6 
30 27:7 
9.] 
20 
हक 42.2 
I0 
2.4 
0 | 


बलाछड़ा णबेड़िया «गाड़िया लुहार बिकालबेलिया कंजर ण्नट पारधी थण्सांसी 


5. बच्चे की शिक्षा के लिए माता-पिता का दूसरों के साथ परामर्श 


क्योंकि अनपढ़ या कम साक्षर विमुक्त और घुमंतू माता-पिता के पास बच्चों के प्रवेश, विषय चयन के 
निर्णय, स्कूल और कॉलेज का चयन, ऋण और छात्रवृत्ति जैसी वित्तीय सहायता और अन्य मार्गदर्शन के 
बारे में जानकारी की कमी है, वे समुदाय के जानकार लोगों, शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों, पड़ोसियों, 
दोस्तों, आदि से परामर्श करते हैं। नीचे दिया गया चार्ट उन माता-पिता का प्रतिशत दर्शाता है जिन्होंने 
अपने बच्चे की शिक्षा के लिए लोगों से सलाह ली है। 


चार्ट 5.० के अनुसार यह देखा गया है कि बेड़िया, कंजर, नट और सांसी बच्चों की शिक्षा के प्रति 
सबसे अधिक चिंतित होते हैं। सामान्य तौर पर भी वे मार्गदर्शन के सभी उपलब्ध स्रोतों में उच्चतम 
प्रतिशत दिखाते हैं। यह उच्च प्रतिशत उनक बीच शिक्षा के अच्छे स्तर में भी तब्दील होता है (विवरण 
के लिए अनुलग्नक 5. देखें) | डेटा से पता चलता है कि स्कूल / कॉलेज में बच्चे के प्रवेश के लिए 


44 


अधिकतम परामर्श मांगा जाता है, उसके बाद विषय चुनने का निर्णय लिया जाता है। बच्चे का भविष्य 
तय करने के लिए दोनों बिंदु महत्वपूर्ण हैं। 


चार्ट 5. - उन माता-पिता का प्रतिशत जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में अलग अलग 
लोगों से सलाह ली (डेटा प्रतिशत में)- 


बच्चे को भर्ती करने अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे की शिक्षा अपने बच्चे की शिक्षा 
के लिए किसी से विषय तय करने के स्कूल/कॉलेज चुनने के के लिए वित्तीय के लिए मार्गदर्शन के 
सलाह ली लिए किसी से सलाह लिए किसी से सलाह सहायता के लिए लिए किसी से सलाह 


ली ली किसी से सलाह ली ली 
=> बाछड़ा = तेड़िया = गाड़िया लुहार न कालबेलिया 
== ७ कंजर ===> नट === पारधी == सांसी 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 5.4 देखें। 
5.७.। - बच्चे के प्रवेश के लिए परामर्श 


स्कूल या कॉलेज में बच्चे के दाखिले के लिए सबसे ज्यादा सलाह देने वालों में से, 52.4 प्रतिशत 
उनके अपने परिवार के सदस्य हैं, जिन पर अधिकांश परिवार निर्भर हैं। इसके बाद समुदाय के शिक्षित 
व्यक्ति (20.9 प्रतिशत) हैं जो शिक्षित होने के बाद अपने जीवन में काफी सफल हुए हैं। समुदाय के 
नेताओं (44.9 प्रतिशत) से भी सलाह ली जाती है जो उनकी कई तरह से मदद करते हैं। नीचे दिया 
गया चार्ट इन आंकड़ों को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाता है। कम से कम परिवार गैर-सरकारी संगठनों 
(केवल 0.2 प्रतिशत) से मदद मांगते हैं जो कि शैक्षिक क्षेत्र में उनकी अनुपस्थिति को दशति है। 
राजनीतिक नेताओं के संबंध में भी ऐसा ही मामला है, जो विमुक्त और घुमंतू समुदायों के शैक्षिक 
विकास में उनकी नगण्य भागीदारी को दशति है। अधिक जानकारी के लिए नीचे अनुलग्नक 5.2 और 
चार्ट 5.4 देखें | 
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चार्ट 5.4 - स्कूल / कॉलेज में अपने बच्चों को प्रवेश देने से पहले अलग अलग लोगों से परामर्श करने 
वाले माता-पिता का प्रतिशत- 


अन्य ॥ 
गैर सरकारी संगठनों | 
समुदाय में शिक्षित सदस्य रा 
पड़ोसियों छल 
स्थानीय राजनीतिक नेता ॥ 
अध्यापक रा 
समुदायिक नेता हार 
खुद के परिवार का सदस्य रा 
0 50 00 50 200 250 300 350 400 450 


न वाछड़ा बिबेड़िया गाड़िया लुहार & कालबेलिया बकंजर बिनट थपारधी बसांसी 


नोट : जानकारी के लिए अनुलग्नक 5.2 देखें | 
5.9.2 बच्चे का विषय तय करने के लिए 


बच्चे का विषय चुनने के मामले में, यहाँ उनके अपने परिवार के सदस्य (47.4 प्रतिशत) हैं। इसके बाद 
समुदाय के नेताओं (6.3 प्रतिशत) का है। गैर सरकारी संगठनों की इसमें भागीदारी नगण्य है। विवरण 
के लिए नीचे अनुलग्नक 5.3 और चार्ट 5.९ देखें | 


चार्ट 5.९ - बच्चे के लिए विषय तय करने से पहले अलग-अलग लोगों से परामर्श करने वाले 
माता-पिता का प्रतिशत- 


अन्य | 
समुदाय में शिक्षित सदस्य हा 
पड़ोसियों ॥ 
स्थानीय राजनीतिक नेता एऋाएछछएा 
अध्यापक र 
समुदायिक नेता पा 
खुद के परिवार का सदस्य का 
0 50 00 50 200 250 300 350 400 450 


बबाछड़ा बिबेड़िया गाड़िया लुहार & कालबेलिया बकंजर थिनट पारधी बसांसी थ कुल 


नोट : जानकारी के लिए अनुलग्नक 5.3 देखें। 


46 


5.७.3 - बच्चे के स्कूल / कॉलेज के चयन के लिए 


इस तालिका में भी 49.5 प्रतिशत परिवार अपने परिवार के सदस्यों की सलाह लेते हैं, जिसके बाद 
समुदाय के नेता (46.7 प्रतिशत), समुदाय में शिक्षित सदस्य (44.7 प्रतिशत) और शिक्षक (43.4 प्रतिशत) 
आते हैं। सामुदायिक आधारित जानकारी के लिए अनुलग्नक 5.4 और चार्ट 5.£ देखें | 


चार्ट 5.£ - बच्चे के स्कूल / कॉलेज के चयन के लिए लोगों से परामर्श करने वाले माता-पिता का % 


अन्य ॥ 
गैर सरकारी संगठनों ॥ 
समुदाय में शिक्षित सदस्य हम 
पड़ोसियों छत 
स्थानीय राजनीतिक नेता ॥ 
अध्यापक णननन्गान्ना 
समुदायिक नेता पा 
खुद के परिवार का सदस्य का ला 


0 50 00 50 200 250 300 350 400 450 


न वाछड़ा िबेड़िया «गाड़िया लुहार “कालबेलिया कंजर बिनट बिपारधी बसांसी 


5.७.4 - बाल शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के लिए 


यहाँ भी परिवार के सदस्य (52.9 प्रतिशत), उसके बाद समुदाय के नेता (7.4 प्रतिशत) और स्थानीय 
राजनीतिक नेता (45.4 प्रतिशत)। वित्तीय सहायता के मामले में आम तौर पर पैसा रिश्तेदार से उधार 
लिया जाता है या संपत्ति को गिरवी रखा जाता है। विवरण के लिए अनुलग्नक 5.5 और चार्ट 5.8 देखें | 


चार्ट 5.४ - बच्चे की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के लिए लोगों से परामर्श करने वाले माता-पिता का % 


अन्य ॥ 
गैर सरकारी संगठनों 
समुदाय में शिक्षित सदस्य खाना 
पड़ोसियों छा 
स्थानीय राजनीतिक नेता रा 
अध्यापक छात्र 
समुदायिक नेता पा 
खुद के परिवार का सदस्य रा 
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5.0.5 बाल शिक्षा के बारे में सामान्य मार्गदर्शन के लिए 


यह डेटा दर्शाता है कि अधिकतम माता-पिता अपने परिवार के सदस्यों (64.6 प्रतिशत) से परामर्श करते 
हैं, उसके बाद शिक्षित सदस्य ( प्रतिशत) और फिर समुदाय के नेताओं (9.3 प्रतिशत) से परामर्श 
करते हैं। ये परामर्श बच्चे के भविष्य, उसके करियर या स्कूली शिक्षा और शिक्षा से संबंधित अन्य 
समस्याओं के संबंध में हो सकता है। अधिक विवरण के लिए अनुलग्नक 5.6 और चार्ट 5. देखें | 


चार्ट 5.॥ - ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न संसाधनों से मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत- 


Others | 
NGO छा 
Educated members in the community _ NNN 
Neighbours INN 
Local political leader छा | 
Teacher INE 
Community Leader _ MIEN 
Own Family Member MINIT 
0 00 200 300 400 500 600 
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नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 5.6 देखें | 
5.0 अपने बच्चे की प्रगति के बारे में जानने के लिए माता-पिता का स्कूलों का दौरा 


माता-पिता के लिए स्कूलों का दौरा करने और बच्चे के बारे में प्रगति जानने के लिए शिक्षकों से मिलने 
के लिए एक वर्ष/माह/ सप्ताह (सरकारी और निजी स्कूलों में अलग-अलग) में निश्चित दिन होते है। 
जब भी शिक्षक से बच्चे के बारे में शिकायत होती है तो माता-पिता भी शिक्षकों और प्राचार्य से मिलने 
के लिए स्कूल में जाते हैं। यह माता-पिता के बीच स्कूल में बच्चे की प्रगति के बारे में जागरूकता को 
दर्शाता है। कई माता-पिता अपने काम की व्यतता के कारण निर्धारित समय पर स्कूल नहीं जा पाते 
है। डेटा से पता चलता है कि लगभग 29.69 प्रतिशत माता-पिता कभी स्कूल नहीं गए । 27.35 प्रतिशत 
माता-पिता स्कूल 4 से 3 बार गए, जबकि 26.33 प्रतिशत माता-पिता 4 से 6 बार गए। कम या 
बिल्कुल भी दौरा नहीं करने के कारण अज्ञानता, निरक्षरता, झिझक, भाषा या माता-पिता की कामकाजी 
व्यस्ता हो सकती है। नियमित अभिभावक शिक्षक बैठकें (पीटीएम) अंतराल पर आयोजित की जाती 
हैं और माता-पिता को उनके बारे में सूचित किया जाता है। इसके अलावा कुछ चयनित माता-पिता 
स्कूल प्रबंधन की अनियमितताओं की रिपोर्ट करने के लिए हर महीने आयोजित स्कूल विकास प्रबंधन 
समितियों (एसडीएमसी) का हिस्सा होते हैं। चार्ट 5. और अनुलग्नक 5.7 इस डेटा को स्पष्टता से 
दिखाता है। 
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चार्ट 5. - माता-पिता का स्कूल का दौरा (सरकारी और निजी दोनों)- 


डेटा % 


27.35 
26.33 


थ कभी नहीं ॥ जब आवश्यकता हुई ४] से 3 बार ७८ से 6 बार थ7 से 9 बार ७१0 बार या अधिक 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 5.7 देखें | 
5.4 बाल शिक्षा के संबंध में माता-पिता की संतुष्टि का स्तर 


विमुक्त और घुमंतू बच्चों की पढ़ाई के सम्बंध में संतुष्टि स्तर के बारे में पूछताछ करने पर यह पाया गया 
है कि औसतन 50.40 प्रतिशत माता-पिता संतुष्ट हैं जबकि 45.3 प्रतिशत असंतुष्ट हैं और 34.6 प्रतिशत 
इसके साथ ठीक ठाक हैं। यह प्रतिशत समुदायों के बीच भिन्न होता है। उदाहरण के लिए गाड़िया लुहार 
47.2 प्रतिशत) कम से कम प्रतिभागी होने के कारण अपने बच्चों की शिक्षा से सबसे कम संतुष्ट हैं, 
जबकि सांसी (72 प्रतिशत) और कालबेलिया (70.7 प्रतिशत) अत्यधिक संतुष्ट हैं। संतुष्टि का ये प्रतिशत 
माता-पिता के बीच साक्षरता के स्तर, शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्य के बारे में जागरूकता, स्कूल के 
प्रकार (सरकारी / निजी) और बच्चे की शिक्षा में घर पर माता-पिता की भागीदारी पर निर्भर है। 


चार्ट 5 - अपने बच्चे की शिक्षा से माता-पिता की संतुष्टि का स्तर (प्रतिशत में)- 
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उपरोक्त आंकड़ों में माता-पिता के असंतोष के विभिन्‍न कारणों को भी दर्ज किया गया है। इनमें से कुछ 
नाचे सूचीबद्ध हैं- 


१ बच्चे रोजाना स्कूल जा रहे हैं लेकिन वे पढ-लिख नहीं सकते | 


० स्कूल में शिक्षक बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। 

१ शिक्षकों का रवैया अपमानजनक है और स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है। 

० सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता खराब है। 

१ स्कूल में अन्य समुदाय के बच्चों द्वारा भेदभाव और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है |[?8 

१ माता-पिता प्रवास में है इस प्रकार उनके बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं और कभी कभी 
स्कूल में उपस्थिति में अनियमित होते हैं। 

१ दिनभर मजदूरी करने और घर से बाहर होने के कारण, माता-पिता बच्चे की घर पर शिक्षा पर 
ध्यान नहीं दे पाते हैं । 


5.6 बच्चे की पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता (धाराप्रवाह) के बारे में माता-पिता की धारणा। 


डेटा से पता चलता है कि डीएनटी माता-पिता की अधिकतम संख्या (गाड़िया लुहार समुदाय को 
छोड़कर) इस तथ्य से सहमत हैं कि उनका बच्चा पढ़, लिख और बोल सकता है जिसका प्रतिशत 
क्रमशः 39.8 प्रतिशत, 39.5 प्रतिशत और 67.5 प्रतिशत है। इसमें प्रतिशत का उच्चतम स्तर सांसी और 
बाछड़ा समुदाय के बीच है। ये सीधे तौर पर इन दो समुदायों में अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में 
साक्षरता के स्तर और जागरूकता से मेल खाता है। क्योंकि गाड़िया लुहार ज्यादा समय के लिए 
आप्रवासी है और माता-पिता स्वयं अनपढ़ है इसलिए यह प्रतिशत उनमें सबसे कम है। चार्ट 5... और 
अनुलग्नक 5.8 इस तथ्य को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाता है। 


चार्ट 5. - बच्चे की पढ़ने-लिखने और बोलने की क्षमता के बारे में, धारणा (प्रतिशत में)- 
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नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 5.8 देखें | 


28 यह भी एक कारण है कि कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। 


४ बोल सकते हैं 
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5. स्कूल / कॉलेज गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी 


यह डेटा सांस्कृतिक, खेल और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में बच्चों की उचित भागीदारी को दर्शाता है। 
विमुक्त और घुमंतू समुदाय के बच्चे शारीरिक रूप से खेल खेलने और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग 
लेने के लिए फिट होते हैं। लेकिन जातिगत भेदभाव, गरीबी, शारीरिक सहनशक्ति आदि जैसे मुद्दें उन्हें 
इन में भाग लेने से रोकते हैं। सर्वेक्षण डेटा यह दर्शाता है कि कम से कम भागीदारी गाड़िया लुहार 
और पारधी समुदाय से है। इसका कारण है कि ये बच्चे अपने प्रवास के कारण नियमित रूप से स्कूल 
नहीं जाते हैं। शिक्षकों और माता-पिता से भी प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अन्यथा इन समुदायों के बच्चे 
स्वभाव से एथलेटिक और फूर्तिले होते हैं। चार्ट 5] और अनुलग्नक 5.9 इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट 
रूप से दर्शाते हैं । 


चार्ट 5.] - गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चे की रूची (प्रतिशत में डेटा)- 
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बाछड़ा बेडिया गाड़िया लुहार कालबेलिया कंजर पारधी 
१ बाहरी प्रवास जो बच्चों को नियमित रूप से स्कूल में पढ़ने और इन गतिविधियों में भाग लेने 
गतिरोध पैदा करता है। 
गरीबी और जातिगत भेदभाव | 
हीन भावना के कारण बच्चों में रुचि नहीं है। 
शिक्षकों द्वारा भेदभाव या उनसे प्रोत्साहन की कमी | 
जूते और खेल की सामग्री खरीदने की सामर्थ्य का अभाव । 
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॥ सांस्कृतिक कार्यक्रम खेल गतिविधियाँ सह पाठयक्रम गतिविधियाँ 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 5.9 देखें | 


उपरोक्त गतिविधियों में बच्चे के भाग न लेने के कुछ कारण नीचे बताए गए हैं। 
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5.५ अपने बेटे के अध्ययन के स्तर के लिए माता-पिता की आकांक्षा | 


विमुक्त और घुमंतू समुदायों में से प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चे के लिए एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने 
की इच्छा रखते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। अपने बेटों के संबंध 
में लड़कियों की तुलना में उनकी आकांक्षाएं अधिक होती है। अधिकतम माता-पिता को लगता है कि 
उनके बेटे को उच्च डिग्री या पेशेवर योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, ताकि उन्हें 
नौकरी मिल सके | सर्वेक्षण में 43.84 प्रतिशत माता-पिता को लगता है कि उन्हें उच्च माध्यमिक शिक्षा 
पूरी करनी चाहिए और उसके बाद परिवार का सहयोग करने के लिए नौकरी में लग जाना चाहिए । 
डिग्री के उच्च स्तर की आकांक्षा पारधी 73.5 प्रतिशत मे सबसे अधिक है जबकि सांसी को लगता है कि 
पेशेवर डिग्री अधिक महत्वपूर्ण है। चार्ट 5. और अनुलग्नक 5.40 इन निष्कर्षो को ज्यादा स्पष्टता से 
दर्शाता है। 


चार्ट 5. - माता-पिता की अपने बेटे की पढ़ाई के लिए आकांक्षा- 
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नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 5.0 देखें | 
5.॥ माता-पिता की अपनी बेटियों के अध्ययन के स्तर के लिए आकांक्षा 


लड़कियों की शिक्षा को लेकर ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे 
अपने माता-पिता के लिए पत्र व्यवहार करने के लिए पढ़ने और लिखने के लिए पर्याप्त अध्ययन करें। 
तीन समुदाय की लड़कियां यानी बेड़िया, बाछड़ा और कंजर देह व्यापार में लिप्त हैं इसलिए वे केवल 
स्कूल स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त कर पाती है। अन्य समुदायों से बहुत कम लोगों को उच्च डिग्री या 
पेशेवर डिग्री प्राप्त करने के लिए कॉलेज में अध्ययन करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार वे पेशेवर 
नौकरी पाने के योग्य नहीं हैं। 


]52 


विमुक्त और घुमंतू समुदायों में यह भी देखा गया है कि अगर माता-पिता काम पर बाहर जाते हैं तो 
लड़कियां घर की और छोटे बच्चो की देखभाल करती हैं। इस प्रकार उनमें से कई स्कूल ना जाने के 
कारण अनपढ़ रह जाती हैं, विशेष रूप से गाडिया लुहार और कालबेलिया समुदायों के बीच | लड़कियों 
को स्कूल न भेजने का एक और कारण परिवार की गरीबी है। इसके अलावा गड़िया लुहार, कालबेलिया 
और नट में लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, इसलिए शिक्षा को प्राथमिकता नहीं माना 
जाता है। ससुराल वाले कभी भी उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं लेते। लेकिन सर्वे में माता-पिता ने अपने 
बेटों के समान अपनी बेटियों के लिए उच्च आकांक्षाएं दिखाई है। चार्ट 5.१ और अनुलग्नक 5. इन 
निष्कर्षों को दिखाता है। 


चार्ट 5.॥ - माता-पिता की अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए आकांक्षा- 


शिक्षित नही करना चाहता 


| 
उच्च व्यावसायिक डिग्री क 

उच्च रिक्षा वा FT कला 

उच्च माध्यमिक ररर ला 

एसएससी ॥ 

माध्यमिक [डा 

प्राथमिक | 

0 50 400 450 200 250 300 350 400 


॥ बाछड़ा थबेड़िया गाड़िया लुहार ॥कालबेलिया बकंजर बिनट पारधी थसांसी 


उपरोक्त दोनों रेखांकन (चार्ट 5. और चार्ट 5.१) की तुलना करने पर यह पाया गया है कि अधिकांश 
माता-पिता अपने बच्चों, बेटों और बेटियों दोनों के लिए शिक्षा चाहते हैं। लेकिन वास्तव में लिंग पूर्वाग्रह 
के चलते लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई नहीं करवाई जाती है और कॉलेज स्तर तक पहुंचने से पहले ही वे 
पढ़ाई छोड़ देती हैं|?” डेटा से ये भी पता चलता है कि माता-पिता का प्रतिशत जो अपने बच्चे को 
पढ़ाना नहीं चाहते हैं, एक प्रतिशत से भी कम है, जो एक सकारात्मक संकेत है। यह मुख्य रूप से 
मजबूरी और गरीबी के कारण है कि वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। 


5. बेटों के लिए माता-पिता की नौकरी की आकांक्षा 
इस सवाल का लोगों ने अलग-अलग जवाब दिया है। कई लोगों की तो यहाँ तक कि संसद सदस्य 


या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने की भी उच्च आकांक्षा होती है। उनमें से कई चाहते हैं 
कि उनके बेटे अपने समुदाय की सेवा के लिए डॉक्टर, शिक्षक या वकील बनें। अधिकांश माता-पिता 


२।१ 6 से ॥8 वर्ष की आयु के बच्चों की साक्षरता तालिका के अनुसार हम देखते हैं कि लड़कियों में साक्षरता 42% है जबकि लड़कों में 5.9% 
है। स्कूल जाने वाली लड़कियों (2220) की संख्या लड़कों (2844) से कम है। 
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स्थिरता और सुरक्षा कारणों से सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं 
जानते कि उनका बेटा क्या बनेगा। लड़कों के लिए सूचीबद्ध कुछ काम इस प्रकार हैं- 


तालिका 5. - बेटी के लिए नौकरी की आकांक्षाएं- 


अकाउंटेंट वकील फौजी बैंक मैनेजर मुख्यमंत्री 
क्लर्क कलेक्टर (आईएएस) डॉक्टर इंजीनियर कारखाना 
मैनेजर किसान आईपीएस अधिकारी मैकेनिक संगीतकार 
नर्स तहसीलदार, पटवारी पायलट (हवाई जहाज) पुलिस अधिकारी राजनीतिक 
कांस्टेबल नेता 
सेल्समैन वैज्ञानिक सामाजिक कार्यकर्ता स्पोर्टसमैन टीचर 
लेखक जीने के लिए कोई भी काम व्यवसायी किसान 


5.] बेटियों के लिए माता-पिता की नौकरी की आकांक्षाएं 


लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिए आकांक्षाएं कम होती है। इस प्रकार इस सर्वे में भी लैंगिक 
असमानता स्पष्ट दिखाई देता है। माता-पिता की एक सामान्य अभिव्यक्ति यह है कि उनकी बेटी को 
पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी बेटी को खुद कमाने में सक्षम 
होना चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। माता-पिता की कुछ आकांक्षाएं बेटी के करियर 
को लेकर नीचे दी गई हैं। 


तालिका 5. - बेटी के करियर की आकांक्षाएं- 


वैज्ञानिक आशा कार्यकर्ता एडवोकेट एयर होस्टेस आर्मी कैप्टन 
बैंक मैनेजर क्लर्क पत्रकार डॉक्टर इंजीनियर 
वकील संगीतकार नर्स न्यायाधीश पुलिस इंस्पेक्टर 
राजनीतिक नेता राष्ट्रपति प्रधान मंत्री प्रोफेसर सरपंच 
सरकारी अधिकारी | आईपीएस अधिकारी | कलेक्टर (आईएएस) | पटवारी] तहसीलदार गृहिणी 
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता | सामाजिक कार्यकर्ता होगगार्ड स्कूली शिक्षा पूरी करें | जीवन यापन के लिए 
कोई भी नौकरी 


5.« गांव या कस्बे के बाहर पढ़ने वाले बच्चे 


परिवारों से पूछा गया कि क्या उसका कोई बच्चा नीचे दी गई तालिका 5.7 में सूचीबद्ध सात कारणों 
में से किसी कारण से गांव से बाहर पढ़ता है। यह पता चला है कि 2274 घरो में से 469 बच्चे बाहर 
पढ़ रहे हैं जो सर्वेक्षण के तहत कुल घरों का 7.43 प्रतिशत हैं । 


तालिका 5. -बाहर पढ़ने के कारण- 


बाहर पढ़ने वाले | 2274 की कुल परिवारों के मुकाबले छात्रों का 
बाहर पढ़ाई करने के कारण छात्रों की सं 
छात्रों की संख्या प्रतिशत 
उच्च शिक्षा के लिए 57 ६० | 
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विद्यालय में सुविधाओं का अभाव है 42 6.24 
स्थानीय स्कूल में जातिगत भेदभाव 62 2.73 
स्थानीय विद्यालय में अध्यापन का अभाव 06 4.66 
मल्टी ग्रेड स्कूल की उपलब्धता T5 5.06 
छात्रावास/आवासीय/आश्रम स्कूलों की उपलब्धता 03 9.25 
अन्य 52 4.79 
कुल 737 7.43% 


अन्य श्रेणी के अंतर्गत परिवार का नियमित प्रवास कारण बताया गया है जिसके लिए बच्चों को अध्ययन 
के लिए दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। लेकिन यह संख्या कम है। 


5.] बच्चे अपने माता-पिता को घर पर काम करने में सहायता करते हैं (8 वर्ष से कम) 


कई बच्चे अपने माता-पिता की उनके पेशेवर या घरेलू कार्यो में सहायता करने के कारण अध्ययन पर 
ध्यान केंद्रित नही कर पाते। परिवार की आय के लिए कई माता-पिता बच्चों को अपने काम में शामिल 
कर लेते हैं। सर्वेक्षण के तहत पता चला है कि कुल 489 बच्चों में से 976 बच्चे (आयु 6 से 78 वर्ष, 
2274 परिवारों में से) नीचे सूचीबद्ध विभिन्न कार्यो में लगे हुए पाए गए हैं। यह 20.25 प्रतिशत बच्चे 
अपने माता-पिता के साथ विभिन्न कार्यो में लगे हुए हैं। ये बच्चे स्कूल जाने की उम्र 6 से 48 साल के 
बीच के हैं। इन 976 बच्चों में 53 पुरूष और 463 महिलाएं (यानी 53:47) जेंडर अनुपात है। नीचे दिया 
गया ग्राफ विभिन्न कार्यो में उनके वितरण को दर्शाता है। 


चार्ट 5.0 - विभिन्न कार्यो में बच्चों की भागीदारी | 48 वर्ष से कम (बच्चों के नंबरों में डेटा 


कार्य के प्रकार | बच्चों की संख्या 


जूता पॉलिश ॥ 40 
शराब बनाना और बेचना छ 3 
प्राइवेट नौकरी ॥ 7 
लोहार का काम (गड़िया लुहार) किन 95 
घर में छोटे बच्चों का ख्याल रखना ॥ 8 
मैजिक शो, डुम बजाना, कलाबाजी (नट) ड 55 
खेती ड 37 
माता-पिता के साथ श्रम कार्य बा 77 
कचरा / कबाड़ संग्रह आड 42 
व्यापार में सहायता (जनरल स्टोर, आदि) ह 20 
भीख मंगाना ॥ 9 
घर का काम IIIT 552 
पशुपालन/पशु चराना ह 7 


0 l00 200 300 400 500 600 
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आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे अधिक संख्या में बच्चे (552) घरेलू कार्यो में लगे हुए हैं। विमुक्त 
और घुमंतू समुदाय में दानों माता-पिता को आजीविका कमाने के लिए काम पर बाहर जाना पड़ता है। 
इसलिए उनके बच्चों को घर का काम संभालना पड़ता है। बच्चे श्रमोन्मुखी काम (444) और पारंपरिक 
पेशों जैसे ढोल बजाना, मैजिक शो, एक्रोबेटिक्स (55), आदि में शामिल हैं। गाड़िया लुहार समुदाय के 
अधिकांश बच्चे अपने माता-पिता के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 95 
बच्चे लुहार के काम में लगे हैं। कालबेलिया समुदाय (42) के बच्चे कबाड़ संग्रह में लगे हुए पाए गए 
हैं। वे परिवार जिनके पास कृषि भूमि है, 37 बच्चे वर्ष भर खेती के काम में भाग लेते हैं। इसके अलावा 
बच्चे भीख मांगने, देशी शराब बनाने, निजी कामों में मदद करने, जूते पॉलिश करने आदि में भी पाए 
जाते हैं। बच्चों द्वारा किए गए ऐसे कार्यों से औसत मासिक आय 200 से 500 के बीच होती है। 


बेड़िया, बाछड़ा और कजर समुदाय में, सर्वेक्षण में जो बात सामने नहीं आई है, वह यह है कि 48 
साल से कम उम्र की लड़कियां वेश्यावृत्ति में शामिल हो जाती हैं और वे स्कूल छोड़ देती है। इस तथ्य 
को सर्वेक्षकों, शोध लेखों और विभिन्न मीडिया रिपोर्टो द्वारा भी सत्यापित किया गया है |?” 


बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यो में बताए गए घंटों की औसत संख्या 5 घंटे है (चार्ट 5. और अनुलग्नक 5.42), 
लेकिन जब हम इसे विभाजित करते हैं तो हम पाएंगे कि कई बच्चे पूरे दिन काम करते हैं, उनमें से 
कई 40 घंटे से अधिक समय तक काम करते हैं। कुछ बच्चे सुबह और शाम के समय अपने माता-पिता 
की सहायता करते पाए जाते हैं। अधिकतम संख्या में बच्चे 2 घंटे घर के काम, अतिरिक्त आय के लिए 
कबाड संग्रह करना, लोहार का काम, भीख मांगना, खेती, जानवरों का खानपान व देखभाल आदि काम 
करते हैं। ऐसे बच्चे आम तौर 8 से 45 वर्ष की आयु के होते हैं। 


चार्ट 5. - विभिन्न कार्यो में बच्चों द्वारा बिताए गए घंटों की संख्या 6 से 48 वर्ष। (डेटा प्रतिशत में, 
विवरण के लिए अनुलग्नक 5.42 देखें)- 


घंटे | बच्चों का % 
पूरे दिन (5 घंटे) काका 5.64 
0 से अधिक 
सुबह और शाम ड 2.25 
I0 ms 2.]5 
mm 0.92 
I  ) ] 7 


9.32 


9 
8 
7 Em I.23 

6 MN 0] 

5 TR 3.30 

4 MR ]0.36 

ERY nn BF RST 0) 
2 3.06 
a  ]].73 


0.00 5.00 l0.00 5.00 20.00 25.00 


220 घर के मुखिया द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। 
22 यू राणा, डी. शर्मा और डी. घोष, ऑप, उपरोक्त | 
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अधिकांश बच्चे या तो घर के काम में योगदान करते हैं या घर की वित्तीय सहायता के लिए छोटे काम 
कर (200 से 500 रूपये प्रति माह) आय जोड़ते हैं। लेकिन इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। ऐसे 
बच्चे कभी-कभी अपने साथी छात्रों द्वारा नीचे देखे जाते हैं जब वे उन्हें भीख मांगने जैसे अपमानजनक 
कार्य और प्लास्टिक कबाड़ इकट्ठा करना, देशी शराब बनाना, आदि करते देखते हैं। लेकिन उन गरीब 
परिवारों के लिए कोई विकल्प नहीं है जो दैनिक काम के दम पर दैनिक खर्चो को पूरा करने के लिए 
संघर्ष करते हैं | 


उपरोक्त आंकड़ों का सीधा संबंध इस सवाल से है कि बच्चा घर पर नियमित रूप से पढ़ता है या नहीं। 
सर्वेक्षण से पता चलता है कि 33.33 प्रतिशत परिवारों ने इस सवाल को 'ना' कहा है। उपर सूचीबद्ध 
कार्यो में बच्चे की व्यस्तता के अलावा, बच्चे के घर पर पढ़ाई में रुचि न लेने के अन्य कारण भी हैं, 
मुख्यतः माता-पिता से मार्गदर्शन न होने के कारण जो या तो निरक्षर हैं या लंबे समय तक घर से 
बाहर रहते हैं। बच्चे अपने साथी बच्चों के साथ बाहर खेलते हैं या अपने माता-पिता की अनुपस्थिति में 
सड़को पर घूमते है। कई बार घर व मोहल्ले का माहौल भी उनकी पढ़ाई के लिए अनुकूल नहीं होता 
है। 


5.॥ स्कूल के बाद घर पर बच्चे को उसकी पढ़ाई में मिली मदद 


माता-पिता की निरक्षरता इस बात का मुख्य कारण है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को घर पर पढ़ाई 
करने में मार्गदर्शन या सहायता नहीं मिलती है। बच्चों की प्रेरणा और पढ़ाई में आने वाली समस्याओं का 
समाधान खोजने में उनकी मदद करने के लिए माता-पिता का साक्षर होना बहुत मायने रखता है। 
विमुक्त और घुमंतू समुदाय के घर दूर स्थित होने और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के कारण अधिकांश 
माता-पिता अपने बच्चों के लिए निजी ट्यूटर नहीं ढूंढ़ पाते हैं। अगर उन्हें कोई मिल भी गया तो गरीब 
होने के कारण वे उसकी ट्यूशन फीस नहीं दे सकते। कई बच्चे स्कूल के शिक्षकों द्वारा सौंपे गए 
होमवर्क को पूरा करने में असमर्थ हैं कयुकि इसमें उनके माता-पिता मदद नहीं कर पाते। अगले दिन 
स्कूलों में डांटे जाने से उनकी पढ़ाई में रुचि खत्म हो जाती है और वे हमेशा के लिए स्कूल जाना बंद 
कर देते हैं। इस प्रकार यदि बच्चा पढ़ाई में थोड़ा भी कमजोर है तो वह जल्दी ही स्कूल जाना छोड़ 
देता है। 


अनुलग्नक 5.43 और चार्ट 5.4 दर्शाता है कि केवल 62 प्रतिशत माता-पिता ही अपने बच्चों का 
मार्गदर्शन करने में सक्षम है। ये माता-पिता के बीच कम साक्षरता दर के कारण है। बहुत कम यानी की 
2.64 प्रतिशत को उनके भाई बहनों और रिश्तेदारों द्वारा पढ़ाई में सहायता प्रदान की जाती है। ॥ 
प्रतिशत से कम बच्चों को अपने पड़ोसियों से, गैरसरकारी संगठनों सहित विभिन्न संगठनों द्वारा नियुक्त 
ट्यूटरों द्वारा सहायता मिलती है। 30.65 प्रतिशत बच्चे स्व-अध्ययन पर निर्भर है। जिन्हें कहीं से भी 
कोई मदद नहीं मिलती है उनका एक बड़ा प्रतिशत है (37.64 प्रतिशत) । सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, 
44.57 प्रतिशत परिवारों में, स्कूल जाने योग्य उम्र का कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं पाया गया। जो 
माता-पिता ट्यूशन फीस का भुगतान कर सकते हैं, वे प्रतिमाह 200 रूपये से 500 रूपये के बीच 
भुगतान करते हैं। उनकी गाढ़ी कमाई से मासिक आय का कुल औसत 6000 से 8000 के बीच में है जो 
परिवार के पालन पोषण में खर्च हो जाता है। 
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चार्ट 5.4. - स्कूल के बाद घर पर अपनी पढ़ाई में बच्चों को मिली मदद- 


ब माता-पिता 

॥ परिवार के सदस्य और रिश्तेदार 
(बहन, भाई, चाचा और चाची) 

® पड़ोसी 

१ ट्यूटर (निजी, एनजीओ, स्वयंसेवक) 

ब सवयं अध्ययन 


ब कोई मदद नहीं करता 


॥स्कूल नहीं जा रहे 


5.॥ माता-पिता का प्रतिशत जिन्होंने अपने बच्चों के स्कूल जाना पसंद करने की सूचना दी 


सर्वेक्षण से पता चलाता है कि अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों के लिए स्कूलों में भेजने की इच्छा 
रखते हैं। बच्चे की इच्छाएं और अनिच्छाएं विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। विभिन्न समुदायों के 
अलग अलग मुद्दों होते हैं, इसलिए उनके बच्चे भी अलग व्यवहार करते हैं। अनुलग्नक 5.44 दर्शाता है 
कि 77.04 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं। यह सामान्य धारणा है। लेकिन एक और सच्चाई 
यह है कि विमुक्त और घुमंतू समुदायों के माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा से अनभिज्ञ हैं। वे वास्तव 
में नहीं जानते हैं कि उनके बच्चे स्कूल / कॉलेज को पसंद करते हैं या नहीं। वे अपने बच्चे के प्रदर्शन 
को जानने के लिए माता-पिता शिक्षक बैठक (पीटीएम) में भाग लेने के लिए बहुत कम जाते हैं (चार्ट 5. 
¡ और अनुलग्नक 5.7 देखे) | इसी तरह, वे रिपोर्ट कार्ड लेने नहीं जाते और स्कूल के शिक्षकों से मिली 
शिकायतों पर ध्यान नहीं देते। सरकारी शिक्षा विभाग प्रवेश अभियान के माध्यम से प्रोत्साहित करने के 
लिए बच्चों और अभिभावकों दोनों को स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने के लिए नियमित रूप से 
काम कर रहा है। वह स्कूलों में मध्याह भोजन, मुफ्त किताबें और स्टेशनरी और छात्रवृत्ति भी प्रदान 
करता है। 


सर्वेक्षण से पता चलता है कि स्कूलों में जाने वाले बच्चों का अनुपात विशेष रूप से उन परिवारों में 
अधिक है जो या तो स्वयं शिक्षित हैं या शिक्षा के गुणों के बारे में जानते हैं। (अनुलग्नक 4.7 देखें) | 
गाड़िया लुहार, नट और कालबेलिया जैसे समुदायों के बीच में ये प्रतिशत विशेष रूप से कम है। यह 
विभिन्न कारणों से है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि कई बच्चे अपने माता-पिता के पेशेवर और घरेलू 
कार्यो में योगदान करते हैं। इन समुदायों की सामाजिक आदतें भी ऐसी हैं कि बच्चे स्कूल की बंद 
सीमाओं में ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते। जातिगत भेदभाव एक ऐसा कारण है जो बच्चों को 
दूसरों से अलग-थलग महसूस करवाता है। यह विशेष रूप से गाड़िया लुहार, नट और कालबेलिया 
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समुदाय के बच्चों के बारे में सामने आया है, जो अपना समय गांव में घूमने, मवेशी चराने, भीख मांगने, 
छोटी बचत के लिए प्लास्टिक इकट्ठा करने, खेतों व सड़को पर खेलने और माता-पिता के काम में 
मदद करते हैं। उनकी पढ़ने में कम रूचि और पारिवारिक मुद्दे बच्चों को स्कूल से दूर रखते हैं। 


इसके विपरीत सांसी, बेड़िया और बाछड़ा समुदायों में बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं। ये बसे हुए 
समुदाय है और बाकी की तुलना में आर्थिक रूप से बेहतर है (आय वितरण की तालिका 7.।४ देखें) | 
इन समुदायों के बीच साक्षरता दर और जागरूकता भी अधिक है। उनमें से कईयों ने शैक्षिक योग्यता के 
माध्यम से अच्छी नौकरी हासिल की है। बेड़िया और बाछड़ा महिलाओं के बीच साक्षरता महत्वपूर्ण है 
क्योंकि उन्हें देह व्यापार में आजीविका के लिए शहरों में पलायन करना पड़ता है। साक्षरता के स्तर से 
उन्हें बेहतर कीमतें हासिल करने में मदद मिलती है। नीचे दिया गया चार्ट 5.५ माता-पिता की धारणा 
को दर्शाता है कि उनके बच्चे स्कूलों में जाना कितना पसंद करते हैं। 


चार्ट 5.7 - बच्चों का स्कूलों में जाना पसंद (प्रतिशत में)- 
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बाछड़ा बेड़िया गाड़िया लहार कालबेलिया ; पारधी सांसी 


अनुलग्नक 5.44 से पता चलता है कि 2274 परिवारों में से, 4688 माता-पिता सोचते हैं कि उनके बच्चे 
स्कूल जाना पसंद करते हैं, जबकि 342 माता-पिता को लगता है कि उन्हें स्कूल में कोई दिलचस्पी 
नहीं है और 464 माता-पिता को यह पता नहीं है कि उनके बच्चे स्कूल को पसंद करते हैं या नापसंद 
करते हैं। शेष 83 परिवारों ने प्रश्‍न का उत्तर नहीं दिया है। 


5.0 स्कूलों में विमुक्त और घुमंतू बच्चों द्वारा भेदभाव सामना किए जाने वाले मुद्दे 


भेदभाव के विभिन्न कारक हैं जो बच्चे की पढ़ाई और स्कूल में रुचि के लिए जिम्मेदार हैं। इस सर्वेक्षण 
में 43 महत्वपूर्ण मानको का उल्लेख किया गया है जो बच्चे के अध्ययन, शिक्षकों और स्कूल में उसकी 
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रुचि को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। सबसे आम बात यह है कि बच्चे को समुदाय के नाम से 
अपमानजनक तरीके से पुकारा जाता है|? जब हम इसे विशेष रूप से विस्तार से देखते हैं (अनुलग्नक 
5.5 और चार्ट 5.5 देखें), तो हम पाते हैं कि पारधी समुदाय के 85 प्रतिशत परिवारों ने इस तथ्य का 
उल्लेख किया है। गाड़िया लुहार, कंजर, कालबेलिया और नट भी इस कारण से प्रभावित हैं। बाछड़ा 
को सबसे कम प्रभावित दिखाया गया है क्योंकि स्कूल उनके इलाके में है और अन्य समुदाय के बच्चे 
उनमें नहीं है। 


कंजर समुदाय में शिक्षक द्वारा ध्यान न दिए जाने के मामले अधिक है (56.4 प्रतिशत)। पारधी बच्चों में 
स्कूल में बर्तन और गिलास से पानी पीने में भेदभाव (74.5 प्रतिशत), शिक्षकों द्वारा जातिवादी व्यवहार 
(74.0 प्रतिशत) और श्रम का काम करने (68.6 प्रतिशत) के मामले सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके 
अलावा प्रमुख समुदायों के वरिष्ठ छात्र बेड़िया, बाछड़ा और कंजर समुदायों की लड़कियों के साथ 
दुर्व्यवहार करते हैं |??? इन जातियों के लड़कों को अन्य समुदायों द्वारा उनके लिए लड़कियों की खरीद 
करने के लिए कहा जाता है। शिक्षकों और साथ ही छात्रों द्वारा इस तरह के सभी भेदभाव विमुक्त और 
घुमंतू बच्चों को पढ़ाई में हतोत्साहित करते हैं और उनके बचपन के प्रारंभिक चरण में उनके मनोविज्ञान 
को प्रभावित करते हैं । 


तालिका 5.४ - स्कूल में विमुक्त और घुमंतू बच्चों द्धारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के विषय- 


भेदभाव के प्रकार अध्ययन के तहत आठ 
डीएनटी समुदायों का 
औसत (% में) 
१ | समुदाय के नाम से अपमानजनक तरीके से बुलाया जा रहा है 3.62 
2 | पिछली बेंच पर बैठा देना 7.32 
3 | शिक्षक द्वारा कोई ध्यान नहीं देना 2.4॥ 
4 | बुद्धि तो है नहीं, ओर छात्रवृति के लिए आ जाते है, ऐसे सम्बोधित करना 5.67 
5 | असंस्कृत होने का इशारा करते हुए आदिवासी कहकर संबोधित करना 6.78 
| 6 | कक्षा में बैठने की व्यवस्था अपमानजनक है 2.29 
7 | मिड-डे-मील में भेदभाव 4.35 
[sen | शिक्षक का रवैया आपत्तिजनक/अपमानजनक है 8.69 
| 9 | साथी छात्रों का रवैया आक्रामक/आहत करने वाला है 75.77 
१0 | खेल के मैदान और सांस्कृतिक गतिविधियों में भेदभाव 7.62 
१ | एक ही बर्तन और गिलास से पानी पीने पर प्रतिबंधित है 6.26 
१2 | शिक्षक को चाय या पानी देना से रोका जाता है 4.27 
5 बच्चे को हाथ से वो काम करने के लिए कहा जाता है जो अन्य जाति के बच्चों से नहीं Me 
करवाया जाता है i 


“2 पारधी के बच्चों को चिड़ीमार (पक्षी शिकारी) या छोटा चोर कहा जाता है, कालबेलिया के बच्चों को कालिया और गड़िया लुहार 
को भिखारी, कंजर को कबूतरा या कबूतर (कबूतर / कबूतर), बेड़िया को भाड़वा (अवैध पुत्र) कहा जाता है। बाछड़ा बच्चों को बछड़े 
कहा जाता है। इसी तरह बच्चों को उनके सामुदायिक नामों जैसे कजर, सांसी और नट से बुलाना अपमानजनक माना जाता है। 
“2 सर्वेक्षणकर्ताओं के अनुसार, यौन शोषण के मामले भी मौजूद हैं। 
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चार्ट 5.5 - आठ विमुक्त और घुमंतू समुदाय के बच्चों को स्कूल में सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्‍न प्रकार 
के भेदभाव का सामना- 


बच्चे को हाथ से काम करने के लिए कहा जाता है जो अन्य जाति के बच्चों 
से नहीं कहा जाता 


शिक्षक को चाय या पानी ले जाने से रोका जाता है 


|. _ _ | 

i | 
एक ही बर्तन और गिलास से पानी पीना प्रतिबंधित हे र 8 

| | 

| MIU 

9 बा 


खेल का मैदान और सांस्कृतिक गतिविधियों में भेदभाव 

साथी छात्रों का रवैया आक्रामक/आहत करने वाला है 

शिक्षक का रवैया आपत्तिजनक/अपमानजनक है 
मिड-डे-मील में भेदभाव |! 


कक्षा में बैठने की व्यवस्था अपमानजनक है 


असंस्कृत होने की ओर इशारा करते हुए आदिवासी के रूप में संबोधित 
किया 


' MT 
! BE 
बुद्धि नहीं है, छात्रवृत्ति के लिए आते हैं के रूप में अपमानित किया छा 
शिक्षक द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जात रि 8 8 
पीछे की बेंच पर बैठा दिया जाता है. #ररणण्रा्र 
समुदाय के नाम से अपमानजनक तरीके से बुलाया जाता है | 
5 
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॥वाछड़ा बेड़िया गाड़िया लुहार ्कालबेलिया झकंजर नट पारधी झसांसी 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 5.5 में भेदभाव के आंकेड़े देखें । 


उपरोक्त 43 कारकों के आधार पर भेदभाव के स्तर को ध्यान में रखते हुए भेदभाव सूचकांक बनाया गया 
है, जो 'कोई नहीं' से 'मध्यम' से 'गंभीर' को दर्शाता है (तालिका 5.४ देखे) | नट, कंजर, गाड़िया लुहार 
और पारधी समुदायों से उच्चतम स्तर के भेदभाव के आंकड़े मिले हैं। नट और गाड़िया लुहार को 
समुदाय के नाम से अपमानजनक तरीके से बुलाए जाने के लिए उच्च स्तर के भेदभाव का सामना 
करना पड़ता है। स्कूल में शिक्षकों द्वारा भेदभाव के घटनाओं की अनदेखी की जाती है और साथ ही 
कक्षा में पढ़ रहे छात्रों का रवैया भी डीएनटी छात्रों के प्रति नकारात्मक होता हैं। चूंकि डीएनटी समुदाय 
गांव में बहुत कम स्थित हैं, इसलिए गांव के प्रमुख समुदाय द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है। 
कंजर और पारधी बच्चों को शारीरिक श्रम कार्य और जाति से संबंधित मुददे कहकर उनके साथ 
भेदभाव किया जाता है। 
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चार्ट 5.६ - स्कूल में बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव का स्तर- 
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नोट : स्कूल में बच्चों के साथ भेदभाव के विवरण के लिए अनुलग्नक 5.6 देखें | 


उपरोक्त भेदभाव से प्रभावित बच्चों की स्कूल जाने की इच्छा का विश्लेषण करने पर यह देखा गया है 
कि औसतन 45 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते (नीचे तालिका 5.४ देखें) | लेकिन गंभीरता की 
श्रेणी में यह प्रतिशत 37.4 प्रतिशत है। विमुक्त और घुमंतू समुदायों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के 
लिए स्कूल के संचालन में ये मुद्दे ध्यान दिए जाने का विषय हैं। 


तालिका 5.४ - स्कूल में भेदभाव करने के बावजूद बच्चे स्कूल जाना पसंद करते है- 


बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं (में %) 
भेदभाव सूचकांक मालूम नहीं | हाँ | | ना | 
कोई भी नहीं १3.3 79.9 | 68 | 
संतुलित 2.0 76.8 2.2 
गंभीर 9 59.9 37.4 
कुल 9 | 75.9 जि: रो 


उपर्युक्त कारकों के कारण भेदभाव के अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण भी भेदभाव होता है। 
परिवार की गरीबी जितनी अधिक होगी भेदभाव उतना ही अधिक होगा। इसी तरह व्यवसाय के कारण 
भेदभाव भी मौजूद हैं। अन्य समाजों के साथी छात्र, कालबेलिया, गाडिया लुहार और नट के बच्चों जो 
गलियों में भीख मांगते हैं और प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, उनके साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करना चाहते 
हैं। उनकी अस्वच्छ आदतें शिक्षकों और सहपाठियों द्धारा पसंद नही की जाती है। नीचे तालिका 5.४ 
आर्थिक स्थिति के कारण भेदभाव को दर्शाती है। 
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तालिका 5.शं - आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल में बच्चों के साथ भेदभाव का स्तर- 


भेदभाव स्तर (में %) 
घन सूचकांक कोई भी नहीं संतुलित गंभीर 
कम 47.8 29.6 22.6 
मध्यम 57.3 24.4 48.3 
उच्च 80.0 42.0 | 80 | 
कुल 6T.5 22.] 46.4 
CECE) 
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8 
शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई 


यह खंड छात्रों को लाभान्वित करने के लिए शिक्षा और समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई विभिन्‍न 
पहलों से संबंधित है, विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 
आरक्षित वर्ग से संबंधित है। छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, छात्रावास सुविधाएं, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और 
स्टेशनरी, मध्याह भोजन, साइकिल और लैपटॉप और परिवहन में रियायतें प्रदान करने के लिए केंद्रिय व 
राज्य सरकसरों द्वारा विभिन्‍न योजनाएं चलाई जाती हैं। मेघावी डीएनटी छात्रों को ये योजनाएं बहुत 
मदद करती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में आवासी विद्यालय उन समुदायों के बच्चों के लिए 
स्थापित किए गए हैं जो प्रवास मे रहते है या भिक्षावृति करते हैं। इस तरह एससी, एसटी और ओबीसी 
समुदाय को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जिसके तहत कुछ विमुक्त और घुमंतू समुदाय के बच्चे भी 
लाभान्वित होते हैं | 


6.4 बच्चों की शिक्षा के लिए कल्याणकारी / सकारात्मक कार्रवाई योजनाओं के बारे में जानकारी 


सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि केवल आधे (54.5 प्रतिशत) लोगों ने उपरोक्त योजनाओं से 
(किसी के द्वारा) लाभान्वित होने की बात स्वीकार की है। लेकिन पारधी (केवल 6.8 प्रतिशत) के बीच 
यह प्रतिशत बहुत कम है क्योंकि उन्हें मध्यप्रदेश के विभिन्‍न जिलों में एससी, एसटी, ओबीसी और 
सामान्य श्रेणी में (मानचित्र 3 देखें) अलग-अलग सूचीबद्ध किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति 
वर्ग में आने वाले बेड़िया और कंजर को भी इन योजनाओं से ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। यह देखा 
गया है कि इन लाभों को पाने के लिए माता-पिता को अपने अधिकारो का दावा करने में सक्षम होने के 
लिए खुद को शिक्षित होने की आवश्यकता है। अन्यथा उनकी अज्ञानता के कारण बच्चे शिक्षा सुविधाओं 
का लाभ उठा नहीं पाते हैं। 


आठ विमुक्त और घुमंतू समुदायों में से 2274 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण में नीचे दिए गए चार्ट 6.4 


(और अनुलग्नक 6.4) के आंकड़े सामने आए हैं। ये दशति हैं कि बछड़ा, नट और सांसी समुदाय के 
बीच माता-पिता सकारात्मक योजनाओं के बारे में सबसे अधिक जागरूक हैं जिसके विभिन्न कारण हैं। 
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नट और बाछड़ा के बीच काम करने वाले कई गैर सरकारी संगठनों ने शिक्षा में पहल की है, जबकि 
सांसी पहले से ही अच्छी साक्षरता दर के कारण ऐसी योजनाओं से अवगत हैं। 


चार्ट 6.4 - बच्चों की शिक्षा के लिए सकारात्मक कार्रवाई योजनाओं के बारे में जागरूकता का 
प्रतिशत- 
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50.7 


नीचे स्कूली बच्चों के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं की सूची (तालिका 6.) दी गई है। डेटा उन 
परिवारों के प्रतिशत को दर्शाता है जो उनसे लाभान्वित हो रहे हैं | 


तालिका 6. - स्कूली शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं से लाभ- 


सर्वेक्षण में लाभ प्राप्त करने वाले परिंवारों की 
र योजनाएं संख्या 

संख्या में प्रतिशत में 
| आरक्षण का लाभ 394 7.32% 
2 | छात्रवृत्ति 535 23.52% 
3 | उपचारात्मक/अन्य कोचिंग 35 १.53% 
4 | प्री-एडमिशन कोचिंग 75 0.65% 
5 | छात्रावास सुविधाएं 97 4.26% 
| 6 | ट्यूशन फीस माफ 240 0.55% 
7 | व्यावसायिक प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण 28 १.23% 
| 8 | नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक/स्टेशनरी/नोटबुक/वर्दी 743 32.67% 
| 9 | निःशुल्क भोजन/एमडीएम एवं आवास 688 30.25% 
१0 | साइकिल 724 5.45% 
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| लैपटॉप 75% 29 .27% 


१2 | ट्रांसपोर्टेशन i N 0.26% 


विमुक्त और घुमंतू सदस्यों में से जो आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 47.32 प्रतिशत ने स्वीकार किया 
कि उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है, हालांकि यह केवल छात्रवृत्ति तक ही सीमित है। छात्रवृत्ति वर्ग में 
23.52 प्रतिशत परिवारों ने सत्यापित किया है कि उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है, जो राजस्थान, 
गुजरात और एमपी में प्राथमिक कक्षा 6 से शुरू होती है। केवल 4.53 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 
अपने बच्चों के लिए उपचारात्मक कक्षाओं का उल्लेख किया है। इस तरह की उपचारात्मक कक्षाएं आम 
तौर पर परीक्षा के नजदीक आने पर स्कूल द्वारा ही और क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों 
द्वारा ली जाती है। 


0.65 प्रतिशत परिवारों में बच्चे उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कोचिंग 
कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। 44.26 प्रतिशत परिवारों के बच्चे छात्रावास की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। 
ये एससी, एसटी और ओबीसी छात्रावास सुविधाओं से संबंधित हैं, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा 
प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश में डीएनटी के लिए छात्रावास आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 
संचालित किए जाते हैं। राजस्थान में, गाड़िया लुहार समुदाय के लिए चित्तौड़गढ़ में अलग छात्रावास 
है। गुजरात में ऐसा कोई लाभ मौजूद नहीं है क्योंकि यहां विमुक्त और घुमंतू समुदाय ओबीसी श्रेणी के 
अंतर्गत सूचीबद्ध है। 


ट्यूशन फीस माफी के तहत, 40.55 प्रतिशत परिवारों ने सुविधा का लाभ उठाया है। ये आम तौर पर 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण लाभ के तहत निजी स्कूलों से संबंधित है। 4.23 
प्रतिशत परिवारों के बच्चों ने व्यवसायिक और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सरकारी स्कूलों में 
बारहवीं कक्षा तक की मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ 32.67 प्रतिशत परिवारों ने लाभ 
उठाया है। मध्याह भोजन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक स्कूलों में उपस्थिति 
बढ़ाने और कुपोषण की जांच करने के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। 30.25 प्रतिशत 
परिवारों के बच्चों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। 


राजस्थान और मध्य प्रदेश में आठवीं कक्षा पास करने वाली और नौवीं कक्षा में प्रवेश करने वाली सभी 
लड़कियों को साइकिल प्रदान की जाती है। यहाँ 5.45 प्रतिशत घरों की लड़कियों को फायदा हुआ है। 
जिले की मेरिट के आधार पर छात्रों को लैपटॉप दिए जाते हैं। आमतौर पर यह 85 प्रतिशत से अधिक 
है लेकिन डीएनटी सर्वेक्षण में 4.27 प्रतिशत परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। राज्य रोडवेज विभाग 
द्वारा बनाए गए मासिक यात्रा पास (बस) के लिए छात्रों को स्कूल आने के लिए परिवहन रियायत दी 
जाती है। डाटा से पता चलता है कि केवल छह परिवारों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। 


कई परिवारों ने इन लाभों का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की समस्या की सूचना 
दी है। छात्रवृत्ति की राशि भी बच्चे के खर्चो को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। खराब भोजन के साथ 
छात्रावासों में सुविधाएं घटिया होने की सूचना मिली है। छात्रावासों में जातीय और क्षेत्रीय भेदभाव 
(एससी, एसटी और ओबीसी की विभिन्न जातियों के बीच) मौजूद है। 
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6. विमुक्त और घुमंतू समुदाय अधिकार बनाम भेदभाव 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर 
जातिगत भेदभाव अवैध है। इस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध बनाया है। लेकिन 
ग्रामीण इलाकों में इस तरह के जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और स्कूल परिसर तक भी फैली हुई 
हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि 
मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए 
सभी को शिक्षा का अधिकार है। यह सभी धर्मों, राष्ट्र या नस्ली समूहों के बीच सहिष्णुता की बात करता 
है। भारत में नीतियों का उद्देश्य शिक्षा में समानता प्राप्त करना है। यह तभी संभव है जब स्कूल का 
वातावरण उन समुदायों को शामिल करने के लिए जगह बनाता है जो ऐतिहासिक पिछड़ेपन, गरीबी, 
पृथकता, अशिक्षा और जातिवाद के कारणों तरीके से वंचित थे। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि 
शिक्षा प्रणाली सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती हो |?” 


शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 4986 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, दोनों का उद्देश्य समाज के 
बच्चों को भेदभाव के विभिन्न रूपों को खत्म करने के लिए शिक्षा के समान अवसर देना था। लेकिन ये 
पाया गया है कि शिक्षक और शिक्षा कर्मचारी स्वयं जाति आधारित भेदभाव करते हैं। अंशुमान मृत्युंजय 
पूछते हैं, 'शिक्षा कितनी स्वतंत्र और निष्पक्ष है अगर हाशिए के समुदायों छात्रों को अलग से बैठने के 
लिए, अलग से खाना खाने के लिए, कक्षाओं और शौचालयों को साफ करने के लिए कहा जाता है और 
उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है व पीटा जाता है?” हर्ष मंदर 28 नवंबर, 205 को द हिंदू में 
लिखते हैं कई बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि उनके शिक्षक उन्हें जातिगत रूढ़ियों को मानते हुए नियमित 
रूप से ताना देते हैं डीएनटी एक गैर अधिसूचित जनजाति है, जिसे अंग्रेजों द्वारा अपराधी माना गया 
और अभी भी उसी कलंक का बोझ वे ढो रहे हैं। तरूण नाम का लड़का, अहमदाबाद के नरोड़ा में एक 
प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हुए जब अपने सहपाठियों के साथ तालमेल नहीं रख सका तो शिक्षक ने 
उसे ताना मारा कि 'तुम छाराओं को पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुम्हें केवल फर्श पर झाडू 
लगानी चाहिए। तुम जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाओगे।' स्कूली शिक्षा प्रणाली के इन तथ्यों को जानने 
के बाद, विशेष रूप से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार की कोई 
कल्पना भी नहीं कर सकता है। 


चौथा सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुनिश्चित करना 
और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है|? एसडीजी के तहत गुणवत्तापूर्ण 
शिक्षा पर जोर दिया जाता है, लेकिन ये तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक भारत की 
शिक्षा प्रणाली में असमानता बनी रहेगी। एसड़ीजी के लक्ष्य 4.5 के अनुसार शिक्षा में 2030 तक, लैंगिक 


224 एम पल्लीकोंडा और ए जूडिथ, “Exclusion in Schools, A Study on Practice of Discrimination and Violence”, 
दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान-एनसीडीएचआर, नई दिल्ली, 2047 | 

27 अंशुमन मृत्युंजय, आयु जागरूकता, 24 अप्रैल, 209 | देखें - https://medium.com/age-ofawareness/ 
caste-based-discrimination-in-indian-schools-2lb477be395c 

226 हर्ष मंदर, Schools of Dishonour', द हिंदू, 28 नवंबर, 2045 | देखें - 
https://www.thehindu.com/opinion/columns/Harsh_ Mander/harsh-mander-on-how-dalit-children-continueto- 
bear-the-brunt-of-untouchability/article7923873.ece 

227 देखें - sustainabledevelopment.un.org 
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असमानता को समाप्त करना और संवेदनशील परिस्थितियों में बच्चों सहित कमजोर लोगों के लिए शिक्षा 
और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य 
समावेश और समानता है- जहाँ सभी लोग, चाहे जो भी हों, लिंग, उम्र, नस्ल, रंग जाति, भाषा, धर्म, 
राजनीतिक या अन्य राय रखने वाले, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, जन्म या संपत्ति, साथ ही विशेष 
जरूरत वाले व्यक्तियों, प्रवासियों, स्वदेशी बच्चों और युवाओं, विशेष रूप से कमजोर परिस्थितियों या 
अन्य स्थिति में, उनके लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने की सहूलियत होनी चाहिए । 
कमजोर समूह और विशेष जरूरत वाले लोग, जातीय अल्पसंख्यक और गरीब इसके तहत ध्यान का 
विषय है। इसी तरह यह लैंगिक गुणवत्ता की भी वकालत करता है। सभी लड़कियों और लड़कों, 
महिलाओं और पुरुषों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सामान्य स्तर पर हासिल करने और शिक्षा से समान 
लाभ प्राप्त करने का, समान अवसर मिलना चाहिए । 


शिक्षा और साक्षरता समाज के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रमुख संकेतक हैं। वर्ष 2030 
तक पूरे देश में एसडीजी की उपलब्धि तभी हो सकेगी जब विमुक्त और घुमन्तू के विकास पर ध्यान 
केंद्रित किया जाएगा । 


भारत सरकार का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी बच्चे के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने, 
बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा पर निर्माण करने और बच्चे के निडर होने के लिए, बच्चों के अनुरूप, 
बाल-केन्द्रित और संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप एक पाठ्यक्रम बनाने पर जोर देता है| 
सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम (सभी के लिए शिक्षा) एक संवैधानिक अधिकार के रूप में 6-44 वर्ष की 
आयु के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह अनिवार्य करता है कि इस आयु वर्ग 
में कोई बच्चा अशिक्षित न रहे और अनिवार्य रूप से स्कूल से आयु उपयुक्त ग्रेड में नामांकित हो। इन 
सभी अधिनियमों, एसडिजी के लक्ष्यों और संवैधानिक अधिकारों के बावजूद ये शर्मनाक तथ्य है कि वे 
कभी भी समान रूप से विमुक्त और घुमंतू समुदायों को शामिल नहीं करते | 


किसी भी शैक्षिक सर्वेक्षण में कभी भी डीएनटी समुदायों की शिक्षा स्थिति को शामिल नहीं किया गया 
है। भारत में डीएनटी शिक्षा और उनके सामाजिक विकास के लिए काम करने वाले बहुत कम संगठन 
हैं। बहुत कम दानदाता हैं जो इन समुदायों के विकास पर कार्य करने का समर्थन करते हैं। राज्यों के 
पास कल्याण और विकास बोर्ड तो हैं लेकिन वे डीएनटी के पक्ष में सरकार की विकास नीतियों को 
प्रभावित करने में असक्षम रहे हैं। बहुत कम संस्थाएं हैं जो उन पर विकास के कार्यो में लगी हुई हैं । 


२28 देखें - https://sdg4education2030.org/the-goal 
२2१ देखें - https://ris.org.in/newasiaforum/achieving-sdg-4-india-moving-quantity-quality-education-all 
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9 
व्यवसाय, आय और व्यय 


व्यवसाय के मामले में विमुक्त व घुमंतू समुदाय संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। उनमें से कई अभी भी 
अपने पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जबकि अन्य ने असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करना शुरू कर दिया 
है या आजीविका के लिए अकुशल कार्यों को अपना लिया है जैसे- प्लास्टिक कबाड़ का संग्रह, सड़कों 
पर भीख माँगना, प्लास्टिक के खिलौने बेचना, ऊनी कंबल बेचना आदि जो परंपरिक रूप से उनसे जुड़े 
हुई नहीं हैं। शिक्षा में वृद्धि के साथ कुछ लोग निजी क्षेत्र में भी रोजगार ढूँढ रहे हैं। कलाकार समुदाय 
के लोगों ने अपने स्वयं के उद्यम विकसित किए हैं जैसे मैरिज डीजे बैंड और पंजीकृत प्रदर्शन समूह | 
जिनके पास पैतृक कृषि भूमि है, वे जहाँ सिंचाई उपलब्ध होती है और मिट्टी उचित गुणवत्ता की है, वहां 
कृषि करते पाए गए हैं। लेकिन चूंकि भूमि जोत छोटी है, जो जीवन यापन के लिए कम पड़ती है 
इसलिए परिवार की आय के लिए उन्हें दूसरे कार्य खोजने पड़ते हैं। सरकारी नौकरियां दुर्लभ हैं 
(| प्रतिशत से भी कम) क्योंकि यह समुदाय आरक्षित या सामान्य जाति श्रेणियों में बाकी के साथ 
प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। उनके कई पारंपरिक व्यवसायों को अवैध बना दिया गया है और वन्य 
जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 4972, उत्पाद शुल्क अधिनियम, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट, पॉस्को या 
गौ पशु अधिनियम आदि जैसे विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। पारधी, कंजर, 
सांसी और कालबेलिया जैसे समुदायों पर अभी भी चोरी और डकैती का संदेह किया जाता है और 
पुलिस विभाग द्वारा आपराधिक गिरोह के रूप में पहचाना जाता है। अभियोजन के डर ने इन समुदायों 
के पारंपरिक व्यवसायों को बाधित कर दिया है। और जिन्होंने जारी रखने की कोशिश की है उन पर 
कानूनी मुकदमें चल रहे हैं । 


7.4 पारंपरिक व्यवसाय 
सर्वेक्षण में 59.2 प्रतिशत परिवारों ने कहा है कि वे अपने पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जबकि 40.8 
प्रतिशत ने बंद कर दिए हैं और नए कामों में चले गए हैं। पारंपरिक व्यवसायों के बीच, गाड़िया लुहार 


को छोड़कर अधिकांश समुदायों द्वारा कृषि को प्रमुख पेशे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, चाहे उनके 
पास जमीन हो या ना हो। सर्वेक्षण में नोट किए गए कुछ महत्वपूर्ण पारंपरिक पेशे इस प्रकार है। 
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तालिका 7.4 - अध्ययन के तहत आठ विमुक्त समुदायों द्वारा प्रचलित पारंपरिक व्यवसाय के प्रकार- 


देशी शराब बनाना भीख मांगना पशु पालन वेश्यावृत्ति सपेरा 

कबाड़ इकट्ठा करना | पशुओं और पक्षियों | दर्शकों के बीच चकरी | दर्शकों के बीच राई | नृत्य ओर गायन 
का शिकार करना नृत्य नृत्य 

फार्म गाईस जंगल से औषधीय त्यौहार जादूगरी जूता पॉलिश करना 
जड़ी बूटियों का संग्रह 

खेती काम लाल ओर सफ़ेद मिट्टी | सामरोह मै ढोल बाजा | चूड़ी बेचना (मनिहारी) | चोरी और डैकैती 
की बिक्री बजाना 

खेत मज़दूरी रस्सी पर चलना नट की कला बहुरूपिया (स्वांग) पत्थर का काम 


40.8 प्रतिशत परिवारों के माता-पिता और दादा-दादी ने विभिन्न कारणों और विकसित समाज में उनके 
सामने आने वाली चुनौतियों के कारण अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ दिया है। उनमे से कुछ यहाँ 
सूचीबद्ध हैं: 


4. वन को वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र और एक उच्च सीमा के रूप में सीमांकित किया गया है और 
दीवार का निर्माण किया गया है। इसने पारधी के भोजन के लिए जंगल में शिकार करने के 
लिए प्रवेश को रोक दिया है। 

2. भारत में 4994 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 4972 के तहत सर्प दिखाने की प्रथा पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया था| कोबरा साँपों को रखने की पारंपरिक प्रथा को वन्य जीवन (संरक्षण) 
अधिनियम, 4972 की अनुसूची-2 भाग- के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे 
कालबेलिया समाज प्रभावित हुआ है। पुलिस और वन अधिकारियों को अभी भी उन पर सांप 
रखने का शक होता है और कई बार उनके घरों पर छापेमारी भी की जाती है। 

3. इसी तरह, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 4972 की अनुसूची-4 के तहत पारधी और कंजर को 
तीतर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।?/ 

4. बाजार में पुताई के लिए डिस्टेंपर कलर पेंट आने के बाद से लोगों ने कालबेलिया से गेरू और 
खड़िया (लाल और सफेद) रंग खरीदना बंद कर दिया है। कच्चे घरों की मिट्टी की दीवारों पर 
खड़ियाँ और गेरू का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब ज्यादातर कक्रीट के घर ऐसे बनाए 
जाते हैं जहाँ ऐसे रंगों का इस्तेमाल नहीं होता है। 

5. बेड़िया, बाछड़ा और कंजर समुदाय में युवतियां सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वेश्यावृत्ति 
छोड़ रही हैं। कई की शादी भी हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर गाड़िया लुहार कि महिलाएं 
विवश हो कर वेश्यावृत्ति अपना रही हैं। 

6. राज्य आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब बनाना प्रतिबंधित है।१ राजस्थान और 
मध्यप्रदेश के विपरीत, गुजरात को एक शुष्क राज्य घोषित किया गया है। इस प्रकार गुजरात में 
शराब बनाना और बिना लाइसेंस के पीना एक दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 
अवैध शराब बनाने पर रोक लगाता है। अवैध शराब बनाने, स्टॉक करने या व्यापार करने वाले 


230 देखें - http://wiienvis.nic.in/database/schedulespeciesdatabase_7969.aspx 
२3। उपरोक्त | 
२2 शराब की बिक्री या उस पर प्रतिबंध राज्य का मामला है। 
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किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है। हालांकि अवैध शराब आबकारी 
विभाग का विष्य है, लेकिन पुलिस विभाग इसमें हस्तक्षेप करता है और इसे बनाने और बेचने में 
शामिल कंजर, सांसी, बाछड़ा और नट समुदायों के सदस्यों को परेशान करता है। यह मूल रूप 
से उनसे पैसे की उगाही और पकड़े जाने पर रिशवत के लिए है। वर्तमान युवा पीढ़ी ने 
आजीविका के अन्य विकल्पों को अपनाते हुए इस पेशे को छोड़ दिया है । 

7. कृषि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गाड़िया लुहार समुदाय द्वारा लोहे के पारंपरिक उपकरण 
बनाना एक गैर-लाभदायक काम बन गया है। मशीनरी के आने से पारंपरिक लोहे के औजारों 
की बहुत कम मांग रह गई है। इसमें कम आय की वजह से गाड़िया लुहार समुदाय ने रेडीमेड 
बर्तन और उपकरण बेचने की ओर रुख किया है, जिससे उन्हें थोड़ा लाभ मिल रहा है। शहरी 
इलाकों में रहने वालों गाड़िया लुहार समुदाय ने पुराने मकानों को तोड़ने और उससे निकले 
कबाड़ को बेचने का काम शुरू दिया है। इस काम में उन्हें अच्छा पैसा मिलने लगा है। 

8. बंजर भूमि पर अतिक्रमण और जंगल के बफर जोन में चराई पर प्रतिबंध के कारण कई पशु 
चराने वाले डीएनटी ने मवेशी रखना छोड़ दिया है। 

9. नट और कंजर (बिजौरी कजरी) को उनके संरक्षकों द्वारा उनकी वंशावली पढ़ने के लिए संरक्षण 
दिया जाता था। वे अपनी कलाबाजी और नृत्य से उनका मनोरंजन भी करते थे और कपड़े, घी, 
अनाज, मवेशी और नकदी के रूप में उपहार इकट्ठा करते थे। लेकिन अब उनके सरक्षकों 
कीयुवा पीढ़ी उन्हें भिखारी के रूप में देखती है और उन्हें नजरंदाज करती है। 

40. इसी तरह, बहरुपिया को भी लोग कलाकारों के बजाय भिखारी के रूप में देखते हैं। कभी-कभी 
पुलिस उन पर एंटी-बेगारी एक्ट के तहत धमकाती है। 


उपरोक्त तथ्य नई नीतियों और कानूनों और लोगों के रवैये का एक संयोजन है जिसने कई डीएनटी 
कलाकार समुदायों को अपनी प्रथाओं को जारी रखने को लेकर हतोत्साहित किया है। कई पारंपरिक 
आजीविका प्रथाओं को अवैध रूप से चिह्नित किया गया है। इसने अधिकांश विमुक्त समुदाय के लोगों 
को अकुशल श्रम और मजदूरी की ओर धकेला है, जिससे उनकी पेशेवर पहचान खो गई है। विभिन्न 
प्रकार के कार्यो के लिए अनुलग्नक-7.4 देखें जिसमें वर्तमान में विमुक्त समुदाय शामिल हैं। उसमें से 
कई जीविका के लिए शहरों में पलायन कर गए हैं। 


१.॥ वर्तमान व्यवसाय 


सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल 2274 घरों में से 3036 व्यक्तियों ने प्राथमिक व्यवसाय के 
खंड में प्रतिक्रिया दी है जबकि 4637 परिवारों ने द्वितीय व्यवसाय के लिए उत्तर दिया है। दोनों वर्गों में 
कुछ परिवारों ने अपने व्यवसायों का खुलासा करना पसंद नहीं किया है, खासकर यदि वे वेश्यावृत्ति, 
अवैध शराब बनाने, जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार या चोरी के कार्यो में अगर लिप्त हैं तो। 
इस सर्वेक्षण ने उनकी गोपनीयता को बनाए रखा है। भिखारी को भी एक व्यवसाय के रूप में सूचीबद्ध 
किया गया है क्योंकि ये कालबेलिया, पारधी और नट जैसे कुछ समुदायों की आय का एकमात्र स्रोत है 
जो परंपरागत रूप से जजमानों से अपनी जिविका कमाते आए हैं और अभी भी गरीबी और अशिक्षा के 
कारण ऐसा करना जारी रखे हुए हैं। नीचे दिया गया चार्ट, सर्वेक्षण के तहत आठ विमुक्त समुदायों द्वारा 
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चुने गए प्राथमिक और द्वितीय व्यवसायों को दिखाता है। सर्वेक्षण में व्यवसायों की 50 से अधिक विभिन्‍न 


श्रेणियों को सूचीबद्ध किया गया है। नीचे तालिका संख्या 7. देखें | 


तालिका 7 - सर्वेक्षण के तहत 2224 परिवारों में से 4673 सदस्यों के सर्वेक्षण में सूचीबद्ध प्राथमिक 
और द्वितीय व्यवसायों की सूची- 


कक सर्वेक्षण में सूचीबद्ध प्राथमिक और माध्यमिक व्यवसायों के प्रकार 
प्राथमिक माध्यमिक 
] देशी शराब बनाना और बेचना 49 8॥ 
2 | ऑटोरिक्शा चलाना ॥7 2 
3 | बैलगाड़ी चलाना 2 | ०0 | 
4 | चूड़ी या हार विक्रेता, मनिहारी और जड़ी बूटी |. 9 | १4 
5 | भीख मांगना 44 4 
| 6 | निजी नौकरियां (टेंट हाउस, एजेंट, कंडक्टर, एमआर, आदि) | 9 | TI 
7 | शिकार (तीतर, खरगोश आदि को पकड़ना) 84 | 8 | 
| 8 कन्स्ट्रक्शन कांट्रैक्ट 2 
| 9 | रचनात्मक उद्योग (फिल्म डायरेक्टर, निर्माता) | 0 | 
0 | कलाकार (डीजे बैंड, ड्रम प्लेयर, कलाबाजी, जादूगर, मिमिक्री) 47 I5 
] | चकरी नर्तक 74 5 
१2 | राई नर्तक १4 7 
3 | ड्राइवर 34 4 
4 | इलेक्ट्रिशियन | 0 | 
5 | खेती 604 30 
6 | वित्त कार्य 8 | | 0 | 
॥7 | जनरल स्टोर 4 ] 
8 | पत्रकार T | 0 
१9 | चारा उत्पादन T T 
20 | सरकारी नौकरी 5 f 
2। | लोहार 430 2 
22 | मज़दूरी कार्य और दिहाड़ी मजदूरी 935 II50 
23 | एनजीओ वर्कर 3 | 0 | 
24 | वेश्यावृत्ति 08 73 
25 | कबाड़ संग्रह 45 25 
26 | दुकानदार (जनरल स्टोर, कपड़े की दुकान) 4 T 
27 |सपेरा ०0 | 
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28 | शिक्षक 3 | 0 | 
29 | पशुपालन |. 0 | 4 
30 | कैटर्र्स 3 2 
3। | खिलौना बेचना | 0 | 
32 |चोरी | 0 | 
33 | वकील | 9 | | 0 | 
34 | व्यवसाय 7 30 
35 | वेल्डिंग का काम | ०0 | 
36 | नरेगा |. 0 | 5 
37 | मजदूरी f f 
38 | पानी वितरक 0 | 
39 | लोहे के बने बनाये खिड़की के फ्रेम और गेट बेचना 2 
40 | यजमानी (वंशावली और मनोरंजन करने वाले) | ०0 | 
4 | घर से संबंधित कार्य 63 | 0 | 
42 | आशा कार्यकर्ता ] ] 
43 | गढ़वाला 3 | 0 | 
44 | चाय की गाड़ी | ० | 
45 | शीशे के सामान बना कर बेचना | 0 | ] 
46 | पेंशन से जीवन यापन करना 
47 | सफ़ाई करनेवाला | 0 | ] 
48 | ब्यूटीशियन f 0 | 
49 | सिलाई का काम । ०0 | 
50 | विकलांग | 0 | 
5। | मत्स्यपालक | 0 | 
52 | लाइब्रेरियन | 0 
कुल | 3036 | 637 


ऊपर सूचीबद्ध बावन व्यवसायों को 44 प्राथमिक और द्वितीय व्यवसायों में वर्गीकृत कर दिया गया है 
ताकि उन पर एक व्यापक नजर डाली जा सके। चार्ट 7.2 इस डाटा को दर्शाता है। सर्वेक्षण डाटा 
दिखाता है कि अकुशल श्रम कार्य 34.4 प्रतिशत विमुक्त व घुमंतू परिवारों ने प्राथमिक व्यवसायो के 
विकल्प को चुना है (3036 परिवारों में से प्रतिशत ने श्रम कार्य को अपने प्राथमिक व्यवसाय के रूप में 
सूचीबद्ध किया है)। अध्ययन के तहत अधिकांश समुदायों में श्रम को प्राथमिक कार्य बताया है। द्वितीय 
व्यवसाय श्रेणी में यह प्रतिशत प्राथमिक व्यवसाय अनुपात से दोगुना हो जाता है। यहां यह 70.4 प्रतिशत 
है जो दर्शाता है कि अधिकांश विमुक्त व घुमंतू सदस्यों को अपनी द्वितीय आय के लिए श्रम का काम 
करना पड़ता है जो कि परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। 
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चार्ट 7.4 - आठ विमुक्त समुदायों के बीच प्राथमिक और द्वितीय व्यवसायों का प्रतिशत का वितरण- 


अन्य कार्य (चालक, चूड़ी बेचने वाला, पशु चराने वाला, छोटे-... छ >3 
प्राइवेट व्यवसाय ®} +? 
स्क्रैप संग्रह ° 
वेश्यावृत्ति 
श्रमिक काम 
लोहे का लुहार का कामा ]02 
सरकारी नौकरी ' 6 
खेती वात. ।9.9 
रचनात्मक उद्योग (डीजे बैंड, फिल्म निर्माता, ड्रम वादक... अब 7.8 
शिकार (तीतर, खरगोश आदि को पकड़ना) * 6! 
भीख मंगाना 5 १ 
देशी शराब बनाना और बेचना ह १5 
0.0 40.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 


॥ प्राथमिक व्यवसाय छ द्वितीय व्यवसाय 


तालिका 7. और चार्ट 7.७ के अनुसार, 29.3 प्रतिशत परिवारों ने कृषि भूमि पर अपना कब्जा स्वीकार 
किया है। लेकिन सर्वेक्षण में केवल 49.9 प्रतिशत परिवार प्राथमिक व्यवसाय के रूप में खेती में शामिल 
हैं जबकि 7.9 प्रतिशत ने इसे अपने द्वितीय व्यवसाय के रूप में दिखाया है। द्वितीय व्यवसाय के रूप में 
खेती को आम तौर पर उन परिवारों द्वारा चुना गया है जिनके पास कृषि भूमि नहीं है लेकिन वे किसी 
और की भूमी पर मजदूरी करते हैं। कालबेलिया समुदाय दूसरे की भूमि पर मौसमी रूप से काम करते 
हैं। नीचे दी गई तालिका और चार्ट में विमुक्त समुदायों द्वारा कृषि भूमि की उपलब्धता और खेती के 
वास्तविक अभ्यास के अनुपात को सूचीबद्ध किया गया है। 


तालिका 7. - सर्वेक्षण के तहत विमुक्त समुदाय के बीच कृषि भूमि के कब्जे और व्यवसाय के रूप में 
खेती के बीच तुलनात्मक प्रतिशत- 


डेटा प्रतिशत में (४) | बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 

कृषि भूमि का कब्जा 59.0 | 50.2 | ०00 | 23. 49.8 | 9.4 23.7 | 8.8 | 29.3 

एक व्यवसाय के रूप में 

खेती (प्राथमिक + 46.8 | १9.0 ७ 25.8 39.6 | 7.7 7.0 4.8 | 20. 

द्वितीय का औसत) 


डेटा के विश्लेषण करने पर पता चलता है कि औसतन 20.4 प्रतिशत परिवार प्राथमिक और द्वितीयक 
व्यवसाय के रूप में खेती कर रहे हैं (तालिका 7-7 देखें) | तालिका 7. ॥ 8 के अनुसार, 89.3 प्रतिशत 
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परिवारों (जिनका प्राथमिक व्यवसाय खेती है) ने आय का समर्थन करने के लिए आकस्मिक श्रम किया 
है क्योंकि कृषि से कमाई उनके लिए पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार तालिका 7.3 9 में वे लोग जो खेती 
को द्वितीय व्यवसाय के रूप में दर्शाते हैं, 66 प्रतिशत लोग श्रम कार्य में और 27 प्रतिशत वेश्यावृत्ति में 
अपने जीवन यापन के लिए शामिल हैं। यह आंकड़ा बछड़ा, कजर और बेड़िया समुदाय के लिए है। 


तालिका 7.//.4 - जिनका प्राथमिक व्यवसाय खेती है उनका द्वितीय व्यवसाय (कुल शहरी और ग्रामीण 
डेटा प्रतिशत में)- 


खेती देशी | भिक्षावृत्तिं | वेश्यावृत्ति ड्राइवर | अनौपचारिक | छोटा | औपचारिक | कुल 
शराब श्रम कारोबार | रोज़गार 
4.53 3.06 0.26 0.77 0.26 | 0.5॥ 89.29 4.08 0.26 I00 


तालिका 7७ - जिनका प्राथमिक व्यवसाय खेती है, उनका द्वितीय व्यवसाय (कुल शहरी और ग्रामीण 
का डेटा प्रतिशत में)- 


खेती | देशी शराब | भिक्षावृत्ति | कलाकार/ | वेश्यावृत्ति | अनौपचारिक | औपचारिक | कुल 
मनोरंजन श्रम रोजगार 
| आह. | 4 f f 2I | 566 | f 400 


उपरोक्त डेटा समुदायों में श्रम कार्य की तलाश में प्रवास से भी सीधे मेल खाता है। प्रवास अपने आप 
में बच्चों की शिक्षा से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके जीवन में विभिन्‍न चुनौतियों को पेश करता है। 
इसके अलावा जो सांस्कृतिक बदलाव होता है, वह बच्चे और माता-पिता के मानस को प्रभावित करता है। 


चार्ट 7.७ - सर्वेक्षण के तहत डीएनटी समुदाय के बीच कृषि भूमि के कब्जे और पेशे के रूप में खेती के 
बीच अंतर- 


o 
un 
NN 
पर 
०९ tn 
तः) 
र 
0) 
च 


वन 23.] 
HE 25.5 
[ल] 
किक 3०.6 
का 9.4 
बन 7.7 
23.7 

व 38.8 
HE I4.8 
व 20.3 

20 


बाछड़ा बेड़िया गाड़िया कालबेलिया पारधी सांसी कुल 
लुहार 
छ कृषिं भूमिं का कब्जा थ व्यवसाय के रूप में खेती (प्राथमिक + माध्यमिक का औसत) 
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जल स्रोत या मौसमी वर्षा न होने पर कृषि भूमि पर खेती नहीं की जा सकती है। इसलिए इसका 
उपयोग और आय साल-दर-साल अलग-अलग होता है। आंकड़ों के अनुसार, 7.8 प्रतिशत परिवार 
मुख्य रूप से डीजे बैंड और चकरी नृत्य (कंजर द्वारा चित्र 22 देखें), राई नृत्य (बेडिया), ढोल वादन 
और कलाबाजी स्टंट (नट), कालबेलिया नृत्य आदि जैसी मनोरंजन प्रथाओं पर निर्भर हैं। पारधी और 
कजर समुदाय द्वारा पक्षियों और खरगोशों के शिकार को भी प्राथमिक व्यवसाय (6.4 प्रतिशत) के रूप में 
सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि इस तरह की गतिविधियों पर वन विभाग द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया 
है, लेकिन कई लोग अभी भी अपनी आजीविका और अपने भोजन के लिए इन्हें पकड़ते हैं। गुप्त रूप से 
इन्हें उपभोग के लिए अन्य समुदायों को भी बेचा जाता है। इस प्रकार, ये समुदाय हमेशा पुलिस और 
वन विभाग के अधिकारियों द्वारा निगरानी में रहते हैं। कई बार वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 4972 
के तहत मामला दर्ज किया गया है जिसकी वजह से वे वर्षो से जेलों में बंद है। तालिका 42. मे 
सामान्य रूप से विमुक्त व घुमंतू समुदायों के लिए जिम्मेदार वन्यजीव अपराध के विभिन्न वर्गो के बारे में 
पढ़ें । 


गाड़िया लुहार समुदाय अभी भी अपने पारंपरिक लोहार के काम (44.2 प्रतिशत) को अपने प्राथमिक 
व्यवसाय के रूप में करते हैं और उनमें से कई द्वितीय व्यवसाय के रूप में श्रमिक कार्य करते हैं। 
गाड़िया लुहार की तरह कई अन्य समुदायों ने भी द्वतीय व्यवसाय के रूप में श्रम कार्य को अपनाया है। 
इस प्रकार हम पाते हैं कि द्वितीय व्यवसाय का प्रतिशत श्रम कार्य के रूप में ((637 सदस्यों में से 70.4 
प्रतिशत) प्राथमिक प्रतिशत (3036 सदस्यों में से 34.4 प्रतिशत) से अधिक है। इसी तरह, कई परिवारों ने 
अपने द्वितीयक व्यवसाय (7.6 प्रतिशत) के रूप में स्क्रैप संग्रह पंजीकृत किया है जो प्राथमिक व्यवसाय 
से अधिक है। वेश्यावृत्ति बिड़िया, बाछड़ा और कजर द्वारा) और देसी शराब बनाना (कंजर, सांसी, 
बाछड़ा और नट द्वारा) भी प्राथमिक व्यवसाय श्रेणी के तहत क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत के 
रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन यह 0.8 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत के कम या समान प्रतिशत के 
साथ द्वितीय व्यवसाय में भी आता है। दोनों प्रथाओं को अवैध रूप से चिह्नित किया गया है और इस 
प्रकार इन समुदायों को पुलिस राज्य के आबकारी और वन विभाग द्वारा नियमित रूप से परेशान किया 
जाता है। कई लोगों ने इसे अपने पेशे के रूप में प्रकट नहीं किया है अन्यथा ये प्रतिशत अधिक होगा। 


पारम्परिक व्यवसायों के बारे में एक बात ध्यान देने योग्य है, जिन्हें अवैध प्रथाओं के रूप में चिहित 
किया गया है और अभी भी विमुक्त व घुमंतू समुदायों द्वारा प्राथमिक या द्वितीयक (जैसे शराब बनाना, 
वेश्यावृत्ति, शिकार आदि) के रूप में किया जाता ह।, यह इनकी आजीविका और स्थिरता को प्रभावित 
करते हैं। उनके पास अपने शैक्षिक और कौशल स्तरों के आधार पर चुनने का कोई अन्य विकल्प नहीं 
है। यह व्यवसाय अभी भी राष्ट्रीय आय में योगदान देते हैं और इन समुदायों को विकट गरीबी से बचाते 
हैं (अनुलग्नक 7.5 देखें) | 


सरकारी नौकरियों को कुल 2274 परिवारों (और द्वितीय व्यवसाय में 2 व्यक्तियों) में से केवल छह 
परिवारों (0.2 प्रतिशत) द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। इससे कोई भी समझ सकता है कि ये समुदाय 
अपने उत्थान के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा और आरक्षण की सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे 
हैं। अपनी आजीविका कमाने के लिए ऐसे परिवारों का भी एक छोटा सा प्रतिशत है जो मवेशियों को 
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चराने और निजी उद्यम की नौकरियों में शामिल हैं, जैसे की ड्राइवर, चूड़ी विक्रेता, वकील आदि। यह 
प्राथमिक व्यवसाय में 3.3 प्रतिशत और द्वितीय व्यवसाय में 2.9 प्रतिशत है। 


उपरोक्त आंकड़ों के अलावा कुछ घर ऐसे भी हैं जिनमें घर की मुखिया एक महिला (कभी-कभी विधवा) 
होती हैं, जिन्होंने अपने व्यवसाय को घरेलू काम या पेंशन भोगी के रूप में सूचीबद्ध किया है। 


7.० आय 


उपरोक्त व्यवसायों से परिवारों की वार्षिक आय 40,000 रूपये से लेकर 4,00,000 रुपये से थोड़ा अधिक 
है। व्यवसाय की प्रकृति ऐसी है कि आय एक समान नहीं होती है और खेती या लोहे के औजार बनाने 
के मामले में मानसून जैसे विभिन्‍न कारकों पर निर्भर करती है। श्रम कार्य मौसमी और अस्थायी है। 
पुलिस (और शराब के मामले में आबकारी विभाग) द्वारा छापेमारी होने पर देशी शराब की बिक्री और 
वेश्यावृति प्रभावित होती है। अनिश्चितता की बात हमेशा बनी रहती है। और कई बार कानूनी मामलों में 
और अधिकारियों को घूस देने में आय की बड़ी रकम ले ली जाती है। 


पिछले कोविड महामारी वर्ष 2020-24 के दौरान अधिकांश विमुक्त व घुमंतू समुदायों को आजीविका और 
आय के मामले में कठिन समय का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस विषय पर यहाँ चर्चा नहीं की जा 
रही है क्योंकि महामारी की शुरुआत से पहले फरवरी 2020 तक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था| नीचे 
दी गई तालिका (ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए) 2274 परिवारों में से पांच वार्षिक आय स्लैब और 
उनके प्रतिशत को दर्शाती है। उसमें प्राथमिक और द्वितीय दोनों व्यवसायों से होने वाली आय शामिल 
है। जब हम ग्रामीण और शहरी डेटा (अनुलग्नक 7.3 और 7.4 देखें) की साथ साथ तुलना करते हैं तो 
ये प्रतिशत काफी बदल जाता है। नीचे तालिका और चार्ट है जो अध्ययन के तहत विमुक्त व घुमंतू 
समुदायों के बीच आय वितरण के औसत डेटा की व्याख्या करता है। 


तालिका 7.४ - विमुक्त व घुमंतू समुदायों (ग्रामीण शहरी) में वार्षिक आय वितरण। डेटा प्रतिशत में- 


कुल आय बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिंया [ नट | पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 

25,000 तक 63.3 | 0.7 43.3 | 06 | 49.5 | 2 | 53.3 3.7 | 28.2 | 
25,000 - 50,000 29.5 | 22.8 7.6 22.8 33.6 | 9.4 | 35.7 | 8. | 22. | 
50,000 - 75,000 5.4 I8 3॥.4 33.4 .2 | 38.7 | १.9 | ॥.4 | १9.7 
75,000 - लाख a i.8 I2.2 27.4 4.7 | 29.4 | १.5 77.4 | १2.6 | 
लाख -5 लाख 0.7 36.7 5.5 I5.8 f 20.4 | 7.8 | 55.4 | 7.4 
कुल I00 | 00 00 00 I00 | 00 | 00 | ॥00 | 400 | 


]78 


चार्ट 7.० - आय वितरण समुदायों के बीच में (ग्रामीण और शहरी)। डाटा प्रतिशत में- 
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बाछड़ा बेडया गाड़िया लुहार कालबेलिंया कंज पारधी सांसी कुल 
थ 25,000 रु तक बा रु, 25,000 - 50,000 ब रु, 50,000 - 75,000 
m रु. 75,000 -१ Lakh mJ.Lakh-१I5 Lakh 


नोट - यह चार्ट उपर दी गई तालिका 7409 पर अधारित है। 


कुल आय अनुपात से पता चलता है की विमुक्त समुदाय के अधिकतम सदस्य 28.2 प्रतिशत 25,000 
रुपये तक के आय समूह में आते हैं। इसके बाद 22.4 प्रतिशत 25,000 से 50,000 रुपए की आय समूह 
में आते हैं। 49.7 प्रतिशत रुपए 50,000 से 75,000 तक के आय समूह में, 42.6 प्रतिशत रुपए 75,000 
से रुपये 4,00,000 तक आय समुह मे और १7.4 प्रतिशत 4,00,000 से 4,00,000 रुपये तक के आय 
समूह में। लगभग 82.6 प्रतिशत आबादी की वार्षिक आय रुपये 4,00,000 से कम है जो दर्शाता है कि 
इस प्रतिशत से अधिक परिवार बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं|? लेकिन बीपीएल कार्ड रखने के 
संबंध में वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार (तालिका 3. देखें), केवल 48.3 प्रतिशत लोगों के पास ही 
बीपीएल कार्ड हैं। तेन्दुलकर गरीबी रेखा पर आधारित, योजना आयोग ने 2044-42 के लिए गरीबी के 
आंकड़े जारी किए हैं। देश में गरीबों की संख्या का अनुमान जनसंख्या का 24.9 प्रतिशत था लेकिन 
विमुक्तो के मामले में गरीबी का यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से तीन गुना ज्यादा है| 


उपरोक्त तालिका का और विश्लेषण करने पर, बछड़ा, कंजर, पारधी और गाड़िया लुहार की घरेलू आय 
दूसरों की तुलना में बहुत कम है। यह इन समुदायों को अपना पेट भरने के लिए अपराध करने के लिए 
प्रोत्साहित करता है। गाड़िया लुहार के बच्चे और महिलाएं गांवों और शहरों में खाने के लिए भीख 
मांगते हैं जो कि उनके खर्च का पूरक है। पिछले कुछ वर्षो में गाड़िया लुहार की महिलाएं गरीबी के 
कारण वेश्यावृत्ति में प्रवेश कर रही हैं। 


253 गरीबी रेखा से नीचे के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए परिवारों की आय का स्तर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। 
234 देखें https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-05/press-note-poverty-20]I-2-23-08-6.pdf 
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उपरोक्त आंकड़ों को ग्रामीण और शहरी में विभाजित करने पर बहुत भिन्नता दिखाई देती है। उदाहरण 
के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बेड़िया समुदाय कि आय शहरों में उनके समकक्षों की तुलना में बहुत कम है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 75 प्रतिशत परिवार एक लाख रुपए से कम कमाते हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में 
28.8 प्रतिशत आय 4,00,000 रुपये से कम है। शहरी क्षेत्रों में 77.23 प्रतिशत परिवारों की आय 4,00,000 
रुपये से अधिक है (अनुलग्नक 7.4 देखे) । इसी प्रकार अन्य समुदायों की आय भी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों 
में उनके लोगों की तुलना में बहुत कम है। कुल मिलाकर इस डेटा को देखें तो केवल 9.6 प्रतिशत 
विमुक्त व घुमंतू परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में 00,000 रुपये से ऊपर कमाते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 
अनुपात 30.9 प्रतिशत है। इस प्रकार विमुक्त और घुमंतू समुदाय की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उनकी 
आय को एक ग्रामीण-शहरी परिप्रेक्ष में देखा जाना चाहिए। व्यवसाय की प्रकृति भी एक महत्वपूर्ण 
निर्णायक कारक हैं जो इन समुदायों के बीच भिन्न होती है। 


पारम्परिक व्यवसायों से आय 


अनुलग्नक 7.5 में, विमुक्त व घुमंतू जातियों के पारंपरिक व्यवसायों को 42 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत 
कर उससे होने वाली वार्षिक आय को सूचीबद्ध किया गया है। ये 2000 रुपये से लेकर लाख रुपये 
तक होता है। हम देखते हैं कि पारंपरिक व्यवसाय से होने वाली प्रमुख आय प्राथमिक व्यवसाय के 
अंतर्गत आती है। पारंपरिक व्यवसाय जैसे देशी शराब बनाना और बेचना, भिक्षावृति, वन्यजीव शिकार, 
कलाबाजी, लोहार और वेश्यावृत्ति (कुल 42 में से 7) विमुक्त व घुमंतू समुदायों के लिए पर्याप्त आय के 
श्रोत हैं, हालांकि उनमें से कुछ को अवैध रूप से चिह्नित किया गया है। सांसी और बाछड़ा देसी शराब 
बनाकर कमाते हैं (95,795 रूपये सालाना), शिकार से पारधी; बेड़िया, बाछड़ा और कंजर वेश्यावृत्ति से 
(4,68,584 रुपये) संतोष जनक आय और कालबेलिया, नट और पारधी के कुछ सदस्य भीख मांगकर 
पर्याप्त मात्रा में गुजरा करते हैं (43,469 रुपये वार्षिक) | अध्ययन के तहत ये आंकड़े बताते हैं कि आज 
भी विमुक्त व घुमंतू समुदाय के अस्तित्व के लिए पारंपरिक व्यवसाय आय का प्रमुख स्रोत है। 


7.6 पारिवारिक व्यय 


नीचे दी गई दो तालिकाओं (तालिका 7. और 7.५) और चार्ट (चार्ट 7.4 और 7.९) में सूचीबद्ध व्यय 
परिवार के मासिक व्यय और सहायक वार्षिक व्यय को दर्शाता है जो केवल परिस्थितियों व घटना के 
समय होता है जो औपचारिक समारोह या किसी प्रकृतिक आपातकाल के कारण उत्पन्न होता है। 
आपातकाल आम तौर पर स्वास्थ्य समस्याओं, पुलिस मामलों, रिश्वत और जाति पंचायत विवाद दंड से 
संबंधित है। 


तालिका 7.४ - मासिक घरेलू खर्च (कुल शहरी-ग्रामीण आंकड़ा रुपये में)- 


बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिंया Ed नट पारधी | सांसी 
लुहार 


भोजन खर्चः* 408॥ 5284 6576 5875 4302 | 7036 | 4280 | 7278 


2755 अनाज, चना, अनाज के विकल्प, दालें और दालें उत्पाद, दूध और दूध उत्पाद, खाद्य, तेल, अंडे, मछली और मांस, सब्जियां, फल 
और मेवे, चीनी, नमक और मसाले, पेय पदार्थ, आदि | 
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लड़कों की शिक्षा पर 
खर्च 680 6I5 252 362 507 360 907 592 
लड़कियों की शिक्षा 

607 640 228 357 540 37 899 556 
पर खर्च 
बिजली पर खर्च 52I 377 63 442 389 70॥ 230 | 660 | 
पानी खर्च १53 27 302 33 220 28॥ 236 383 
कुल 6042 | _730 797I 7063 | 5958 | 8749 | 6552 | 9469 


नोट : ग्रामीण-शहरी द्विविभाजन के लिए अनुलग्नक 7.6 देखें | 
चार्ट 7.0 - मासिक घरेलु खर्च (रूपये)- 


सांसी पा षषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष्् 
पारधी र प्र 
नट I -_ 
कंजर रा 
की  _ ि  <रDमि्ि्िा~¬_ ¬~ 
गइिया लुहार बाला 
वेडिया पा 
बाछड़ा पाला. वन 


0 2000 4000 6000 8000 0000 2000 44000 46000 8000 20000 
थ खाद्य व्यय ॥ लड़कों की शिक्षा पर व्यय बिलड़कियों की शिक्षा पर व्यय 
& बिजली पर व्यय ॥ जल पर व्यय बकुल 


भोजन पर मासिक खर्च (दोनों लड़के और लड़कियों), बच्चों की शिक्षा, बिजली और पानी पर होता है। 
यह देखा गया है कि सांसी का अधिकतम व्यय राशि 9,469 रुपये प्रति माह है। सभी समुदायों में सबसे 
अधिक खर्च भोजन पर होता है जो कि 76 प्रतिशत हैं जबकि शिक्षा पर यह केवल 44.7 प्रतिशत (लड़के 
और लड़कियों दोनों के लिए) है। ग्रामीण और शहरी के बीच तुलना करने पर यह व्यय बहुत भिन्न (20 
प्रतिशत तक) होता है। अधिक जानकारी के लिए अनुलग्नक 7.6 देखें। भोजन पर होने वाला तीन 
चौथाई खर्च यह दर्शाता है कि समुदायों को अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च 
करना पड़ता है। ऐसी खराब स्थिति में आवास और शिक्षा जैसी बाकी जरूरतें गौण हो जाती हैं। 


शादी, मृत्यु, जन्म, अनुष्ठान जैसे समारोह पर और विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों पर वार्षिक खर्च 
एक समुदाय से दूसरे समुदायों में भिन्न होता है। यह पारधी समुदाय के बीच आपातकालीन व्यय और 
औपचारिक कार्यो पर खर्च के कारण अधिक है। इनमें से आपातकालीन खर्च के तहत पुलिस के मामलों 
और जाति पंचायत पर खर्च अधिक होता है। शादियों में दुल्हन को दहेज के लाखों रुपए अदा किए 
जाते हैं। जब ये विवाह विवाद में पड़ जाते हैं तो इन्हें जाति पंचायतों में इनका निपटान करने पर भारी 
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खर्च होता है। इसी प्रकार मृत्यु अनुष्ठानों पर पैसा खर्च किया जाता है जब उनके पंचायत नेताओं 
सहित रिश्तेदारों और समुदाय के सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी दावत का आयोजन किया 
जाता है। 


अगला सबसे ज्यादा खर्च कालबेलिया का है। यह आंशिक रूप से एक मृत आत्मा की स्मृति में मौसर 
नामक सामुदायिक भोज आयोजित करने की सदियों पुरानी प्रथा के कारण है। खर्च का पहला चरण 
किसी व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद 42 दिनों के दौरान होता है। लेकिन सबसे बड़ा खर्च तब होता है 
जब परिवार मृतक आत्मा की याद में मौसर देने का फैसला करता है। जहाँ मृत्यु हुई वहां मृतक व्यक्ति 
की गरिमा बनाये रखना परिवार की सामाजिक जिम्मेदारी है। मौसर के दौरान, पूरे कबीले को 
आस-पास और दूर के गांवों से दावत के लिए आमंत्रित किया जाता है जो कि एक बड़ी संख्या है। 
इस पर लाखों रुपये का खर्च आता है जिससे कई बार परिवार कर्ज में डूब जाता है। 


तालिका 7.शं - समारोह और आपात स्थितियों पर वार्षिक घरेलू खर्च (आंकड़ों मे)- 


बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया RE नट पारधी सांसी 
लुहार 

शादी, मृत्यु, जन्म या 

3644 | १5029 | 9973 39348 ॥7478 | 5002 | 38993 8449 
रस्म पर खर्च 
अन्य आकस्मिक 

647 | 8247 29I9 742I 7926 | 3472 | 3I876 9227 
खर्च 
कुल | 2529I | 33276 | 22892 | 40769 | 25404 | 28474 | 70869 | 27676 


चार्ट 7.6 - वार्षिक पारिवारिक खर्च (आंकड़ों में)- 


सांसी 

पारधी 

नट 

कंजर 
कालबेलिया 
गाड़िया लुहार 
बेड़िया 


बाछड़ा 


© 


20000 40000 60000 80000 00000 20000 40000 60000 


॥ शादी, मृत्यु, जन्म या अनुष्ठान पर व्यय छ कोई भी आपातकालीन व्यय कुल व्यय 


अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा खाद्य सुरक्षा 
अधिकार के तहत उनके राशन का ध्यान रखा जाता है। उनमें से अधिकांश ने रियायती दर पर 
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खाद्यान्न मिट्टी का तेल, नमक और चीनी प्राप्त करने की बात स्वीकार की है। राशन कार्ड के रंग कोड 
के आधार पर इसकी अलग अलग मात्रा और दर होती है। सर्वे में लगभग 4500 परिवारों (जो की 66 
प्रतिशत) ने पीडीएस के लाभार्थी होने की बात स्वीकार की है। ऐसे कोई मामले नहीं है जहाँ नियोक्ता 
द्वारा मजदूरी व्यय के रूप में भोजन की देखभाल की जाती हो। सर्वे में 35 फीसदी लोगों ने माना है 
कि वे कर्ज में हैं, 45 फीसदी लोगों का कर्ज बकाया है। 


7.९ घरेलू उपकरण और संपत्ति 


चार्ट 7 से पता चलता है कि विमुक्त समुदायों की 83 प्रतिशत आबादी के पास मोबाइल फोन है। 
उसके बाद गैस कनेक्शन 70.3 प्रतिशत लोगों के पास है। क्रमशः 69.7 प्रतिशत और 55.3 प्रतिशत घरों 
में बिजली के पंखे कूलर और कुकर जैसे रसोई के उपकरण हैं। 52.2 प्रतिशत के पास मेज-कु्सी है। 
39.3 प्रतिशत के पास स्कूटर-मोटरबाइक है, 30.6 प्रतिशत के पास साइकिल / साइकिल रिक्शा है, 25.7 
प्रतिशत के पास पशुधन है और 24.8 प्रतिशत के पास रेफ्रिजरेटर कूलर है। 


केवल 3.4 प्रतिशत परिवारों के पास कप्यूटर-लैपटॉप है, जो सीधे तौर पर उनकी खराब साक्षरता और 
वित्तीय स्थिती से मेल खाता है। केवल 2.9 प्रतिशत के पास ऑटो रिक्शा है, 3.2 प्रतिशत के पास टेम्पो, 
लॉरी, कार है और 3.3 प्रतिशत के पास पावर टिलर या ट्रैक्टर है। उनका कम प्रतिशत इन समुदायों के 
बीच गरीबी का संकेतक है और इस तथ्य से मेल खाता है कि उनके पास अन्य उद्यमी व्यवसायों के 
लिए कोई विकल्प नहीं है। उन्हें शारीरिक मजदूरी के काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। मोबाईल 
फोन घुमंतू समुदाय भी पसंद करता है क्योंकि वे विचरण के समय अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ने 
में उनकी मदद करते हैं। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने कई तरह से उनके जीवन शैली में 
क्रांति ला दी है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण डिश एंटीना कनेक्शन के साथ टेलीविजन है जिसने 
उन्हें बाहरी दुनिया और समाचार नेटवर्क से जोड़ दिया है। मोटरसाइकिल युवाओं के बीच पसंदीदा है 
और उन्हें अपने छोटे व्यवसाय को चलाने में कई तरह से मदद करती है जैसे कबाड़ का संग्रह, बाल 
इक्कठे करना, ऊनी रजाई बेचना, श्रम के लिए जाना आदि। 25.7 प्रतिशत परिवारों के पास पशुधन है 
जो विमुक्त व घुमंतू समुदायों के बीच मवेशियों की आवश्यकता और उनके प्रति प्यार को दर्शाता है। कृषि 
उपकरणों का प्रतिशत केवल 46 प्रतिशत है और केवल 3.3 प्रतिशत लोग पावर टीलर-ट्रैक्टर रखते हैं 
जो दर्शाता है कि इन समुदायों के बीच कृषि एक लाभदायक कार्य नहीं है। ऐसा कृषि भूमि और खेती 
की उपलब्धता के अनुपात को देखते हुए भी देखा जाता है (तालिका 7. देखे) | 52.2 प्रतिशत में एक 
टेबल चेयर है जो उनके बच्चों की शिक्षा से मेल खाती है। 69.7 प्रतिशत के पास एक बिजली का पंखा 
और एक रसोई उपकरण है जो एक बुनियादी जरूरत है। घर में बिजली कनेक्शन 84.4 प्रतिशत के 
पास है (चार्ट 7.£ अनुलग्नक 7.7 देखें) जिसका सीधा संबध घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से है। 20.3 
प्रतिशत के पास टेलीविजन सेट है जो कि बहुत कम दर है। 


वर्तमान समय में जब हम व्यक्तिगत समुदायों के लिए ग्रामीण-शहरी संदर्भ में उपरोक्त आंकड़ों पर 
विचार करते हैं तो बहुत भिन्नताएं देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए 74.2 प्रतिशत परिवारों के 
पास शहरी क्षेत्रों में टेबल कुर्सी है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 42.6 प्रतिशत है। गाड़ियां लुहार में ये 
केवल 7 प्रतिशत है जो सीधे उनके शिक्षा के स्तर और उनके आवास के प्रकार से मेल खाती है। 
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व्यक्तिगत घरेलू उपकरणो और ग्रामीण-शहरी में विभाजित संपत्ति के विवरण के लिए अनुलग्नक 7.7 
देखें | 


चार्ट 7/- घरेलू उपकरण और संपत्ति डेटा प्रतिशत में- 


कोई अन्य वस्तु (मवेशी और मुर्गी पालन) 2.8 
सामान्य कृषि उपकरण डा 6 
पावर टिलर ३.3 
पशु वार 257 
टेंपो/लॉरी/कार 3.2 
गेस कनेक्शन आए 
स्कूटर/मोटरबाइक र 39.3 
ऑटो रिक्शा [2.9 
साइकिल/साइकिल रिक्शा रा अआ 
टेलीफोन/मोबाइल फोन र 53 
कंप्यूटर/लैपटॉप ३.4 
टेलीविजन डा 20.3 
रेफ्रिजरेटर/कूलर हचकाऋ 2. 
कुकर जैसे रसोई के उपकरण हि 55.3 
बिजली का पंखा/कूलर र 69.7 
मेज कुसी पा नगगगगगगगगग् 52.2 
0 40 20 ३ 40 50 60 7 8 90 


॥ घरेलू उपकरण और संपत्ति 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 7.7 देखें | 
7. धन सूचकांक 


यहाँ संपत्ति सूचकांक की गणना चार्ट 7 में ऊपर सूचीबद्ध घरेलू कारणों के आधार पर की गई है। 
अमीरो के अनुभाग में यह दर्शाता है कि बेड़िया और सांसी समुदाय का प्रतिशत दूसरों की तुलना में 
अधिक है। यह अन्य समुदायों की तुलना में उनकी बेहतर वित्तीय स्थिति के अनुरूप है। गरीब वर्ग में 
गाड़िया लुहार, कालबेलिया और पारधी का प्रतिशत अधिक है जो दर्शाता है कि वे दूसरों की तुलना में 
गरीब हैं। बछड़ा, कंजर और नट समुदाय मध्यम वर्ग में बेहतर स्थिति रखते हैं जिसका अर्थ है कि वे 
गरीब और अमीर के बीच में है। ये डेटा सापेक्ष है और इसका मतलब यह नहीं है कि बेड़िया और 
सांसी समुदाय अच्छी वित्तीय स्थितियों में हैं । 
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चार्ट 7.४ - ची स्क्वायर परीक्षण के आधार पर गणना किए गए परिवारों का धन सूचकांक- 
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54.9 
| 53.5 


46.2 
2.5 


58.5 


42.4 


33.2 
46.2 
5.2 
[ 


गरीब 


77.9 


63.8 


43.8 
275 43.6 
40.4 
उबब 35-3 म 
29.4 037 
॥5.7 
क 44.6 


बबाछड़ा बिबेड़िया गाड़िया लुहार & कालबेलिया बकंजर बिनट ब्पारधी ब्सांसी थ कुल 


नोट : 95 प्रतिशत (एम/ एफ) पर महत्वपूर्ण ची-स्क्वायर परीक्षण के साथ गणना की गई। ची-स्क्वायर एक ऐसा परीक्षण है जिसमें 
अध्ययन के तहत अवलोकनों के सांख्यिकीय महत्व का परीक्षण करने के लिए पैरामीटर का उपयोग शामिल है। विवरण के लिए 
अनुलग्नक 7.8 और अनुलग्नक 7.9 देखें | 
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0 
भूमि स्वामित्व, आवास और संपत्ति 


कुछ विमुक्त समुदाय जैसे कंजर, सांसी, बेड़िया, बाछड़ा और पारधी अगर लंबे समय से गांव में बसे हुए 
हैं तो उनके पास कृषि भूमि है। घुमंतू में गाड़िया लुहार के पास कृषि भूमि का कोई कब्जा नहीं है, चाहे 
वे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हो या शहरी इलाकों में। उनके पास आवास के लिए कोई जमीन नहीं है। 
हाल के दिनों में कुछ को सरकार की आवासीय योजना के तहत बसाया गया है। इसी तरह 
कालबेलिया और नट जो अद्ध-घुमंतू जनजाति है, उनके पास कहीं कहीं आवास के लिए भूमि का 
स्वामित्व है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों के पास कृषि के लिए जमीन है। ये भूमि जोत औसतन 
एक बीघा से लेकर तीन बीघा तक छोटी होती है, जो परिवार के लिए पूरे एक साल की जीविका 
चलाने के लिए प्रयाप्त नहीं है। इस प्रकार वे खेती करने के साथ-साथ गैर कृषि मौसमों के दौरान 
अन्य कार्यों में आय के लिए प्रवास करते हैं। यह अन्य विमुक्त व घुमंतू परिवारों के लिए भी एक सामान्य 
विशेषता है, जहाँ वे कृषि के साथ-साथ अन्य प्रकार के कार्य भी करते हैं। 


8.4 विमुक्त समुदायों के बीच कृषि भूमि जोत 


नीचे दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 29.3 प्रतिशत (667 संख्या) परिवारों के पास कृषि 
भूमि है जबकि 70.7 प्रतिशत (4607 संख्या) के पास कृषि भूमि का कोई कब्जा नहीं है (चार्ट 8.4 देखें) | 
यह डेटा दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले विमुक्त परिवारों के लिए है। यह समुदायों के 
अनुसार व ग्रामीण और शहरी संदर्भ के अनुसार बहुत भिन्न होता है (अनुलग्नक 8. देखें) 


इस डेटा का समुदायवार विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि बाछड़ा के पास 59.0 प्रतिशत तक की 
अधिकतम कृषि भूमि है, उसके नजदीक में 50.2 प्रतिशत और 49.8 प्रतिशत भूमि जोत वाले बेड़िया और 
कंजर समुदाय हैं। गाड़िया लुहार के पास कोई कृषि भूमि नहीं है। यह देखा गया है कि विभिन्न 
पुनर्वास कार्यक्रमों के दौरान विमुक्त समुदायों को भूमि प्रदान की गई थी जो एससी आरक्षित श्रेणी के 
अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, मध्यप्रदेश में पारधी को 4984 के दौरान कृषि भूमि आवंटित की गई 
थी जबकि बाछड़ा को 2004-02 तक भूमि दी गई थी। इसके अलावा इन समुदायों को क्षेत्रीय 
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सामाजिक नेताओं और राजाओं द्वारा भी आजादी से पहले बसाया गया था। नीचे दिया गया चार्ट 8.७ 
अध्ययन के तहत विमुक्त व घुमंतू समुदायों के बीच भूमि जोत के विभिन्न प्रतिशत को दर्शाता है। 


चार्ट 8.4 - विमुक्त समुदायों के बीच कृषि भूमि जोत का प्रतिशत- 


70.7 


छ कृषि भूमि की उपलब्धता & भूमिहीन 


चार्ट 8.७ - विमुक्त समुदायों के बीच कृषि भूमि जोत का वितरण | प्रतिशत में दिखाया गया डेटा- 
70 
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॥ वाछड़ा छबेड़िया छ गाड़िया लुहार #कालबेलिया झ्ाकंजर झानट बछापारधी छासांसी कुल 


नोट : अनुलग्नक 8.। में ग्रामीण-शहरी अंतर देखें | 


जब हम विमुक्त समुदायों के पास उपलब्ध कृषि भूमि के प्रतिशत को उनकी खेती के अभ्यास के साथ 
मिलान करते हैं, तो हम दोनों के बीच एक बड़ा अंतर देखते हैं, जो सीधे एक दूसरे से संबंधित नहीं है। 
(चार्ट 8.० और तालिका 7.7 देखें) | कृषि भूमि होने से खेती उनके मुख्य व्यवसाय या आजीविका के 
स्रोत के रूप में नहीं होती है। यह पता चला है कि विमुक्त समुदायों को आवंटित की गई कई जमीनें 
बंजर हैं, जिनकी सतह चट्टानी है और सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। उदाहरण के लिए, मध्यप्रदेश में 
पारधी समुदाय को जंगलों से हटाकर पहाड़ी चट्टानी भूमि पर बसाया गया था। ये भूमि तीतर और 
खरगोशों के शिकार की दृष्टि से पारधी के लिए उपयुक्त थी, लेकिन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी। 
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जमीन को खेती लायक बनाने का अनुभव न होने के कारण ये जमीन अभी भी वैसे ही बंजर पड़ी है, 
जैसे उन्हें 40 साल पहले यह आवंटित की गई थी। इस प्रकार, पारधी में हम देखते हैं कि उनमें से 23.7 
प्रतिशत के पास कृषि भूमि है लेकिन केवल एक हिस्सा (जो कि 4 प्रतिशत) खेती कर रहा है (चार्ट 8.० 
देखें) | कृषि भूमि होने के बाद भी, समुदाय आजीविका के लिए प्लास्टिक इकट्ठा करना, शिकार और 
चोरी करना जारी रखता है। पुनर्वास योजनाओं में सरकार ने उन्हें आवंटित बंजर भूमि का उपयोग 
करने के लिए कृषि प्रशिक्षण और सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के बारे में कभी नहीं सोचा | 


बाछड़ा समुदाय में भी बड़ी असमानता है। 59 प्रतिशत बाछड़ा परिवारों के पास कृषि भूमि है लेकिन 
केवल 46.8 प्रतिशत ही खेती कर रहे हैं। कारण यह है कि सरकार द्वारा पुनर्वास योजनाओं के तहत 
बिना किसी सिंचाई सुविधा के भूमि के टुकड़े प्रदान कर दिए गए। बाछड़ा खेती में अकुशल होने के 
कारण इन भूमि को लाभदायक नहीं बना सके। एक अन्य कारण यह भी देखा गया कि जैसे-जैसे 
परिवार बढ़ता है, भूमि भाइयों में विवाजित हो जाती है। बड़ा लड़का उस पर खेती करता है जबकि 
बाकी अन्य व्यवसायों में लग जाते हैं। ये भूमि के टुकड़े छोटी जोते हैं जो कि परिवार को चलाने के 
लिए अपर्याप्त है। सर्वेक्षण में हालांकि सभी भाइयों ने अपने नाम पर कृषि भूमि स्वीकार की है लेकिन 
व्यवहार में सभी इस पर खेती नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार वास्तविक खेती करने वाले बाछड़ा परिवारों 
की संख्या कृषि भूमि जोत रखने वालों की संख्या से कम है। 


बेड़िया में 50.2 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि है, जबकि केवल 49 प्रतिशत खेती कर रहे हैं। 30.8 
प्रतिशत का यह बड़ा अंतर इस कारण से है कि यद्यपि समुदाय को अनुसूचित जाति समुदायों के लिए 
पुनर्वास कार्यक्रम के तहत कृषि भूमि प्रदान की गई थी, लेकिन वे खेती में अकुशल होने के कारण 
अवसर का पूरा लाभ नहीं उठा सके। इस प्रकार समुदाय अपने पड़ोस में अन्य समुदाय को अपनी 
जमीन किराये पर देता है और खुद वेश्यावृत्ति और अन्य काम करना जारी रखता है। नीचे चार्ट 8.० 
इस अंतर को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाता है। 


चार्ट 8.९ - विमुक्त और घुमंतू समुदायों में कृषि भूमि की उपलब्धता और वास्तिविक कृषि अभ्यास 
प्रतिशत में- 


सांसी 8.8 44.8 


पारधी 23.7 


नट A 7 


ङनर 
कालबेलिया 
गाड़िया लुहार छु 

हिया 

बाछड़ा 59 46.8 


छ कृषि भूमि की उपलब्धता ह खेती 
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कालबेलिया समुदाय के अलावा, अधिकांश विमुक्त समुदायों के पास खेती के वास्तविक काम की तुलना 
में कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक है। कालबेलिया अपवाद है क्योंकि वे दूसरे की जमीन पर बंटवारे के 
आधार पर खेती करते हैं। कई कालबेलिया अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरे की जमीन पर खेत 
मजदूर के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए। दलेलपुरा-बूंदी के कालबेलिया जीरा और सरसों 
की फसल की कटाई के दौरान बाड़मेर और जोधपुर (500 किलोमीटर दूर) तक यात्रा करते हैं । 


8. कृषि भूमि जोत का आकार 


667 घरों में कृषि भूमि जोत ज्यादातर एक से पांच बीघा (जो कि 87.3 प्रतिशत) के बीच है”, जबकि 
7.6 प्रतिशत परिवारों के पास 5 से 40 बीघा और 5.7 प्रतिशत परिवारों के पास 40 बीघा से अधिक 
जमीन है। जैसे-जेसे जनसंख्या बढ़ रही है और अगली पीढ़ी में संपत्ति का विभाजन हो रहा है, कृषि 
भूमि का आकार कम होता जा रहा है। कृषि जनगणना 205-6°7 के अनुसार परिचालन जोत का 
औसत आकार घट कर 2045-6 में 4.08 हैक्टियर (चार बीघा) रह गया है। जबकि 2040- में इसकी 
तुलना में 4.45 हेक्टेयर था। सर्वेक्षण के तहत विमुक्त समुदायों में से 75 प्रतिशत परिवारों के पास 4.08 
हेक्टेयर से कम भूमि है। कृषि जनगणना 205-6 के अनुसार लघु और सीमांत जोत को मिलाकर (0. 
00-2.00 हेक्टेयर) 205-76 में यह कुल जोत का 86.08 प्रतिशत था। विमुक्त समुदाय भी इस श्रेणी में 
आते हैं। यहाँ अंतर केवल इतना है कि ये भूमि जोत ज्यादातर बंजर भूमि है जिसमें सिंचाई की कोई 
सुविधा नहीं है। इस प्रकार, ये बिना काम के रहती है जिससे परिवारों को कोई आय नहीं होती है 
(तालिका 74 देखें) | ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार अपनी कृषि भूमि पर निवास करते हैं । 


चार्ट 8.0 - विमुक्त परिवारों के बीच कृषि भूमि का आकार- 


87.3 


0 Fn 5]. 
आ | फऱ्या 
भूमि जोत % में 


॥TIसेऽबीघा छ5से१0बीघा ४७१0० बीघा और उससे अधिक 


236 | हेक्टेयर 3.95 बीघा जमीन के बराबर होता है। 
237 देखें कृषि जनगणना 2045-46 - http://agcensus.nic.in/document/agcenl5l6/TI_ac_205_l6.pdf 
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8.० आवास 


आवास के स्वामित्व के संबंध में, यह देखा गया है कि 94.6 प्रतिशत अपने खुद के बनाए घरों में रहते 
हैं। लेकिन यह बुनियादी सुविधाओं वाले रहने योग्य पक्के घरों के अनुरूप नहीं है। कालबेलिया, पारधी, 
गाड़िया लुहार और नट समुदाय के कई लोग अभी भी टेंट में रहते हैं। जिस भूमि पर वे अपने तम्बू 
लगाते हैं, वे उनकी अपनी नहीं है। विशेष रूप से कालबेलिया, गाड़िया लोहार और नट के मामले में, 
झोपड़ियां या तो गांव की बंजर भूमि या वन भूमि पर हैं। शहरों में वे सड़कों के किनारे या दूसरे के 
खाली भूखंडों पर अपने तम्बू या झोपड़ियां लगाते हैं। 6.5 प्रतिशत परिवारों के पास रहने के लिए अपना 
घर नहीं है। यह प्रतिशत कालबेलिया (27.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक है, इसके बाद गाड़िया लुहार का 
स्थान (0.8 प्रतिशत) आता है। समुदायवार विवरण के लिए अनुलग्न 8.2 देखें। नीचे दिया गया चार्ट 8.९ 
औसतन सर्वेक्षण डेटा दिखाता है। 


चार्ट 8.९ - डीएनटी घरों के स्वामित्व की स्थिति- 


न खुद का « किराए पर लिए हुआ «रिश्तेदार या पड़ोसी का & कोई घर नहीं ब दूसरों के घर में अस्थायी 


नोट : अधिक जानकारी के लिए अनुलग्नक 8.2 देखें | 


विमुक्त समुदायों जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 25 जून 2075 को शुरू की गई प्रधानमंत्री 
आवास योजना शहरी (पीएमएवाइयू) मौजूद है जो वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास 
उपलब्ध कराने का इरादा रखती थी। यह मिशन राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों (यूटी.) और केन्द्रीय नोडल 
एजेंसियों (सीएनएज) के माध्यम से केंद्रीय सहायता कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी पात्र परिवारों, 
लाभार्थियों की, घरों की वैध मांगों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता है|? यह मिशन 
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 
को एक घर बनाने के लिए 3,70,000 रूपये मिलते है। लेकिन भूमि पात्रता दस्तावेज इसके लिए जरूरी 
होते हैं । 


238 देखें https://pmaymis.gov.in 
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इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 
(पीएमएवाईजी) मौजूद है। यह 4 अप्रैल 2046 से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर परिवारों को बुनियादी 
सुविधा (घर) प्रदान करने के लिए लागू कि गई थी |” इसमें सरपंच और पंचायत सचिव के सत्यापन 
और सिफारिश पर लाभार्थी को 4,20,000 रूपये व्यय और एमजीएनआरइजीएस से अकुशल काम के 90 
कार्यदिवस (47-48,000 रूपये के लगभग) मिलते हैं। इस फायदे को पाने के लिए जो मूलभूत आवश्यक 
दस्तावेज चाहिए होते हैं, वह है भूमि अधिकार दस्तावेज जो कि घुमंतू समुदाय के पास नहीं होता है। 
इस प्रकार वे घास-फूस की झोपड़ियों या टेंटों में जंगल में या गांव की बंजर भूमि पर रहते हैं। 
उपरोक्त दोनों योजनाएं केवल उन परिवारों के लिए सहायक है जिनके पास भूमि स्वामित्व के कागजात 
के साथ आईडी और पात्रता दस्तावेज हैं |" इस प्रकार, कई परिवारों के लिए योजनाओं का लाभ पहुँच 
से बाहर है। विमुक्त व घुमंतू समुदायों के बीच अशिक्षा और जागरूकता की कमी उनका लाभ न उठा 
पाने का एक और कारण है। 


8.0.4 घरों का प्रकार 


सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि आधे से अधिक (50.5 प्रतिशत) विमुक्त व घुमंतू परिवार कच्चे 
घरों में रहते हैं, जबकि 48.4 प्रतिशत के पास कक्रीट के पक्के घर हैं। 4.4 प्रतिशत बिना किसी घर के 
है और आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों की अधिकतम 
संख्या कालबेलिया #5.4 प्रतिशत), गाड़िया लुहार (67.2 प्रतिशत) और पारधी (66.2 प्रतिशत) है। इसके 
बाद कजर (56.7 प्रतिशत) और बाछड़ा (47.5 प्रतिशत) समुदाय है। जिनके पास कोई घर नहीं है, वे 
गाड़िया लुहार समुदाय (9 प्रतिशत) से है। कुल सर्वेक्षण के 6.5 प्रतिशत परिवार जिनके पास अपना 
कोई स्वामित्व नहीं है (देखे चार्ट 8.९) कच्चे घरों में रहने वालों में से हैं और जिनके पास कोई घर नहीं 
है (कुल 54.9 प्रतिशत) । नीचे चार्ट 8. देखें | 


चार्ट 8.९ अध्ययन के तहत विमुक्त समुदायों के बीच घरों के प्रकार (ग्रामीण-शहरी, आंकड़ा प्रतिशत में)- 
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60 50.5 
48.4 
50 
40 
30 
20 
40 
है | | 


बाछड़ा बेड़िया गाड़िया लुहार कालबेलिया कंजर नट पारधी सांसी 


छ कच्चा (मिट्टी और फूस का घर, तंबू) छ पक्का छ कोई घर नहीं (खुले में रहते हैं) 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 8.3 और अनुलग्नक 8.4 देखें | 


239 देखें http://www.iay.nic.in/netiay/about.aspx 
240 अनुलग्नक संख्या 3. से 3.9 (पात्रता और नागरिकता दस्तावेज़) देखें | 
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50.5 प्रतिशत कच्चे घरों की उपस्थिति और 4.4 प्रतिशत के पास कोई घर नहीं होना आर्थिक रूप से 
कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी आवासीय योजनाओं की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है। 
इसमे से कई मकान जर्जर हालत में हैं। कई घरों में दिन में काम करने की जगह और रात में सोने 
और आराम करने की एक ही जगह होती है। संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी लक्ष्य संख्या 44.4 का उद्देश्य 
वर्ष 2030 तक सभी के लिए पर्याप्त सुरक्षित और किफायती आवास व बुनियादी सेवाओं तक पहुँच 
सुनिश्चित करना और कच्ची बस्तियों को उन्नत करना है। यह लक्ष्य ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक 
चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है जहाँ 40 प्रतिशत भारत की जनसंख्या सीमित बुनियादी सुविधाओं के साथ 
उपेक्षा में जी रहे विमुक्त व घुमंतू समुदायों में से है। 


8.८.2 घरो में कमरों की कुल संख्या 


घर में कमरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए घर के जीवन स्तर की स्थिति का अनुमान लगाना 
बेमानी सी बात है। इससे घर में रहने वाले बच्चे के लिए स्टडी स्पेस भी तय होती है। सर्वेक्षण से पता 
चलता है कि 5.7 प्रतिशत परिवार तंबू में या खुले में रहते है और उनके पास एक भी कमरा नहीं है। 
अधिकतम घरों (42.3 प्रतिशत) में एक कमरे का घर है, जो कच्चा या पक्का हो सकता है। 33.7 
प्रतिशत घरों में दो कमरों के घर हैं, 8.4 प्रतिशत में तीन कमरे हैं, 40.2 प्रतिशत में चार या अधिक 
कमरे हैं। नीचे चार्ट 8.९ देखें | 


चार्ट 8.5 - विमुक्तों के सर्वेक्षण (2020) और भारत की जनगणना 2044 (प्रतिशतमें डेटा) के आवास का 
तुलनात्मक डेटा- 


45.0 42.3 42.6 
40.0 
35.0 33.7 33.8 
30.0 
25.0 
20.0 
5.0 हा 
I02 ७ 
0.0 8.4 
5.7 
5.0 3.0 | 
0 EE] 
कोई कमरा नहीं १ कमरा 2 कमरे 3 कमरे 4 कमरे और ऊपर 


॥ डीएनटी और एनटी सर्वेक्षण डेटा (2020) % में छ जनगणना (2077) % में 


24 देखें https://sdgs.un.org/goals 
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उपरोक्त डीएनटी सर्वेक्षण डेटा तीन राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी आठ समुदायों 
के लिए औसत डेटा है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के औसत आंकड़ों से राष्ट्रीय जनगणना 
204427£ की तुलना करने पर हम ये देखते हैं कि यह लगभग वही है लेकिन यह डेटा 40 साल पुराना 
है। इससे कोई भी ये देख सकता है कि विमुक्त व घुमंतू समुदायों की रहने लायक स्थितियां बदल नहीं 
रही है और वे राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे हैं। 


कमरों का आकार आमतौर पर 6 %8 फिट से लेकर 405 42 फीट तक होता है और प्लॉट या जमीन 
का आकार 48 वर्गफीट से लेकर 200 वर्गफीट तक होता है, जो कमरों की संख्या पर निर्भर करता है। 
इनमें से अधिकांश घर अलग रसोई क्षेत्र, उचित पानी के नल कनेक्शन और शौचालय के बिना हैं। 
गलियां संकरी हैं, जहाँ नालियां जाम हैं। शहरी क्षेत्रों में वे अस्वच्छ झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं, 
जबकि गांव में वे बंजर भूमि या गांव की परिधि पर वन भूमि पर रहते हैं, जहाँ कोई भी बुनियादी 
सुविधाएं नहीं हैं । 


8.4 पीने के पानी का स्रोत 


औसत आंकड़ों से पता चलता है कि विमुक्त और घुमंतू समुदायों की 26 प्रतिशत आबादी को नल, कुए 
या बोरवेल से पीने का पानी मिलता है। आधी से अधिक आबादी (45.7 प्रतिशत) ने पानी का कनेक्शन 
लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीधे घरेलू पाइपलाइन कनेक्शन है। कई लोग अपना 
पानी सार्वजनिक नल से या पड़ोस के नल से लाते हैं। 45.2 प्रतिशत घरों में खुले स्रोतों से जैसे झरनों, 
तालाबों, नहरों नदियों आदि से पानी लाते हैं। 43.2 प्रतिशत अपनी आपूर्ति मोबाइल पानी की टंकियों, 
सार्वजनिक टैंकों, सरकारी स्कूलों के परिसरों, आंगनवाड़ी या पंचायत भवन आदि के माध्यम से करते 
हैं। अधिकांश को पानी लाने के लिए 400 मीटर से एक किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 
लेकिन ऐसे मामले भी हैं जहाँ कुछ परिवारों को पीने का पानी लाने के लिए दो से पांच किलोमीटर की 
दूरी तय करनी पड़ती है। ये ज्यादातर घर की महिलाएं और बच्चे होते हैं, जो पानी लाने को अपना 
कर्तव्य समझते हैं | 


चूंकि पीने का पानी असुरक्षित व गंदे स्थानों से प्राप्त किया जाता है इसलिए विमुक्त परिवारों को 
मानसून और गर्मी के महीनों में डायरिया जैसी मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये खुले 
स्रोत उच्च खनीज सामग्री के साथ अनफिल्टर्ड पानी उत्पन्न करते हैं इसलिए फलोराइड विषामता के 
मामले आम हैं। कुए, सार्वजनिक टैंक और हैंडपंप सभी समुदायों के लिए है लेकिन विमुक्त और घुमंतू 
जातियों के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, खासकर गांवों में। कई बार उन्हें सार्वजनिक 
स्रोतों से पानी इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होती है, ऐसे में झगड़े और विवाद के मामले सामने आते 
हैं। 

परिवारों के अलावा, पानी की खरीद पर भी बड़ी रकम खर्च होती है। तालिका 7.४ विभिन्न समुदायों 
द्वारा पानी पर अत्यधिक खर्च को दर्शाती है जो कि 50 रूपये से 350 रूपये प्रतिमाह तक होता है। जब 
242 भारत में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक सांख्यिकीय संकलन 2043 के गरीबी 


निर्मूलन आवास के राज्य के परिशिष्ट-70 से एकत्रित आंकड़े (राज्य-वार कुल घरों में रहने वाले परिवारों का कुल प्रतिशत भारत में 
रहने के कमरों की संख्या-2044) | 
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परिवारों को निजी पानी के टैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है तो उसका बिल अधिक होता है। दूरस्थ 
स्थानों में इसे प्रबंधित करना एक चुनौती बन जाता। चार्ट 8.॥ विमुक्त समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने 
वाले पीने के पानी के विभिन्न स्रोतों को दर्शाता है। 


चार्ट 8.॥ - पीने के पानी का स्रोत (ग्रामीण-शहरी, प्रतिशत में डाटा)- 


सांसी 

पारधी 

न 

बेलि 
गाड़िया लुहार ४5: 56.4 8.4 

बेड़िया 22.2 66.4 .8 ' 

बाछड़ा 32.4 I5.5 54.4 f 


छ ट्यूब/बोरवेल छ पाइप वाला (नल) छ खुला स्रोत छ अन्य 


नोट : डीएनटी समुदायों के बीच पीने के पानी की पहुंच के लिए शहरी ग्रामीण अंतर को देखने के लिए अनुलग्नक 8.5 और 8.6 
देखें 


यूनीसेफ के अनुसार 50 प्रतिशत से कम भारतीय आबादी के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल तक 
पहुँच है। पानी का रासायनिक प्रदूषण, मुख्य रूप से फ्लोराइड और आर्सेनिक के जरिये से 4.96 
मिलियन घरों में मौजूद है।” दूर-दूर से पानी लाने वाले घुमंतू समुदायों के लिए यह स्थिति सबसे 
खराब है। यहाँ तक कि गांव की परिधि में रहने वाले घुमंतुओं में भी उनके लिए पानी की आसान पहुँच 
मुश्किल है। एक गांव में, जातीय भेदभाव विमुक्त और घुमंतू समुदायों के लिए जीवन कठिन बना देता 
है। वे अछूत माने जाते हैं। केवल जिनके पास भूमि स्वामित्व और नागरिकता पंजीकृत है, उनके पास 
पाइप से सुरक्षित पेयजल तक पहुँच है। कई परिवार पानी के कनेक्शन बिलों का भुगतान करने में 
सक्षम नहीं है, इसलिए कुछ समय बाद उन्हें काट दिया जाता है। पश्चिमी भारत में, विशेष रूप से 
राजस्थान और गुजरात में, भीषण गर्मी के महीने में जीवन जीना बहुत मुश्किल कार्य हैं। लोगों को पीने 
के पानी के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पानी जो कि जीवन के लिए एक मूलभूत आवश्यकता 
है अभी भी विमुक्त समुदायों की आसान पहुँच के भीतर नहीं है। 


ज्यादातर महिलाओं और बच्चों को ही पानी के संग्रह का प्रबंधन करना पड़ता है। यह स्कूलों में बच्चों 


की उपस्थिति को प्रभावित करता है। वे पानी की एक-एक बूंद को इकट्ठा करने में घंटों बिताते हैं। 
यूनीसेफ के अनुसार, सूखे से प्रभावित राज्यों में स्कूल छोड़ने की दर में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की 


2 देखें https://Wwww.unicef.org/india/what-we-do/clean-drinking-water 
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गई है। लगभग 54 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के साथ-साथ कुछ किशोरियां हर दिन पानी के लिए 
अनुमानित 35 मिनट खर्च करती है, जो एक वर्ष में 27 दिनों की मजदूरी के बराबर है|” 


संयुक्त राष्ट्र ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दुनिया में 2.2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पेयजल 
व्यवस्था की कमी है।“ एसडीजी-6 के अपने लक्ष्य 64 के तहत इसका उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित 
और किफायती पेयजल तक सार्वभौमिक और समान पहुँच प्राप्त करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
लिए, मई 2049 में भारत सरकार ने दो मंत्रालयों जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प 
मंत्रालय और पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। इसके 
जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में 
व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।“° इसी 
तरह संयुक्त बजट 2024-22 में जल जीवन मिशन (शहरी) को अनुमानित 2.86 करोड़ घरों में नल 
कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पानी देने की घोषणा की गई है। लक्ष्य वर्ष 2024 है । 


लेकिन उपरोक्त कार्य उन लोगों के लिए असंभव प्रतीत होता है, जिनके पास भूमि का स्वामित्व या 
आवास की कोई सुविधा नहीं है। सरकार के मिशन में ऐसे समुदायों को पानी की आपूर्ति के लिए कोई 
कार्यप्रणाली नहीं है। जेजेएम के तहत गांव स्तर पर पानी समिति ग्राम जल और स्वच्छता समिति 
(वीडब्ल्यूएससी) उपयोगकर्ता समूह के लिए प्रावधान है। लेकिन ऐसे समूह में प्रभुत्व जाति के लोग होते 
हैं जो विमुक्त और घुमंतू के लोगों को इससे बाहर कर देते हैं। इसलिए समाज के सभी वर्गो को समान 
रूप से कवर करने के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। 


8.९ घर में शौचालय की उपलब्धता 


यूनीसेफ के अनुसार, भारत में दुनिया में सबसे अधिक (620 मिलियन) लोग खुले में शौच करते हैं, 
जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं ।४” यूनीसेफ आगे कहता है कि खुले में शौच एक प्रमुख 
सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो दस्त जैसी संभावित घातक 
बीमारियों के पकड़ने का जोखिम उठाते हैं। यूनीसेफ के अनुसार मल प्रदूषण और खराब स्वच्छता, बाल 
मृत्यु, बीमारी और कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। खुले में शौच महिलाओं और लड़कियों को 
शारीरिक हमलों और बलात्कार के खतरे को भी उजागर करता है, और उन्हें अक्सर शौच के लिए 
अंधेरा होने तक इंतजार करना पड़ता है | 


सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि 57.6 प्रतिशत विमुक्त और घुमंतू परिवार अभी भी खुले में शौच 
के लिए जाते हैं। केवल 42.4 प्रतिशत के पास निर्मित शौचालय की सुविधा है, इसका मतलब यह नहीं 


244 देखें 'बच्चों, भारत में किशोरों और महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण 2046', यूनिसेफ | 
https:/Wwww.unicef.org/india/what-we-do/clean-drinking-water 

245 देखें https://sdgs.un.org/goals/goal6 

246 देखें https://jaljeevanmission.gov.in 

247 24 अप्रैल 2044 को प्रकाशित रिपोर्ट | देखें https://edition.cnn.com/204/04/20/world/asia/unicef-latest-antipublic- 
defecation-campaign-in-india/index.html 

248 देखें https://edition.cnn.com/20l9/l0/05/asialindia-modi-open-defecation-free-intl-hnk-scli/index.html 
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है कि उनके पास उचित पानी के कनेक्शन हैं और वे स्वास्थ्यकर हैं। इन ओकड़ो के भीतर कालबेलिया 
समुदाय की स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनमें से 96.4 प्रतिशत परिवार खुले में शौच के 
लिए जाते हैं और केवल 3.7 प्रतिशत के पास ही निर्मित शौचालयों की सुविधा है। इस डेटा का पक्के 
घरों की उपलब्धता कालबेलिया के बीच 24.9 प्रतिशत के साथ सीधा संबंध है। हालांकि कई लोगों के 
पास स्वच्छ भारत अभियान और पीएमएवाययू और पीएमएवायजी के माध्यम से शौचालयों के साथ पक्का 
घर है, लेकिन उनका उपयोग पानी की उपलब्धता और लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। उनके 
दूरदराज के स्थानों में पानी की कमी है इसलिए इनमें से कई शौचालय अप्रयुक्त है और कबाड़ घर में 
परिवर्तित हो जाते हैं। 


बाछड़ा, गाड़िया लुहार, कंजर और पारधी में भी 70 प्रतिशत से अधिक परिवार खुले में शौच के लिए 
जाते हैं। यह स्थिति 2 अक्टूबर 204 को स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के बाद की है जिसका उद्देश्य 
महात्मा गाँधी की 450वीं जयंती (यानी 2 अक्टूबर 2049) तक गांव और शहरों को खुले में शौच मुक्त 
(ओडीएफ) बनाना था। कार्यक्रम पर बहुत बड़ी राशि खर्च की गई थी, लेकिन इसका लाभ विमुक्त और 
घुमंतू समुदायों तक नहीं पहुंचा है। 


चार्ट 89 - शौचालयों की स्थिति (डाटा प्रतिशत में)- 
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बाछड़ा बेड़िया गाड़िया कालबेलिया कंजर पारधी 
लुहार 


छ खुले में शौच ह निर्मित शौचालय 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 8.7 देखें । 


शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले विमुक्त और घुमंतू समुदायों के कई लोग सरकार और 
सुलभ इंटरनेशनल द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी एक 
बड़ी आबादी है जो बूंदी, नीमच और सागर जैसे छोटे शहरों में खुले में शौच के लिए जाती है। ग्रामीण 
और शहरी के आधार पर खुले में शौच के लिए उपरोक्त आंकड़ों का विश्लेषण करने पर हम देखते हैं 
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कि ग्रामीण क्षेत्रों में 74.4 प्रतिशत विमुक्त और घुमंतू परिवार खुले में शौच करते हैं जबकि 34.2 प्रतिशत 
परिवार शहरों में खुले में शौच करते हैं। यह प्रतिशत शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक 
है। 


चार्ट 8. - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच की स्थिति (प्रतिशत में डाटा)- 
20.0 


00.0 
00.0 


95.8 94. 
80.0 73.7 74 77 
69.8, 
60.0 5A. 
0.3 
40.0 3.3 4.2 
20.0 ले 5.4 
3.4 
0.0 
0.0 का 
नट 


बाछड़ा बेड़िया गाड़िया कालबेलिया कंजर पारधी सांसी कुल 
लुहार 


Ce 


हब ग्रामीण थ शहरी 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 8.8 देखें । 


एसडीजी लक्ष्य संख्या 6.2 का उद्देश्य सभी के लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता तक पहुँच प्राप्त करना 
और खुले में शौच को समाप्त करना है। महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों पर और जो संवेदनशील 
परिस्थितियों में रहते हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है |” यह लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने के 
लिए निर्धारित है। लेकिन ये तभी प्राप्त होगा जब विमुक्त आबादी को भी सरकारी कार्यक्रम में शामिल 
किया जाएगा। ऐसे समुदायों के लिए आवास सुविधा के लिए मापदंडों को बदलने की जरूरत है और 
उसके अनुसार शौचालयों का प्रावधान करना होगा| 


स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) वेबसाइट के यहां दिए गए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि सरकार ने 


शहरों को खुले में शौच रहित बनाने के निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए सराहनीय सफलता हासिल की 
है, लेकिन जमीन पर स्थिती अलग है जैसा कि ऊपर चार्ट में दिखाया गया है। 


249 देखें https://sdgs.un.org/goals/goal6 
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चार्ट 8.: - स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) का वर्तमान सफलता डाटा- 


7१०५ 0,09,40l 45079 4300 BRT 04 


Construction Achieved Construction Achieved BENNISON] ODF Declared ULB Certified ODF+ 
I20% Door Waste Collection 54% AK 8 6 


i ES ४ FF: 


59,57,87IENIALK] 4,470 0008 0 


Mission Targe! Mission Target Total No, of Cilies ODF Verified ULB Certified ODF++ 
96% I9% 


Community & Open Defecation pation | Garbage Free City 


Publlc Toilets Free (Start Rating) 


स्रोत: http://swachhbharaturban.gov.in 
8. गांव में बिजली की उपलब्धता और विमुक्त परिवारों तक पहुँच 


सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार गांव में बिजली की उपलब्धता और विमुक्त और घुमंतू घरों तक इसकी 
पहुँच के बीच का अंतर बाछड़ा, बेड़िया, नट, पारधी और सांसी समुदाय में ज्यादा नहीं है। गांव या 
मौहल्ले में बिजली उपलब्ध होने पर अधिकांश घरों में बिजली कनेक्शन है। लेकिन गाड़िया लुहार (82.9 
प्रतिशत-50.3 प्रतिशत) और कालबेलिया (75.5 प्रतिशत-53.2 प्रतिशत) के मामले में एक उल्लेखनीय 
अंतर है। इसका कारण यह है कि चूंकि वे जगह के स्थायी निवासी नहीं हैं, इसलिए वे बिजली 
कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। दस्तावेजों की कमी यह बुनियादी सुविधा नहीं मिलने का 
एक बड़ा कारण है। कंजर में भी थोड़ा अंतर (98.4 प्रतिशत-89.4 प्रतिशत) का है। जिसका कारण यह 
है कि कई कंजर परिवार बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं जो कुछ महीनों के बाद बड़ी राशि 
और जुर्माना के रूप में होता है। इस प्रकार ऐसे कनेक्शनों को बिजली विभाग द्वारा काली सूची में डाल 
दिया जाता है और काट दिया जाता है। 


पारधी समुदाय के आंकडे बहुत अलग स्थिति दिखाते हैं। गांवों में इसकी उपलब्धता (84.5 प्रतिशत) की 
तुलना में बिजली कनेक्शन वाले परिवारों (87.9 प्रतिशत) की संख्या अधिक है। इसका कारण यह है कि 
कुछ पारधी ने दूरदराज के स्थानों में लंबी दूरी के तारों के माध्यम से अवैध कनेक्शन ले लिए हैं इस 
प्रकार कनेक्शनों की संख्या बिजली सुविधा से अधिक है। 
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चार्ट 8] - गांव में बिजली और विमुक्तो और घुमंतू तक इसकी पहुँच (नगरी या शहरी डाटा प्रतिशत में)- 
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नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 8.9 देखें । 
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डीएनटी समुदायों के लिए उपलब्ध उपरोक्त बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को देखते हुए कोई भी यह 
समझ सकता है कि जब उनके मूल अधिकारों का प्रयोग करने की बात आती है तो डीएनटी अन्य 
मुख्यधारा के समुदायों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। चूंकि उनकी जनसंख्या और उपस्थिति की गणना 
नहीं की गई है, इसलिए वे सरकारी नीतियों में शामिल नहीं हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 
विकास नीति तैयार करते समय उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसलिए विकास की धारा का वे कभी हिस्सा 


नहीं बन पाते | 
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अडोस-पड़ोस 


सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश विमुक्त और घुमंतू समुदाय अपने जाति के सदस्यों 
के साथ रहना पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो अधिकतर ये कबीले के रूप में रहते हैं। 
ऐसे में वे अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। यदि आसपास के ग्रामीणों से किसी प्रकार का 
तनाव या झगड़ा होता हैं, तो उनकी एकता व संख्या अपने बचाव के लिए आवश्यक है। अवैध शराब 
बनाने में शामिल समुदाय और वेश्यावृत्ति में शामिल लोग विशेष रूप से बाहरी लोगों से गोपनीयता 
चाहते हैं। उदाहरण के लिए अवैध शराब और वेश्यावृत्ति में शामिल आदलवाड़ा”" के कजरों ने मीणा 
समुदाय के प्रमुख गांव से दो किलोमीटर की दूरी पर अलग (ढाणी रामगढ में) बस गए हैं। इसी प्रकार 
रामनगर गांव और शंकरपुरा कॉलोनी कंजर समुदाय के दो बड़े गांव हैं जिन्हें रियासत काल में पुनर्वास 
के तहत मुख्य गांव से दूर बसाया गया। बाछड़ा के कुछ घरों को जमीदारों ने उन्हें जमीन देकर बसाया 
था। मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में पारधीयों को नवाबों और होल्कर द्वारा शिकार अभियान में सहायता 
करने के लिए बसाया गया था। यही हाल सांसी, बेड़िया, बाछड़ा और नट समुदाय के लेकर है। 
अलग-अलग कच्चे घरों में रहने वाले कालबेलिया आमतौर पर मुख्य धारा के लोगों के निवास से दूर 
रहते हैं। कालबेलिया की तुलना में, गाड़िया लुहार गांव वालों के लिए अधिक स्वीकार है, इस प्रकार वे 
अन्य समुदायों के गांवों के पास अपने तंबू लगा कर रहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में कुछ गाड़िया 
लुहार ने मवेशियों का व्यापार करना शुरू किया है। ऐसे में उन्हें गांव के बाहर बंजर भूमि पर अपना तंबू 
लगाना पड़ता है। कालबेलिया और गाड़िया लुहार आपस में घुलते-मिलते नहीं हैं और अलग अलग 
बसावटों में रहते हैं । 


विमुक्त और घुमंतू समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवसायिक प्रथाएँ बहुत अलग है, इस प्रकार 
वे किसी अन्य समुदाय (यहाँ तक कि उनके समुदायों के भीतर भी) से अलग रहना पसंद करते हैं। 
भीलवाड़ा (राजस्थान) के पास पंडेर गांव एक मात्र ऐसा गांव है जहाँ सांसी और कंजर समुदाय को एक 
750 राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भगवतगढ़ कस्बे के पास है। 
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साथ एक ही गांव में रहते देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें सरकार द्वारा पंडेर में सामुहिक 
भूमि का एक बड़ा हिस्सा आवंटित कर उनका पुनर्वास किया गया था। 


शहरों में यह स्थिति अलग है क्योंकि रहने के लिए जमीन की कमी है। कई विमुक्त और घुमंतू समुदायों 
को सरकार द्वारा एक साथ बसाया गया है या वे झुग्गियों में एक साथ रहते पाए जाते हैं। जयपुर के 
पानीपेंच क्षेत्र में ऐसे कई समुदायों को सरकार की पुनर्वास आवास योजना के तहत, एक साथ रखा 
गया है। नट, भाट नायक भोपा, बहरूपिया, बावरी आदि समुदाय सभी एक साथ रहते हैं। इसी तरह 
कोटा में भी बॉम्बे योजना (आवास योजना) के तहत गाड़िया लुहार, नट और कालबेलिया समुदाय को 
अलग अलग समूहों में एक ही जगह बसने के लिए भूमि आवंटित की गई है। 


चार्ट 9.9 - पड़ोस में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत- 
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बाछड़ा बेड़िया गाड़िया कालबेलिया कंजर नट पारधी सांसी 
लुहार 


॥ खुद की जाति छ अन्य जाति ह अलग घर ह डीएनटी बस्ती 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 8.40 और अनुलग्नक 8.4 देखें | 


सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि औसतन 96.4 प्रतिशत विमुक्त और घुमंतू परिवार अपनी जाति 
के लोगों के साथ रह रहे हैं। 27.8 प्रतिशत अन्य जातियों के पड़ोस में रह रहे हैं। 7.3 प्रतिशत 
अलग-अलग घरों में रह रहे हैं। 48.3 प्रतिशत पूर्णत: डीएनटी बस्तियां है। यह डेटा ओवरलैप हो गया 
है क्योंकि अपनी जाति समूह के साथ रहना एक सामान्य विशेषता है। इसी तरह विमुक्त-घुमंतू बस्तियों 
के भीतर भी कोई दूसरी जाति के साथ रह सकता है। इस रोशनी में आंकड़ों को देखा जाना चाहिए । 


इस डेटा को ग्रामीण-शहरी परिप्रेक्ष्य में अलग करने पर (अनुलग्नक 8.44 के आधार पर) हम देखते हैं 
कि ग्रामीण क्षेत्रों (40.29 प्रतिशत) की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अन्य जातियों के साथ रहने का प्रतिशत 
(57.9 प्रतिशत) अधिक है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में (4.4 प्रतिशत) की तुलना में शहरी क्षेत्रों में प्रथक 
घरों का प्रतिशत (42.44 प्रतिशत) अधिक है। गाड़िया लुहार, कालबेलिया और नट में ग्रामीण क्षेत्रों (6.29 
प्रतिशत, 40.48 प्रतिशत और 42.42 प्रतिशत) की तुलना में शहरी क्षेत्रों (क्रमशः 50.75 प्रतिशत 84.82 
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प्रतिशत और 80.24 प्रतिशत ) में यह प्रतिशत बहुत अधिक है। लेकिन शहरी क्षेत्रों (4.87 प्रतिशत) की 
तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (22.43 प्रतिशत ) में विमुक्त बस्तियों का प्रतिशत अधिक है। शहरी क्षेत्र ((2.69 
प्रतिशत) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में सांसी समुदाय 58.44 प्रतिशत) मे यह प्रतिशत अधिक है। 
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2 
स्वास्थ्य सुविधाएँ 


स्वास्थ्य विमुक्त और घुमंतू समुदायों के बीच प्रमुख चिंताओं का विष्य है। कुपोषण के मामले, तपेदिक 
जैसे संक्रामक रोग, खदानों में काम करने के कारण सिलीकोसिस, महिलाओं में एनीमिक मामलों की 
उच्च संख्या है। झुग्गी झोपड़ी में या खुले में सड़कों के किनारे अस्वच्छ परिस्थितियों में रहने वालों में 
त्वचा रोग आम है। हर साल वायरल बुखार, डायरिया और टाइफाइड जेसी मौसमी बीमारियां फिर से 
सामने आती हैं। एड्स के मामले बाछड़ा, बेड़िया और कंजर समुदाय के बीच मौजूद हैं। राष्ट्रीय एड्स 
नियंत्रण संगठन (नाको) और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियां उनके कुछ समूहों में कार्यरत हैं। चूंकि इन 
समुदायों के साथ सरकारी अस्पतालों द्वारा अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, इसलिए वे स्थानीय 
निजी डाक्टरों और अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं। अधिक खर्च के कारण कई बार उन्हें साहूकारों 
से उच्च ब्याज दरों पर उधार लेना पड़ता है जिससे वे कर्जदार हो जाते है। सर्वेक्षण में, विमुक्त और 
घुमंतू समुदाय के संदर्भ में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कारकों का अध्ययन किया गया है। 
उनसे संबंधित निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। 


१0.4 आंगनवाड़ी की सेवाओं तक पहुँच 


ऑगनवाड़ी जिसका हिंदी में अर्थ होता है आँगन आश्रय'। ये ग्रामीण देखभाल केंद्र है जो भारतीय 
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंगनवाडी केंद्र महिला और बाल विकास 
मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के तहत 2 अक्टूबर 4975 को एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के 
तहत शुरू किया गया था। ये डे केयर सेंटर छह महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे पोषण, गैर औपचारिक शिक्षा, 
स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकारण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं का पैकेज प्रदान करता है। आंगनबाड़ी 
केंद्रों की स्थापना का उदेश्य था कि शिशु मृत्यु दर और बाल कुपोषण को कम किया जाए। इसके 
लाभार्थियों में छह महीने से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली 
माँ शामिल हैं। 
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टाइम्स ऑफ इंडिया की 47 दिसंबर 2049 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 43.79 लाख आंगनवाड़ी 
केंद्र संचालित है, जिनमें आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 42.8 लाख कार्यकर्ता हैं और 44.6 लाख 
सहायक है। शहरी क्षेत्रों में भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। आंगनवाड़ी की 
सच्चाई की तरफ देखने पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 3,62,940 आंगनवाड़ी केन्द्रों 
पर शौचालयों की सुविधा नहीं है और 4,59,568 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पेयजल की सुविधा नहीं है| 


आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और अनपढ वर्ग, विशेषकर महिलाओं के बीच 
संपर्क सूत्र हैं। अतः स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित शासकीय कार्यक्रम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में 
इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव की महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (जो महिलाएं हैं) के साथ 
अधिक जुड़ाव और सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि ज्यादातर वे एक ही क्षेत्र और समुदाय से ताल्लुक 
रखती हैं। 


सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि औसतन 78. प्रतिशत परिवारों के पास आंगनवाड़ी की सेवाएं 
हैं। इनकी अधिकतम पहुँच बेड़िया (98.3 प्रतिशत), बाछड़ा (87.8 प्रतिशत) और कंजर (86.3 प्रतिशत) 
समुदाय के पास है क्योंकि ये समुदाय गांवों में स्थाई बसे हुए हैं। कालबेलिया (58.7 प्रतिशत) और नट 
(78.3 प्रतिशत) की आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँच कम है क्योंकि उनकी दूरी, शिक्षा और घुमन्तू जीवन 
की वजह से। (चार्ट संख्या 40.9 देखें) 


चार्ट 40.4 - आंगनवाड़ी की सेवाओं तक पहुँच (डेटा प्रतिशत में)- 


नट 
कंजर 
कालबेलिया 
गाड़िया लुहार 
बेड़िया 


बाछड़ा 


0 20 40 60 80 00 20 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 0. देखें | 


सर्वेक्षण में 458 (20.5 प्रतिशत) परिवारों ने कहा है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं जाते। इसके उन्होंने 
निम्नलिखित कारण बताए हैं - 


25। टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 47 दिसंबर, 2049 | देखें - https://economictimes.indiatimes.com/news/politics- 
andnation/government-plans-to-upgrade-2-5-lakh-anganwadi-centres-in-next-5-years-women-and-childdevelopment- 
ministry-official/articleshow/72828637.cms 
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4. आंगनबाड़ी केंद्र निवास स्थान से बहुत दूर है जो कि आधा किलोमीटर से लेकर पांच 
किलोमीटर तक है। 

आंगनवाड़ी केंद्र में नियमित रूप से आने जाने का खर्चा नहीं उठा सकते | 
आंगनवाड़ी केंद्र चालू नहीं है या बंद हो गया है। 

ये दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया है। 

घर के पास कोई आंगनवाडी नहीं है। 

आंगनवाड़ी का कार्य प्रभारी नियमित रूप से नहीं आता है। 

प्रवास के कारण नियमित रूप से केंद्र में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। 

माँ बच्चे देशी शराब बनाने में लगे हैं। 

जातिगत भेदभाव मौजूद है। 

40. अनपढ़ होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं एवं लाभों के बारे में नहीं जानते । 
44. आंगनवाड़ी केंद्र के प्रबंधक से आंतरिक विवाद है। 

42. आंगनवाड़ियों द्वारा सामग्री वितरण में अनियमितता बरती जा रही है। 


© 9 7३ 9 ए # ७ ७ 


40% स्थानीय एससीज, सीएचसीज, पीएचसीज (5C5/HC5/PHC$) तक पहुँच 


परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (2048-49) के अनुसार 3॥ 
मार्च 20॥9 तक कुल 4,60,743 उपकेन्द्र (एससीज) (4,57,444 ग्रामीण और 3,302 शहरी) भारत में 
कार्यरत हैं। इसके अलावा, 4,57,444 उपकेंद्रों में से, 7824 उपकेंद्रों को ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य और 
कल्याण केंद्रों में बदल दिया गया है। इसी तरह भारत में कुल 30,045 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है 
(24,855 ग्रामीण और 5,490 शहरी) कार्यरत हैं। देश में 5685 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) 
(5335 ग्रामीण और 350 शहरी) कार्यरत हैं|“ रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एससी पीएचसी और 
सीएचसी की वर्तमान संख्या भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के मानदंडो के अनुसार 
नहीं है । 


औसतन, एक सामान्य पीएचसी लगभग छह किलोमीटर की त्रिज्या में आसपास के 26 गांवों की 20-30 
हजार लोगों की आबादी को कवर करती है। जबकि एक सीएचसी लगभग 43 किलोमीटर के त्रिज्या में 
और औसतन १20 गांवों के, 80,000 से 4,20,000 लोगो की बड़ी आबादी को कवर करती है। उपकेंद्र 
भारत में ढ़ाई किलोमीटर त्रिज्या में और चार गांवों में एक साथ, 3000 से 5000 लोगों की आबादी को 
कवर करने वाली सबसे छोटी स्वास्थ ईकाई है | 


एससीज, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और पैरामेडिकल स्टाफ एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं 
द्वारा पर्यवेक्षण किए जाने वाले समुदाय के बीच पहला संपक बिंदु है। वे आम तौर पर मातृ एवं शिशु 
स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण, टीकाकरण, अतिसार नियंत्रण और संचारी रोग क नियंत्रण से संबंधित 
सेवाएं प्रदान करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव के समुदाय और डॉक्टर के बीच प्रथम संपर्क बिंदु है, 
जिनका मेडिकल ऑफिसर और कई अर्द्ध स्वास्थ्य कर्मी द्वारा प्रबंधन किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य 


252 देखें See https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Final%20RHSY%20208-I9 0.pdf 
253 उपरोक्त 
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केंद्र की गतिविधियों में उपचारात्मक, निवारक, प्रोत्साहन और परिवार कल्याण सेवाएं शामिल हैं। 
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बड़े होते हैं और वहाँ चार मेडिकल ऑफिसर होते 
हैं। जैसे कि सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ के साथ कई अर्द्ध चिकित्सा 
कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। इसमें उपचार के लिए बेड्स और लेबर कक्ष की सुविधा होती है। इस 
स्तर के ऊपर पहली रेफरल इकाईंयां हैं, जो आपातकालीन सहित अधिकांश स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस 
होती हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य प्रणाली इन सभी इकाईयों के साथ तालमेल बिठाकर काम करती है। नीचे 
एक तालिका सूची है जिसमे इस अध्ययन के तहत तीन राज्यों में, एससी, पीएचसी और सीएचसी की 
संख्या दशाई गई है । 


तालिका 40.4 - राज्यवार सर्वेक्षण के तहत कार्यरत एससी, पीएचसी, सीएचसी की संख्या | ग्रामीण और 
शहरी क्षेत्रों में (वर्ष 2049)- 


| क्रमांक | | राज्य | एससी पीएचसी सीएचसी 
॥ | राजस्थान 3429 2097 595 
2 | गुजरात 8353 95I 376 
3 | मध्यप्रदेश I0226 I46 330 
4 | पूरा भारत 52794 20069 5685 


स्रोतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (2048-9)। (3 मार्च 209 
को जारी)। 


वर्तमान सर्वेक्षण में 78.2 प्रतिशत विमुक्त और घुमंतू समुदायों ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधा तक पहुँच होने 
की बात स्वीकार की है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे इन पर इलाज करवा रहे हैं। यह 
आंकड़ा केवल इन सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए समुदायों की पहुँच से मेल खाता है। शेष परिवारो 
अर्थात 24.8 प्रतिशत की उन तक पहुँच नहीं है। नीचे दिया गया चार्ट इन आंकड़ों को दर्शाता है। 


चार्ट 40.0 - सीएचसी, पीएचसी तक पहुंच रखने वाले घर (डेटा प्रतिशत में)- 


नट 
कंजर 
कालबेलिया 
गाड़िया लुहार 
बेड़िया 


बाछड़ा 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 40.2 देखें | 
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लगभग 488 परिवार अर्थात 24.8 प्रतिशत की पीएचसी /सीएचसी तक पहुँच नहीं है। उन्होंने 
निम्नलिखित कारण बताए है- 


4. सीएचसी, पीएचसी उनके निवास स्थान से बहुत दूर है। कभी-कभी 20 किलोमीटर से अधिक | 
यह अधिकांश विमुक्त और घुमंतू समुदायों द्वारा बताई गई आम समस्या है। 

2. वे इन स्वास्थ्य केंद्रों में जाने के लिए यात्रा खर्च वहन नहीं कर सकते हैं । 

3. विमुक्त और घुमंतू सदस्यों के पास स्वास्थ्य सुविधाओं के पंजीकरण के लिए आवश्यक आधार या 
स्वास्थ्य कार्ड नहीं हैं। 

4. प्रवास के कारण वे दवा का पूरा कोर्स लेने के लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्र नहीं जा 
सकते हैं। अन्य राज्य सेवा द्वारा भी उनका इलाज नहीं किया जाता है। 

5. सीएचसी व पीएचसी में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण लोग जिला अस्पतालों या निजी 
चिकित्सकों के पास जाना पसंद करते हैं। 

6. सीएचसी, पीएचसी, डॉक्टरों के समय के बारे में जानकारी की कमी | 

7. गांव में कोई सीएचसी, पीएचसी नहीं है। 

8. स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा भेदभाव | 

9. उपचार की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं। 

40. लोग निजी चिकित्सकों के पास जाना पसंद करते हैं जहाँ उन्हें सरकारी डॉक्टरों की तुलना में, 
जल्दी से देखा जाता है। 


१0.€ पिछले छह महीनों के दौरान बीमारी के मामले 


पिछले छह महीनों के दौरान लगभग 26.4 प्रतिशत (586) विमुक्त और घुमंतू परिवारों ने अपने परिवार में 
बीमार होने की सूचना दी है। 2274 परिवारों के 44,064 सदस्यों में फैले 7.8 प्रतिशत (860) लोगों के 
कुल मामले दर्ज किए गए हैं। ये रोग उल्टी, दस्त, पीलिया, मलेरिया, अस्थमा, मधुमेह और हृदय रोग 
तक सभी प्रकार की बीमारियों से संबंधित है। एड्स के मामले भी रिपोर्ट हुए हैं। बीमारी के सबसे 
ज्यादा मामले बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, टीवी और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप 
और मधुमेह के हैं। बुखार और मलेरिया दोनो के कुल मामलों का 35 प्रतिशत है। नीचे एक तालिका है 
जिसमे सर्वेक्षण किए गए समुदायों मे अस्पताल में भर्ती की संख्या दिखाती है। 


बीमारी के सबसे अधिक मामले कंजर समुदाय (40.2 प्रतिशत) में दर्ज किए गए हैं, जो शहरी क्षेत्रों मे 
(57.4 प्रतिशत) रहने वाले उनके सदस्यों में सबसे कम हैं। इसका कारण सर्वयर के अनुसार समुदाय ने 
सरकार से वित्तीय लाभ प्राप्त करने की उम्मीद में झूठी सूचना दी है। कजर के बाद गाड़िया लुहार हैं, 
जिनके शहरी क्षेत्रों में बीमारी के 48.8 प्रतिशत मामले हैं। कुल मामले 37.2 प्रतिशत हैं। बहुत कम 
बीमारी के मामले बाछड़ा समुदाय से रिपोर्ट हुए हैं। जो केवल शराब के आदी हैं उनमें बीमारी और मृत्यु 
के मामले हैं। चार्ट 40.0 देखें | 
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चार्ट 40.८ - ग्रामीण-शहरी अंतर के आधार पर पिछले छह महीनों में रिपोर्ट किए गए बीमारी के मामले 
(डेटा प्रतिशत में)- 


सांसी 44.9 TS 26.9 


पारधी /:5 .0 8. 


नट & 42.7 35.7 


कंजर 39.8 5्7.व 40.2 


कालबेलिया 47.0 433.4 585 


गाड़िया लुहार 24.0 48.8 37.2 


बेड़िया कक 6: 6 


बाछड़ा 4.4 4.4 


बा ग्रामीण घशहरी ष औसत 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 40.3 देखें | 
40.0 समुदायों द्वारा उपयोग की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओ का प्रकार। 


भारत क राष्ट्रीय औसत डेटा से पता चलता है कि लगभग 45 प्रतिशत ग्रामीण और शहरी आबादी 
सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करती है|” जबकि लगभग 55 प्रतिशत निजी और पारंपरिक 
स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करती है। इसी तरह डीएनटी समुदाय भी निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को 
प्राथमिकता देते हैं। कारण यह है कि सरकारी सुविधाओं में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन 
आंकड़ों को देखते हुए, हम गाड़िया लुहार और नट समुदायों (दोनों 26 प्रतिशत) के बीच दो अपवाद 
देखते हैं, जो सरकारी सुविधाओं में इलाज चाहते हैं। इसका कारण उनकी गरीबी है। वे निजी इलाज 
का खर्च वहन नहीं कर सकते। चार्ट 40.6 डीएनटी समुदायों द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य 
सुविधाओं पर डेटा दर्शाता है। 


सर्वेक्षण के अनुसार औसतन 55 प्रतिशत डीएनटी परिवारों ने उपचार के लिए निजी नर्सिंग होम का 
दौरा किया, जो राष्ट्रीय औसत 55 प्रतिशत के बराबर है। लगभग 35.6 प्रतिशत परिवारों ने सरकारी 
अस्पतालों का दौरा किया, जो एनएफएचएस-4 के अनुसार राष्ट्रीय औसत 45 प्रतिशत से कम है। 
इसके अलावा शेष 40 प्रतिशत परिवारों ने पारंपरिक इलाज और दवाई देने वालों से भेंट की। दूसरों के 
विपरीत, बाछड़ा (76.9 प्रतिशत) और पारधी (77.5 प्रतिशत) ने किसी भी अन्य समुदायों की तुलना में 
अधिक बार निजी नर्सिंग होम में ईलाज लिया है। उनके बीच इतने अधिक प्रतिशत का कारण यह है 
कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। पारधी की दृढ़ धारणा 


754 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (छथ्रै-4) 2045-46, पृष्ठ 376| देखें http://rchiips.org/nfhs/NFHS-4Reports/India.pdf 
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है कि सरकारी अस्पतालों से कोई जिंदा नहीं लौटता। सरकारी अस्पतालों में वेश्यावृत्ति के अपने पेशे के 
कारण बाछड़ा की पहचान संकट में है। इस प्रकार वे निजी चिकित्सकों में ही जाते हैं जो सामान्य रूप 
से उनका इलाज करते हैं। 


चार्ट 40.0 - परिवारों द्वारा प्राप्त की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा का प्रकार- 


420 
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बाछड़ा बेड़िया गाड़िया कालबेलिया कंजर नट पारधी सांसी 
लुहार 
४ सीएचसी ४ गवर्नमेंट हॉस्पिटल थ पारंपरिक वेद 
& प्राइवेट नर्सिंग होम ॥ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कोई थ कोई अन्य 


नोट : अधिक जानकारी के लिए अनुलग्नक 40.4 देखें। 


जब हम इस डेटा को ग्रामीण-शहरी अंतरों के बीच विभाजित करते हैं तो यह अपने आप में समुदायों 
के बीच बहुत भिन्न होता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 48 प्रतिशत कालबेलिया सरकारी 
अस्पतालों में जाते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में यह 400 प्रतिशत है। गाड़िया लुहार के मामले में भी ऐसा 
ही है - ग्रामीण में 29.6 प्रतिशत सरकारी अस्पताल में जाते हैं जबकि शहरी में यह 75.8 प्रतिशत है। 
यहां तक कि ग्रामीण और शहरी के औसत आंकड़ों को देखने पर भी हमें कई अंतर मिलते हैं। अधिक 
जानकारी के लिए अनुलग्नक 40.4 और अनुलग्नक 40.5 देखें | 


ग्रामीण और शहरी डेटा में अंतर स्वास्थ्य सुविधा की दूरी, परिवार की वित्तीय स्थिति, साक्षरता, स्वास्थ्य 
सुविधा की विश्वसनीयता, उपचार के पिछले अनुभव, सामाजिक भेदभाव, भाषा की बाधा, स्वच्छता, 
रखरखाव आदि जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। यह पाया गया है कि निजी चिकित्सक 
सरकारी चिकित्सकों के विपरीत डीएनटी सदस्यों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। निजी क्लीनिकों में 
उन्हें तुरंत देखा जाता है जबकि सरकारी सुविधाओं में निदान और उपचार दोनों में समय लगता है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सरकारी अस्पतालों (26.2 प्रतिशत) के बजाय निजी नर्सिंग होम (58.4 प्रतिशत) में 
इलाज करवाना पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग निजी डॉक्टरों और क्लीनिकों का दौरा करने 
में सक्षम नहीं हैं, वे स्थानीय सीएचसी (40.4 प्रतिशत) में इलाज करवाते हैं| 
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चार्ट 40. - स्वास्थ्य सुविधा के प्रकार का ग्रामीण-शहरी अंतर (8 डीएनटी समुदायों का औसत डेटा 
प्रतिशत में)- 
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एचसी गवर्नमेंट पारंपरिक वैध प्राइवेट नर्सिंग. आयुर्वेदिक कोई अन्य 
हॉस्पिटल होम डॉक्टर 
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थिग्ामीण थशहरी औसत 


नोटः अधिक विवरण के लिए अनुलग्नक 40:5 देखें | 
१0.९ स्वास्थ्य केंद्र में रहने की जरूरत 


सर्वेक्षण के तहत स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में रहने वाले डीएनटी रोगियों के विभिन्न प्रतिशत आठ समुदायों 
के बीच देखे जा सकते हैं। लगभग 53.8 प्रतिशत (586 परिवारों में से 335 परिवार) ने कहा है कि उन्हें 
इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में रहना पड़ा है। सांसी (72.2 प्रतिशत) में सबसे अधिक प्रतिशत 
है। यह स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन काफी हद तक यह शिशुओं की 
संस्थागत डिलीवरी के लिए होता है, जिसके लिए महिलाओं को कुछ दिनों के लिए भर्ती होना पड़ता 
है। 


चूँकि गाड़िया लुहार में अस्पताल में डिलीवरी का प्रतिशत कम है, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं में उनके 
रहने का प्रतिशत कम है। जबकि सांसी हॉस्पिटल मैं डिलीवरी में अधिक विश्वास करते हैं, इस प्रकार 
स्वास्थ्य सुविधा लेने में उनका प्रतिशत अधिक है (अनुलग्नक 40.6 देखें)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 
(एनएचएम) के तहत प्रोत्साहन के कारण लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जाने लगे हैं। लेकिन 
बाछड़ा समुदाय के बीच पहचान के मुद्दे के कारण कई डिलीवरीयां और गर्भपात अभी भी निजी 
अस्पतालों और नर्सिंग होम में होते हैं। वे निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की 
तुलना में अधिक सुविधाजनक पाते हैं क्योंकि वे ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं । 
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चार्ट 40. - उपचार के लिए स्वास्थ्य सुविधा में रहने वाले लोगों का प्रतिशत दिखाने वाला डेटा 
(पिछले छह महीनों के दौरान बीमार पड़ने वाले 586 परिवारों में से)- 
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बाछड़ा बेड़िया गाड़िया लुहार कालबेलिया कंजर नट पारधी सांसी 


ह स्वास्थ्य केंद्र पर रहने की आवश्यकता पड़ी 


नोट : अधिक विवरण के लिए अनुलग्नक 40.6 देखें । 
40. अन्य जाति के रोगियों की तुलना में अलग तरह के व्यवहार के संबध में 


सर्वेक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में भर्ती 40.2 प्रतिशत परिवारों ने शिकायत की कि उनके साथ दूसरों 
समुदायों से अलग व्यवहार किया जाता है। यह डीएनटी समुदाय के अधिकांश सदस्यों की एक आम 
शिकायत है। इसकी वजह है उनकी प्रथक जाति, पेशा, भाषा, व्यवहार और जीवन-शैली । पहले से ही 
आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण गरीबी में जी रहे डीएनटी समुदाय स्वच्छता बनाए रखने में सक्षम 
नहीं हैं, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य कर्मियों से दूरी बनाए रखने को कहा जाता है। देह व्यापार में शामिल 
होने की उनकी पेशेवर पहचान के मुद्दे के कारण भेदभाव का यह प्रतिशत बेड़िया में सबसे अधिक है। 


बाछड़ा में भेदभाव की दर सबसे कम है क्योंकि यह निजी स्वास्थ्य सुविधा को तरजीह देते हैं, जहां 
उन्हें बिना किसी भेदभाव और पूछताछ के ले लिया जाता है। वे अपने पेशे की पहचान के संकट के 
कारण सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करवाते हैं। अनुलग्नक 40.8 में भेदभाव के आंकड़ों का सीधा 
संबंध उस स्वास्थ्य सुविधा से है, जिसे परिवार प्राप्त कर रहा है। निजी अस्पतालों में जातिगत और 
पेशेवर भेदभाव कम होता है। इस वजह से बाछड़ा और बेड़िया समुदाय की महिलाएं निजी चिकित्सकों 
और अस्पतालों में जाना पसंद करती हैं । 
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चार्ट 40.2 - स्वास्थ्य सुविधा में डीएनटी समुदायों के साथ भेदभाव किए जाने का प्रतिशत- 
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कुल ग्रामीण शहरी 
॥वाछड़ा बबेड़िया गाड़िया लुहार कालबेलिया कंजर बिनट थपारधी बसांसी बिकुल 


नोट : अधिक विवरण के लिए अनुलग्नक 40.7 देखे। 
स्वास्थ्य सुविधाओं में भेदभाव पूर्ण व्यवहार किए जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं- 


परिवहन मुद्दे - एम्बुलेंस सेवा डीएनटी क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। 

जाति आधारित भेदभाव अधिक है। 

गरीबी आधारित भेदभाव, इलाज के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी | 

एचआईवी और टीबी रोगियों के प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नकारात्मक रवैया | 

नर्सिंग स्टाफ द्वारा गाली गलौंच का व्यवहार | 

डीएनटी के मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों के साथ गंदे कपड़े की वजह से और 
अस्वच्छ परिस्थितियों के लिए भेदभाव किया गया। 
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40.£2 स्वास्थ्य सुविधा में इलाज के लिए भुगतान करने की आवश्यकता 


यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उपचार के लिए किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा 
उपलब्ध है। यदि यह निजी है तो सभी को भुगतान करना होगा। लेकिन सरकार ने कई स्वास्थ्य 
कल्याण और बीमा योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन अभी भी लाभार्थियों को निदान और दवा के लिए 
सरकारी सुविधाओं के बाहर भुगतान करना पड़ता है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 69.5 प्रतिशत रोगियों 
(भर्ती किए गए लोगों में से, यानी 25.8 प्रतिशत) ने सुविधा पर पूरा भुगतान किया, 49.4 प्रतिशत ने 
आंशिक रूप से भुगतान किया और ॥4.4 प्रतिशत ने भुगतान नहीं किया (अनुलग्नक 40.8 देखे) | लेकिन 
कुछ समुदाय के विवरणों को देखते हुए हम देखते हैं कि नट में से 59.5 प्रतिशत ने पूरी तरह से 
भुगतान किया और शेष 40.5 प्रतिशत ने आंशिक भुगतान किया। बाछड़ा (89.7 प्रतिशत) और पारधी 
(94.7 प्रतिशत) दूसरों के बीच अधिकतम भुगतानकर्ता हैं। इसका कारण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 
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बाछड़ा निजी नर्सिंग होम या निजी चिकित्सकों के पास जाना पसंद करते हैं। वहां उन्हें इलाज के लिए 
जरूरी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 


चार्ट 40.॥ - स्वास्थ्य सुविधा में इलाज के लिए आवश्यक डीएनटी रोगियों का प्रतिशत (डेटा प्रतिशत 
में)- 


कल 
सांसी 
पारधी 
नट 
कं 
कालबेलिया 
वेडया 
बाछड़ा 89.7 0 89.7 


बग्रामीण थिशहरी थ कुल 


नोट : अधिक जानकारी के लिए अनुलग्नक 40.8 देखें । 
0.¢ इलाज पर खर्च 


भर्ती किए गए लोगों (यानी कुल परिवारों का 25.8 प्रतिशत) के बीच स्वास्थ्य सुविधा पर प्रति परिवार 
औसत स्वास्थ्य व्यय कालबेलिया में 3,89 रुपये से लेकर 62,827 रूपये है। कालबेलिया समुदाय के 
बीच खर्च बहुत अधिक है क्योंकि समुदाय को सरकारी सुविधाओं पर विश्वास नहीं है और केवल निजी 
अस्पतालों में इलाज करते हैं। पत्थर की खानों में काम करने के कारण उन्हें क्षय रोग (टीबी) और 
सिलिकोसिस जैसी बीमारियाँ होती हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित डीओटी कार्यक्रम के तहत टीबी के लिए 
मुफ्त चिकित्सा उपचार के बारे में समुदाय अनजान है। 


कालबेलिया समुदाय के बीच उच्च रक्तचाप और गैस्ट्रिक मुद्दों जैसी जीवन शैली की बीमारियों की 
सूचना मिली है। तंबुओं और खुले में रहने से समुदाय को त्वचा रोग, टाइफाइड और मलेरिया जैसी कई 
संक्रामक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। समुदाय के बहुत से लोग तम्बाकू चबाते हैं, इस प्रकार 
कँसर के इलाज में भारी खर्च आता है। महिलाओं की एक बड़ी संख्या गर्भाशय निकलवाती हैं, जो व्यय 
का एक अन्य कारण है। पारधी और बाछड़ा में भी खर्च अधिक होता है क्योंकि वे निजी स्वास्थ्य केंद्रों 
में ही इलाज कराते हैं। औसत व्यय नीचे तालिका 40.॥ में दिखया गया है। 
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तालिका 40. - स्वास्थ्य सुविधा पर औसत व्यय (वार्षिक)- 


डीएनटी जनजातियां औसत खर्च (आईएनआर) परिवार 
बाछड़ा 20423.0 40 
बेड़िया 329.3 4I 
गाड़िया लुहार 8624.2 I28 
कालबेलिया 62826.9 52 
कंजर 246.5 29 
नट 388.8 85 
पारधी 29842.] 38 
सांसी 2205.5 73 


नोट : अधिक जानकारी के लिए अनुलग्नक 40.9 देखें | 
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प्रवास 
44.9 परिवारों का प्रवास 


प्रवास की प्रकृति डीएनटी समुदायों के बीच भिन्न होती है। समय-समय पर बनाए गए सरकार के नए 
नियमों और विनियमनों के तहत कई घुमंतू समुदायो ने अपनी पारंपरिक प्रथाओं पर प्रतिबंध के कारण 
अपना प्रवास रोक दिया है। कई जाति-उन्मुख पारंपरिक प्रथाओं को अब नई पीढ़ी के संरक्षकों द्वारा 
संरक्षित नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए नट जो अपने संरक्षकों से मिलने जाते थे और उनसे 
उपहार और आमदनी अर्जित करते थे, अब युवा पीढ़ी द्वारा उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। इसलिए 
वे शहरों में बसने के लिए मजबूर हो गए हैं जहाँ पुरुष शादियों में ढोल बजाते हैं और महिलाएं सड़कों 
पर भीख माँगती है। इसी तरह कालबेलिया जो गधों की पीठ पर और गाड़ियों मे सफेद खड़िया और 
गेरू जैसे रंग बेचते थे, लेकिन अब जब मिट्टी के घर नहीं रह गए हैं तो उनकी गाड़ियां प्लास्टिक 
इकट्ठा करने के लिए पविर्तित हो गई हैं। वे गांवों के आसपास अपने दूरस्थ स्थानों को छोड़कर शहरों 
में चले गए हैं। गाड़िया लुहार का भी यही हाल है जिनके पारंपरिक लोहे के औजारों की अब कृषकों 
को आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना पेशा पुराने घरों को गिराने और उसमें से लोहा और लकड़ी का 
कबाड़ बेचने में परिवर्तित कर लिया है। बेड़िया, बाछड़ा और कजर समुदाय की कई लड़कियां अपने 
ग्राहकों को खोजने और स्वतंत्र रूप से अपना पेशा चलाने के लिए स्थायी रूप से मेट्रो शहरों में 
स्थानांतरित हो गई हैं। गांवों में पहचान और प्रतिबंध के मामले उन्हें राई और चकरी नृत्य की अपनी 
पारंपरिक प्रथा को जारी रखने की अनुमति नहीं देते हैं। 


एक ओर जहाँ हम पारंपरिक प्रथाओं के विनाश के कारण पारंपरिक घुमंतूवाद का अंत देखते हैं, वहीं 
दूसरी ओर शहरों में आजीविका के नए तरीके खोजने के लिए एक नए प्रकार का प्रवास शुरू हो गया 
है। पिछले कुछ दशकों में शहरों पर दबाव काफी बढ़ गया है। बड़े शहरों की परिधि में कई नई मलिन 
बस्तियां उग आयी हैं। यह एक दुखद वास्तविकता है कि इस देश के इतिहास को आकार देने वाले 
सबसे प्रतिभाशाली लोग (डीएनटी), सांस्कृतिक पहचान के वाहक अब बेरोजगार हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में 
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रह रहे हैं। असहाय होने के कारण वे या तो निर्माण उद्योग में अकुशल कामों को चुनने के लिए मजबूर 
होते हैं या कचरा और कबाड़ इकट्ठा करने जैसे लो प्रोफाइल काम करते हैं। 


गाड़िया लुहार समुदाय की लड़कियों से कुछ डरावने खुलासे हुए हैं, जिन्होंने गरीबी के कारण हाल के 
वर्षो में वेश्यावृत्ति का विकल्प चुना है। इस समुदाय ने कभी राजपूत शासक महाराणा प्रताप को आदर्श 
बनाया था, वे अब असहाय हैं और जीवित रहने के लिए यह पेशा अपना लिया है। इस सर्वेक्षण में ऐसे 
परिवारों के कई परेशान करने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं जो विभिन्न कारणों से पलायन करने को 
मजबूर करते हैं | 


सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि 94.3 प्रतिशत परिवार लंबे समय से अपने वर्तमान स्थान पर 
स्थायी रूप से रह रहे हैं। उन्होंने इसे अपने मूल स्थान के रूप में पहचाना है। लेकिन ये केवल एक या 
दो पीढ़ियों से ही सम्बन्धित है अर्थात वर्तमान निवास स्थान को अपने मूल स्थान के रूप में दावा करने 
वाले समुदायों का उच्च प्रतिशत 30 से 50 वर्ष की अवधि का ही है। सरकारी अधिकारियों द्वारा 
विस्थापित किए जाने के डर से वे वर्तमान भूमि पर अपने अधिकारों का दावा करना चाहते हैं जिस पर 
उन्होंने पिछले कुछ वर्षो में अतिक्रमण या अधिग्रहण किया है। प्रवासन एक लंबे समय से स्थापित प्रथा 
है। उदाहरण के लिए चार्ट 44.9 मे 84.3 प्रतिशत गाड़िया लुहार परिवारों ने कहा है कि जो उनका 
वर्तमान निवास स्थान है, वह उनका मूल स्थान है लेकिन उन्होने यह भी कहा है कि उनमे से 63.4 
प्रतिशत परिवार बाहर से वर्तमान स्थान पर रहने के लिए आए हैं। यह कुछ पीढ़ी पहले की ही बात है, 
ज्यादातर उनके दादा की पीढ़ी से। इसलिए एक समय और स्थान के तहत समुदायों के संबंध को 
समझना होगा | उनके व्यक्तिगत प्रवास के अलग-अलग अर्थ है। कुछ पलायन अंतर्राज्यीय हैं। ये प्रवास 
दो सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक के होते हैं । 


चार्ट 44.49 - उन परिवारों का प्रतिशत जिनके वर्तमान पते उनके मूल स्थान के रूप में है- 
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चार्ट 449 - वर्तमान स्थान पर प्रवास करने वाले परिवारों का प्रतिशत- 
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नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 44. देखें | 


चार्ट 44.9 और 44.७ की तुलना करने पर हम देखते हैं कि दो समुदाय गाड़िया लुहार और पारधी एक 
साथ जन्म और प्रवास दोनों के कारणों के लिए बहुत अलग तरह का उच्च प्रतिशत दिखा रहे हैं। यही 
कारण है कि ये समुदाय अब अद्ध-घुमंतू हो गए हैं। पिछले दो-तीन दशकों से उनके पास स्थायी रहने 
का स्थान है। यहाँ उन्हें या तो सरकार द्वारा जमीन दी गई है, उनके माता-पिता से विरासत में मिली 
जमीन है या शहर की मलिन बस्तियों में बस गए हैं। लेकिन इन स्थाई स्थानों पर बसने के बाद भी वे 
काम की तलाश में छह से आठ महीने तक घूमते रहते हैं। उदाहरण के लिए गाड़िया लुहार अभी भी 
गांवों में अपने वंशानुगत अधिकारों का दावा करने के लिए अपने पारंपरिक मार्ग पर यात्रा करते हैं। 
उन्हें अभी भी मवेशियों के व्यापार और लोहे के औजार बनाने से कुछ कमाई होती है। पारधी समुदाय 
का गांव या झुग्गी झोपड़ी में स्थायी निवास होता है लेकिन काम के लिए वे दूसरे स्थानों पर चले जाते 
हैं। कालबेलिया मे 32.6 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में लोहे और प्लास्टिक कबाड़ इकट्ठा करने, ऊनी कंबल 
और बर्तन बेचने के लिए पलायन करते हैं। कृषि फसल के मौसम के दौरान वे खेतों में काम करने के 
लिए भी पलायन करते हैं। 


सांसी, कंजर, बेड़िया, बाछड़ा और कालबेलिया समुदाय एक सदी से भी अधिक समय से अपने वर्तमान 
स्थानों पर रह रहे हैं। इस प्रकार वहाँ उच्च प्रतिशत में वर्तमान बच्चों का जन्म एक ही जगह हुआ है 
(चार्ट 44.9 देखें) | लगभग 963 लोगों ने प्रवास के विभिन्न कारण बताए हैं। यह प्रवास निकट भविष्य में 
हो सकते हैं या अतीत से संबंधित हो सकते हैं, जब उनके माता-पिता या दादा-दादी वर्तमान निवास 
स्थान पर चले आए थे। सर्वे में प्रवास के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं- 


रोजगार खोजने के लिए। 
2 ग्रामीणों के लिए लोहे के औजार बनाने के पेशे के कारण। 
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3 गरीबी के कारण वे वर्तमान में काम की तलाश में कस्बों और शेहरों की ओर पलायन करते हैं | 

4 वन अधिकारियों द्वारा वन भूमि से विस्थापित करने से, ग्रामीणों द्वारा बंजर भूमि से और सड़क 
किनारे पुलिस द्वारा उन्हें हटने के लिए मजबूर किया जाता है। 

5 शहरी केंद्रों में भिक्षावृत्ति करने के लिए। 

6 गांव में कर्ज की देनदारी से बचने के लिए। 

7 मौसम के दौरान राई और चकरी नृत्य के लिए पारंपरिक संरक्षकों से या विवाह पार्टियों से 
आजीविका के लिए। 

8 बच्चे की शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए। 

9 संसाधनों की कमी और गांव में कोई आय नहीं होने के कारण | 

40 विशेष रूप से ग्रामीणों द्वारा जातिगत भेदभाव के कारण (चित्र 7 देखें)। 

44 दूसरों की जमीन पर बटाईदार खेती करना । 

42 आजीविका के लिए नए अवसर तलाशना | 

43 पहचान छिपाने के लिए और आजीविका के लिए नया काम खोजने के लिए | 

44 शिकार के अवसरों के लिए | 

45 समुदाय या पारिवारिक संघर्ष के कारण | 

46 नए स्थानों पर कबाड़ संग्रहण शुरू करना | 

47 उद्योग (निर्माण) में रोजगार खोजने के लिए। 

48 खानों में काम खोजने के लिए। 

49 वेश्यावृत्ति के पेशे में लड़कियों को ग्राहकों के साथ एक बार में 45 से 30 दिनों तक जाना 
पड़ता है (बाछड़ा) | परिवार के कर्ज के भुगतान के लिए कभी-कभी ये महीनों और वर्षा के लिए 
भी होता है (कंजर) । 


कालबेलिया, नट और गाड़िया लुहार जैसे समुदाय ने अभी भी मौसमी प्रवास के मार्ग तय किए हुए हैं 
जो उनके पेशे पर निर्भर करते हैं। मानसून को एक ऐसी अवधि माना जाता है जब इनमें से अधिकांश 
समुदाय अपने स्थायी निवास पर रहते हैं। मानसून के तुरंत बाद गाड़िया लुहार लोहे के औजार बनाने 
के लिए गांव की ओर निकल पड़ते हैं। जब नट और कालबेलिया परिवार बड़े शहरों में प्रवास करते हैं 
तो बाजार क्षेत्रों में भीख मांगने के लिए दिवाली की अवधि लाभकारी होती है। दिवाली के तुरंत बाद 
जैसे ही शादियां शुरू होती है, नट समुदाय ढोल वादक काम करने के लिए शहरों में चले जाते हैं। 
अधिकांश समुदायों की कमाई के लिए सर्दियों की अवधि अच्छी होती है। यही वह समय है जब ऊनी 
कंबल बेचकर कालबेलिया भी अच्छी कमाई कर पाते हैं। 


प्रवास अंतर-जिला और अंतर-राज्य दोनों में होता है। मध्यप्रदेश से पारधी कबाड़ इकट्ठा करने, 
जेबतराशी और छोटी-मोटी चोरी करने के लिए राजस्थान और यूपी की यात्रा करते हैं। गुजरात से 
सांसी महाराष्ट्र और राजस्थान की यात्रा करते हैं। बेड़िया लड़कियां मुंबई नागपुर और दिल्ली में प्रवास 
करती हैं। राजस्थान से कालबेलिया मजदूरी और भीख मांगने के लिए दिल्‍ली और यूपी आते हैं। 
मध्यप्रदेश से कजर, देशी शराब बनाने यूपी आते हैं। राजस्थान से नट श्रम के काम के लिए हरियाणा 
और दिल्ली जाते हैं और मानसून के दौरान वापस लौट जाते हैं। 
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44.0 जबरन पलायन के कारण 


सर्वेक्षण मे, 4424 परिवारों ने प्रवास के कारणों को मोटे तौर पर पांच श्रेणी में वर्गीकृत किया है। 
आपराधिक मामलों के चलते कालबेलिया, कंजर, नट, पारधी और सांसी समुदाय में पलायन के मामले 
सामने आ रहे हैं। बेड़िया का विस्थापन हाल के दिनों में पहचान के मुद्दे के कारण हो रहा है। समुदाय 
अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहता है इसलिए वे गुमनामी के लिए शहरों में जा रहे हैं। वे जाति के 
बजाय अपने गोत्र (कबीले या उपजाति के नाम) का नाम लगाकर अपनी पहचान छिपाते हैं। पारधी में 
विस्थापन की दर अधिक है क्योंकि उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 4972 के तहत जंगलों से बाहर 
कर दिया गया है। 

पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अवसर से वंचित करने का प्रतिशत गाड़िया लुहार, कालबेलिया 
और नट समुदाय के बीच अधिक है जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है। पारधी, सांसी और नट 
के खिलाफ बड़ी संख्या में आपराधिक मामले हैं जो उनके विस्थापन की ओर ले जाते हैं । 


चार्ट 44.0 - जबरन प्रवास के प्रमुख कारण (डेटा प्रतिशत में)- 
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बाछड़ा बेड़िया गाड़िया कालबेलिया कंजर नट पारधी सांसी कुल 
लुहार 


54.8 


24.6 
30.3 


थ विस्थापन 
वन संसाधनों तक पहुंच से वंचित 
पारंपरिक पेशा अपनाने के अवसर से वंचित करना 
कानून प्रवर्तन एजेंसियों दवारा आपराधिक मामले/या धमकाना 


थ अन्य 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 44.3 देखें | 
44.० बच्चों की शिक्षा पर प्रवास का प्रभाव 


प्रवास का एक प्रमुख प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। इनमें से कई स्कूल छोड़ देते हैं। विद्यालय 
का नया वातावरण (यदि उन्हें किसी नए स्थान पर प्रवेश मिलता है) उनके भीतर चिंताएं पैदा करता है 
और धीरे-धीरे वे पढ़ाई और शिक्षकों में रुचि खो देते हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद, वे माता-पिता के साथ 
काम करना शुरू कर देते हैं या घर का काम सम्भालते हैं, जब घर पर कोई नहीं होता है। लड़कियां 
आमतौर पर रसोई का ध्यान रखती हैं और परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाती है। जब 
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माता-पिता दोनों काम के लिए बाहर जाते हैं और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वे उनकी देखभाल 
करती हैं। 


44.0 प्रवास की आवृत्ति 


जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रवास छोटी अवधि के साथ-साथ लंबी अवधि के लिए भी होता है। 
छोटी अवधि का प्रवास उत्सव के अवसरों के दौरान कुछ हफ्ते के लिए होता है और लंबी अवधि का 
प्रवासन 8 से 40 महीने तक साझा फसल की खेती जैसे मामलों में होता है। कई व्यक्ति या परिवार एक 
वर्ष में नियमित रूप से 40 से 45 बार प्रवास करते हैं। वे सर्वेक्षण के तहत राजस्थान, गुजरात और 
मध्य प्रदेश राज्यों से पंजाब, दिल्‍ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों की यात्रा 
करते हैं। कोविड-49 के पहले लॉकडाउन (मार्च-2020) के दौरान भी मीडिया में आए कई प्रवासी 
मजदूर विमुक्त और घुमंतू समुदायों में से थे। उन दिनों वायरल वीडियो में से एक के अनुसार, बूंदी 
जिले के कालबेलिया में से एक ने अपनी बूढ़ी माँ को वापस लाने के लिए बैंगलोर से साइकिल पर 
यात्रा की थी। 


44.6 प्रवास के लिए पुलिस की अनुमति 


सर्वेक्षण में कुछ परिवारों ने बताया कि उन्हें कहीं जाने और पलायन के लिए पुलिस से अनुमति लेनी 
होती है। यह संख्या 40 प्रतिशत से कम है लेकिन स्थानीय पुलिस स्टेशन से ऐसी अनुमति की 
आवश्यकता है ताकि उन्हें बाद में परेशानी न किया जाए। सड़कों पर भीख मांगने वाले लोग पुलिस से 
डरते हैं क्योंकि उन पर भिख विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इस प्रकार 
वे अनुमति लेते हैं और पुलिस को पहले से सूचित करते हैं। इसके अलावा जो लोग अपनी अस्थायी 
दुकानें या रहने के लिए झोपड़ियां लगाते हैं, उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन से अनुमति लेनी पड़ती है। 
पुलिस को आम तौर पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले घुमंतू लोगों पर संदेह होता है। यदि क्षेत्र में कोई 
चोरी होती है तो वे पहले व्यक्ति होते हैं जिन्हें पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा उठाया जाता है। पुलिस 
को शक होने पर कई बार रात में उनके घरों पर छापेमारी की जाती है। 

44. प्रवास के समय की संख्या 

सर्वेक्षण में लगभग 350 परिवारों ने कहा है कि उनके प्रवास की आवृति एक बार से लेकर 20 बार तक 
होती है-अधिकतम एक बार प्रवास (25 प्रतिशत) उसके बाद दो बार (4 प्रतिशत) तीन बार (6 प्रतिशत) 
चार बार (9 प्रतिशत) और पांच बार (0 प्रतिशत) है। शेष 39 प्रतिशत की छह से बीस बार के बीच 


आवृत्ति होती है। एक महीने के भीतर प्रवासन भी एक बार से लेकर 9-40 बार भिन्न होता है। विभिन्न 
आवृत्तियाँ सर्वेक्षण के तहत समुदायों द्वारा प्रचलित विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से संबंधित है | 
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44 
अलगाव, हाशियाकरण और भेदभाव 


पुलिस अत्याचार के मामले इन समुदायों से जुड़े आपराधिकता के कलंक के बारे में प्रचलित पूर्वाग्रह के 
कारण है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट-4874 द्वारा स्थापित समाज और पुलिस दोनों ही अपनी ऐतिहासिक 
पहचान का लेखा जोखा रखते हैं। इस प्रकार, उनकी आजीविका प्रथाएँ, घुमंतू जीवन, इलाके में हमेशा 
पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांच के दायरे में रहते हैं। संदेह के आधार पर उनके घरों पर 
छापा मारा जाता है और कई बार नष्ट कर दिये जाते हैं। महिलाओं और किशोर बच्चों सहित लोगों को 
रिमांड पर लिया जाता है। सीटीए निरस्त होने के बाद, आदतन अपराधी अधिनियम इन समुदायों के 
अपराधीकरण को जारी रखने के लिए पुलिस के लिए एक उपकरण बन गया है। उनके जंगल और 
पारंपरिक प्रथाओं के प्रतिबंध ने न केवल उनकी आजीविका के लिए समस्या पैदा की है बल्कि उनके 
प्रकृतिक आवासों से विस्थापित भी कर दिया है। विमुक्तो में से कई मलिन बस्तियों में अस्वच्छ जीवन 
जीने के लिए शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं । 


सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि समुदाय से पैसे और कमीशन की जबरन वसूली के लिए पुलिस 
द्वारा झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। यह समुदाय के युवाओं के मनोविज्ञान और और आत्मसम्मान को 
प्रभावित करता है। कई पुलिस अत्याचार हिरासत में मौत और आत्महत्या का कारण बनते हैं। नीचे कुछ 
बिंदु दिए गए हैं जिन्हें इन समुदायों के खिलाफ अत्याचारों के स्तर को इंगित करने के लिए एक साथ 
समूहीकृत किया जा सकता है। 


42.9 इलाके में पुलिस का दौरा (पिछले एक साल के दौरान) 
उन परिवारों का औसत प्रतिशत जिन्होंने अपने इलाके में पुलिस का दौरा स्वीकार किया है 28.5 


प्रतिशत है। इसके विभिन्न प्रतिशत नीचे दिए गए चार्ट में सूचीबद्ध है, जिसमें कजर ने अधिकतम (58.3 
प्रतिशत)! इसके बाद सांसी (55 प्रतिशत), पारधी (24.3 प्रतिशत), बाछड़ा (20.5 प्रतिशत), बेड़िया (20.4 


255 यह परियोजना में सर्वेक्षण किए गए कुल 32 परिवारों में से 58.3% का प्रतिनिधित्व करता है। 
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प्रतिशत), गाड़िया लुहार (49.2 प्रतिशत), कालबेलिया (6.4 प्रतिशत) और नट (43.6 प्रतिशत) रिपोर्ट 
किया गया है। 


चार्ट 42.4 - पिछले एक वर्ष के दौरान समुदाय के इलाके में पुलिस का दौरा (डेटा प्रतिशत में)- 
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58.3 


है| 
L 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 2. देखें | 


कजर और सांसी के मामले सबसे ज्यादा है क्योंकि उनके अधिकांश गांवों में नियमित गश्त और उनकी 
गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। संदिग्धों को पकड़ने या नजर 
रखने के लिए अक्सर रात में पुलिस की छापेमारी के मामले सामने आ रहे हैं। जब भी क्षेत्र में चोरी 
और डकैती होती है तो कजर, सांसी, पारधी और कालबेलिया के घरों की तलाशी ली जाती है। यदि 
क्षेत्र में कालबेलिया और नट के अस्थायी शिविर है तो पुलिस द्वारा नियमित रूप से उनकी जांच की 
जाती है, ज्यादातर आधी रात को जब पुरूष सदस्य घर पर होते हैं। साथ में महिलाओं और बच्चों को 
भी परेशान किया जाता है जो उनमें भय और असुरक्षा पैदा करता है। कई बार वे परिवार के पुरुषों 
महिलाओं को उठाकर जांच के लिए लॉकअप में डाल देते है| लॉकअप में कठोर पिटाई और सजा के 
कारण हिरासत में मौत के कई मामले हैं। चित्र 9, 20 और 20 देखें | 


42. मदद लेने के लिए पुलिस से संपर्क करना 
सामान्य तौर पर, विमुक्त और घुमंतू समुदाय पुलिस की तलाश से बचते हैं। यदि उनका सामना होता है 
तो वे अपना रास्ता बदल लेते हैं। गश्त के दौरान इन पर नजर रखना भी पुलिस का काम है। लेकिन 


जब विमुक्त समुदाय के लोगों को पुलिस द्वारा उठाए जाने या बंद कर दिए जाने के कारण मुसीबत में 


756 चूंकि गड़िया लुहार गाँव में अन्य समुदायों के साथ अलग घरों में रहते हैं, इसलिए यह डेटा उनके साथ रहने वाले अन्य 
समुदायों को संदर्भित करता है। गड़िया लुहार एक शांतिप्रिय ईमानदार समुदाय है और किसी भी तहत की आपराधिक गतिविधियों में 
शामिल नहीं है। 
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पड़ जाते हैं तो वे उनकी रिहाई के लिए पुलिस से संपर्क करते हैं। जब समुदाय के भीतर आंतरिक 
विवाद होते हैं तो थाने में क्रॉस केस दर्ज किए जाते हैं। 


सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि अध्ययन के तहत आठ समुदायों में से 394 (कुल परिवारों का 
47.2 प्रतिशत) लोगों ने मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया। इनमें से कंजर समुदाय सबसे अधिक 
(46.4 प्रतिशत) पुलिस से संपर्क करता है। उसके बाद सांसी (24.4 प्रतिशत) और पारधी (23.2 
प्रतिशत) का स्थान आता है। इनमें अन्य की तुलना में वेश्यावृत्ति के अलावा, चोरी-डकैती, देशी शराब 
बनाना, नकली सोना बेचना आदि के आपराधिक मामले भी इन समुदायों में अधिक है। बिना वास्तविक 
कारणों के भी जब इन समुदायों के लोगों को सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, अनाज मंडी, मेलों आदि 
में देखा जाता है तो उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। रेलवे पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने 
के मामले भी हैं जब ऐसे समुदायों के सदस्यों को ट्रेनों या बसों में देखा जाता है, भले ही वे तीर्थ यात्रा 
के लिए जा रहे हों। यह आम बात है कि शाम के समय पुलिस घर लौटने वाले लोगों की तलाशी लेने 
के लिए चेक पोस्ट लगाती है। कंजर समुदाय का दावा है कि शाम के समय उन्हें पकड़ा जाता है और 
उन पर देशी शराब बेचने के झूठे मुकदमे थोपे जाते हैं। ऐसे में हिरासत में लिए युवा व्यक्तियों के 
परिवार वालों को उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस के पास दौड़ना पड़ता है। इस प्रकार उनके द्वारा मांगी 
पुलिस सहायता का अनुपात सीधे उन आपराधिक मामलों की संख्या के समाननुपाती होता है। दी गई 
तालिका और चार्ट इस डेटा को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शति हैं । 


चार्ट 420 - मदद लेने के लिए पुलिस से संपर्क (प्रतिशत में डेटा)- 
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24.4 


7.2 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 42. देखें | 


सर्वेक्षण में मदद के लिए पुलिस के पास जाने के प्रमुख कारणों में चोरी के मामले, समुदाय के अन्य 
सदस्यों के साथ संघर्ष, पारिवारिक विवाद, अवैध शराब बनाने के झूठे आरोप, शराब, जुआ, अपहरण, 
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जंगल में आग, महिला और बच्चे के उत्पीड़न, भूमि अधिकार के मुददे, सम्पत्ति विभाजन, पैसों की 
जबरन वसूली के मामले, हत्या के झूठे आरोप आदि मामले शामिल हैं। कुल घरों में से 47.2 प्रतिशत ने 
सर्वेक्षण में इन मामलों की सूचना दी है। आंतरिक सामुदायिक विवादों के कारण कजरों में ये प्रतिशत 
सबसे अधिक है जिसके लिए वे अक्सर पास के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करते हैं। 


42.८ पुलिस से मिली मदद 


मदद लेने गए कुल 394 परिवारों में से लगभग 37. प्रतिशत (445 घरों) ने पुलिस से मदद मिलने की 
बात स्वीकार की है। लेकिन ऐसी मदद रिश्वत देकर या पुलिस से अच्छे संपक के बाद मांगी जाती है। 
नीचे दिया गया चार्ट अध्ययन के तहत समुदायों द्वारा प्राप्त इस सहायता की विभिन्न प्रतिशत को 
दर्शाता है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि कंजर (2.4 प्रतिशत), कालबेलिया (23.8 प्रतिशत), गाड़िया 
लुहार (34.6 प्रतिशत) और पारधी (27.4 प्रतिशत) को पुलिस से सबसे कम मदद मिली है। ये पुलिस के 
प्रति नकारात्मक रवैये और आशंकाओं के कारण हो सकता है। चार्ट 42.0 इस डेटा को नीचे दिखाता 
है। 


चार्ट 42.0 - पुलिस से प्राप्त सहायता (प्रतिशत में डेटा)- 
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नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 42.3 देखें | 
42.0 पुलिस अधिकारियों द्वारा रिश्वत देने को कहा 
सर्वेक्षण में 44.7 प्रतिशत (267 घरों) ने पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने की बात स्वीकार की है। यह 


प्रतिशत कंजर समुदाय (44.2 प्रतिशत) में सबसे अधिक हैं। इसके बाद पारधी (24.7 प्रतिशत), बेड़िया 
(3.2 प्रतिशत) और सांसी (7.8 प्रतिशत) है। यह सीधे समुदाय की कमजोरी से मेल खाता है। ये कंजर 
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में सबसे अधिक है क्योंकि उनके अधिकांश गांव में प्रवेश द्वार पर पुलिस चौकी स्थापित की गई है। 
पुलिस के साथ यह नियमित संपर्क उन्हें दैनिक आधार पर अधिक संवेदनशील बनाता है। अनुलग्नक 
42.4 और चार्ट 42.0 देखें | 


चार्ट 42.8 - पुलिस अधिकारियों द्वारा रिश्वत देने के लिए कहा गया (प्रतिशत में डाटा)- 
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नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 42.4 देखें | 


267 सदस्यों द्वारा भुगतान की गई रिश्वत की राशि 250 रूपये से 5 लाख रूपये तक है। 267 घरो में 
औसत रिश्वत 75,000 रू. होती है। औसत राशि अपने आप में एक बड़ी राशि है जिसके लिए समुदाय 
को या तो उच्च ब्याज दरों पर पैसा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है या राशि जुटाने के लिए अपनी 
बेटियों को देह व्यापार के माध्यम से बेच दिया जाता है। कई निर्दोष युवा सदस्यों और महिलाओं को 
भी रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है अन्यथा हिरासत में लेने और जेलों में डालने की धमकी 
दी जाती है। 


2.९ कभी किसी वकील से मिले हैं? 


सर्वेक्षण में 28.9 प्रतिशत (658) परिवारों ने कहा है कि वे कानूनी मामलों पर परामर्श के लिए वकील से 
मिले है। शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत अधिक (42.2 प्रतिशत) है। कुल 38.6 प्रतिशत कंजर और 60.9 
प्रतिशत सांसी ने 658 परिवारों में से अनुलग्नक 42.5 में सूचीबद्ध अपने आपराधिक मामलों में वकील की 
मदद मांगी है। आंकड़ों के अनुसार बेड़िया कम से कम कानूनी मदद मांगते हैं क्योंकि उनके अधिकांश 
विवाद जाति पंचायत द्वारा हल किए जाते हैं। 
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चार्ट 42.0 - कानूनी मामलों के लिए वकील के साथ बैठक की आवृत्ति (प्रतिशत में डेटा)- 
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नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 42.5 देखें | 


जब पुरुष पकड़े जाते हैं तो हमेशा महिलाओं को ही अपने पुरुषों के केस लड़ने और उनकी जमानत के 
लिए वकीलों के पास जाना पड़ता है। इस प्रकार सांसी, कंजर और पारधी समुदायों की महिलाएं 
कानूनी मामलों और पुलिस से निपटने के लिए बहुत मजबूत हैं। ऐसे ज्यादातर मामले धारा 379 के 
तहत चोरी व आईपीसी की धारा 399 और 402 डकैती के तहत संबंधित हैं। इसके अलावा सेकशन 
उत्पाद शुल्क (राजस्थान में) के 46 ,//56 और 49,/54 आम हैं। 


42£ पारिवारिक मामलों के संबंध में न्यायालय का दौरा 

सर्वे में पारिवारिक विवाद को लेकर कई मामले सामने आए हैं। इनमें से अधिकांश मामले प्राथमिक स्तर 
पर जाति पंचायत द्वारा हल किए जाते हैं। लेकिन कई बार दोनों पक्ष सहमत नहीं होते हैं और वे 
अपना मामला अदालत में दायर करते हैं। ये मामले मुख्य रूप से पैतृक संपत्ति, उधार के रुपये का 
भुगतान न होना, तलाक और शादी से जुड़े हुए हैं। डेटा से पता चलता है कि 244 घरों ने अदालत का 


दौरा किया है। नीचे दी गई तालिका और चार्ट डेटा को प्रतिशत में समुदायवार दर्शाता है। 


चार्ट 42. - पारिवारिक विवादों के लिए न्यायालय का दौरा (प्रतिशत मे डाटा)- 
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डेटा के अनुसार, रिपोर्ट किए मामलों की अधिकतम संख्या कंजर समुदाय (5.9 प्रतिशत) के बाद 
गाड़िया लुहार (4 प्रतिशत), बाछड़ा (4.9 प्रतिशत), सांसी (44.8 प्रतिशत) आदि है। इन समुदायों का 
अदालत आने का कारण उनकी जाति पंचायतों से उनका असंतोष है जो मामलों को सुलझाने के लिए 
मोटी रकम वसूलती है। इस तरह के विवादों से भारी कर्ज होता है चाहे वे जाति पंचायत में हो या 
न्यायपालिका अदालतों में हो। जाति पंचायत की तुलना में न्यायपालिका अदालत के मामलों में निर्णय 
देने में अधिक समय लगाती है। इससे लंबे समय तक समुदाय विवाद में रहता है जिससे संबंधों में 
तनाव पैदा होता है। कई बार यह शारीरिक हमलों में भी बदल जाता है। 


42.2 परिवार में आपराधिक मामलों की स्थिति 


सर्वेक्षण में घर के मुखिया परिवार के सदस्यों खिलाफ 9.8 प्रतिशत (223) आपराधिक मामले दर्ज हैं। 
सबसे अधिक मामले कंजर परिवारों में हैं जिनमें उनके 48.7 प्रतिशत परिवार हैं, इसके बाद पारधी (45 
प्रतिशत), कालबेलिया (44.9 प्रतिशत), बेड़िया (2.4 प्रतिशत), बाछड़ा (0.8 प्रतिशत), और सांसी (6.3 
प्रतिशत) हैं। गाड़िया लुहार और नट समुदाय के खिलाफ शून्य आपराधिक मामले हैं जिनकी ऐतिहासिक 
आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। सर्वे में 20 किशोर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। नीचे दी गई तालिका 
और चार्ट इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दशति हैं। 


मीडिया में अध्ययन के तहत समुदायों की आपराधिक रिपोर्ट पढ़ने पर मध्यप्रदेश और राजस्थान मे कजर 
के खिलाफ कई मामले सामने आए हैं । इन समुदायों के सदस्यों को यदि किसी अपराध का संदेह 
होता है तो उन्हें हमेशा आपराधिक गिरोह के सदस्य कहा जाता है (चित्र 42 व 43 देखे)। पारधी, 
बेड़िया, बछड़ा, सांसी और कालबेलिया समुदाय का भी यही हाल है। गाड़िया लुहार पर कभी भी 
आपराधिक इतिहास न होने के कारण पुलिस या मीडिया द्वारा संदेह नहीं किया जाता है। इस प्रकार 
मीडिया और पुलिस द्वारा उनकी छवि को खराब नहीं किया जाता है जैसे कि कंजर और अन्य समुदायों 
को निरंतर किया जाता है। 


चार्ट 42... - परिवार में आपराधिक मामले (प्रतिशत में डेटा)- 
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सर्वेक्षण के अनुसार इनमें से अधिकांश आपराधिक मामले परिवार के पुरुष सदस्यों के खिलाफ है जो 
परिवार के मुखिया है। महिलाओ के बहुत कम मामले सामने आए हैं। 


42.॥ आपराधिक मामलों के कारण 


अधिकतम आपराधिक मामले अवैध शराब बनाने और समुदाय के सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़े या बाहर 
के विवाद हैं। यह कजर समुदाय के साथ आम बात है। चूँकि पारधी और कंजर अभी भी जंगली 
प्रजातियों के शिकारी हैं, इसलिए उन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के कई मामले दर्ज हैं। 
आपराधिक मामलों के कुछ और कारण निम्नलिखित है- 


वाहन चलाते समय दुर्घटना (शराब के सेवन के कारण) | 

अवैध शराब बनाने, भंडारण करने और बेचने के लिए | 

पुलिस छापेमारी में पकड़ा गया और आपराधिक गतिविधियों के तहत आरोपित किया गया | 
चोरी और हत्या के मामले | 

समुदाय के भीतर और बाहर विवाद | 

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों का शिकार | 

रेलवे संपत्ति की चोरी से जुड़े मामले | 

पर्स और जेवर छीनना। 
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42. गिरफ्तारी और नजरबंदी 


डेटा से पता चलता है कि सर्वेक्षण किए गए कुल 2274 घरों में से 344 व्यक्तियों (43.8 प्रतिशत) को 
हिरासत में लिया गया है। इनमें सबसे अधिक प्रतिशत कंजर (43.9 प्रतिशत), उसके बाद पारधी (47.4 
प्रतिशत) सांसी (42.6 प्रतिशत) बेड़िया (4.8 प्रतिशत) कालबेलिया (9.4 प्रतिशत) बाछड़ा (9 प्रतिशत) 
और गाड़िया लुहार (3.5 प्रतिशत) का है। तीन राज्यों में अन्य समुदायों की तुलना में कजर में गिरफ्तारी 
और हिरासत का प्रतिशत बहुत अधिक है। 


इन गिरफ्तारियों और नजरबंदी के कारण है- 


राज्य आबकारी एवं मद्यनिषेध कानून के तहत अवैध शराब बनाने के मामले | 
रिश्वत के मामले | 

शांति और शील भंग करना | 

चोरी, डकैती, हत्या, शराब, जुआ और अपहरण के मामले | 

वन्यजीव प्रजातियों का शिकार | 

जमीन के विवाद | 

शादी के विवाद | 


च्य 002 0०एा -+ ON > 


229 


चार्ट 42॥ - गिरफ्तारी और नजरबंदी का प्रतिशत- 
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ये नजरबंदी और गिरफ्तारियां कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षां की अवधि तक की होती हैं। कुछ सामान्य 
धाराएं नाचे दी गई हैं जिनके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वे इस प्रकार हैं- 


तालिका 42. - नचे विभिन्न अधिनियम और धाराओं का विवरण है जिनके तहत विमुक्त और घुमंतू 
समुदाय को गिरफ्तार किया जाता है और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं- 


मध्यप्रदेश आबकारी 
अधिनियम, 4945 धारा 
34(2) 


धारा 34 में शराब के अवैध निर्माण, परिवहन, कब्जे, बिक्री आदि के लिए दंड का प्रावधान 
है। बाछड़ा सदस्यों के पास 52 लीटर से अधिक देशी शराब होने पर धारा 34 (2) के तहत 
मामला दर्ज किया जाता है। इसमें तीन महीने की गैरजमानती सजा का प्रावधान है। 
जमानत पाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है ।27 


बाछड़ा समुदाय ने कारण बताया है कि आबकारी विभाग को हर साल एक विशेष संख्या में 
मामले दर्ज करने का उनका लक्ष्य पूरा करना होता है। इसलिए छापे के दौरान वे इस 
धारा के तहत उनमें से कई के खिलाफ गलत आरोप लगाते हैं । 


4949 का बॉम्बे अधिनियम 
संख्या 25 

(गुजरात निषेध अधिनियम 
4949) 


धारा 66(3) (बी), 660), 65ए(ए) - आम तौर पर गुजरात के छारा (सांसी) समुदाय के 
खिलाफ अवैध कच्ची शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धारा 6600) बी और 
धारा 66(2) में छह महीने से 2 साल की कैद और 2000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान 
है धारा 65(ए)ए में 3 साल से अधिक के कारावास का प्रावधान है। 


धारा 65ए(इ), 446(), 84, 98(2) - तस्करी, अवैध व्यापार और आयातित शराब रखने के 
लिए प्रयुक्त होती है। इनमें से ॥09 साल तक की कैद का प्रावधान है। 


चूंकि गुजरात में बिक्री, अवैध शराब का निर्माण और बिना लाइसेंस के शराब का सेवन 
प्रतिबंधित है, इसलिए उपरोक्त अधिकांश धाराओं में सजा का प्रावधान आजीवन कारावास 
तक हैं और अपराध की गंभीरता के आधार पर आर्थिक जुर्माना भी है। 


257 देखें - http://boardofrevenue.mp.gov.in/acts/MP-EXCISE-I9I5English.pdf 
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राजस्थान आबकारी 
अधिनियम, 4950 धारा 
46 /54 और 49 /54 


राजस्थान आबकारी अधिनियम, 4950 की धारा 46 के तहत देशी शराब (उत्पाद शुल्क 
योग्य वस्तुएं) बनाना और उसकी बॉटलिंग प्रतिबंधित है। धारा 49 के तहत राज्य सरकार 
द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक उत्तेजक वस्तुओं का संग्रहण प्रतिबंधित है। धारा 54, धारा 
46 और 49 के तहत किए गए अपराधों के लिए दंड और जुमने को परिभाषित करती 
है [258 


राजस्थान में सांसी, कजर, बेड़िया और नट समुदायों की यह आम शिकायत है कि उनके 
सदस्यों पर उपरोक्त अधिनियमों के तहत झूठे मुकदमें दर्ज किए जाते हैं। सजा की 
गंभीरता, पकड़ी गई शराब की मात्रा पर निर्भर करती है। विमुक्त और घुमंतू सदस्यों का 
दावा है कि पुलिस अपराध को और अधिक गंभीर बनाने के लिए उनकी ओर से और 
बोतलें जोड़ देती हैं लेकिन उन्हें रिश्वत देने से यह मात्रा कम कर दी जाती है। 


आबकारी विभाग नियमित छापेमारी करता है और डिस्टिलरी की जगह पर पाए गए कई 
निर्दोष लोग पकड़े जाते हैं जिनमें बच्चे भी शामिल है। जब नकली शराब के सेवन से 
लोगों की मौत के मामले होते हैं तो अधिक लोगों को पकडने के लिए छापेमारी तेज कर 
दी जाती है (चित्र 44 देखे) ऐसी स्थितियों में महिलाएं भी पकड़ी जाती है जो बच्चों की 
शिक्षा और घर की आय को प्रभावित करती है और इससे अधिक गरीबी बढ़ती है। 
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गांव पंडेर में ऐसे मामले देखे गए हैं जहाँ गरीबी से बाहर 
महिलाओं के पास अवैध शराब बनाने के अलावा गांव में कोई विकल्प नहीं है। 


अनैतिक व्यापार (रोकथाम) 
अधिनियम 4956 धारा 
3,4,5,6,7,8 


ये अधिनियम पूरे भारत में सार्वभौमिक हैं। यहाँ वर्णित धाराओं का इस्तेमाल बाछड़ा, कंजर 
और बेड़िया समुदाय के खिलाफ किया जाता है जो किसी भी तरह से वेश्यावृत्ति में लिप्त 
पाए जाते हैं। कई बार इन वर्गो का पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान समुदाय से रिश्वत 
लेने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है। जो कोई भी छापेमारी मे पकड़ा 
जाता है उसे इनमें से किसी भी आरोप का सामना करना पड़ता है, जो अपराध के अनुसार 
जांच अधिकारी पर निर्भर करता है। आरोपों की गंभीरता के आधार पर सजा 4 साल के 
कारावास से लेकर जुर्माने के साथ 5 साल तक के कठोर कारावास की हो सकती है। 
मामले में यदि व्यक्ति एक नाबालिग के साथ पाया जाता है तो सजा 44 साल तक बढ़ 
सकती है। 


छापे के दौरान पकड़ी गई महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षात्मक या सुधारात्मक केंद्रों या 
जेलों में भेजा जाता है। 


भारतीय दंड संहिता धारा 
370 धारा 372 


धारा 370 देह व्यापार के लिए महिलाओं और बाल तस्करी को रोकने के लिए हैं। यह 
अधिनियम देह व्यापार में शामिल महिलाओं और बच्चों को पुलिस के अत्याचारों के प्रति 
संवेदनशील बनाता है। इस धारा का प्रयोग बाछड़ा, कंजर और बेड़िया सदस्यों के विरुद्ध 
भी किया जाता है। 


धारा 372 वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से नाबालिग को बेचने से संबंधित है। यह एक 
गैर-जमानती अपराध है, जिसमें जुर्माने के साथ 40 साल तक की सजा हो सकती है। इस 
अधिनियम के तहत बछड़ा, कंजर, बेड़िया के सदस्यों को कई बार झूठे आरोप में पुलिस 
द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। 


8 सजा छह महीने से तीन साल तक कारावास और रुपये तक का जुर्माना है। दस हजार रुपये। देखें - 
https://taxboard.rajasthan.gov.in/Images/RajasthanExciseAct_I3.pdf 
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भारतीय दण्ड संहिता धारा 
379 और 380 


इस धारा में चोरी के आरोप में 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। कंजर, 
सांसी, पारधी, बाछड़ा और कालबेलिया समुदाय को आम तौर पर इसके तहत आरोपित 
किया जाता है। धारा 378 चल संपत्ति की चोरी के अपराध को परिभाषित करती है और 
धारा 380 आवास गृह में चोरी और उसकी सजा को परिभाषित करती है। 


दोनों धाराओं का उपयोग उपयुक्त समुदायों के खिलाफ किया जाता है। संदेह और 
चश्मदीद गवाहों के आधार पर इन समुदायों के सदस्यों को उठाया जाता है और कई दिनों 
तक अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है। उन्हें पीटा जाता है और रिमांड पर लिया 
जाता है। जिससे कई बार मौतें होती हैं (चित्र 20 और 27 देखें) | नियम यह है कि किसी 
व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक पुलिस स्टेशन में हिरासत में नहीं रखा जा सकता है और 
न्यायिक हिरासत के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। व्यक्ति को 
गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट आवश्यक है। 


इसी तरह, एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके साथ उसका बेटा या पति होना 
चाहिए और एक महिला कांस्टेबल को थाने ले जाना चाहिए। लेकिन इन नियमों का पालन 
नहीं किया जाता है, महिलाओं को परेशान किया जाता है और देर रात तक हिरासत में 
रखा जाता है खासकर देशी शराब बनाने और चोरी के मामलों में। नियमानुसार उन्हें 
चयनित शहरों में बने नारी निकेतन महिला सुरक्षा केद्र में भेजा जाना चाहिए । 


भारतीय दंड संहिता की 
धारा 454 


इस धारा के तहत जो कोई भी जानबूझकर पांच या अधिक व्यक्ति किसी सभा में शामिल 
होते है या उसमें भाग लेते है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो, ऐसी 
सभा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश दिए जाने के बाद, उन्हें एक अवधि के 
लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जो कि छह महीने तक 
बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों के साथ। 


सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए नट समुदाय के खिलाफ धारा 444 और 
454 का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी बेगारी एक्ट के तहत भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता 
है। 


भारतीय दंड संहिता धारा 
394 


ये डकैती के लिए एक संज्ञेय गैर-जमानती अपराध है, जो किसी व्यक्ति या समूह से 
संबंधित है, जो डकैती करने या करने का प्रयास करने में पकड़ा जाता है। इसमें आजीवन 
कारावास या 40 साल की कठोर कारावास के साथ अदालत द्वारा तय किए गए जुर्माने का 
प्रावधान है । 

इस धारा का प्रयोग आमतौर पर सांसी, कंजर, पारधी, बाछड़ा और कालबेलिया समुदाय के 
सदस्यों के खिलाफ किया जाता है। रात में गश्त के दौरान आसपास के क्षेत्र में चोरी या 
डकैती के मामलों में इन समुदायों के लोगों को उनके घरों से हिरासत में लेकर इस धारा 
के तहत मामला दर्ज किया जाता है। कई बार निर्दोष सदस्यों के नाम भी दर्ज किए जाते 
हैं, जिसमें उन्हें जमानत दिलाने में काफी खर्च होता है। घरेलू व्यय में सूचीबद्ध 
आपातकालीन व्यय ज्यादातर ऐसे खर्चो को संदर्भित करता है। 
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भारतीय दंड संहिता धारा 
395 


धारा 395 डकैती के अपराध से संबंधित है जो आजीवन कारावास या 40 साल के कठोर 
कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी है। उपर्युक्त अधिकांश समुदायों को पुलिस द्वारा 
आपराधिक गिरोह के रूप में माना जाता है। इस प्रकार इस धारा का अधिकतर उपयोग 
इनके खिलाफ किया जाता है। अपराध एक छोटे प्रकृति का हो सकता है लेकिन उसके 
लिए इस धरा का प्रयोग किया जाता है (चित्र 42 देखें) | 


धारा 394 और 395 के अलावा, हत्या के साथ डकैती के लिए धारा 396, चोरी या डकैती 
के लिए धारा 397, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास आदि के लिए धारा 396 है, जो 
इन समुदायों के खिलाफ भी उपयोग की जाती हैं। धारा 399, 400, 404 और 402 का 
उपयोग इसी तरह अपराध की प्रकृति या जांच पुलिस अधिकारी के रवैये के आधार पर 
निभर करती है। इन सभी धाराओं में 40 साल का सश्रम कारावास है। 


गुजरात के अहमदाबाद के छारा नगर में छारा (सांसी) समुदाय के भीतर विवाद होते रहते 
हैं और वे इस संबंध में अपने ही सदस्यों के खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज करते हैं। इन 
मामलों में इस्तेमाल की गई कुछ धाराओं में 772 और P0९90 की धाराएं भी शामिल हैं। 
आम तौर पर 0९0 अधिनियम की धारा 4 और 8 का उपयोग किया जाता है, जो 
भेदक यौन शोषण से संबंधित है और इसमें दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक की 
सजा का प्रावधान है। इसी तरह इस्तेमाल की गई अन्य धाराएं हैं - धारा 3544 यौन 
उत्पीड़न या अश्लील साहित्य दिखाने के लिए। इसके तहत 3 साल तक की जेल और 
जुमनि का प्रावधान है। धारा 294 (8) में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 
या उसके आस-पास अश्लील गीत, गाथा गीत या शब्द गाने या सुनाने के आरोप में तीन 
महीने की कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इसी तरह धारा 444 है जो किसी 
भी अपराध के लिए उकसाने के लिए है, अगर अपराध किए जाने के समय दुष्प्रेरक मौजूद 
है। 


यौन अपराधों से बच्चों का 
संरक्षण अधिनियम 

2042 / 2048 (पॉक्सो) धारा 
3 और 4 


इस अधिनियम को संक्षेप में पोक्सो के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम की धारा 3 
यौन हमले के अपराध और धारा 4 नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के लिए दंड से 
संबंधित है। इस अधिनियम के तहत धारा 8 में परिभाषित जुर्माने के साथ व्यक्ति के लिए 
40 साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसका समुदाय के भीतर एक दूसरे 
के खिलाफ पैसे की जबरन वसूली के लिए दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे मामलों में 
कमीशन लेने में पुलिस की भागीदारी का उल्लेख किया गया है, जब दोनों पक्ष मुआवजे के 
साथ समझौता करने के लिए मध्यस्थता करते हैं। सांसी और कजर समुदाय में यह आम 
है। इसमें दूसरों के विरूद्ध या यौन उत्पीड़न में शामिल सदस्यों पर मुकदमें दर्ज होते हैं। 


हथियार अधिनियम,4959 
धारा 25 (3/25-चाकू 
और 4/5 पिस्तौल) 


यह अधिनियम बिना लाइसेंस के हथियार और गोला बारूद के अवैध कब्जे या उनके 
व्यापार, मरम्मत, रूपानतरण, परीक्षण या निर्माण से संबंधित हैं। इस अधिनियम के तहत 
कारावास 5 से 40 साल तक है और जुर्माना भी शामिल है। धारा 25 और 27 का इस्तेमाल 
आमतौर पर कंजर, सांसी, पारधी, कालबेलिया और बाछड़ा समुदाय के खिलाफ किया जाता 
है। 


अप्राकृतिक मृत्यु का 
पंजीकरण करने के लिए 
सीआरपीसी धारा 474 


इस धारा के तहत मामले परिवार द्वारा दर्ज किए जाते हैं, जब पुलिस थानों में हिरासत में 
मौत होती है। 


पशु क्रूरता निवारण 
अधिनियम, 4960 

धारा 44 और आईपीसी 
धारा 428 और 429 


पशु क्रूरता अधिनियम की धारा १4 में जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ विभिन्‍न संज्ञेय 
और गैर संज्ञेय अपराधों को परिभाषित करती है। इनका उपयोग कालबेलिया समुदाय के 
सदस्यों के खिलाफ किया जाता है। 

धारा 428 और 429 किसी जानवर को मारकर या अपंग करने से संबंधित है। जो कोई भी 
किसी भी 40रू या उससे अधिक मूल्य के किसी जानवर या जानवर को मारकर या जहर 
देकर अपंग या हत्या करता है तो उसे 2 साल के कारावास या जुर्माने या दोनों के साथ 
दंडित किया जा सकता है। अध्ययन के तहत तीनों राज्यों में कालबेलिया समुदाय 
(ऐतिहासिक रूप से सपेरा होने के कारण) के खिलाफ इस धारा का उपयोग किया जाता 
है। 
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आपदा प्रबंधन अधिनियम | हाल ही में कोविड लॉकडाउन में इस अधिनियम का इस्तेमाल गुजरात में राशन लेने के 
2005 लिए भीड़ के दौरान गाड़िया लुहार समुदाय के खिलाफ किया गया था। समुदाय के 
अनुसार पुलिस को अपनी कार्य कुशलता को दिखाने के लिए निश्चित संख्या में मामले दर्ज 
करने होते हैं। इस प्रकार उन्हें कोविड प्रोटोकोल के नाम पर गलत तरीके से हिरासत में 


लिया गया।| 
रेलवे अधिनियम 4989 में | यह बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के ट्रेन में जंजीर खींचने से संबंधित है। ये 
धारा 444 अपराध एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 


या 4000 रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह मूल रूप से पारधी और कंजर 
सदस्यों के खिलाफ लागू होता है यदि वे ट्रेन के डिब्बों के बीच मे कनेक्टिंग पाइप पर बैठे 
पाए जाते हैं और आरपीएफ और जीआरपी पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं। 


यह अपराध आईपीसी की धारा नंबर 392 (लूट) और ३95 (डकैती) पारधीयों द्वारा ट्रेनों में 
अपराध से जुड़ी हुई है। आरपीएफ और जीआरपी पुलिस अधिकारियों के वर्णन से देखा 
गया है कि पारधी बहुत सख्त हैं और अपराध स्वीकार करने से मना करते है। इससे 
उनकी गंभीर शारीरिक प्रताड़ना होती है और अवैध हिरासत में उनकी पिटाई होती है। कई 
बार उनके परिवार के सदस्यों के पुलिस तक पहुंचने से पहले ही उनकी मोत हो जाती है। 


राजस्थान जुआ अध्यादेश | जुए में शामिल पाए गए विमुक्त और घुमंतू समुदाय राजस्थान में इस अधिनियम के व्यापक 
आरपीजीओ दायरे में पकड़े गए हैं। ज्यादातर मामले कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में कजर समुदाय 
से संबंधित है। इसमें मासूम भी पकड़ में आ जाते हैं। पकड़े गए व्यक्तियों को रिहा करने 
के लिए पुलिस रिश्वत मांगती है और संदिग्ध को अधिकृत हिरासत में रखती है। 


अवैध शराब बनाने में शामिल समुदायों के पुनर्वास के लिए राजस्थान राज्य सरकारों के सामाजिक न्याय 
एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नवजीवन योजना है”, जिसके तहत कुटीर उद्योग, पशुपालन 
व्यवसाय, पशुपालन, सिलाई केंद्र शुरू करने के लिए कौशल विकास और वित्तीय सुविधाओं के विभिन्न 
कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। यदि गांव विशेष समुदाय का है तो इस योजना के तहत विभिन्न ग्राम 
विकास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। लेकिन मध्यप्रदेश या गुजरात में ऐसी कोई पुनर्वास योजना मौजूद 
नहीं है। 


इसी प्रकार बाछड़ा, बेड़िया और सांसी समुदायों में वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए 
मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं के सर्वागीण विकास के लिए जबाली योजना शुरू की। वेश्यावृत्ति में 
लिप्त महिलाओं / लड़कियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां 
क्रियान्वित की जा रही हैं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए आश्रम शालाओं को खोलने, यौनकर्मियों के 
लिए आर्थिक कार्यक्रम, जागरूकता पैदा करने के लिए आईसी योजनाओं और स्वास्थ्य जांच और 
उपचार के लिए योजनाओं से संबंधित है। यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित और 
निगरानी की जाती है। 


इसके अलावा पारिवारिक कलह अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार या वेश्यावृत्ति के 
लिए मजबूर होने पर बेघर हुई महिलाओं और लड़कियों को अस्थाई आवास, रखरखाव और पुनर्वास 
सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पुनर्वास गृह चलाए जाते हैं। 
2579 यह एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। यह विशेष राजस्थान के संदर्भ में है। 
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42. पुलिस द्वारा प्रताड़ना 


सर्वेक्षण में 23.4 प्रतिशत (532) घरों ने पुलिस द्वारा उत्पीड़न के मामले दर्ज किए हैं। जैसा कि पहले 
कहा गया है कि उत्पीड़न के ये मामले इन समुदाय के अनपढ़ और अज्ञानी सदस्यों से पैसे वसूलने के 
लिए होते हैं। पारधी (64.7 प्रतिशत) में उत्पीड़न का प्रतिशत अधिक है, जिनमें साक्षरता का स्तर सबसे 
कम है। इसके बाद कंजर (50.5 प्रतिशत), बाछड़ा (48.4 प्रतिशत), सांसी (47.3 प्रतिशत), बेड़िया (9.3 
प्रतिशत), कालबेलिया (7.6 प्रतिशत) और नट (6.4 प्रतिशत) आता है। यहाँ गाड़िया लुहार के बीच भी 
उत्पीड़न के मामले हैं क्योंकि वे सड़क किनारे अपने तम्बू लगाते हैं। प्रमुख स्थानों से अतिक्रमण हटाने 
के लिए गाड़िया लुहार समुदाय हमेशा पुलिस के निशाने पर रहता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए 
चार्ट 42. देखें | 


चार्ट 42. पुलिस द्वारा उत्पीड़न- 


20.6 


॥वाछड़ा बबेड़िया गाड़िया लुहार कालबेलिया बिकंजर बिनट थपारधी बसांसी बिकुल 


नोट : विवरण के लिए अनुलग्नक 42.9 देखें | 


पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के ये कारण बताए गए हैं - 


f 
2 


कई लोगों ने कारणों का खुलासा करने पर डर जताया है। 

क्षेत्र में जब चोरी होती है तो आसपास रहने वाले विमुक्त और घुमंतू लोगों को परेशान किया 
जाता है। 

अवैध शराब बनाने और बेचने के झूठे मुकदमे लागू किए जाते हैं। 

पुलिस और वन अधिकारी खाने के लिए तीतर और खरगोश मांगते हैं। यदि उन्हें नहीं दिया 
जाता है तो वे उनके मुर्गे या बकरी उठाकर ले जाते हैं। ऐसी शिकायतें हैं कि राजनीतिक 
नेताओं के एजेंट भी ऐसी चीजों की मांग के लिए उनके डेरों में आते हैं। 

जांच के नाम पर वेश्यावृत्ति में लिप्त लोगों को प्रताड़ित करते रहना | 


235 


6 वे महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की गोपनीयता और विनम्रता की अवहेलना करते हुए 
पूछताछ के लिए कभी भी घर में प्रवेश करते हैं। 

7 रिश्वत लेने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करने की धमकी देकर प्रताड़ित किया गया। एक व्यक्ति 
द्वारा किए गए, किसी भी अपराध के लिए, उनसे रिश्वत लेने के लिए अतिरिक्त नाम जोड़े जाते 
हैं। 

8 जाति आधारित उत्पीडन आम है। 

9 वार्षिक लक्ष्य पूरा करने के लिए पुलिस या आबकारी विभाग द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते 
हैं। 

40 ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ आरोपी ने गंभीर रूप के उत्पीड़न से आत्महत्या कर ली है। 
रिश्वत लेने के लिए शारीरिक प्रताड़ना भी होती है। 

44 दूसरे का अपराध स्वीकार करने के लिए भी पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। 

42 जब पुलिस छापेमारी के लिए आती है और अगर वे आरोपी को पकड़ने में असमर्थ हैं तो वे घर 
से किसी को भी ले जाते हैं। 


42.ल्‍: स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के खिलाफ चोरी और आपराधिक आरोप 


लगभग ॥4॥9 परिवारों ने कहा है कि उनके बच्चों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह एक 
सामान्य प्रथा है कि पुलिस उन्हें बिना मामला दर्ज किए ही हिरासत में लेती हैं और उनके परिवारों से 
रिश्वत लेने के बाद ही उन्हें रिहा किया जाता है। इस प्रकार, उनमें से अधिकांश आपराधी आरोपों से 
बाहर रहते हैं। पुलिस और विमुक्त घुमंतू समुदायों के बीच ये एक ज्ञात तथ्य है कि यदि कॉलेज जाने 
वाले युवाओं पर आपराधिक आरोप लगाया जाता है तो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन के चरित्र 
प्रमाण पत्र के पुलिस सत्यापन या पासपोर्ट की तलाश में यह एक बाधा बन जाएगा। इस प्रकार, 
गिरफ्तारी से बचने के लिए समुदाय के सदस्य रिश्वत देकर पुलिस के साथ समझौता करते हैं। यह 
बेड़िया, बछड़ा, पारधी, कजर और सांसी युवाओं के लिए आम बात है। 


डीएनटी युवकों की अधिकांश हिरासत तब हुई है जब वे स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन या बाजार जाने के 
लिए बाहर जाते हैं। अपने घर लौटने पर जब लोगों की तलाशी लेने के लिए सड़कों पर बैरिकेडिंग की 
जाती है, तो पुलिस उन्हें रोक लेती है। शराब बनाने वाले समुदायों का एक सामान्य आरोप है कि 
पुलिस उनके युवकों पर अवैध शराब की बोतलें ले जाने के झूठे मामले दर्ज करती है। आरोप को और 
गंभीर बनाने के लिए पुलिस जानबूझकर अतिरिक्त बोतलें जोड़ देती है। ऐसे में मामले को रफादफा 
करने के लिए रिश्वत ही एकमात्र उपाय है। सर्वे में आपराधिक मामलों में आरोपित युवकों की उम्र 40 
साल (किशोर) से 22 साल के बीच है। 48 साल से कम उम्र के लोगों को किशोर पुनर्वास गृह भेजा 
जाता है जबकि वयस्कों को जेल भेजा जाता है। 


42.। आपराधिकता के टैग के कारण भेदभाव 
लगभग 5.9 प्रतिशत (434 घरों) ने यह होना बताया है लेकिन सामान्य तौर पर यह भेदभाव सभी स्तरों 


पर होता है जैसा कि इस सर्वेक्षण के पहले के अध्यायों में देखा गया है, जो स्कूल से लेकर स्वास्थ्य 


236 


संस्थानों तक है। आपराधिकता के मामलों में मीडिया की ओर से बड़ा भेदभाव होता है जो गलत तरीके 
से समाज में उनकी छवि का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी कोई गैरकानूनी काम होता है तो पुलिस 
पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाती है। चार्ज बुक करते समय और भी गंभीर धाराएं जोड़ी जाती है। इस तरह 
का रवैया इन समुदायों को न्याय पाने के लिए असुरक्षित बनाता है। जघन्य अपराध के आरोप में पारधी, 
कजर, सांसी, कालबेलिया और बाछड़ा के कई सदस्य वर्षो से जेलों में बंद है। 


कजर, सांसी, पारधी, बेड़िया और बाछड़ा समुदाय के व्यक्ति की पहचान जानने पर उन्हें निजी नौकरी 
और शहरों में रहने के लिए आवास नहीं दिया जाता है। चोरी और अपराध का संदेह युवाओं को अच्छी 
नौकरी पाने के अयोग्य बना देता है। 


42.7 मीडिया की धारणा 


प्रिंट और डिजिटल दोनों में विभिन्न मीडिया रिपोर्टस (चित्र 42 देखें) में किसी एक या अन्य अपराध से 
जुड़े विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों से संबंधित विभिन्‍न समाचार हैं। इन समुदायों के खिलाफ बहुत 
पूर्वाग्रह और पक्षपात है। इस प्रकार किसी भी अपराध के लिए मीडिया आमतौर पर उन्हें समुदाय के 
नाम के साथ गिरोह के रूप में प्रस्तुत करता है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 
(अत्याचार निवारण) अधिनियम 4989 के तहत कानून द्वारा निषिद्ध होने के बावजूद है, जो विशेष रूप से 
दलित और आदिवासी समुदायों से संबंधित है और किसी अपराध को प्रभावित करते समय जाति 
विशिष्ट नामों के उपयोग को मना करता है। लेकिन मीडिया इस बात को लगातार नजरंदाज करता 
रहता है। पुलिस प्रेस-नोट भी जारी करती है जिसमें आरोपियों के नाम जाति विशेष के साथ लिए जाते 
हैं। एक अन्य पहलू यह है कि समाचार रिपोर्ट पक्षपाती है क्योंकि किसी समुदाय की प्रोफाइल को 
उनके अपने दृष्टिकोण से मीडिया द्वारा कभी प्रकाशित नहीं किया जाता है। समाचार आम तौर पर 
पुलिस के बयानों से एकत्र किए जाते हैं जो विमुक्त और घुमंतू समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह हैं। 


मीडिया उद्योग में विमुक्त और घुमंतू समुदाय का प्रतिनिधित्व नगण्य है। मेघावी कलात्मक कौशल और 
प्रतिभा होने के बावजूद उन्हें उच्च स्तर के कलाकारों के रूप में पहचानने के बजाय हमेशा 
मनोरंजनकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राई (बिड़िया) और चकरी (कंजर) नर्तकियों को दर्शकों 
द्वारा वेश्या के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार वे मुख्य धारा के कलाकारों के साथ अपनी प्रोफाइल 
का मिलान कभी नहीं कर सकती हैं। हालांकि कालबेलिया लोकगीतों और नृत्यों को यूनेस्को द्वारा 
बौद्धिक सांस्कृतिक विरासत” के तहत मान्यता दी गई है। लेकिन जब भी कोई अपराध होता है जिसमें 
उनके सदस्य शामिल होते हैं तो पूरे समुदाय को आपराधिकता से ब्राण्ड किया जाता है। (चित्र 42 से 
46 देखें) | 


विमुक्त और घुमंतू संगीतकार समुदायों की तस्वीरों में प्रतिनिधित्व भिखारियों, भाटों और जिप्सियों के रूप 
में है बजाय उन्हें कलाकारों का सम्मानजनक दर्जा देने के। भारत में लोक / आदिवासी और शास्त्रीय के 
बीच एक बड़ी विभाजक असमानता है। विमुक्त और घुमंतू समुदायों द्वारा संरक्षित और प्रचलित 
लोक / जनजातीय शैलियों की तुलना में शास्त्रीय को जिस तरह का उच्च दर्जा मिला है, वह बड़ा 


260 देखें -- hitps://ich.unesco.org/en/RL/kalbelia-folk-songs-and-dances-of-rajasthan-00340 
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भेदभावपूर्ण है। उदाहरण के लिए कंजर समुदाय के बीच चकरी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर 
पर जाना जाता है लेकिन जब पारिश्रमिक के भुगतान की बात आती है, तो ये शास्त्रीय कलाकारों की 
तुलना में बहुत कम है। कम पढ़े-लिखे और गरीब होने के कारण उन्हें बिचौलियों और दूर ऑपरेटरों 
द्वारा धोखा दिया जाता है, जो कि अधिकतम कमीशन लेते हैं, कभी-कभी 75 प्रतिशत तक भी। राज्य 
के सांस्कृतिक निकायों में इन कलाकारों का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उनकी आवाज अनसुनी रह 
जाती है। संगीत नाटक अकादमी के स्तर पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। प्रमुख बजट 
शास्त्रीय कलाकारों द्वारा छीन लिया जाता है क्योंकि कार्यक्रम समितियों में उनके ज्यादा प्रतिनिधि होते 
हैं। 


फिल्मों ने आम तौर पर विमुक्त और घुमंतू कलाकारों का प्रतिनिधित्व निम्न तरीके से किया है। इन 
फिल्मों से सीख लेकर मुख्य धारा का समाज भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। ऐसे कलाकारों 
(भाट) की कठपुतली कॉलोनीयां ज्यादातर मेट्रो शहरों में मौजूद हैं। लेकिन ये कॉलोनियां मलिन बस्तियां 
हैं, जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। देश की बौद्धिक-सांस्कृतिक विरासत जो इन समुदायों के हाथ में है, 
को संरक्षित करने के लिए उनका सभ्य तरीके से पुनर्वास करने के लिए सरकार के पास कोई सांस्कृतिक 
नीति नहीं है। इस प्रकार, हम एक नायक भोपा विमुक्त को सड़कों पर रावणहत्था बजाकर भीख मांगते 
हुए देखते हैं। युवा नट लड़के और लड़कियां पैसे इकट्ठा करने के लिए शहरों के सड़कों चौराहों पर 
कलाबाजी दिखाते हैं। कालबेलिया महिलाएं अपने नवजात बच्चों के साथ सड़कों पर भीख मांगती हैं या 
गुब्बारे / पैन / फूल बेच रही होती हैं। इन समुदायों की कलात्मक प्रतिभा को पहचाना नहीं गया है 
अन्यथा उन्हें एक अच्छा जीवन और सम्मान दिया जाना चाहिए था। 


42.॥ अन्य समुदायों का व्यवहार 


पुलिस और प्रशासन की तरह, क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय समुदाय भी विमुक्त और घुमंतू समुदायों से 
आशंकित हैं। गाड़िया लुहार के अलावा, सर्वेक्षण के तहत बाकी समुदायों को दूसरों द्वारा नीचा देखा 
जाता है। इस संबंध में सर्वेक्षण में निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए हैं- 


4 विमुक्त और घुमंतू समुदायों का आमतौर पर गरीबी, निरक्षरता, अस्पृश्यता और आपराधिकता के 
कारण दुर्व्यवहार किया जाता है। ये कारक भेदभाव के स्रोत हैं। 

2 आम तौर पर, विमुक्त और घुमंतू को शहरी बाजारों में दूसरों के नकारात्मक रवैये को सहन 
करना पड़ता है। 

3 इन्हें जाति विशेष के नाम से पुकारा जाता है जो कि अपमानजनक है। 

4 वेश्यावृत्ति के पेशे के कारण, कंजर, बेड़िया और बाछड़ा को प्रमुख समुदायों के इलाके के पास 
बसने की अनुमति नहीं है। उनकी लड़कियों को नीचा देखा जाता है जैसे-जैसे वे बड़ी होती 
जाती है, शिक्षा छोड़ देती है। 

5 स्कूलों और कॉलेजों में जाने वाले छात्रों को अपने सहपाठियों से भेदभाव का सामना करना 
पड़ता है। उन्हें दूसरों से अलग बैठना पड़ता है जिससे वे सांस्कृतिक गतिविधि में भाग नहीं ले 
पाते हैं । 
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6 उनकी पहचान जानकर कोई भी उन्हें काम नहीं देता है और न ही उन्हें लगातार काम पर 
रखता है। 

7 उन्हें दूसरों से अलग पानी पीना और लाना पड़ता है। 

8 लोग उन्हें साधारण विवाद में चोर, बैल पारधी, कंजर जैसे अपमानजनक शब्द कहते हैं और 
उन्हें अपमानित करते है। कई बार छोटे-छोटे दोषों के लिए क्षेत्र में प्रमुख जातियों द्वारा उन 
पर हमला किया जाता है (चित्र 45 और १6 देखें) | 


यह विमुक्त और घुमंतू समुदायों क प्रति लोगों की सामान्य धारणा और व्यवहार है। लेकिन कुछ अपवाद 
ऐसे भी हैं जहाँ उनके अच्छे संबंध भी होते हैं। उदाहरण के लिए, सवाई माधोपुर जिले के आदलवाड़ा 
गांव में मीणा और कंजर के बीच अच्छे स्वार्थपूर्ण संबंध है। वे पीढ़ियों से एक साथ रह रहे हैं और एक 
दूसरे पर भरोसा करते हैं। देशी शराब बनाने और वेश्यावृत्ति दोनों का पैशा मौजूद हैं लेकिन मीणा का 
इस समुदाय से कभी कोई टकराव नहीं हुआ। कजर के बुजुर्ग जाति पंचायत नेताओं को मीणा द्वारा 
सराहा जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। 


42.0 भेदभाव मिटाने के उपाय 


विमुक्त और घुमंतू समुदायों के खिलाफ भेदभाव को मिटाने का कोई आसान तरीका नहीं है क्योंकि यह 
सामाजिक-सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का मामला है। इसे समझने के लिए उस कारण पर गौर 
करना होगा जिसके लिए आपराधिक जनजाति अधिनियम के अधिनियमन के कारणों और इसके तहत 
इन समुदायों की क्रमिक सूची के बारे में उचित समझ को समझना होगा। इन समुदायों के बीच पूर्वाग्रह 
को खत्म करने के लिए पुलिस अधिकारियों को इन समुदायों की वास्तविक स्थिति के बारे में प्रशिक्षित 
करने की आवश्यकता है। इन समुदायों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानने और महत्व देने की 
आवश्यकता है ताकि लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें। शिक्षा में, स्कूल स्तर पर उपाय किए जाने 
चाहिए ताकि विमुक्त और घुमंतू बच्चों को समान अवसर मिलें और उनकी जाति या पेशे के कारण 
उनके साथ भेदभाव न हो। छात्रों के बीच संवैधानिक मूल्यों का पोषण करना शिक्षक का कर्तव्य है। 
मानवाधिकार आयोग को भी पुलिस थानों में उत्पीड़न, हिरासत और गिरफ्तारी के मामलों की समीक्षा 
करने की आवश्यकता है। मीडिया को जाति आधारित खबरों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है ना 
कि विमुक्त और घुमंतू समुदायों की छवि खराब करने की। 


चूंकि कई विमुक्त और घुमंतू समुदायों ने विभिन्‍न कानूनों के अधिनियमन के कारण अपने पारम्परिक 
व्यवसायों को छोड़ दिया है, इन समुदायों के लिए उपयुक्त कौशल विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण 
संस्थानों के साथ पुनर्वास उनके अपने क्षेत्र में शुरू किया जाना चाहिए। बैंक और वित्तीय संस्थानों को 
उनके अपने उद्योग और छोटे व्यवसायों को वित्तपोषित करना चाहिए। विमुक्त और घुमंतू समुदाय के 
कई लोग हस्त कौशल और शिल्प में प्रतिभाशाली हैं। शिल्प उद्योगों में उनके लिए नए अवसर प्रदान 
करने के लिए संसाधनों की खोज की जानी चाहिए। विमुक्त और घुमंतू समुदाय से भेदभाव को दूर 
करने लिए जो सुझाव आए हैं वे नीचे सूचीबद्ध हैं- 
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4. कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि जब तक वे वेश्यावृत्ति, चोरी, अवैध शराब बनाना, और 
जंगली प्रजातियां का शिकार करना नहीं छोड़ेंगे वे हमेशा खुद को मुसीबत में पाएंगे। इस 
प्रकार, नई पीढ़ी को इन गतिविधियों को छोड़ देना चाहिए और सभ्य नौकरियां खोजनी 
चाहिए | 

2. शिक्षा एक प्रमुख विषय है जो उनके पिछड़ेपन और भेदभाव को कम कर सकता है। 

3. उन्हें लगता है कि फिल्म उद्योग और सांस्कृतिक संस्थानों को उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के 
लिए मौका देना चाहिए । 

4. समुदाय के भीतर सद्भाव और एकता होनी चाहिए । 

5. कुछ ने युवाओं के लिए करियर गाइडेंस और सरकारी नौकरी की मांग की है। 

6. कई लोगों को लगता है कि यदि वे सिविल सेवा जैसे उच्च पदों पर आ जाते हैं, तो उनके 
प्रति अन्य समुदाय का रवैया बदल जाएगा। 

7. इसी तरह, नीति-निर्माण में समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी राजनेता बनने की 
आकांक्षाएं हैं । 

8. जो लोग आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्होंने अपने समुदायों के लिए भी आरक्षण की 
मांग की है । 

9. कुछ ने उनके व्यवसाय के लिए ऋण की मांग की है जिससे उनका सामाजिक स्थिति और 
वित्तीय स्थिती में सुधार हो सके। इसके अलावा, कई विमुक्त और घुमंतू समुदाय के सदस्यों ने 
कहा कि उन्हें किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है आमतौर पर ऐसा तब होता है 
जब उनके गांव/ मोहल्ले के पड़ोसी गांव से अच्छे संबंध होते हैं । 


42.9 सामाजिक-राजनीतिक, वित्तीय मुद्दों या पुलिस अत्याचारों के कारण परिवार में आत्महत्या के 
मामले 


परिवारों ने डर के मारे यह जानकारी छिपाई है। अधिकांश ने कहा है कि उनके समुदाय में ऐसा कोई 
मामला नहीं हुआ है। कुल 2274 घरों में से कुल नौ मामले सामने आए हैं जिनमें पारिवारिक विवादों के 
कारण परिवार के सदस्यों ने फांसी लगा ली है (चित्र 20 देखें) |! मानसिक तनाव के कारण पारधी 
समुदाय में ऐसे मामले अधिक हैं । 


42.4 समुदाय के भीतर आंतरिक संघष 


समुदाय में आंतरिक संघर्ष भूमि के झगड़ों, ऋण, विवाह टूटने, पलायन और पेशेवर प्रतिद्वदिता से 
संबंधित विमुक्त और घुमंतू समुदाय के बीच आम है। इस तरह के विवादों को आम तौर पर जाति 
पंचायत द्वारा सुलझाया जाता है जो उन मामलों को निपटाने के लिए कमीशन लेते हैं, जो कि 
ऋणग्रस्तता की ओर ले जाते हैं। हाल के दिनों में यह देखा गया है कि जाति पंचायतों में विफल होने 


26 देखें - https://thewire.in/politics/polices-continued-victimisation-denotified-tribal-communities-can-no-longergo- 
unchallenged 
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के बाद संघर्ष अदालतों तक पहुँच जाता है। इसके परिणामस्वरूप भारी खर्च होता है। निर्णय में लंबा 
विलंब होता है और विरोधी पक्षों के बीच तनाव होता है। संघर्ष के कुछ प्रमुख मामले नीचे सूचीबद्ध हैं- 


4 बाल विवाह संबंधी मामले जो विवाहित जोड़े के साथ रहने का समय आने पर टूट जाते हैं। 
बड़े होने पर बच्चों की पसंद बदल जाती है। जिससे दोनों परिवारों में विवाद हो जाता है 
ऐसे मामलों का निपटारा ज्यादातर जाति पंचायत करती है जो मुआवजा तय करती है। ये 
कभी-कभी ऋणग्रस्तता की ओर ले जाता हैं । 

2 धन उधार लेने के मामले- जब उधार लेने वाले व्यक्ति समझौता ब्याज दर के साथ पैसा 
वापस करने को तैयार नहीं होता। 

3 सांसी समुदाय (गुजरात) में लड़की के कौमार्य परीक्षण का रिवाज है। इसमें कई विवाद 
होते हैं और विवाह टूट जाते हैं। 

4 दहेज के मामलों में तलाक के कारण परिवारों के बीच संघर्ष होता है। 

5 समुदाय के सदस्यों के बीच भूमि विवाद | 

6 आर्थिक स्थिति में अंतर के कारण ईर्ष्या, विविध राजनीतिक विचारों की वजह से और 
पेशेवर स्थिति भी मतभेदों का कारण है। 

7 नशे में होने के बाद गाली गलौच करना कंजर, सांसी, समुदाय के बीच नियमित घटना है। 


ये सभी कारक समुदाय को विभाजित रखते हैं। इस प्रकार, वकीलों, सामुदायिक पंचों, (नेताओं) और 
पुलिस द्वारा उनका शोषण किया जाता है। समुदाय ने प्रस्ताव दिया है कि ये मुद्दों तभी सुलझेगें जब वे 
शिक्षा प्राप्त करेंगे और बेहतर आजीविका पाएंगे। 


42." आंतरिक संघर्षों का समुदाय पर प्रभाव 


समुदाय के भीतर उपरोक्त सभी संघर्षों का युवा पीढ़ी के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे 
कम उम्र में ही शारीरिक शोषण, उत्पीड़न, यातना और मनोवैज्ञानिक दबाव के संपर्क में आ जाते हैं। 
इससे उनमें काफी नकारात्मकता पैदा होती है। ये ऋणग्रस्तता, पारिवारिक झगड़ो, पंचायत द्वारा बहिष्कृत 
विषय, लिंग पूर्वाग्रह आदि के कारण गरीबी की ओर ले जाते हैं। अवसाद के तहत नशे और व्यसन के 
मामले बढ़ जाते हैं, जिससे आगे संघर्ष होता है। ये छोटे बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करता हैं, 
माता-पिता भी उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। 


42.5 समुदाय में सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन 
समुदाय के सामाजिक-राजनीतिक विकास के लिये कुछ पहल की गई हैं। यह समुदाय के कुछ शिक्षित 
और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई हैं। उन्होंने अपने समुदाय के मुद्दों का 


प्रतिनिधित्व करने के लिए सामाजिक संगठनों का गठन किया है। उनमें से कुछ पंजीकृत गैर सरकारी 
संगठन हैं। उल्लेख करने के लिए कुछ इस प्रकार है। 
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तालिका 42. - विमुक्त और घुमन्तू समुदायों के लिए गठित कुछ संगठन- 


| क्र सं. | सं. संगठन का नाम स्थान समुदाय 
4 | राजस्थान कनिपाव नाथ कालबेलिया समाज | उदयपुर, राजस्थान | कालबेलिया 
कल्याण समिति 

2 | घुमन्तू अरद्धघुमन्तू जनजाति परिषद भीलवाड़ा, राजस्थान | सभी विमुक्त और 
घुमन्तू समुदाय 

3 | महाशक्ति कजर सुधार उत्थान समिति, शंकरपुरा | बूंदी, राजस्थान कंजर 

4 | कजर समाज सुधार संस्थान सवाईमाधोपुर, राज. | कंजर 

5 | राजस्थान गाड़िया लुहार युवा विकास संस्थान पुश्कर, राज. गाड़िया लुहार 

FS बुधन थियेटर अहमदाबाद गुजरात | सभी विमुक्त और 
घुमन्तू समुदाय 

7 | नया जीवन ज्ञान प्रचार सेवा समिति नेमच, मध्यप्रदेश बछड़ा, बेदिया 

| 8 | आभा सामाजिक चेतना समिति नेमच, मध्यप्रदेश बाछड़ा 

| 9 | निर्मल ज्योति एजुकेशन एण्ड चेरिटेबल सोसाइटी | मंदसौर, मध्यप्रदेश | बछड़ा 

40__| मंजल संस्थान भोपाल, मध्यप्रदेश | पारधी 

44_ | पारधी विकास समिति मुंडीखेड़ी, मध्यप्रदेश | पारधी 

42 | कंजर युवा समिति पंडेर, राज. कंजर सांसी 

43 |भूमि ग्राम उत्थानएवं सहभागी ग्रामीण विकास | मुरैना, मध्यप्रदेश बेदिया 

समिति 
44 | कंजर समाज सेवा सुधार समिति बैरासिया, मध्यप्रदेश | कजर 
45 | लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन मुम्बई पारधी 


इसके अलावा कुछ और गैर-सरकारी संगठन है जो इन समुदायों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। 
जिन पांच संगठनों ने इस सर्वेक्षण की निगरानी की है, उनका समुदाय के साथ घनिष्ठ नेटवर्किंग हैं 
और वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं । 


सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा किए गए व्यक्तिगत अवलोकन और विमुक्त और घुमंतू समुदाय से संबंधित सिफारिश 
इस प्रकार हैं। 


तालिका 42.॥ - अध्ययन के तहत स्थानों और समुदायों का अवलोकन और सुजाव- 


स्थान राज्य टिप्पणियां 
|... बाछझझख़़ऱ॒॒॒ .. | 
हाड़ी पिपल्या, बारड़ीया, खेड़ा, मध्यप्रदेश | अधिकांश स्थानों पर जाति आधारित कार्य विश्यावृत्ति) किया 
आदि जा रहा है। 
बरखेड़ा डेरा मध्यप्रदेश | स्कूलों में बच्चों के बीच जातिगत भेदभाव ज्यादा है। 
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खूंटी डेरा 


मध्यप्रदेश 


40,00,000 रू. की दहेज की उच्च कीमत की सूचना मिली 
है। इस प्रकार लड़कियों को वेश्यावृत्ति में प्रवेश करना 
पड़ता है क्योंकि उनके माता-पिता को उनकी शादी के 
लिए इतनी राशि नहीं मिल पाती है। वेश्यावृत्ति के पेशे से 
बाहर निकलने के लिए समुदाय ने नौकरी की मांग की है। 


रतितलाई डेरा 


मध्यप्रदेश 


सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि 
अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं। समुदाय ने अलग से आरक्षण 
की मांग की है। 


मोहल्ला रतितलाई 


मध्यप्रदेश 


बेरोजगारी के कारण युवाओं (पुरुष) में अवसाद के मामले 
सामने आए हैं । 


सिनखेड़ी, नया बंदोबस्त 


मध्यप्रदेश 


नियमित पुलिस उत्पीड़न की सूचना है। पुलिस द्वारा घूस 
लेने के मामले मौजूद हैं। 


पाल्यामारू, नया बंदोबस्त डेरा 


मध्यप्रदेश 


जब चोरी के मामले आसपास होते हैं तो समुदाय के 
सदस्यों को पुलिस द्वारा फसाया जाता है, समुदाय के 
सदस्यों को उनकी पहचान के कारण होटल में कमरा नहीं 
मिलता है। उन्हें आवास के लिए पीएमएवाईजी का लाभ 
नहीं मिल रहा है। गांव में सामुदायिक शमशान घाट नहीं 
है। 


रतितलाई डेरा, खूंटी डेरा और 
मोयाखेड़ा 


मध्यप्रदेश 


राशन कार्ड में त्रुटियां हैं, शादी के बाद नवविवाहित महिला 
का नाम शामिल नहीं है। 


खूंटी डेरा मध्यप्रदेश | भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों का अभाव है। 

मोयाखेड़ा, नया बंदोबस्त मध्यप्रदेश | अनुसूचित जनजाति आरक्षित वर्ग में अलग कोटा की मांग 
और आरक्षण के तहत सरकारी नौकरियों की मांग। 
कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी बनाने के लिए 
सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगते हैं । 

सेमालिया, नया बंदोबस्त मध्यप्रदेश | लोग पुलिस अत्याचारों और रिश्वतखोरी के मामलों का 
खुलासा करने से डरते हैं। 

सिनखेड़ी, नया बंदोबस्त मध्यप्रदेश | वेश्यावृत्ति छोड़ने के लिए लोगों ने सरकारी नौकरियों की 
मांग की है। जागरूकता कार्यक्रमों की मांग की है। 

डोडिया मीना, नया बंदोबस्त मध्यप्रदेश | पीडीएस से राशन नहीं मिल रहा है। लोग झोपड़ियों या 
टेंट में रहते हैं। पीएमएवाई के तहत अनुदान नहीं मिल रहा 
है। यदि युवाओं को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें 
रोजगार दिया जाए तो वेश्यावृत्ति बंद हो जाएगी। 

मननखेड़ा, बंदोबस्त (डेरा), मध्यप्रदेश | सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अलग कोटो की मांग 

मन्दसौर की है। 

बेड़िया 
सागर मध्यप्रदेश | समुदाय के सदस्यों के बीच गुटबाजी है। जो लड़के अपने 


दम पर काम करने की कोशीश करते हैं, उन्हें बाहरी लोगों 
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(समुदाय से बाहर के लोग) द्वारा यह तर्क देकर परेशान 
किया जाता है जब लडकिया कमा रही हैं तो लड़कों को 
मेहनत करने की क्या जरूरत है। 


सड़क का पुरा, मुरैना 


मध्यप्रदेश 


सरकारी स्कूल में खराब पढ़ाई के चलते, बच्चों को प्राइवेट 
स्कूलों में जाना पड़ता है। 


रोशनपुरा, भोपाल 


मध्यप्रदेश 


सड़क संपक नहीं है, 408 एंबुलेंस सेवा का अभाव, अलग 
से शमशान घाट और पेयजल कनेक्शन नही है। लोगों को 
मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए चार किलोमीटर पैदल 
चलना पड़ता है। 


लुहारी, सागर 


मध्यप्रदेश 


समुदाय गरीबी से बुरी तरह प्रभावित है। महिलाएं नृत्य के 
लिए बाहर जाती है। समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष 
मौजूद है। पानी की आपूर्ति नहीं है और गांव को जोड़ने 
वाली सड़क नहीं है। 


पारधी टोला, भोपाल 


मध्यप्रदेश 


दो किलोमीटर तक पहुंचने योग्य सड़क नहीं है और पानी 
की आपूर्ति नहीं है 


गाड़िया लुहार 


गाड़िया लुहार बस्ती, मन्दसौर 


मध्यप्रदेश 


नागरिकता के दस्तावेजों की कमी है। आरसीसी रोड और 
जल निकासी की सुविधा नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग 
में शामिल करने की मांग है। समुदाय झोपड़ियों में रहता है 
इसलिए कक्रीट के घर बनाने के लिए पीएमएवाय के तहत 
अनुदान चाहिए । 


बोदल, सवाईमाधोपुर 


राजस्थान 


समुदाय को काम करने के लिए अन्य जिलों और राज्यों में 
पलायन करना पड़ता है। दिहाड़ी मजदूर के रूप में 
नियमित प्रवास होने के कारण माँ-बाप बच्चों की पढ़ाई पर 
ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। स्थापित होने के लिए और बच्चो 
को पढ़ने के लिए भूमि की मांग है। 


लुहारिया बस्ती, बॉम्बे योजना 
कॉलोनी, कोटा 


राजस्थान 


समाज तिरपाल के बने टेंट में रहता है क्योंकि शहर से दूर 
विस्थापित हो गए हैं। इसलिए वे शिक्षा, स्वास्थ्य और 
रोजगार से वंचित महसूस करते हैं। कुटीर उद्योग के लिए 
अपने हस्त कौशल का उपयोग करने की मांग की है। 


गाड़िया लुहार बस्ती, बूंदी 


राजस्थान 


आंगनवाड़ी, बिजली कनेक्शन, आवास, जल निकासी आदि 
जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। समुदाय को आजीविका के 
लिए नियमित रूप से पलायन करना पड़ता है। 


विजोरीपुरा, बूंदी 


राजस्थान 


जलापूर्ति, बिजली, श्मशान भूमि जाति प्रमाणपत्र मौजूद नहीं 
है। 


दूधनाथ महादेव नी चाली, 


अहमदाबाद 


गुजरात 


समुदाय बहुत शर्मीला है और जानकारी छुपाता है। सरकार 
से संबंधित उन्हें कई शिकायतें हैं। 
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कालबेलिया 


सूरजना 


मध्यप्रदेश 


कालबेलिया समाज कच्चे मकानों में रह रहा है। माता-पिता 
काम पर जाते हैं और बच्चों की देखभाल किसी के द्वारा 
नहीं की जाती है, इसलिए वे बस्ती में खेलते हैं। यहाँ से 
बाल विवाह, बाल श्रम और उच्च निरक्षता दर के मामले 
सामने आए हैं। 


हरियाखेडा 


मध्यप्रदेश 


समाज के लोग भीख मांगने जाते हैं। पुलिस द्वारा उन्हें 
प्रताड़ित और दंडित किया जाता है। 


रघुनाथगढ़ 


मध्यप्रदेश 


पहले उनके आदमी सिलबदट्टा बनाते थे और सांप का जहर 
इकट्ठा करते थे। वर्तमान में ये सभी बेरोजगार हैं। लोग 
कच्चे मकानों में रहते हैं जिनमें पीने के पानी की सुविधा 
नहीं है। गांव में बच्चे भीख मांगते हैं। सर्प दिखाने पर 
प्रतिबंध के बाद से समुदाय के बुजुर्ग बेरोजगार हो गए हैं। 
आमतौर पर पुरुष श्रम के काम पर जाते हैं। महिलाएं भीख 
मांगने जाती हैं। बच्चों की देखभाल दादी करती है। सभी 
बच्चे स्कूल जा रहे हैं । 


मामादेव 


मध्यप्रदेश 


ज्यादातर पुरुष रात में शराब पीते हैं। 


खटखड़ चौराहा, बूंदी 


राजस्थान 


वन भूमि पर होने के कारण समुदाय को सरकारी 
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। 


खोर 


मध्यप्रदेश 


आधार कार्ड के अलावा उनके पास कोई अन्य दस्तावेज 
नहीं है। माता-पिता काम पर जाते हैं। बच्चे बकरियों को 
चराते हैं और स्कूल नहीं जाते। बाल विवाह आम बात है। 


कालबेलिया बस्ती, गोशाला, नगर 


राजस्थान 


पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के मामले दर्ज हुए हैं। 


कालबेलिया बस्ती, बूंदी 


राजस्थान 


सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, पुलिस द्वारा हटाए जाने का 
डर है| 


दलेलपुरा 


राजस्थान 


वन भूमि पर रह रहे हैं विस्थापन का भय है। वन विभाग 
द्वारा कई बार नोटिस दिया जा चुका है। 


बोरदा, बूंदी 


राजस्थान 


सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। समुदाय के लोगों को पेंशन 
नहीं मिल रही है। ज्यादातर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। 


सिहाना, बूंदी 


राजस्थान 


ज्यादातर परिवार सरकारी जमीन पर बसे हैं। गरीबी में 
जीवन यापन करते हैं। विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही 
है। बच्चे स्कूल नहीं जाते है। 


अभोदा, बूंदी 


राजस्थान 


सरकारी जमीन पर रहते हैं। उन्हे विस्थापन का डर है। 
लोग बेरोजगार हैं और कबाड़ जमा करते हैं। 


शायोपुरिया, बूंदी 


राजस्थान 


वन विभाग की जमीन पर रह रहे हैं। अन्य समुदाय से 
भेदभाव का सामना करते हैं। विस्थापन के दबाव में जीवन 
जीते है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। 
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कालबेलिया बस्ती, बूंदी 


राजस्थान 


यहाँ के 40 फीसदी लोग भी पढ़े लिखे नहीं है। मांग की है कि 
अनुसूचित जाति वर्ग में ही एक अलग वर्ग के रूप में आरक्षण 
मिले | 


तालेड़ा बाईपास, बूंदी 


राजस्थान 


समुदाय सरकारी जमीन पर रह रहा है, जहाँ बुनियादी सुविधाएँ 
नहीं है बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है। 


खड़खड़ चौराहा, बूंदी 


राजस्थान 


वन भूमी पर रहने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं 
मिल पा रहा है। 


कंजर 


ढाणी रामगढ़, सवाई 
माधोपुर 


राजस्थान 


समाज आर्थिक रूप से कमजोर है। शराब बनाने और वेश्यावृत्ति 
के उनके पेशे के कारण अधिक जानकारी का खुलासा नहीं 
करते हैं। शराब की बोतल के साथ पकड़े जाने पर पुलिस 
रिश्वत लेती है। समुदाय ने अलग आरक्षण कोटे की मांग की 
है। 


मेसौदा, भोपाल 


मध्यप्रदेश 


जलापूर्ति कनेक्शन और सड़क संपर्क की मांग है। क्षेत्र में चोरी 
के मामले में ग्रामीण उन्हें पीटने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। 


डेकपुर वीजोरीपुरा, 
भोपाल 


मध्यप्रदेश 


गांव से सड़क संपर्क नहीं है। इस प्रकार आपात स्थिति के 
मामले में एमबुलेंस 408 सेवा उपलब्ध नहीं है। लोग 
कल्याणकारी योजनाओं से अनभिज्ञ हैं। जातिगत भेदभाव 
शिक्षकों द्वारा मौजूद है। 


लक्ष्मीनगर, गुना 


मध्यप्रदेश 


जब महिलाएं संरक्षकां के बीच नृत्य के लिए जाना चाहती है तो 
उन्हें पुलिस से अनुमति लेनी पड़ती है। 


शंकरपुरा, बूंदी 


राजस्थान 


गरीबी और अशिक्षा बहुत ज्यादा है। शिक्षा, आजीविका और 
कौशल आधारित केंद्र की समुदाय की मांग है। क्योंकि यहाँ 
वेश्यावृत्ति का प्रचलन है, इसलिए लड़कियों की शिक्षा की मांग 
है। समग्र साक्षरता कम है। जब लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर 
जाती है, तो उन्हें दूसरों द्वारा नीचा देखा जाता है। कुछ 
सदस्यों को लगता है कि उनकी जाति पंचायत पर प्रतिबंध 
लगा दिया जाना चाहिए। बाल विवाह के मामले मौजूद हैं। 
समुदाय के बच्चों को गांव के बाहर पढ़ने के लिए आवासीय 
छात्रावास की मांग की गई है। किशोर लड़कियों और लड़कों 
के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम आवश्यक है। अंधविश्वास, गलत 
कर्मकांड, अज्ञानता, लिंग, भेदभाव अधिक है। आवास और 
रोजगार की भी मांग है। 


नई हेडी, सिहोर 


एमपी 


गांव में अस्पताल की मांग है। 


साकोन्या वेजरपुरा, गुना 


मध्यप्रदेश 


अन्य समुदायों के साथ विवाद के मामले में वे लोगों को मारने 
के लिए बंदूकें लेकर पहुंचते हैं। बच्चों के लिए कोचिंग सुविधा 
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की मांग है। क्षेत्र में किसी भी तरह की चोरी के लिए लोगों को 
गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है। 


करारिया विजोरीपुरा, 
भोपाल 


मध्यप्रदेश 


पीने और कपड़े धोने के लिए पानी की आपूर्ति नहीं है। 


नई हेडी, सिहोर 


मध्यप्रदेश 


जल संग्रहण में भेदभाव होता है क्योंकि उच्च जाति के लोग 
उनके पड़ोस में रहते हैं। 


रामनगर, बूंदी 


राजस्थान 


समाज ने चोरी छोड़ दी हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। समुदाय के 
लिए सुधारात्मक योजनाओं और उनके बच्चों के लिए अलग से 
हॉस्टलों की मांग की है। 


शंकर कॉलोनी, बारां 


राजस्थान 


यह समुदाय चकरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। महिलाएं अपने 
स्थानीय संरक्षकों की शादियों सहित, देशभर में प्रदर्शन करने 
जाती है लेकिन बाहर जाने से पहले उन्हें स्थानीय पुलिस 
स्टेशन की अनुमति लेनी पड़ती है। इस प्रकार समुदाय ने अपने 
मुक्त आवागमन के लिए बाहर प्रदर्शन करने के लिए एक स्थायी 
लाइसेंस की मांग की है। नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 
लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। जाति आधारित भेदभाव होता है। 
यदि समुदाय के युवा बाहर रहने के लिए जाते हैं तो कोई उन्हें 
रहने के लिए आवास नहीं देता है। समाज ने चिकित्सा 
सुविधाओं की मांग की है। 


विजयपुरा, भोपाल 


मध्यप्रदेश 


पूरे गांव में कोई जाति प्रमाणपत्र मौजूद नहीं है। समुदाय के 
लिए कोई रोड, आंगनवाड़ी और श्मशान नहीं हैं । 


लक्ष्मीपुरा, खतौली 


बारां 


गांव में सड़क, आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं है। लोगों को 300 
रू. की दर पर टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है। आवासीय 
सुविधा सहित बारहवीं तक स्कूल की मांग की है। 


नट 


घोड़े वाले बाबा, नट 
बस्ती, कोटा 


राजस्थान 


एरोडूम की चारदीवारी के पास समुदाय झोपड़-पट्टी में रहता 
है। इस प्रकार विस्थापन का डर हमेशा रहता है। महिलाएं घरों 
की सफाई का काम करती हैं। क्षेत्र में आंगनवाड़ी, पीएचसी, 
सीएचसी की सुविधा नहीं है। बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा 
की मांग की गई है। 


देवपुरा, बूंदी 


राजस्थान 


आसपास के गांव के नटों ने छोटी-छोटी दुकान लगा रखी हैं| 
जिसमें अपने ढोल रखते हैं। समुदाय खाली भूखंडों या बंजर 
भूमि पर रहता है। बूंदी शहर में महिलाएं भीख मांगती हैं। बच्चों 
पर ध्यान नहीं दिया जाता है जो अन्य बच्चों के साथ 
इधर-उधर घूमते हैं । 
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छिलरिया, सवाईमाधोपुर 


राजस्थान 


समुदाय सूचना को छुपाता है। वेश्यावृत्ति और देसी शराब 
बनाना दोनों मौजूद है। महिला तस्करी मौजूद हैं। पुलिस 
नियमित रूप से गांव पर छापामारी करती है । 


पारधी 


गंगा थाना, भोपाल 


मध्यप्रदेश 


यहाँ पर सरकारी पेयजल आपूर्ति, रोड और श्मशान घाट 
समुदाय के लिए नहीं है। लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र भी 
नहीं हैं। 


पारधी बंदोबस्त, रूहाना 
जोड़, भोपाल 


मध्यप्रदेश 


यहाँ पर आंगनवाड़ी, रोड ड्रेनेज जलापूर्ति और जाति प्रमाण पत्र 
नहीं हैं। पहले लोगों की मौत हुई है क्योंकि एम्बुलेन्स 408 
समय पर नहीं पहुँच पाई थी। लोगों ने समुदाय के लिए 
श्मशान भूमी की मांग की है। 


एहसान नगर, भोपाल 


मध्यप्रदेश 


बच्चों की स्कूल जाने में दिलचस्पी नहीं है। स्कूल बहुत दूरी पर 
स्थित है। 


सांसी 


छारानगर, अहमदाबाद 


गुजरात 


समुदाय में नीलेश जेसे प्रतिभाशाली कलाकार हैं, जो एक अच्छे 
चित्रकार है। यदि उनके जैसे लोगों को संसाधन उपलब्ध कराए 
जाएं, तो वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। समुदाय के सदस्य 
निजी नौकरियों में रुचि रखते हैं। वे अपनी आजीविका कमाने 
के लिए तरह-तरह के काम और छोटे व्यवसाय कर रहे हैं। 
समुदाय अपनी बेटियों की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं। समुदाय 
आर्थिक रूप से गरीब हैं और कई कर्ज में है। 


सासी बस्ती, टोंक 


राजस्थान 


अनुसूचित जाति वर्ग में पृथक आरक्षण, नवजीवन योजना 
पुनर्वास के लिए और गांव के लिए कल्याणकारी योजनाएं जैसे 
कि पशुपालन, मुर्गीपालन, मछलीपालन, साबुन बनाना, मोमबत्ती 
और पेंसिल बनाना आदि। जिससे कि उनके जीवन, शिक्षा और 
रोजगार में सुधार हो सकता है। लड़कियों की शिक्षा पर कम 
ध्यान है। समाज की बदनामी के कारण कोई उन्हे अपने यहाँ 
काम पर नहीं रखता है। 


कोटड़ी सांसी बस्ती, 
भीलवाड़ा 


राजस्थान 


शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कुटीर उद्योग, साक्षरता प्रोग्राम, 
व्यापार के अवसर आदि के लिए कोचिंग सुविधा की मांग है। 
जाति पंचायत और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए 
मांग की है । 


सांसी बंदोबस्त, अलीपुरा, 
टोंक 


राजस्थान 


स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए शैक्षणिक कोचिंग सुविधा की 
मांग की है । 


भीलवाडा सांसीवास 
दाहोद, गुजरात 


गुजरात 


समुदाय की आय अच्छी है लेकिन इसका पुलिस के डर 
खुलासा नहीं किया है। 
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45 
निष्कर्ष 


विमुक्त समुदायों के सांस्कृतिक और कानूनी इतिहास पर ध्यान केंद्रित करने वाली इस रिपोर्ट के पहले 
दो अध्याय अलग-अलग समय स्थानों में उनके बारे में एक विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अंग्रेजों 
के आने से ठीक पहले, भारतीय समाज में घुमंतुओं की नैतिक रूप से बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति 
थी। उनके कुशल जीवन कौशल, पेशेवर सेवाओं, स्वदेशी ज्ञान और योद्धा स्वभाव के कारण उनका 
सम्मान किया जाता था और उनके कौशल को योग्य माना जाता था। मुख्यधारा के समुदाय उनकी 
सेवाओं पर निर्भर थे। भारत में आदिवासी समुदाय का इतिहास भी ऐसा ही है। सन्‌ 4757 में ईस्ट 
इंडिया कंपनी के आगमन तक आदिवासी समुदाय के पास क्षेत्रीय संप्रभु शक्तियां थीं। जैसा कि ईस्ट 
इंडिया कंपनी ने खुद को राजनीतिक रूप से संगठित किया और बाद में 4857 में स्वतंत्रता के पहले 
संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का दोहन 
शुरू हुआ। इससे वन में रहने वाले आदिवासी समुदाय प्रभावित हुए। घुमंतू जनजातियों को नियंत्रित 
करने के लिए उपनिवेशिक सरकार ने उनका अपराधीकरण करने के लिए कानून बनाए और उन्हें 
बंदोबस्त शिविरों में भेज दिया, जो लगातार निगरानी में थे। इन भटकते हुए समुदायों में से अधिकांश 
अपने घुमन्तु होने के कारण ब्रिटिश प्रशासन के राजस्व नेटवर्क से बाहर थे। आपराधिक जनजाति 
अधिनियम (सीटीए) के तहत बनाए गए बंदोबस्त शिविरों मे उन्हें स्थायी रूप से एक सामाजिक संरचना 
में स्थापित करने और उन्हें राजस्व के घेरे में लाने की कोशिश की गई। आपराधिक जनजाति के रूप 
में सूचीबद्ध होने के बाद उन्हें सरकार के कुटीर उद्योग, कृषि, सड़क और रेल निर्माण परियोजनाओं में 
कठिन श्रम करने के लिए मजबूर किया गया। अंग्रेजों ने इन समुदायों के पुनर्वास और उन्हें सभ्य 
बनाना अपनी नैतिक जिम्मेदारी के रूप में लिया |१% 


भारतीय जाति व्यवस्था की जटिल प्रकृति के बारे में गहराई से समझ की कमी के कारण, अंग्रेजों ने 
पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न भटकती जनजातियों और वन समुदायों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण 
सामाजिक-पर्यावरणीय भूमिका को गलत समझा और उन्हें वंशानुगत अपराधी, डकैतों, ठगों और जासूसों 
के रूप में ब्रांडेड कर दिया। इसने मुख्यधारा के भारतीय समाज के पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल दिया, जो 


262 साल्वेशन आर्मी के सदस्यों को बंदोबस्त शिविरों का प्रभार दिया गया था। 


250 


इन समुदायों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगे। इन स्थितियों से उत्पन्न भेदभाव ने विमुक्तो को 
कष्टदायक और आभावपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर किया जो आज भी जारी है। 


विमुक्त समुदाय के साथ सबसे बड़ी कमी उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एकजुट ताकत की कमी 
है। दूसरी ओर, भारत में दलित और आदिवासी बड़े पैमाने पर एकजुट मोर्चों और अपने संवैधानिक 
अधिकारों के बारे में जागरूकता के माध्यम से अपनी मांगों को रखने में सक्षम है। नाजुक और बिखरे 
हुए विमुक्त व घुमंतू समुदाय अपने मुद्दों को लेकर बने विभिन्न आयोगों और समितियों की स्थापना के 
बाद भी लगातार सरकारों पर कोई प्रभाव डालने में विफल रहे हैं। इन आयोगों और समितियों द्वारा की 
गई महत्वपूर्ण सिफारिशें, जिनसे उनके जीवन में सुधार हो सकता था, कभी नहीं सुनी गई । सिफारिशों 
की फाइलें धूल खा रही हैं। राज्य विधानसभाओं और संसद में अपने प्रतिनिधियों को भेजने के लिए 
डीएनटी समुदाय किसी भी अलग राजनीतिक आरक्षण से रहित है। इस प्रकार भारत की 8-40 कारोड़ विमुक्त 
आबादी अभी भी अदृश्य है और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षो के बाद भी पीड़ित हैं। 


डॉ गणेश देवी ने स्वतंत्रता के बाद विमुक्तां की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है- 'तिरस्कार, 
अवमानना, अत्याचार और घोर गरीबी के ढेर में डूबे हुए हैं| वर्तमान में, भारत की विमुक्तां की 40 
फीसदी आबादी भेदभाव, जातिवाद, पुलिस अत्याचार, आपराधिकता का कलंक, मॉब लिंचिंग, गरीबी, 
अशिक्षा और अज्ञानता, राज्य और समाज दोनों द्वारा चिह्नित हैं। यह रिपोर्ट अध्ययन के तहत तीन राज्यों 
में इन समुदायों की निराशाजनक स्थिति को प्रस्तुत करती है। देश के बाकी हिस्सों में भी उनके 
समकक्षों की स्थिति सामान है। इसलिए यह रिपोर्ट सवाल खड़ा करती है कि भारत 2030 ईस्वी तक 
संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को कैसे प्राप्त कर पाएगा। डीएनटी समुदायों के 
बीच सभी मौजूदा मानव विकास पैरामीटर औसत से काफी नीचे हैं। 


इस रिपोर्ट ने अपने निष्कर्षो को राष्ट्रीय और राज्य के आंकड़ों की तुलना में रखा है। रिपोर्ट दर्शाती है 
कि नागरिकता के अधिकार और पात्रता योजनाएं अपनी जगह पर हो सकती है, लेकिन डीएनटी 
अलग-अलग वर्गीकृत होने और दस्तावेजों की कमी के कारण लाभ उठाने में सक्षम नहीं है। स्थानीय 
प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा भेदभाव उनकी कठिनाई को और बढ़ा देता है। सर्वेक्षण में 
यह पता चला है कि 22.8 प्रतिशत विमुक्त व घुमंतू सदस्यों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। गरीबी 
रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 20.2 प्रतिशत जरूरतमंद परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, 
उनमें से कई लगातार पलायन की स्थिति में रहते हैं, इसलिए वे खाद्य सुरक्षा अधिकारों का लाभ नहीं 
उठा पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) सक्षम उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के 
माध्यम से खाद्य राशन जारी करने की नई प्रणाली कई लोगों को लाभ प्राप्त करने से अयोग्य घोषित 
कर रही है। दूरदराज गावों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क की कमी है। डीएनटी में डिजिटल साक्षरता का भी 
अभाव है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आईडी दस्तावेज में जानकारी का बेमेल होना भी इसकी 
वजह है। इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि डीएनटी के बीच खर्च का 76 प्रतिशत सिफ भोजन पर है। 
ऐसी स्थिति में राशन कार्ड का उचित आवंटन, ऑनलाइन पंजीकरण और राशन का नियमित वितरण 
उनके लिए महत्वपूर्ण है । 


5 जीएन देवी, "ndelible Stain - India and its Denotified Tribes," द टेलीग्राफ, कलकत्ता, 07.08.2020 को प्रकाशित | 
264 केंद्र सरकार द्वारा 'वन नेशन वन राशन कार्ड योजना' के कार्यान्वयन के बाद जोड़ा गया है। 


25] 


प्रमुख जातियों और पंचायत अधिकारियों द्वारा डीएनटी से भेदभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें 
संवैधानिक रूप से मिलने वाले विभिन्न लाभों से वंचित होना पड़ता है। उनमें से 44.2 प्रतिशत के पास 
जॉबकार्ड नहीं है, जबकि उनमें से 80 प्रतिशत 4 लाख रू. प्रतिवर्ष से कम आमदनी पाते हैं। फिर भी 
केवल 48.3 प्रतिशत डीएनटी के पास बीपीएल कार्ड है। बहुत कम लोग स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के 
अंतर्गत आते हैं। वे स्वास्थ्य कर्मचारियों के नकारात्मक और उदासीन व्यवहार के कारण सरकारी 
चिकित्सा सुविधाओं का दौरा करने से हिचकिचाते हैं। शिक्षा और रोजगार के लिए बनी सकारात्मक 
योजनाओं का लाभ उठाने के लिए डीएनटी के युवाओं को जाति प्रमाण पत्र से भी वंचित किया जा रहा 
है। उनसे पुराने राजस्व दस्तावेज और मूल निवासी प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं जो उन में से कई के पास 
नहीं है। ऐसे दस्तावेजों के कारण 63.4 प्रतिशत पात्र वृद्ध सदस्य पेंशन का लाभ प्राप्त करने में सक्षम 
नहीं है। इन निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि डीएनटी अक्सर स्वयं के मूल अधिकारों से अनभिज्ञ 
होते हैं । 


जातिवाद कारक इन समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में। पड़ोस के 
सरकारी स्कूलों में जाने वाले डीएनटी के बच्चे जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर शिक्षकों, 
साथी छात्रों और ग्रामीणों से विभिन्न स्तरों के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। डीएनटी के बीच 
साक्षरता दर केवल 47 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत से बहुत कम है |? 
इनमें से 2 प्रतिशत से कम बच्चे विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा तक पहुंचते हैं और 0.2 प्रतिशत से कम 
सरकारी नौकरी पाने में सक्षम हैं। उपयुक्त रोजगार तक कम पहुँच होने के कारण, विमुक्त समुदायों में 
से कई शिकार, देसी शराब बनाने, वेश्यावृति, चोरी, कूड़ा बीनने और भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। 
यह उन्हें अपराधीकरण के घेरे में धकेल देते हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। 
इससे उनकी महिलाओं और बच्चों का जीवन असुरक्षित हो जाता है। 


विमुक्तां के कई गांव और इलाके हमेशा पुलिस के रडार पर रहते हैं जहाँ आकार आधी रात को 
छापेमारी की जाती है। विमुक्त सदस्यों को उठाया जाता है, अवैध हिरासत में पीटा जाता है, कभी-कभी 
हिरासत में मौत हो जाती है। परिवार हमेशा मानसिक यातनाओं में रहता है। कजर, सांसी और पारधी 
समुदायों में ऐसे मामले अधिक है। सामुदायिक पंचायतें अपने ही समुदाय के सदस्यों के शोषण का एक 
और कारण है जिससे उनकी ऋणग्रस्तता होती है जिसके कारण उनकी लड़कियों को वेश्यावृत्ति में 
धकेल दिया जाता है। इस सर्वे में सामने आया है कि घोर गरीबी के कारण गाड़िया लुहार की 
महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह एक नया मोड़ है जिसे गाड़िया लुहार 
समुदाय के पुनर्वास के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। बजट खर्च करने की औपचारिकताओं 
को पूरा करने की बजाय व्यावहारिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा संचालित पुनर्वास 
योजनाओं की समीक्षा और उन्नयन की आवश्यकता है। लैंगिक असमानता के मामले मौजूद है जिसके 
लिए राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 


विमुक्तों के पुनर्वास और विकास के लिए एक व्यापक और रणनीति योजना की तत्काल आवश्यकता है। 
दो एनएसडीएंटी आयोगों, योजना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और नीति आयोग की सिफारिशों 


265 वर्ष 207-48 के लिए राष्ट्रीय साक्षरता दर। 
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को बजट के उचित आवंटन के साथ क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उनकी संख्या और स्थानों 
की उचित गणना की जानी चाहिए |“ पुलिस अत्याचारों पर लगाम लगाने के लिए हैबिचुअल ऑफेंडर 
एक्ट (एचओए) को निरस्त करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आरक्षण नीति की प्रभावशीलता के 
लिए, स्थापित आरक्षित श्रेणियों के भीतर विमुक्तों के लिए, उप श्रेणियों पर विचार किया जाना चाहिए। 
इसके लिए अनुच्छेद 344 और 342 (एससी और एसटी के लिए) और 340 (ओबीसी के लिए) में 
संशोधन की आवश्यकता है। चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर डीएनटी समुदायों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व 
नहीं है, ऐसी स्थिति में इनके विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू 
समुदाय के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है कि उनके पक्ष में 
नीति-निर्माण के लिए संसद का दरवाजा खटखटाते रहें। डीएनटी समुदायों को भी एकजुट होकर 
आवाज उठाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। 


सर्वेक्षण ने डीएनटी समुदाय की अपेक्षाकृत निराशाजनक स्थिति को फिर से गिनाने के अलावा, उनमें से 
कई सकारात्मक आशाओं की खोज की है। परियोजना के अगले चरण का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक 
पिछड़ेपन, कलंक, भेदभाव और असमानताओं को खत्म करने के लिए इन सकारात्मकताओं पर ध्यान 
केंद्रित करना है। यहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर को उद्धृत करते हुए कि “निराशा के पहाड़ में, आशा 
का एक पत्थर हमेशा मौजूद रहता है। आशा है कि यह रिपोर्ट विमुक्त और घुमंतुओं की समस्याओं को 
उठाने और उनके लिए समाधान खोजने का साधन बनेगी | 


266 अंतिम जाति जनगणना 4934 ई. में हुई थी | 
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परिशिष्ट 


अनुलग्नक 4. - अनंतसयनम अय्यंगार की अध्यक्षता में आपराधिक जनजाति अधिनियम जांच समिति की 
रिपोर्ट (949-950) के अनुसार इस परियोजना के अध्ययन के तहत राज्यों में विमुक्त जनजातियों की सूची 
नीचे दी गई है।.०' यह सूची वर्ष 949-50 के अनुसार है जब समिति विभिन्न राज्यों में ४5 की स्थिति की 
समीक्षा कर रही थी। कई समुदायों को इस अवधि से पहले ही स्थानीय राज्यों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर 


विमुक्त कर दिया गया था, वे इसमें सूचीबद्ध नहीं हैं: 


| क्रमांक | समुदाय जिले (4949-50 ई. के दौरान) 
| 5 राजस्थान  /ऋ 
बागरी (बावरी) जोधपुर 
2 बंजारा उदयपुर 
3 बओरी जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर और कोटा 
4 भाट जोधपुर 
5 भील जोधपुर (जालौर और पाली जिले) 
| 6 | कंजर उदयपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा 
7 मीना जोधपुर, बीकानेर और जयपुर 
| 8 | मोगिंया उदयपुर और चित्तौड़ 
| 9 | मुल्तानी उदयपुर और भीलवाड़ा 
I0 नायक जोधपुर 
7 नट (नट्‌) जोधपुर और बीकानेर 
72 सांसी जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर और कोटा 
मध्यप्रदेश 
] बैरागी पूरे भोपाल राज्य में 
2 बांछड़ा घार, सीतामऊ, देवास सीनियर और इंदौर 
3 बंजारा पीपलोदा, जोबट और मथवाड़ जिलों को छोड़कर पूरे मध्यभारत राज्य में 
4 बौरिया, बावरिया, मोगिया मध्य भारत में 
5 बेरिया विंध्य प्रदेश राज्य में 
| 6 | भानमेट देवास 
7 बिजोरिया (या कंजर) पूरे भोपाल राज्य में 
| 8 | चंद्रवेदिया विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य में 
9 कला विंध्य प्रदेश राज्य में। पंथ-पिपलोदा, बड़वानी, घार, रतलाम, जावरा, 
देवास जूनियर, इंदौर और ग्वालियर। 
5 मोगियां ऑधिया पूरे भोपाल राज्य में। बड़वानी, जोबट, काठीवाड़ा, मथवाड़, देवास जूनियर 
एवं नरसिंहगढ़ को छोड़कर समस्त मध्यभारत राज्य में। 
TI पासी विंध्य प्रदेश राज्य में 
72 पारधी या निर्शिकारी पूरे मध्यभारत में 


267 तालिका में उल्लिखित क्षेत्रों को नीचे मानचित्र में दर्शाया है। 
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१3 नट विंध्य प्रदेश राज्य में 
१4 | सनोरिया पूरे भोपाल राज्य में 
हि यांसी पूरे भोपाल राज्य में। राजगढ़, देवास सीनियर, देवास जूनियर और 
ग्वालियर। 
गुजरात 
छारा (सांसी, अडोदिया) पूरे बंबई राज्य में 
2 हिंगोरा अब्दासा और रहपर (कच्छ राज्य) 
3 मियानास (काकड़, किन्या) ब्या, मेना मोरा और लखतर (सौराष्ट्र राज्य में) 
4 संधिस घारागढ़ और वेरावल (सोराष्ट्र राज्य में) 
5 संघेड़ा नाना अम्बाला (सोराष्ट्र राज्य में) 
| 6 | सुमरस तारघरी, कोटा और मसिटिया (सौराष्ट्र राज्य में) 
7 कोली केवल कच्छ राज्य के रापर और भचाऊ तालुका में 


268 विंध्य प्रदेश रीवा में अपनी राजधानी के साथ भारत का एक पूर्व राज्य था। वर्तमान में यह उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में मध्यप्रदेश के बीच 


स्थित है। 
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अनुलग्नक 7.2 - 947 में भारत का मानचित्र, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र 
और बॉम्बे के क्षेत्र को दर्शाता है, जो आपराधिक जनजाति अधिनियम जांच समिति रिपोर्ट (949-950) 
द्वारा सूचीबद्ध डीएनटी की उपरोक्त सूची में संदर्भित है। 


INDIA IN I947 


र (FR) France 


| | ५ =: ~ NWFP North West Frontier Provinces 
4 JAM ० & : PEPSU Patiala and East Punjab States Union 
€ KASHMIR* . 4 NEFA Northeast Frontier Agency 
= — External Boundary of India 
+छकक् State / Provincial Boundary 


C HIN: 


RAJASTHAN 
in I949 


नोट - नक्शा सांकेतिक है और वास्तविक पैमाने के अनुसार नहीं है। 
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अनुलग्नक १.3 - स्वतंत्रता के समय सीटीए के तहत डीएनटी डेरों की सूची। इन जगहों पर यह सर्वे भी किया 


गया है। 
| क्रमांक | बस्ती जिला समुदाय 

| राजस्थान” नन्‌) 2 

] रामनगर बूंदी कंजर 

2 दबलाना बूंदी कंजर 

3 पोलियाडा टोंक सांसी 

4 पेंडर भीलवाड़ा कंजर और सांसी 
मध्यप्रदेश 2० 

सोनकच्छ, बैरसिया भोपाल कंजर 

2 देवलखेड़ा, बैरसिया भोपाल कंजर 27 

गुजरात 
छारानगर अहमदाबाद सांसी (छारा) 


269 राजस्थान राज्य में आपराधिक जनजातियों को आपराधिक जनजाति अधिनियम, 924 की धारा 4 के अन्तर्गत स्थानीय कानून के प्रावधान 


के तहत कॉलोनियां में स्थापित किया गया। 


20 आपराधिक जनजाति अधिनियम, 924 की घारा 7 के अनुरूप स्थानीय कानून के प्रावधानों के तहत स्थापिंत। 
2 अब भोपाल जिले में अलग-अलग स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं। 
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सर्वेक्षण स्थान 


अनुलग्नक 2.7 -सर्वेक्षण स्थान, भाग लेने वाले संगठन, सर्वेक्षक, समुदाय और सर्वे का विवरण। 


र सर्वेक्षण किए | तहसील ज़िला [es प्रतिभागी | सर्वेयर का | प्रश्‍नावली | समुदाय 
गए स्थान का संगठन नाम | की संख्या 
नाम 
| शंकरपुरा हिण्डोली बूंदी राजस्थान | केएचएस | बचनाराम 720 कंजर 
2 | रामनगर बूंदी बूंदी राजस्थान | केएचएस | हेमराज & 43 कंजर 
राम 
लक्ष्मण 
3 | गेस गोदाम के बूंदी बूंदी राजस्थान | केएचएस | बचनाराम 49 गाड़िया 
पास, मटुंडा रोड। लुहार 
4 | गणेश बाग, बूंदी बूंदी राजस्थान | केएचएस | बचनाराम 28 नट 
देवपुरा 
5 | दलेलपुरा, नैनवा बूंदी बूंदी राजस्थान | केएचएस | धनराज 25 कालबेलिया 
रोड 
IE बामन गाँव और नैनवा बूंदी राजस्थान | केएचएस | धनराज 30 कालबेलिया 
नैनवा टाउन 
7 | देई, लालगंज नैनवा बूंदी राजस्थान | केएचएस | धनराज कालबेलिया 
[| रेन फार्म और हिंडोली बूंदी राजस्थान | केएचएस | धनराज 75 कालबेलिया 
भवानीपुरा 
k खटखर, बूंदी बूंदी राजस्थान | केएचएस | धनराज 25 कालबेलिया 
श्योपुरिया, 
बलदेवपुरा-की- 
झोंपड़ियां, 
शिवशक्ति का 
खेड़ा, कुं आरती, 
कोठिया और 
तालेड़ा 
१0 | बोरदा, अकोदा, हिंडोली बूंदी राजस्थान | केएचएस | धनराज 75 कालबेलिया 
सिंयाना 
7 | घोड़े वाले बाबा कोटा कोटा राजस्थान | केएचएस राम 37 गाड़िया 
चौराहा लक्ष्मण, लुहार 
बचनाराम 
& पीयूष 
१2 | नट बस्ती, घोड़े कोटा कोटा राजस्थान | केएचएस | बचनाराम 6I नट 
वाले बाबा & पीयूष 
चौराहा के पास 
3 | पंडेर जहाजपुर | भीलवाड़ा | राजस्थान | केएचएस | बचनाराम 22 सांसी 
१4 | फलासिया जहाजपुर | भीलवाड़ा | राजस्थान | केएचएस | बचनाराम 20 सांसी 
१5 | सांसी बस्ती, कोटड़ी भीलवाड़ा | राजस्थान | केएचएस | बचनाराम 20 सांसी 
कोटरी चौराहा के 
पास 
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6 |खोरी हुजूर भोपाल [| मध्यप्रदेश | मुस्कान | लखननाथ | ॥॥॥ कालबेलिया 
77 | शंकर कॉलोनी छबड़ा बारां राजस्थान | मुस्कान | विजय राम 50 कंजर 
१8 | सकोन्या राघोगढ़ गुना मध्यप्रदेश | मुस्कान | विजय राम कंजर 
१9 | भानपुरा चचौरा गुना मध्यप्रदेश | मुस्कान | विजय राम कंजर 
20 | लक्ष्मी नगर छाबड़ा बारां राजस्थान | मुस्कान | विजय राम 3I सांसी 
24 | ख्नाहा बैरसिंया भोपाल | मध्यप्रदेश | मुस्कान | विजय राम 50 पारधी 
22 | एहसान नगर, भोपाल शहर | भोपाल [| मध्यप्रदेश | मुस्कान उदित 37 पारधी 
बैरागढ़ (संत 
हरिदास नगर) 
23 | गांधी नगर, फंदा | भोपाल शहर | भोपाल [| मध्यप्रदेश | मुस्कान विजय 20 पारधी 
पंवार 
24 | गंगा ढाबा, बैरसिंया भोपाल | मध्यप्रदेश | मुस्कान | विजय राम 50 पारधी 
विदिशा रोड 
25 | कढीया कलां, बैरसिंया भोपाल | मध्यप्रदेश | मुस्कान | विजय राम पारधी 
विदिशा रोड 
26 | यूनिडा बैरसिया भोपाल | मध्यप्रदेश | मुस्कान | विजय राम 50 पारधी 
27 | नगर पालिका बैरसिया भोपाल | मध्यप्रदेश | मुस्कान | विजय राम 34 गड़िया लुहार 
28 | डेकपुर, बैरसिंया भोपाल | मध्यप्रदेश | मुस्कान | विजय राम 43 कंजर 
सोनकच्छ, 
करारिया 
29 | पथरिया, हबला राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश | मुस्कान किरण 83 बेड़िया 
30 |लुहारी सागर सागर मध्यप्रदेश | मुस्कान किरण बेड़िया 
3 | कोलूखेड़ी बैरसिंया भोपाल | मध्यप्रदेश | मुस्कान | विजय राम बेड़िया 
32 | भोपाल भोपाल भोपाल [| मध्यप्रदेश | मुस्कान किरण 48 बेड़िया 
33 | पथरी रायसेन रायसेन | मध्यप्रदेश | मुस्कान किरण बेड़िया 
34 | रायसेन शहर रायसेन रायसेन | मध्यप्रदेश | मुस्कान किरण बेड़िया 
35 | पंचगांव, घौलपुर घौलपुर | राजस्थान | मुस्कान रेणु बेड़िया 
तगावली, 
फरकपुर, आदर्श 
नगर, सुंदर 
कॉलोनी, बरा 
36 | सड़क-का-पुरा, मुरैना मुरैना मध्यप्रदेश | मुस्कान रेणु बेड़िया 
पीड़ित विहार 
कॉलोनी, छत्री- 
का-पुरा 
37 | ताल-का-पुरा, पोरसा मुरैना मध्यप्रदेश | मुस्कान रेणु बेड़िया 
चांदोखर, 
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करसेडी, कुशल- 
का-पुरा 


38 [| वित्त-का-पुरा, अंभा मुरैना मध्यप्रदेश | मुस्कान रेणु 00 बेड़िया 
अंभा शहर, 
गरीब-का-पुरा, 
सिरमती 
39 | बाबरीपुरा, रणपुर अंभा मुरैना मध्यप्रदेश | मुस्कान रेणु बेड़िया 
40 | बोदल, फलौदी, सवाई सवाई राजस्थान | जीएसके मीरा 20 गाड़िया 
सवाई माधोपुर माधोपुर माधोपुर गाड़िया लुहार 
लुहार 
4। | चौथका बरवाड़ा | चौथ का सवाई राजस्थान | जीएसके मीरा गाड़िया 
बरवाड़ा माधोपुर गाड़िया लुहार 
लुहार 
42 | अल्लापुर, छाण खण्डार सवाई राजस्थान | जीएसके मीरा गाड़िया 
बहरांवडा, माधोपुर गाड़िया लुहार 
खण्डार, गोथरा लुहार 
43 | मलारना डूंगर मलारना डूंगर | सवाई राजस्थान | जीएसके मीरा गाड़िया 
माधोपुर गाड़िया लुहार 
लुहार 
44 | चौथका बरवाड़ा | चौथ का सवाई राजस्थान | जीएसके | विकास 44 कंजर 
बरवाड़ा माधोपुर टेलर 
45 | ढाणी रामगढ़, चौथ का सवाई राजस्थान | जीएसके | हंस राज 35 कंजर 
अदलवाड़ा बरवाड़ा माधोपुर कंजर 
46 | शिवाइ, चौथ का सवाई राजस्थान | जीएसके | मोहित 25 नट 
कंवरपुरा, बरवाड़ा माधोपुर कुमार 
चिलेरिया, 
झोंपड़ा 
47 | नटवाड़ा निवाई सवाई राजस्थान | जीएसके | मोहित नट 
माधोपुर कुमार 
48 | छारानगर अहमदाबाद | अहमदाबाद | गुजरात बूधन अनीश 50 सांसी 
थियेटर गोरांगे 
49 [| दूधनाथ महादेव | अहमदाबाद | अहमदाबाद | गुजरात बूधन अनीश 00 गाड़िया 
नी चाली, वाइज थियेटर गोरांगे लुहार 
50 | नट नी खड़ा अहमदाबाद | अहमदाबाद | गुजरात बूधन | सिद्धार्थगो 50 नट 
वाली चाली, थियेटर रांगे 
वाड़ज 
5 | नट वास, अहमदाबाद | अहमदाबाद | गुजरात बूधन अनीश [5 | नट 
चांदखेड़ा थियेटर गोरांगे 
52 | मदारी न छापरा, | अहमदाबाद | अहमदाबाद | गुजरात बूधन अनीश 50 कालबेलिया 
रामोल थियेटर गोरांगे 
53 [| संतोषी नगर अहमदाबाद | अहमदाबाद | गुजरात बूधन सिद्धार्थ 25 सांसी 
थियेटर गोरांगे 
54 [| सर्वोदय नगर मोडासा अरावली गुजरात बूधन अनीश 25 सांसी 
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थियेटर गोरांगे 
55 | जीवनपुर जीवनपुर अरावली गुजरात बूधन अनीश 25 सांसी 
(छारानगर) थियेटर गोरांगे 
56 [| सांसी बस्ती दाहोद दाहोद गुजरात बूधन अनीश 50 सांसी 
थियेटर गोरांगे 
57 | जनता कॉलोनी, | लुणावाडा | महिसागर | गुजरात बूधन अनीश 62 कालबेलिया 
कोठंबा थियेटर गोरांगे 
58 | हाड़ीपीपल्या मनासा नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल 49 बाछड़ा 
मालवीय 
59 | बरडिया मनासा नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल 4 बाछड़ा 
मालवीय 
Ee किशनपुरा मनासा नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल 7 बाछड़ा 
मालवीय 
6 | नयागांव जावद नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल I बाछड़ा 
मालवीय 
62 | मांड्या मनासा नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल | § | बाछड़ा 
मालवीय 
63 | कादेन्त्री मनासा नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल EE बाछड़ा 
मालवीय 
64 | पावटी मनासा नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल 3 बाछड़ा 
मालवीय 
65 | लसूड़िया आंतरी मनासा नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल 3 बाछड़ा 
मालवीय 
| 6 | बरखेड़ा मनासा नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल 5 बाछड़ा 
मालवीय 
67 | मोया मनासा नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल 4 बाछड़ा 
मालवीय 
| 8 | खात्याखेड़ी नीमच नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल 3 बाछड़ा 
मालवीय 
Ee देपालपुरा जावद नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल 2 बाछड़ा 
मालवीय 
70 | चाडोली नीमच नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल I0 बाछड़ा 
मालवीय 
7 | बोरखेड़ी कला नीमच नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल 20 बाछड़ा 
मालवीय 
72 | सकर ग्राम नीमच नीमच मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल 2 बाछड़ा 
मालवीय 
73 | मुरली ढाबा मल्हारगढ़ मन्दसौर | मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल बाछड़ा 
मालवीय 
74 | चंगेरी मल्हारगढ़ मन्दसौर | मध्यप्रदेश | जन साहस | विशाल 2 बाछड़ा 
मालवीय 
75 | सिखेड़ी मन्दसौर मन्दसौर | मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक 24 बाछड़ा 
भाटी 
76 | उदपुरा मन्दसौर मन्दसौर | मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक ES बाछड़ा 
भाटी 
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77 | कोलवा मन्दसौर मन्दसौर मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक बाछड़ा 
भाटी 

78 | डोडिया मीना मन्दसौर मन्दसौर | मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक LE बाछड़ा 
भाटी 

79 | पल्या मारू मन्दसौर मन्दसौर मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक I8 बाछड़ा 
भाटी 

| रती तलाई मल्हारगढ़ मन्दसौर मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक 4 बाछड़ा 
भाटी 

8 | खूंटी मल्हारगढ़ मन्दसौर | मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक 72 बाछड़ा 
भाटी 

82 | बानीखेड़ी दालौदा मन्दसौर | मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक 5 बाछड़ा 
भाटी 

83 | छोटी निर्धारी दालौदा मन्दसौर | मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक 4 बाछड़ा 
भाटी 

84 | मोया खेड़ा जावरा रतलाम मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक I0 बाछड़ा 
भाटी 

85 | हनुमंत्या जावरा रतलाम मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक 3 बाछड़ा 
भाटी 

Ea सेमलिया जावरा रतलाम मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक बाछड़ा 
भाटी 

87 | चिकलाना जावरा रतलाम मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक [| बाछड़ा 
भाटी 

88 | मनन खेड़ा जावरा रतलाम मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक 72 बाछड़ा 
भाटी 

he] पीपलोधी जावरा रतलाम मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक 2 बाछड़ा 
भाटी 

[| दालौदा दालौदा मन्दसौर | मध्यप्रदेश | जन साहस | दीपक 5 गाड़िया 
भाटी लुहार 
कुल 2274 


नोट - ऊपर सूचीबद्ध 9 सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा तीन राज्यों में कुल सर्वेक्षण स्थान 33 (मानचित्र देखे) को एक साथ समूहीकृत 
किया गया है। 
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अनुलग्नक 2.2 - निवास स्थान के अनुसार समुदाय का वितरण (कुल) 


निवास स्थान बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी 
ग्रामीण (नंबर) 278 26 443 230 3॥4 43 442 74 
ग्रामीण (%) 49.3॥ 45 9.93 5.97 24.88 | 2.99 | 9.86 | 5.4 
शहरी (नंबर) | 0 | 73 20I | 99 | 7 492 65 १97 
शहरी (%) | 0 | 8.75 24.I .87 0.84 | 23.02 | 7.79 | 23.62 
कुल (नंबर) 278 | 289 | | 344 | | 329 | | 32 | | 235 | 207 27I 
कुल (%) | 2.23 | १2.7 | 05.3 | १4.47 | 44.72 | | 40.33 | | 9. | | ¶.92 | 
अनुलग्नक 2.3 - निवास स्थान के आधार पर समुदाय का वितरण (गुजरात) 
निवास स्थान गड़िया | कालबेलिंया हिल सांसी कुल 
लुहार 
ग्रामीण (नंबर) | 0 | 32 0 | 0 | 42 
ग्रामीण (%) | 0 | 76.9 23.8 | 0 | _॥00 
शहरी (नंबर) 00 | 80 | _॥00 I7I 45] 
शहरी (%) 22.7 7.74 22.77 37.92 | ॥00 | 
कुल (नंबर) | 00 | 2 | | 0 | ॥7व | 493 | 
कुल (%) | 20.28 | 22.72 | 22.3. | 34.69 | | १00 | 
अनुलग्नक 2.4 - निवास स्थान के आधार पर समुदाय का वितरण (मध्यप्रदेश) 
निवास स्थान | बाछड़ा बेड़िया गाड़िया कालबेलिया fe पारधी कुल 
लुहार 
ग्रामीण (नंबर) 278 I74 35 406 5I 442 | 786 
ग्रामीण (%) 35.37 22.4 4.45 43.49 6.49 48.07 | 700 
शहरी (नंबर) वा 56 3 f 65 I26 
शहरी (%) | 0 | 44.44 2.38 0.79 0.79 5.59 | 00 
कुल (नंबर) 278 | 230 | | 38 | 07 | 52 | 207 | 92 | 2 
कुल (%) 30.48 | 25.22 | 4.7 ¶.73 5.7 22.7 | 400 | 
अनुलग्नक 2.5 - निवास स्थान के आधार पर समुदाय का वितरण (राजस्थान) 
| निवास स्थान बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | सांसी | कुल 
ग्रामीण (नंबर) 42 I08 92 263 33 74 62 
ग्रामीण (%) 6.86 I7.65 45.03 42.97 5.39 | 72.09 | 700 
शहरी (नंबर) T7 | 98 | I8 | 6 | 92 26 257 
शहरी (%) 6.6॥ 38.3 7 2.33 35.8 I0.I2 | 400 
कुल (नंबर) | 59 | | 206 | | m0 | | 269 | | ॥25 | | १00 | 869 
कुल (%) 6.79 23.74 | १2.66 | | 30.96 | | १4.38 | | ¶.5] | | 00 | 


नागरिकता और पात्रता दस्तावेजों की स्थिति 


अनुलग्नक 3.7 - शहरी-ग्रामीण मतदाता पहचान पत्रों के धारकों में अंतर (डेटा % में): 


Ce पहचान पत्र ड 2४0५ ड I 
धारकः हा, सबके कुछ के लिए | कोई भी नहीं हा, सबके कुछ के लिए | कोई भी नहीं 
लिए लिए 
बाछड़ा 32.0 68.0 | 00 | | _- | | | 
बेड़िया 92. 7.4 0.5 87.7 | 96 | 2.7 
गाड़िया लुहार 73.4 25.9 0.7 24.4 70.2 5.5 
कालबेलिया 32.2 63.9 3.9 35.4 62.6 2.0 
[कंज | 35.4 63.] १.6 28.6 5. १4.3 
नट 74.4 25.6 | 00 | 9.3 78.] 2.6 
पारधी १4.] 80.3 5.6 70.8 27.7 १.5 
सांसी 25.7 74.3 | 00 | 25.4 73.6 I.0 
कुल | 45. | | 53.3 | 7 33.9 | | 63.2 | | 2.9 | 
अनुलग्नक 3.2 - जिनके पास मतदाता पहचान पत्र हैं उनके द्वारा मतदान की स्थिति: 
बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया| कालबेलिया Es ॥ पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
हाँ 277 274 342 307 327 233 | 205 | 27 | 2,230 
हाँ (%) | 99.6 | 94.8 | 99.4 93.3 00.0 | 99.2 | 99.0 | 00.0 | 98. 
ना f I5 2 22 | 0 | 2 2 | 0 | 44 
कुल 
ना (%) 0.4 5.2 | 0.6 | 6.7 | 0.0 | | 0.9 | १.0 | 0.0 | १.9 
कुल 278 289 | ३344 329 327 235 | 207 | 27 | 2,274 
कुल (%) I00 I00 | 00 I00 I00 | 00 | ॥00 | 400 | ॥00 
हाँ 277 202 | ॥43 209 3॥4 43 | 342 | 74 | ॥,404 
हाँ (%) | 99.6 | 93.5 | 00 | 90.9 | I00 | 00 | 400 | ॥00 | 97.5 
ना f १4 | 0.0 | 2I | 0 | [i | 0 | | 0 | 36 
ग्रामीण 
ना (%) 0.4 6.5 | 0.0 | 9.] | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 2.5 
कुल 278 2I6 43 230 34 43 | 42 | 74 | ,440 
कुल (%) I00 I00 | 00 00 I00 | 00 | 400 | 400 | ॥00 
हाँ | _- | 72 99 | 98 | 7 I90 | 63 | 9 826 
हाँ (%) | - | 98.6 | 99.0 | | 99.0 | 00.0 | 99.0 | | 96.9 | 00.0 | 99.0 | 
ना | _- | f 2 f | 0 | 2 2 | 0 | | 8 | 
शहरी ना (%) | _- | १.4 १.0 T.0 | 0.0 | 6. | 3. | 0.0 | T.0 
कुल | _- | 73 20॥ | 99 | 7 १92 | 65 | 97 834 
कुल (%) | ~= | I00 | 00 00 I00 | 400 | 400 | 400 | ॥00 
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अनुलग्नक 3.3 - शहरी और ग्रामीण विस्तार में आधार कार्ड धारकों के आंकड़ों में अन्तर (डेटा % में)। 


आधारकार्ड घारक - EN द I 
हाँ, सबके लिए | कुछ के लिए | कोई भी नहीं | हाँ, सबके लिए | कुछ के लिए | कोई भी नहीं 

बाछड़ा 93.2 | 68 | | 00 | | | RES वाल 
बेड़िया 97.2 2.8 | 0० | 98.6 .4 | 00 | 
गाड़िया लुहार 92.3 7.0 0.7 56.7 4.8 I.5 
कालबेलिया 89.6 4.4 6. 72.7 25.3 2.0 
[कजा | 68.8 27.4 3.8 28.6 42.9 28.6 
नट 8.4 I8.6 | 0० | 50.0 47.9 2.] 
पारधी 77.5 49.0 3.5 83.] 5.4 I.5 
सांसी 7I.6 24.3 4.] 48.2 5.8 | 00 | 
कुल 84.8 | 72.8 | 24 | 606 | | 38.0 | | 7.4 | 


अनुलग्नक 3.4 - शहरी और ग्रामीण विस्तार में जन्म प्रमाण पत्र धारकों के आंकड़ों में अंतर (डेटा % में)। 


जन्म प्रमाण पत्र ग्रामीण शहरी 
धारक हाँ, सबके लिए | कुछ के लिए | कोईभीनहीं | हाँ, सबके लिए | कुछ के लिए | कोई भी नहीं 
बाछड़ा 6.5 76.6 I6.9 | _- | | _- | |_- | 
बेड़िया 69.4 १5.3 १5.3 63.0 20.6 46.4 
गाड़िया लुहार 4.2 88.8 7.0 I5.9 57.7 26.4 
कालबेलिया १4.4 30.9 54.8 25.3 55.6 49.2 
[कंज | १4.3 59.6 26. | 00 | 42.9 5. 
नट 39.5 53.5 7.0 0.5 77.6 2I.9 
पारधी .4 70.4 28.2 26.2 4.5 32.3 
सांसी १2.2 60.8 27.0 78.8 78.2 3. 
कुल | १9.4 | | 55.5 | 25 | | 78.9 | | 622 | 8.8 
अनुलग्नक 3.5 - शहरी और ग्रामीण विस्तार में राशन कार्ड धारकों के आंकड़ों में अंतर (डेटा % में)। 

जप ग्रामीण शहरी 
FE हाँ, सबके लिए | कुछ के लिए | कोई भी नहीं | हाँ, सबके लिए | कुछ के लिए | कोई भी नहीं 
बाछड़ा 92.5 | 68 | 0.7 FE !।|। Es [ _- | 
बेड़िया 90.3 १.4 8.3 74.0 4. 2I.9 
गाड़िया लुहार 78.3 7.2 १0.5 74.] 20.9 5.0 
कालबेलिया 92.6 0.4 7.0 727 | 00 | 27.3 
[कंज | 88.2 .9 | 99 | 85.7 | 00 | 44.3 
नट 95.4 2.3 2.3 7I.9 22.4 5.7 
पारधी 39.4 2.I 58.5 53.9 26.2 20.0 
सांसी | 960 | .4 2.7 70. 26.4 3.6 
कुल 84.9 | 3.5 | .7 7I.0 8.8 | 0.2 | 
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अनुलग्नक 3.6 - शहरी और ग्रामीण विस्तार में मनरेगा जॉब कार्ड घारकों के आंकड़ों में अंतर (डेटा% में)। 


ग्रामीण 
मनरेगा जॉब कार्ड धारक हा, सबके कुछ के लिए | कोई भी नहीं 
लिए 
बाछड़ा 4.3 42.5 53.2 
बेड़िया 4.2 5.3 43.5 
गाड़िया लुहार 35.0 48.3 I6.8 
कालबेलिंया 38.3 7.0 54.8 
कंज +| 9.4 63.] 7.5 
नट 4.7 55.8 39.5 
पारधी 0.7 4. 85.2 
सांसी 4. 66.2 29.7 
कुल |. 2.3 | | 366 | | 422 | 


अनुलग्नक 3.7 - शहरी और ग्रामीण विस्तार में बीपीएल कार्ड घारकों के आंकड़ों में अंतर (डेटा% में)। 


बीपीएल कार्ड ग्रामीण शहरी 

धारक हाँ, सबके लिए | कुछ के लिए | कोई भी नहीं | हाँ, सबके लिए | कुछ के लिए | कोई भी नहीं 
बाछड़ा 60.8 2I.6 I7.6 SS | [| S| 
बेड़िया 4.2 7.4 5.4 5.5 2.7 9.8 
गाड़िया लुहार 37.7 43.4 I8.9 25.9 24.4 49.7 
कालबेलिया 70.4 4.4 85.2 i 49.5 38.4 
[कंज | I5 24.8 60.2 | 0 | | 0 | 00 
नट I3.9 65.] 2I 34.4 १9.3 46.3 
पारधी 4.2 4.9 | 909 | 29.2 29.2 4.6 
सांसी 2I.6 I7.6 60.8 34 I9.8 46.2 
कुल । 28.4 | | 79 | | 52.6 | | 26.4 | | 23.4 | | 50. | 


अनुलग्नक 3.8 - - शहरी और ग्रामीण विस्तार में स्वास्थ्य बीमा धारकों के आंकड़ों में अंतर (डेटा % में)। 


स्वास्थ्य बीमा ग्रामीण शहरी 

घारक हाँ, सबके लिए | कुछ के लिए | कोई भी नहीं | हाँ, सबके लिए | कुछ के लिए | कोई भी नहीं 
बाछड़ा 6.5 35.6 57.9 ES |] | | _- | 
बेड़िया 34.7 9.3 56.0 T7.8 4.] 78.] 
गाड़िया लुहार 25.9 60.] १4.0 | 8.0 | 38.8 53.2 
कालबेलिया 3.5 70.4 86.] I.0 46.5 52.5 
[कजा | 8.3 शज 64.7 | 0. | | 0.0 | 00.0 
नट 9.3 67.4 23.3 9.4 36.5 54.2 
पारधी 2.8 5.6 9.6 20.0 4.5 38.5 
सांसी १3.5 24.3 62.2 8.8 38.6 42.6 
कुल | 26 | | 25.6 | 6॥.7 | m8 | | 36.0 | | 52.3 | 
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अनुलग्नक 3.9 - शहरी और ग्रामीण विस्तार में जाति प्रमाण पत्र के घारकों के आंकड़ों में अंतर (डेटा % में)। 


ग्रामीण शहरी 

जाति प्रमाण पत्र धारक हाँ, सबके कोई भी | हाँ, सबके कोई भी 
जज के लिए नहीं लिए | इछ के लिए नः 

बाछड़ा I7.9 84.9 3.2 | _- | | _- | 
बेड़िया 77.3 7.6 १4. | 69.9 | 20.6 
गाड़िया लुहार 72.0 I7.9 6. 0.0 | 8.0 | 82.] 
कालबेलिया १2.2 39.6 48.3 I.0 2.0 97.0 
[कंज [| 27.I 3.2 47 १4.3 १4.3 74 
नट 4.9 48.8 9.3 T.0 28.7 70.3 
पारधी 5] 4.2 93.7 7.7 75.4 76.9 
सांसी 4.9 70.3 894.9 70.2 42. 47.7 
कुल | अआ. | 37.9 | 2.0 | | 2.0 | | 2.8 | | 66.2 | 


अनुलग्नक 3.40 -- शहरी और ग्रामीण विस्तार में मूलनिवासी प्रमाणपत्र धारकों के आंकड़ों में अंतर (डेटा % 


में). 
मूलनिवासी प्रमाणपत्र _- li हे शहरी 

ता हा, सबके कोई भी | हा, सबके कोई भी 
धारको लिए कुछ के लिए नहीं (ता कुछ के लिए नहीं 
बाछड़ा 7.6 57.9 34.5 | _- | नस 
बेड़िया 77.3 9.3 १3.4 68.5 5.I 76.4 
गड़िया लुहार 69.2 23.] 7.7 8.5 2.5 89.] 
कालबेलिया 0.0 8.3 8॥7 I.0 | 00 | | 99.0 | 
[कंज [| 25.2 32.8 42.0 4.3 4.3 7I.4 
नट 32.6 58.7 9.3 I.0 9.4 89.6 
पारधी 3.5 33.8 62.7 42.3 48.5 69.2 
सांसी 23.0 62.2 १4.9 I.5 4.7 83.8 
कुल | 29.5 | | 3.6 | | 38.9 | 98 | 9 | | 8. | 


अनुलग्नक 3.77 - शहरी और ग्रामीण विस्तार में वृद्धावस्था पेंशन धारकों के आंकड़ों में अंतर (डेटा % में)। 


वृद्धावस्था पेंशन | बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया El [nE पारधी | सांसी | कुल 
घारक लुहार 
हाँ, सबके लिए 4.0 3.0 I6.0 | 00 | 2.0 T.0 2.0 | 0.0 | 28.0 
हाँ, सबके लिए 
25.0 5.8 | 30.8 | ०० | 3.5 त्र 0.0 | ०० | १४,7 
कुल (%) 
(ग्रामीण | कुछ के लिए | 6.0 | | 0.0 | 0.0 3.0 26.0 | 4.0 I.0 3.0 53.0 
+ कुछ के लिए 
हरी) 37.5 | ०० | १9.2 १4.3 45.6 | 30.8 5.0 | 73.0 | 24.0 
२ (%) 
कोई भी नहीं | 6.0 | 6.0 | 26.0 78.0 29.0 | 8.0 | 7.0 | 20.0 | ॥40.0 
कोई भी नहीं 37.5 84.2 | 50.0 85.7 50.9 | 6.5 85.0 | 87.0 | 63.4 
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(%) 
कुल 6.0 9.0 52.0 2I.0 57.0 | 43.0 20.0 | 23.0 | 22I.0 
कुल (%) 700.0 | 400.0 | 400.0 I00.0 700.0 | 00.0 | 400.0 | 00.0 | 400.0 
हाँ, सबके लिए 4.0 3.0 2.0 | 00 | 2.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 24.0 
हाँ, सबके लिए 
25.0 23. 52.2 | ०० | 3.6 | ०० | | ०० | | ०० | 5.2 
(0%) 
कुछ के लिए | 6.0 | | 0.0 | | 6.0 | 3.0 25.0 7.0 | 0.0 | 2.0 43.0 
कुछ के लिए 
37.5 | ०० | 26.] 20.0 44.6 | 00.0 | ०० | 40.0 3.2 
ग्रामीण | (%) 
कोई भी नहीं | 6.0 | 0.0 5.0 2.0 29.0 | 0.0 | | 90 | 3.0 74.0 
कोई भी नहीं 
(%) 37.5 76.9 श््य 80.0 5I.8 | ०० | I00.0 ५०० | 53.6 
0 
कुल 6.0 3.0 23.0 5.0 56.0 7.0 | 90 | 5.0 | 38.0 
कुल (%) 700.0 | 400.0 | 400.0 I00.0 700.0 | 00.0 | 400.0 | 00.0 | 400.0 
हाँ, सबके लिए ET] 4.0 [ब] | 0.0 | 7.0 2.0 | 0.0 | 7.0 
हाँ, सबके लिए 
00 3.8 | ०० | | ००. 8.3 8.2 | ०० | 8.4 
(%) 
कुछ के लिए | 0.0 | 4.0 | 00 | 7.0 3.0 7.0 7.0 0.0 
कुछ के लिए 
5 | ०० | 3.8 00 I00.0 | 25.0 9.] 5.6 2.7 
शहरी | (%) 
कोई भी नहीं | 6.0 | 2I.0 | 60 | | 0.0 | | 8.0 | | 8.0 | 7.0 | 66.0 | 
कोई भी नहीं 
१00.0 | 72.4 I00.0 | ००. 66.7 72.7 | 94.4 | 79.5 
(0%) 
कुल | 6.0 | 29.0 | 60 | 7.0 2.0 .0 | 78.0 | 83.0 
कुल (%) I00.0 | 00.0 I00.0 700.0 | 00.0 | 400.0 | 00.0 | 400.0 


नोट -उपरोक्त तालिका में राजस्थान में 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूषों तथा मध्यप्रदेश और गुजरात 


में 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरूषों और महिलाओं दोनों का विवरण दिया गया है। 
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अनुलग्नक 4. - डीएनटी और एनटी समुदायों के बीच साक्षरता दर (6 वर्ष की आयु और अधिक)। 


शिक्षा की स्थिति 


वर्ष 2049-20 
ग्रामीण शहरी कुल 
पुरूष | महिला | व्यक्ति | पुरूष | महिला | व्यक्ति | पुरूष | महिला | व्यक्ति 
| 425 373 798 ह [= | ड 425 373 798 
बाछड़ा 
% | 69.6 | 56.7 62.8 | - | | - | | - | | 69.6 | 56.7 62.8 
| 38 300 68 | 99 | 88 87 47 388 805 
बेड़िया 
% | 67.5 60.7 64.0 | 669 | 54.3 60.3 | 67.4 | 59.2 63.व 
| 43 56 | 99 | 3I I9 250 74 75 349 
गाड़िया लुहार 
% | १4.] 8.0 6.] | 3.4 | 28.3 29.9 | 24. 23.9 24.0 
| 324 I80 504 5I 36 88 375 2I6 592 
कालबेलिया 
% | 52.9 35.7 45.] | 26.0 | १9.9 23.2 | 46.4 | ३१.5 39.6 
कू | 469 324 793 | 9 | 4 3 478 328 806 
कंजर 
% | 59. 4I.8 50.5 | 52.9 | 267 40.6 | 59.0 | 4१.5 50.3 
| 7 4I II2 | 80 28 308 25I 69 420 
नट 
% | 68.3 48.8 59.6 | 38.6 | 3].5 35.3 | 44.0 | 34.5 39.6 
| 40 I9 259 | 96 | 49 45 236 68 404 
पारधी 
% | 42.3 36.3 39.3 | 50.8 | 27.8 39.7 | 45.4 | 33.3 39.5 
वाती | I2 7 I83 | 268 236 504 380 307 687 
सांसी 
% | 64.7 5.5 58.8 | 6.2 | 57.6 59.4 | 62.2 | 56.0 59.3 
| | १,902 | | 4,464 | | 3,366. | 834 | | 660 | | १,495 | 2,736 | 2.24 | 4,86 
कुल 
% | 55.9 | | 44.5 | | 50.3 | | 44.6 | 37.3 | 40.0 | | 5.9 | | 42.0 | 47.0 
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अनुलग्नक 4.2 - शहरी और ग्रामीण विस्तार में 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति में अंतर। 


ग्रामीण शहरी 
कभी कभी 
दाखिला | छोड़ | वर्तमान में | शिक्षा पूरी | दाखिला लोड दिया वर्तमान में | शिक्षा पूरी 
नहीं दिया | दाखिला की नहीं हे दाखिला की 
लिया लिया 
N | 8 | 3॥ 500 | 0 | IT] | _- | | लक FE 
बाछड़ा 
% | १.5 5.8 92.8 | 00 | | - | । उ | | _- | ES 
N I9 62 327 | 0 | ] I6 II | _0 | 
बेड़िया 
% | 47 5.4 79.9 | 00 | | 0.8 | १2.5 86.7 EE | 
N | 96 2I 82 | 0 | I75 | 66 | 240 | _0 | 
गड़िया लुहार 
% | 65.6 7.0 27.4 | 00 | 29.4 I6.9 53.7 | 0 | 
N | 42 05 345 T 55 54 65 | _0 | 
कालबेलिया 
% | 24.0 हा 58.2 0.2 34.6 34.0 37.4 | 0 | 
कर | N 75 7 52I DO 2 0 7 | _0 | 
कंजर 
% | 97 22.8 67.2 | 00 | 0.5 52.6 36.8 RE .! 
बे N 4 I3 73 | 0 | 63 | 80 | 259 Ih JE | 
% | 4.4 4.4 87.] | 00 | I5.7 १9.9 64.4 | 0 | 
N | 96 | 53 १94 | 0 | 34 50 67 | _0 | 
पारधी 
% | 28.0 I5.5 56.6 | 00 | 22.5 33. 44.4 | 0 | 
सांसी N I3 I8 I29 | 0 | | 6 | 42 305 | 0 | 
सांसी 
% | 8. I7.3 80.6 | 00 | I.7 I7.9 86.4 i EE ॥ 
कुल N | 553 480 2.65 f 276 3I8 7,024 | _0 | 
ङ % | 7.3 I5.0 67.6 | 00 | ॥7. 9.7 63.3 | 0 | 
अनुलग्नक 4.3 - वर्तमान में नामांकित बच्चों की शैक्षिक योग्यता: 
| कक्षा | छात्रों की संख्या | कक्षा | छात्रों की संख्या 
आंगनवाड़ी 65 | £8£ / 223 
यूकेजी/एलकेजी 39 9 | 207 
T 3I6 70 I72 
2 364 fI | 99 | 
3 348 I2 I52 
ग्रेजुएशन 
4 257 लए बीका ) 74 
| , बीएससी 
5 500 पोस्ट ग्रेजुएशन (एमए, एमबीए) 5 
। 6 | 47 अन्य (आईटीआई, पॉलिटेक्निक) | 8 | 
7 3॥4 कुल | 3560 | 
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बाल शिक्षा के प्रति माता-पिता की भागीदारी और धारणा 


अनुलग्नक 5. - अपने बच्चे की शिक्षा के लिए माता-पिता अगर किसी से सलाह लेते हैं, उसका प्रतिशत। 


बाछड़ा | बेडिया | गड़िया | कालबेलिया ES i पारधी | सांसी 
लुहार 

बच्चों के प्रवेश के लिए सलाह 
0 यि निति ३4.4 65.2 26.7 5. 78... | 73.6 | 32.4 | 90.8 
बच्चों के विषय लेने के लिए 
सलाह लेने वाले परिवारों का 30.] 58.2 24.4 22.0 74.6. [7.5 | 23.2 | 88.6 
प्रतिशत 
बच्चों के स्कूल/कॉलेज चुनने के 
लिए सलाह लेने वाले परिवारों 30.8 6I.3 25.8 34.6 72.6 | 70.2 | 25 | 87.8 
का प्रतिशत 
बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय 
सहायता के लिए सलाह लेने 37.0 | 79.8 ३4.4 50.0 72] 42. | 27.5 | 49.8 
वाले परिवारों का प्रतिशत 
बच्चों की बाल शिक्षा के लिए 
मार्गदर्शन के लिए सलाह लेने ३4.4 | 77.8 25.4 48.0 62.2 | 84.7 | 97 | 80. 
वाले परिवारों का प्रतिशत 


अनुलग्नक 5.2 - अपने बच्चे को प्रवेश दिलाने के लिए लोग किसी से सलाह लेते हैं। उसका प्रतिशत। 


बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया hd bs पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 

खुद के परिवार का सदस्य 78.] | 38.5 | ॥6.5 69.2 307 | 6.5 | 34.3 | 73.6 | 52.4 
समुदायिक नेता .0 | ॥9.3 | 47.8 3.6 77. 2.9 56.7 | 9.8 | १4.9 
शिक्षक 3. 4.8 7.0 207 3.0 I.2 4.5 | 0.0 | 7.4 
स्थानीय राजनीतिक नेता | ०० | 0.5 | ०० | | ०० | 5.3 | ०6 | | ०० | | 0० | I.2 
पड़ोसी 3. 3.7 | 0.0 | 6.5 2.9 ॥7 | 0.0 | | 0.0 | 2.4 
समुदाय में शिक्षित सदस्य 33.5 | 32. | 29.7 | ०० | 28] | 30.6 | 3.0 | 6.7 | 20.9 
गैर सरकारी संगठन | 0.0 | | 0.0 | १. | 00 | | 0.0 | | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.2 
अन्य I.0 १. | 0.0 | | 00 | 2.0 | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | 0.7 


अनुलग्नक 5.3 - अपने बच्चे के लिए विषय तय करने के लिए अगर लोग किसी से सलाह लेते हैं तो उसका 


प्रतिशत। 

बाछड़ा | बेड़िया | गड़िया | कालबेलिया EE) िफ पारधी | सांसी | कुल 

लुहार 

खुद के परिवार का 

80.5 35.3 १4.5 32.5 27.2 | 63.5 | 20.8 | 73.8 | 47.4 
सदस्य 
समुदायिक नेता I.2 23.4 | 39.8 6.5 6.2 2.9 | 70.8 | 0.4 | 6.3 
शिक्षक 3.5 2I.6 | 6.0 | 59.7 I5.7 2.4 6.3 | 0.0 | ॥2. 
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स्थानीय राजनीतिक 

| ०० | | ०० | 26.5 | ०० | 9.4 9.4 | ०० | ता | 9.5 
नेता 
पड़ोसियों | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | I3 2.6 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | 
समुदाय में शिक्षित 

4.9 9.8 3.3 | ०० | 28.] .8 5 4.2 | १3.9 
सदस्य 
अन्य | 00 | | 0.0 | | 0.0 | | 00 | | 0.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.2 
अनुलग्नक 5.4 - अपने बच्चे के लिए स्कूल/कॉलेज चुनने के लिए परामर्श पाने वालों का प्रतिशत। 

बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया [ss] FE पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 

खुद के परिवार का 

79.8 40.0 4.6 36.8 27.5 | 657 | 28.9 | 6.6 | 45.9 
सदस्य 
समुदायिक नेता dT 22.9 27.0 5.4 4.4 | 6.6 | 67.3 | 8.] | 6.7 
शिक्षक 5.6 7.4 7.9 47.0 4.9 | 0.6 | | 0.0 | १2%. | 5: 
स्थानीय राजनीतिक 

| ०० | | ०० | 3.5 | ०० | 4.4 | ॥6.3 | ०० | 5.4 7.3 
नेता 
पड़ोसी | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | Ii] 2.2 | 0.0 | १.9 | 0.0 | I.7 
समुदाय में शिक्षित 

3.5 24.6 36.0 | ०० | 25.8 | 0.2 १.9 2.5 | 4. 
सदस्य 
गैर सरकारी संगठन | 0.0 | | 0.0 | १. | 00 | | 0.0 | | 0.6 | | 0.0 | | 0.0 | 0.2 
अन्य | 0.0 | १.] | 0.0 | | 00 | | 0.9 | | 0.0 | | 0.0 | 0.4 0.4 


अनुलग्नक 5.5 - अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के लिए परामर्श प्राप्त करने वाले लोगों का 


प्रतिशत। 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया (5 Fp पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 

खुद के परिवार का 

75.5 76.9 29.9 93.4 2.7 | 27.0 | 35 | 50.8 | 52.9 
सदस्य 
समुदायिक नेता T.0 I6.6 22.2 3.0 20.4 | 2.0 | 6३.2 | 23.9 | ॥7.4 
शिक्षक | 00 | 0 | 5। | ० | 6.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 
स्थानीय राजनीतिक 
नेता | ०० | | ०० | 35.0 | ०० | 28.9 | 33.0 | ०० | 22.4 | 5. 
पड़ोसी I2.8 5.7 | 0.9 | 3.6 ॥.5 | 0.0 | ०.० | 0.0 | 5.3 
समुदाय में शिक्षित 

98 | 0.4 | 69 | | ०० | 0.2 | 26.0 | ॥.8 22 | 6.3 
सदस्य 
गैर सरकारी संगठनों | 0.0 | | 0.0 | | 0.9 | | 00 | ॥ 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0. 
अन्य I.0 0.4 | ०० | ०.० | ०.१ | 0.0 | 0. | 0.8 | 0.4 
अनुलग्नक 5.6 - बाल शिक्षा के लिए सामान्य मार्गदर्शन के लिए परामर्श पाने वालों का प्रतिशत। 

बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | नट | पारधी | सांसी | कुल 

खुद के परिवार का 

79.4 76.0 32.6 8.2 30. | 67.5 | 45.0 | 68.5 | 6.6 
सदस्य 
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समुदायिक नेता 2. 4.9 32.6 | 00 | 0 8.9 | 8.5 5.0 | 6.0 | 9.3 
शिक्षक 2.I 2.5 9.3 ॥.3 40.2 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 4.5 
स्थानीय राजनीतिक 
नेता | ०० | | ०० | 78.6 | ०० | 0 23.5 | 43.5 | ०० | १.9 | 8० | 
पड़ोसी 4. 34 | 0.0 | ॥6.8 4.6 4.0 | 0.0 | 05 | 4. 
समुदाय में शिक्षित 
र 2.4 2.8 5.8 | ०० | 8.7 | 9० | 5.0 | 23.2 | ॥.0 
गैर सरकारीसंगठन | 0. | 0.0 | १.2 | 0.0 | 3.66 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | १.0 
अन्य | 0. | 0.5 | 00 | 0.7 0.5 0.5 5.0 | 0.0 | 0.4 
अनुलग्नक 5.7 - माता-पिता अपने बच्चे की प्रगति के बारे में जानने के लिए स्कूलों में जाते हैं। 

कितनी बार डेटा % में 
कभी भी नहीं 29.69 
जब आवश्यक हो 0.32 
से 3 बार 27.35 
4 से 6 बार 26.33 
7 से 9 बार 74 
0 या अधिक बार 9.47 
अनुलग्नक 5.8 - अपने बच्चों के लिखने, पढ़ने और बोलने के कौशल के बारे में माता-पिता की घारणा। 

बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी 
लिख सकते है 97.8 96.2 39.8 84.3 79.4 83.7 72.3 97.8 
पढ़ सकते है 97.5 96.2 39.5 78.8 76.9 82.4 7.8 96.3 
बोल सकते है 98.6 | 96.9 | 67.5 93.3 95.9 94.9 86.4 94.8 
अनुलग्नक 5.9 - स्कूल/कॉलेज की गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी। 
बच्चों की भागीदारी बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया sd EE पारधी | सांसी 

लुहार 

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 
भागत बे 72.5 72.3 33.6 46.3 56.7 79.3 25.7 | 83.03 
खेल गतिविधियों में भाग 
सवा बचत 84.] 72.3 33.0 47.6 47.9 79.3 | 32.0 84.5 
सह पाठ्यक्रम कार्यक्रमों में 
गले वाज बये 67.8 66.8 35. 40.8 50.6 80.2 | 23.8 68.3 
अनुलग्नक 5.40 - अपने बेटे के अध्ययन के स्तर के लिए माता-पिता की आकांक्षा। 
जिस स्तर तक अपने बेटे बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया Re El पारधी | सांसी 
को शिक्षा देना चाहते हैं लुहार 
प्राइमरी 0.4 | 0.0 | i, 0.3 0.7 | 0.0 | | 0.0 | 0.4 
सेकेंडरी 7.3 | 0.0 | 4. 0.3 .8 3.5 १. 0.4 
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एसएससी | 00 | 0.4 | 00 | 0.3 2.8 2.0 I.I 0.4 
हायर सेकेंडरी | 0.0 | 20.7 22.5 6.3 6.6 | 20.4 | १5.3 8.7 
उच्च डिग्री 45.6 49.4 38.7 48.3 4].9 | 39.3 | 73.5 | 26.4 
उच्च पेशेवर डिग्री 52.7 26.3 32.4 33.8 36.3 | 33.3 | 8.5 63.0 
शिक्षित नहीं करना चाहते | 00 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 7.5 0.5 | 0.8 | 
अनुलग्नक 5.44 - अपनी बेटी के अध्ययन के स्तर के लिए माता-पिता की आकांक्षा। 

बाछड़ा बेड़िया | गड़िया | कालबेलिया Ed] पारधी | सांसी 

लुहार 

प्राइमरी | 00 | | 0.0 | 3.0 0.7 0.4 0.5 | 0.0 | | 0.0 | 
सेकेंडरी 0.5 2.6 7.2 | 00 | १॥. 3.8 I.2 .3 
एसएससी 0.5 0.4 | 00 | 0.7 2.4 2.2 I.2 7.3 
हायर सेकेंडरी 3.7 22.3 6.3 7.6 22.9 | 28.3 | ॥0.5 | १.6 
उच्च डिग्री 4.7 50.7 4I.0 44.0 24.5 | 28.3 | 79. 27] 
उच्च पेशेवर डिग्री 53.2 23. 3.9 35.0 37.9 | 33.2 | 6.4 58.2 
शिक्षित नहीं करना चाहते 0.5 | 0.9 | | 0.6 | T.9 | 0.8 | 3.8 IF 0.4 


अनुलग्नक 5.72 - घर पर विभिन्न कार्यो में बच्चों द्वारा बिताए गए घंटों की संख्या। 


घंटे की संख्या बच्चों की संख्या 
T 5 
2 229 
3 22 
4 06 
5 8I 
[6 | 43 
7 I2 
[8 | 70 
[9 | । 99 | 
0 2I 
सुबह और शाम 22 
0 से अधिक 9] 
पूरे दिन (5 घंटे) 55 
कुल | 592 | 


अनुलग्नक 5.3 - बच्चे को स्कूल के बाद घर पर उसकी पढ़ाई में प्राप्त सहायता। 


eg जो लोग बच्चों की पढ़ाई में मदद करते | परिवारों की संख्या प्रतिशत 
हैं 
] माता पिता 378 6.62 
परिवार के सदस्य (बहन, भाई, दादा-दादी, 
2 ) छ 2.64 
चाचा और चाची 
3 | पड़ोसी 3 0.3 
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ट्यूटर (निजी, गैर सरकारी संगठन, 


a 77 0.75 
स्वयंसेवक) 

5 स्वयं अध्ययन 697 30.65 

| 6 | कोई मदद नहीं करता 856 37.64 
कोई स्कूल नहीं जा रहा है 263 57 
कुल 2274 फीड: फोर 


अनुलग्नक 5.44 - बच्चों के स्कूल जाने की पसंद के बारे में माता-पिता की धारणा। 


es) क्या आपका बच्चा स्कूल जाना पसंद | परिवारों की संख्या प्रतिशत 
करता है? (माता-पिता) 

 |हाँ I688 77.04 

2 | नहीं 342 45.6॥ 

3 | मालूम नहीं १6| 7.35 


अनुलग्नक 5.45 - स्कूल में डीएनटी और एनटी बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के मुद्दे (% में 


डेटा)। 

भेदभाव के प्रकार बाछड़ा | बेडिया | गाड़िया | कालबेलिया [i [es] पारधी | सांसी 

लुहार 

समुदाय के नाम से अपमानजनक 
तरीके से बुलाया जाता है 5.0 3.5 33.7 74.0 ३9.9 | 35.7 | 85.0 | 29.5 
पीछे की बेंच पर बैठा दिया जाता 
है 0.4 5.9 23.6 7.3 26.5 | 30.6 | १5.5 | 22.9 
शिक्षक द्वारा कोई ध्यान नहीं 
वाजात 7.8 5.2 7.2 7.3 56. | 30.2 | 77.4 | 26.6 
बुद्धि नहीं है, पर छात्रवृति के 
लिए आ जाते हैं, कहकर 0.7 3.5 0.3 7.9 3.4 | ॥.3 ॥9 5.5 
संबोधित किया 
असंस्कृत होने की ओर इशारा 
करते हुए आदिवासी के रूप में 0.7 3.8 4.4 I7.9 १3.4 | 2. | 0.6 | 3.7 
संबोधित किया जाता है 
कक्षा में बैठने की व्यवस्था 
FRE A 0.7 3. 23.6 7.0 9.0 | 26.4 | 9.2 I0.7 
मिड-डे-मील में भेदभाव होता है 0.4 3.] 22. 3.4 १9.9 | 28.9 | 9.2 0.3 
शिक्षक का रवैया 
आपंणिजतेक अप निजता है 0.4 2.4 5.8 4.6 78.7 | 4.0 | ॥.6 | 0.0 
साथी छात्रों का रवैया 
आक्रामक/आहत करने वाला है 0.7 4.2 27.8 7.6 24.6 | 29.4 | १2.6 (Nd 
खेल का मैदान और सांस्कृतिक 
गंतिंवियियों वेरदेवहोता 0.4 4.5 5.5 7.0 3.7 | 7.2 | १5.9 5.2 
एक ही बर्तन और गिलास से पानी 
पीना प्रतिबंधित है Es 7. .I 3.4 2.8 r 7I.5 6.3 
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शिक्षक के लिए चाय या पानी ले 

जाग पर के | ००. १4. 8.7 5.2 १9.0 | 0.4 | 78.0 | 7.0 
जाने पर रोक 

कक्षा या स्कूल की साफ़ सफाई 

लहा काके शरः पाति 0.4 | ॥4.2 I2.8 5.2 I4.0 ० 9 | 68.6 | 5.9 
के बच्चों से करने के लिए नहीं ' | F | 
कहा जाता है 

अनुलग्नक 5.76 - स्कूल में बच्चों द्वारा सामना किए जा रहे मेदभावों का स्तर। 

भेदभाव बाछड़ा बेड़िया | गड़िया | कालबेलि ed hel पारधी | सांसी | कुल 
सूचकांक लुहार |या 

कोई भी नहीं 94.6 76.5 63.4 82.] 25.2 60.3 | 404 | 65.7 | 6॥.4 
संतुलित 5.0 7.3 2.8 7.9 50.2 8.5 | 66.7 | 8.8 | 22.2 
गंभीर 0.4 6.2 23.8 0.0 24.6 30.2 | 23.2 | ॥5.5 | १6.5 


नोट - अनुलग्नक 5.75 में बताए गए भेदभावों की संख्या को जोड़कर एक भेदभाव सूचकांक बनाया गया है, कम से कम 0 और अधिकतम 3। 
इसे आगे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसे - 0 कोई नहीं, -4 मध्यम और 5 से अधिक भेदभाव गंभीर। 
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शिक्षा में सकारात्मक कार्यवाही 


अनुलग्नक 6.7 - बाल शिक्षा के लिए सकारात्मक कार्यवाही योजनाओं के बारे में जागरूकता का प्रतिशत। 


अवगत | बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
% 90.2 4.9 50.7 EE 33.9 | 84.2 | 6.8 | 74.5 | 54.5 
[ष | 275 284 337 329 307 | 228 | 207 | 267 | 2234 
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व्यवसाय, आय और व्यय 


अनुलग्नक 7.7 - परिवारों के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय। 


न] व्यवसायों की व्यापक श्रेणियां प्राथमिक द्वितीयक 

व्यवसाय व्यवसाय 
देशी शराब बनाना और बेचना 4.9 4.9 
2 भीख 7.4 0.2 
3 शिकार (तीतर, खरगोश आदि को पकड़ना) 6.] 0.5 
है रचनात्मक उद्योग (डीजे बैंड, फिल्म निर्माता, ड्रम वादक, कलाबाजी, 7 6 

जादूगर, मिमिक्री, चकरी और राय नर्तक) 

5 खेती 9.9 7.9 
| 6 | सरकारी नौकरी 0.2 0.7 
7 लुहार १4.2 0.] 
| 8 | मजदूर काम 3. 70.4 
| 9 | वेश्यावृति 3.6 | 08 | 8 
I0 कबाड़ संग्रह 5 7.6 
TI घंधा 6.2 2.7 
अन्य कार्य (ड्राइवर, चूड़ी बेचने वाला, पशु चराने वाला, छोटे-मोटे a Ei 


प्राइवेट काम करने वाला, अधिवक्ता आदि) 


अनुलग्नक 7.2 - डीएनटी ओर एनटी परिवारों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यवसायों की व्यापक श्रेणी 
(परिवार के मुखिया के व्यवसाय के आधार पर)। 


Ee] बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया |कालबेलिया Mt [ay पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
खेती N I35 55 | 0 | 85 27 I8 2 40 462 
% | 48.56 9.03 | 0 | 25.84 39.69 | 7.66 0.97 | १4.8 | 20.33 
शराब बनाना N | 0 ,॥ 5 ] | 0 | 77 [ss] | 0 | 65 88 
और बेचना % [RE | .73 0.29 | 0 | 5.3I | 0 | | 0 | 24.07 3.87 
| N EFS | 0 | | 0 | 30 ] Es | 0 | 32 
भीख मंगाना 
% | 0 | | 0 | | 0 | 9.2 0.3॥ | 0 | 0.48 | 0 | 7.47 
N | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 55 | 0 | 55 
शिकार करना 
% | 0 | | 0 | | 0 | | _0 | | 0 | | 0 | 74.88 | 0 | 6.82 
कलाकार/ N 30 | 0 | 4 | 89 | | 0 | 5 40 
मनोरंजनकर्ता % 0.36 0.38 | ० | 0.3 4.38 | 37.87 ० | .85 6.I6 
N | 0: ॥ ] 306 | 9 | | 0 | 7 | 0 | 3I5 
लुहार 
% कि का 0.35 88.95 | 0 | | 0 | 2.98 | 0 | 0.37 | १3.86 
N 28 I6 28 | 0 | | 80 | | 0 | 3 36 29I 
वेश्यावृति 
% | 0.07 40.4 8.4 | 0 | 25 १.45 | 43.33 | 42.8 
कबाड़ का काम | ४ | eet .॥ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 0 | 7 
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% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0.3॥ 

N 3 | 0 | 5 70 48 
ड्राइवर 

% १.04 | 0 | 5.7 १.56 | 2.98 3.7 2.4I 
दैनिक मजदूरी N 02 72 | 9 | 93 74 72 | 86 | 678 

% | 35.97 | 24.9I 2.62 58.66 | 23.2 | 47.66 3.85 | 29.75 

N 2 | 0 | 2 I6 35 
छोटा व्यवसाय 

% | 0.69 | | 0 | 0.97 0.62 5.93 | ॥.54 
औपचारिक N 5 | 0 | | 0 | TI 23 
रोजगार % | १.44 IF | 0 | | 0 | 0.85 4.07 | ॥.0॥ 
ल N 280 289 ३44 329 320 | 235 270 | 2274 
ल % | 00 00 00 I00 I00 | 400 00 00 
अनुलग्नक 7.3 - डीएनटी और एनटी समुदायों की आय का वितरण (कुल)। 
कुल आय बाछड़ा बेड़िया | गड़िया | कालबेलिया pe [Ed सांसी | कुल 

लुहार 
क | N | _76 3॥ 49 2 59 5 0 642 

25,000 तक 

% 63.3॥ 0.73 | 43.3 0.6] 49.53 | 2.3 3.69 | 28.23 
25,000- | | 82 | 66 | 26 75 08 22 49 502 
50,000 % 29.5 22.84 | 7.56 22.8 33.64 | 9.36 8.08 | 22.08 
50,000- | N | ॥ौ5 52 08 TI0 36 9] 3॥ 447 
75,000 % 5.4 7.99 | 3.4 33.43 [2 | 38.72 १4.44 | 9.66 
75,000- | N | 3 34 42 | 90 | १5 | 69 | 3॥ 287 
लाख % १.08 १476 | ॥2.24 27.36 4.67 | 29.36 १.44 | 72.62 
१लाख-5 | ॥ | 2 I06 I9 52 3 48 I50 | 396 
लाख % 0.72 36.68 | 5.52 75.87 0.93 | 20.43 55.35 | ॥7.4॥ 
कुल | N | 278 289 | 344 329 327 235 27] | 2,274 
ड्ल % I00 I00 | 00 I00 I00 00 I00 | 400 
अनुलग्नक 7.4 - डीएनटी और एनटी समुदायों में आय वितरण (ग्रामीण और शहरी)। 
कुल आय बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया [i Eel पारधी कुल 

लुहार 
ग्रामीण 

25,000 I76 26 92 f 57 2 | 98 | 589 
तक 63.3 | 72.04 | 85.3 0.43 50 4.65 | 69.0I 40.9 
25,000 - 82 | 60 | ॥4 58 06 | 8 | 44 408 
50,000 29.5 | 27.78 | 9.79 25.22 33.76 | 8.6 | 30.99 28.33 
50,000 - I5 49 T 43 35 | 6 | 0 | 764 
75,000 5.4 | 22.69 | 0.7 8.7 ॥.75 | १3.95 | 0 | 7.39 
75,000 - 3 27 4 78 | 5 | 0 | १4॥ 
१ लाख 3.098 | ॥2.5 2.8 33.97 4.4 | ¶.63 | 0 | 9.79 
१ लाख - 45 2 54 2 50 3 22 | 0 | 38 
लाख 0.72 25 १.4 274 | 0.96 | 5.6 | 0 | 9.58 


280 


Total [N| 278 | 26 | 743 | 230 | 34 | 43 | 42 | 74 | १,440 | 
शहरी 
25,000 N. 0 | 5 27 T 2 3 I2 3 53 
तक %| 0 | 6.85 | 3.43 १.04 28.57 | १.56 | 8.46 | १.52 6.35 
25,000- || 0 | 6 | 72 I7 2 74 30 १3 94 
50,000 %| 0 | 8.22 | 5.97 ॥7.7 28.57 | 7.29 (46.5 | 6.6 | ॥.27 
50,000 - [| 0 | 3 07 67 T 85 4 76 283 
75,000 %| 0 | 4. | 53.23 67.68 74.29 | 44.27 | 6.]5 | 8.2 | 33.93 
75,000- |N| ० | 7 38 I2 2 64 3 20 I46 
लाख %| 0 | 9.59 | 8.9I 2.2 28.57 | 33.33 | 4.62 | ॥0.5 | ॥7.5॥ 
१लाख -१5 | ४| ० | 52 I7 2 | 0 | 26 I6 १45 258 
लाख %| 0 | 7.23 | 8.46 2.02 | 0० | 3.54 | 24.62 | 73.6 | 30.94 
Total [IN| 0 | 73 | 20॥ | 99 | 7 | १92 | 65 | 97 | 834 | 


अनुलग्नक 7.5 - डीएनटी और एनटी समुदायों में विभिन्न व्यवसायों (प्राथमिक व द्वितीयक) से वार्षिक आय 


का विवरण। 
प्राथमिक आय (रुपये में) 

| क्रमांक व्यवसाय | ग्रामीण शहरी कुल आय 
खेती 4638॥ 55000 46609 
2 शराब बनाना और बेचना 39828 I23305 95795 
3 भीख 44484 I2000 43469 
4 शिकार करना 987I I5000 I9368 
5 कलाकार/मनोरंजनकर्ता 38479 7509 62550 
| 6 | लोहार 7594 56398 39344 
7 वेश्यावृति 64925 I72308 I6858 
| 8 | कबाड़ 33500 25700 27929 
| 9 | ड्राइवर 78053 8644 8304 
0 | दैनिक मजदूरी 43808 75880 5852 
TI छोटा व्यवसाय 4I500 96792 82969 
१2 | औपचारिक रोजगार I40500 74667 I62783 

द्वितीयक व्यवसाय (रुपये में) 

| क्रमांक | | व्यवसाय | ग्रामीण शहरी कुल आय 
खेती 6426 48000 6405॥ 
2 शराब बनाना और बेचना 65533 4794॥ 95340 
3 भीख I5900 ES I5900 
4 शिकार करना [= I0000 I0000 
5 कलाकार/मनोरंजनकर्ता 22000 3I000 25375 
| 6 | लोहार |_- | I0000 I0000 
7 वेश्यावृति 83750 I04000 9538 
| 8 | कबाड़ 6239 I7500 I6282 
| 9 | ड्राइवर 54250 36000 4667 
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0 | दैनिक मजदूरी 27582 42023 30797 
] | छोटा व्यवसाय 39297 80667 52500 
१2 | औपचारिक रोजगार 30000 89333 74500 
अनुलग्नक 7.6 - डीएनटी और एनटी समुदायों का पारिवारिक खर्च (रुपयों में)। 
औसत मासिक भोजन व्यय 
बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | नट | पारधी | सांसी 
ग्रामीण 408॥ 4833 5752 509I 4297 | 5938 | 4204 | 4730 
शहरी 7092 7267 730॥ 4600 | 730 | 4452 | 8490 
कुल 408I 528I 6576 5875 4302 | 7036 | 4280 | 7278 
लड़के और लड़कियों की शिक्षा 
बाछड़ा | बेड़िया | गड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | नट | पारधी | सांसी 
ग्रामीण 680 67 833 334 508 | 556 932 5 
शहरी | 606 | 53 | 900 | 400 | 320 | 787 599 
कुल 680 6I5 252 362 507 | 360 | 907 592 
लड़कियों की शिक्षा 
बाछड़ा | बेड़िया | गड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | नट | पारधी | सांसी 
ग्रामीण 607 638 87I 349 536 | 420 | 948 582 
शहरी 647 84 500 I000 | 353 | 700 | 550 
कुल 607 640 228 35I 540 370 899 556 
बिजली 
बाछड़ा | बेड़िया | गड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | नट | पारधी | सांसी 
ग्रामीण 52I 344 246 306 387 6I9 | 200 | 368 
शहरी 779 729 695 650 | 724 3१9 795 
कुल 52I ३7 63 442 389 | 70॥ 230 | 660 | 
पानी 
बाछड़ा | बेड़िया | गड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | नट | पारधी | सांसी 
ग्रामीण I53 23 258 33 224 270 | 300 | 360 
शहरी 267 33॥ 00 28॥ 782 433 
कुल I53 £॥॥ 302 33 220 28॥ 236 383 
आ | ६०१2 | 730 7977 7063 | ७5४ | 8749 | ७52 | 9469 
अनुलग्नक 7.7 - घरेलू उपकरण और सामान। 
टेबल / कुर्सी 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया नट पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
नहीं 744.0 36.0 227.0 80.0 237.0 | 83.0 | ॥28.0 | 32.0 | 067.0 
कुल नहीं (%) 5.8 १2.5 | 66.0 | 54.7 73.8 35.3 6.8 7.8 46.9 
हाँ 34.0 253.0 | 7.0 749.0 84.0 | 52.0 | 79.0 | 239.0 | 207.0 
हाँ (%) 48.2 87.5 34.0 45.3 26.2 64.7 | 38.2 88.2 53. 
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कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 324.0 | 235.0 | 207.0 | 20.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 00.0 00.0 00.0 | 00.0 | 400.0 | 400.0 | 7१00.0 
नहीं 744.0 35.0 33.0 35.0 230.0 | 7.0 | 406.0 | 27.0 827.0 
नहीं (१%) 5.8 6.2 93.0 58.7 73.3 39.5 74.7 36.5 57.4 
गातच हाँ 34.0 87.0 0.0 95.0 84.0 26.0 | 36.0 47.0 63.0 
हाँ (%) 48.2 83.8 7.0 4.3 26.8 60.5 | 25.4 63.5 42.6 
कुल 278.0 2I6.0 | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 42.0 | 74.0 | 440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 00.0 00.0 00.0 | 00.0 | 400.0 | 400.0 | 7१00.0 
नहीं I.0 94.0 45.0 7.0 | 66.0 | 22.0 5.0 240.0 
नहीं (१%) १.4 46.8 45.5 00.0 | 34.4 | 33.9 2.5 28.8 
शहरी हाँ 72.0 07.0 54.0 | 0.0 | 26.0 | 43.0 | 492.0 | 594.0 
हाँ (%) 98.6 53.2 54.6 | 0.0 | 65.6 | 66.2 97.5 7.2 
कुल 73.0 207.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | १97.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 00.0 00.0 00.0 | 00.0 | 400.0 | 400.0 | 7१00.0 
बिजली का पंखा / कूलर 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया ad नट पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
नहीं 2.0 25.0 | 206.0 I72.0 06.0 | 32.0 97.0 0.0 663.0 
नहीं (१%) 7.6 8.7 59.9 52.3 33.0 3.6 44.0 3.7 29.2 
कुल हाँ 257.0 264.0 | 38.0 I57.0 245.0. | 203.0 | ॥6.0 | 267.0 |677.0 
हाँ (%) 92.5 94.4 40. 477 67.0 86.4 56.0 96.3 70.8 
कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 324.0 | 235.0 | 207.0 | 20.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 00.0 00.0 00.0 | 00.0 | 400.0 | 400.0 | 700.0 
नहीं 2.0 25.0 76.0 75.0 02.0 | 8.0 | 87.0 7.0 447.0 
नहीं (१%) 7.6 I.6 84. 32.6 32.5 १8.6 6.3 9.5 30.6 
ग्रामीण हाँ 257.0 97.0 27.0 55.0 22.0 | 35.0 55.0 67.0 999.0 
हाँ (%) 92.5 88.4 78.9 67.4 67.5 8.4 38.7 90.5 69.4 
कुल 278.0 2I6.0 | १43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 742.0 | 74.0 | १440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 00.0 00.0 00.0 | 00.0 | 400.0 | 00.0 | 00.0 
नहीं | 00 | | 90.0 | 97.0 4.0 24.0 4.0 3.0 222.0 
नहीं (%) | 00 | 44.8 98.0 57. १2.5 6.2 I.5 26.6 
शहरी हाँ 73.0 II7.0 2.0 3.0 68.0 | 6.0 | 94.0 | 672.0 
हाँ (%) 00.0 55.2 2.0 42.9 87.5 93.9 98.5 73.4 
कुल 73.0 207.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | 97.0 | 834.0 
कुल (%) I00.0 | 00.0 00.0 00.0 | 00.0 | 400.0 | 400.0 | 00.0 
कुकर जैसे रसोई के उपकरण 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया hl नट पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
नहीं 32.0 42.0 785.0 228.0 209.0 | 79.0 | 466.0 | 48.0 989.0 
कुल नहीं (%) I7.5 १4.5 53.8 69.3 65.] 33.6 80.2 Ii? 43.5 
हों 246.0 247.0 | 59.0 07.0 I2.0 | 756.0 | 4व.0 | 223.0 | 285.0 
हाँ (%) 88.5 85.5 46.2 30.7 ३4.9 66.4 9.8 82.3 56.5 
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कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 324.0 | 235.0 | 207.0 | 20.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 700.0 
नहीं 32.0 4.0 28.0 62.0 206.0 | 25.0 | 39.0 | 24.0 757.0 
नहीं (%) f.5 79.0 89.5 70.4 65.6 58.] 97.9 32.4 52.6 
जाणि हाँ 246.0 75.0 I5.0 68.0 08.0 | 78.0 3.0 50.0 683.0 
हाँ (%) 88.5 8.0 0.5 29.6 34.4 4.9 2. 67.6 47.4 
कुल 278.0 26.0 | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 742.0 | 74.0 | १440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 700.0 
नहीं I.0 57.0 | 660 | 3.0 54.0 27.0 24.0 232.0 
नहीं (%) 7.4 28.4 66.7 42.9 28.] 4.5 2.2 27.8 
शहरी हँ 72.0 744.0 33.0 4.0 38.0 | 38.0 | 73.0 602.0 
हाँ (%) 98.6 7.6 33.3 57. 7I.9 58.5 87.8 72.2 
कुल 73.0 204.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | 9.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 700.0 
फ्रिज/कूलर 
बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिंया [al नट पारधी | सांसी कुल 
लुहार 

नहीं 786.0 8.0 336.0 320.0 269.0 | 24.0 | 482.0 | 785.0 | ॥73.0 
नहीं (%) | 66.9 | 28.0 97.7 97.3 83.8 9].I 87.9 68.3 78.0 
कुल हाँ 92.0 208.0 | 8.0 | | 90 | 52.0 2I.0 25.0 86.0 504.0 
हाँ (%) 33. 72.0 2.3 27 १6.2 | 8.9 | १2.] 3.7 22.0 
कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 324.0 | 235.0 | 207.0 | 20.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 00.0 
नहीं 786.0 78.0 I37.0 22.0 262.0 | 33.0 | 40.0 | 58.0 7I75.0 
नहीं (%) | 66,9 | 36. 95.8 96.] 83.4 76.7 98.6 78.4 77.4 
हाँ 92.0 38.0 | 6.0 | | 9.0 | 52.0 0.0 2.0 I6.0 325.0 

ग्रामीण [= 
हाँ (%) 33. 63.9 4.2 3.9 १6.6 23.3 १.4 2.6 22.6 
कुल 278.0 26.0 | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 742.0 | 74.0 | १440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 १00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 00.0 
नहीं 3.0 99.0 | 990 | 7.0 8.0 | 42.0 | 27.0 658.0 
नहीं (%) 4. | 99.0 | 00.0 00.0 | 94.3 64.6 64.5 78.9 
लह हँ 70.0 2.0 | 00 | | 0.0 | T.0 23.0 70.0 I76.0 
हाँ (%) 95.9 T.0 | 00 | | 0.0 | 5.7 35.4 35.5 2: 
कुल 73.0 204.0 | 99.0 | 7.0 92.0 | 65.0 | 9.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 700.0 

टेलीविजन 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया नट पारधी | सांसी कुल 
लुहार 

नहीं 266.0 I4.0 | 260.0 326.0 300.0 | ॥49.0 | १99.0 | 96.0 | 780.0 
कुल नहीं (%) 95.7 39.5 75.6 99.I 93.5 63.4 96.] 72.3 79.6 
हों I2.0 I75.0 84.0 3.0 2.0 86.0 | 8.0 | 75.0 464.0 
हाँ (%) 4.3 | 60.6 | 24.4 | 09 | 6.5 36.6 3.9 27.7 20.4 
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कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 320.0 | 235.0 | 207.0 | 27.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | ॥00.0 | 7१00.0 
नहीं 266.0 I07.0 | 443.0 228.0 293.0 | 4व.0 | १39.0 | 72.0 289.0 
नहीं (%) 95.7 49.5 00.0 99.I 93.3 95.4 97.9 97.3 89.5 
हाँ I2.0 09.0 | 0.0 | 2.0 2I.0 2.0 3.0 2.0 I5.0 
ग्रामीण |= 
हाँ (%) 4.3 50.5 | 0.0 | | 0.9 | 6.7 4.7 >] 2.7 0.5 
कुल 278.0 2I6.0 | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 742.0 | 74.0 440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 400.0 | 7१00.0 
नहीं 7.0 II7.0 98.0 7.0 08.0 | 60.0 | 24.0 527.0 
नहीं (%) | 96 | 58.2 | 990 | 00.0 | 56.3 92.3 62.9 62.5 
हरी हाँ | 66.0 | 84.0 I.0 | 0.0 | 84.0 5.0 73.0 343.0 
ब हाँ (%) 90.4 4.8 I.0 | 0.0 | 43.8 7.7 37. 37.5 
कुल 73.0 204.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | 97.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 400.0 | 7१00.0 
कंप्यूटर / लैपटॉप 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया [ | नट पारधी | सांसी कुल 
लुहार 
नहीं 272.0 239.0 | 34॥.0 324.0 320.0 | 230.0 | 205.0 | 263.0 | 295.0 
नहीं (%) 97.8 82.7 99.I 98.5 99.7 98.3 | 99.0 | 97. 96.5 
हाँ | 60 | 50.0 3.0 5.0 I.0 4.0 2.0 | 8.0 | 79.0 
डुल हाँ (%) 2.2 TF. | 0.9 | I.5 0.3 7 I.0 3.0 3.5 
कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 320.0 | 235.0 | 207.0 | 27.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | ॥00.0 | 7१00.0 
नहीं 272.0 8I.0 | 40.0 225.0 33.0 | 44.0 | १4.0 | 73.0 386.0 
नहीं (%) 97.8 83.8 97.9 97.8 99.7 95.4 99.3 98.7 96.3 
पती हा | 60 | 35.0 3.0 5.0 I.0 2.0 7.0 I.0 54.0 
हाँ (%) 2.2 १6.2 2. 2.2 0.3 4.7 0.7 7.4 3.8 
कुल 278.0 2I6.0 | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 742.0 | 74.0 440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 400.0 | 7१00.0 
नहीं 58.0 204.0 | 990 | 7.0 I90.0 | 64.0 | 90.0 | 809.0 
नहीं (%) 79.5 00.0 00.0 00.0 | 99.0 | 98.5 96.5 97.0 
हाँ 75.0 | 0.0 | | 00 | | 0.0 | 2.0 7.0 7.0 25.0 
शहरी उ 
हाँ (%) 20.6 | 0.0 | | 00 | | 0.0 | I.0 I.5 3.6 3.0 
कुल 73.0 204.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | 97.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | ॥00.0 | 7१00.0 
टेलीफोन / मोबाइल फोन 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया ba नट पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
नहीं 87.0 9.0 47.0 97.0 62.0 72.0 38.0 | 8.0 | 358.0 
नहीं (%) 29. | 66 | १.9 29.5 १9.3 5. 78.4 3.0 I5.7 
डुल हाँ 797.0 270.0 | 303.0 232.0 259.0 | 223.0 | 69.0 | 263.0 | 496.0 
हाँ (%) 70.9 93.4 88. 70.5 80.7 94.9 8.6 97 84.3 
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कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 324.0 | 235.0 | 207.0 | 20.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 00.0 
नहीं 8.0 78.0 28.0 42.0 | 60.0 | 2.0 34.0 3.0 268.0 
नहीं (%) 29. 8.3 १9.6 78.3 १9. 4.7 23.9 4. 78.6 
जाणि हाँ 97.0 I98.0 | ¶75.0 88.0 254.0 | 4.0 | 08.0 | 7.0 II72.0 
हाँ (%) 70.9 94.7 80.4 84.7 80.9 | 95.4 76.] | 96.0 | 8.4 
कुल 278.0 26.0 | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 742.0 | 74.0 | १440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 700.0 
नहीं I.0 I3.0 55.0 2.0 0.0 4.0 5.0 | 90.0 | 
नहीं (%) १.4 6.5 55.6 28.6 5.2 6.2 2.5 0.8 
शहरी हँ 72.0 88.0 44.0 5.0 82.0 | 6.0 | 792.0 | 744.0 
हाँ (%) 98.6 93.5 44.4 7.4 94.8 93.9 97.5 89.2 
कुल 73.0 204.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | 97.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 700.0 
साइकिल/साइकिंल रिक्शा 

बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया नट पारधी | सांसी कुल 

लुहार 
नहीं 237.0 40.0 | 287.0 203.0 250.0 | 57.0 | ॥7.0 | 438.0 | १577.0 
नहीं (%) 85.3 48.4 8॥7 67 77.9 64.3 82.6 50.9 69.I 
कुल हाँ 47.0 49.0 63.0 26.0 7I.0 84.0 | 36.0 | 433.0 703.0 
हाँ (%) 4.8 5.6 78.3 38.3 22. 35.7 ॥7.4 49. 30.9 
कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 324.0 | 235.0 | 207.0 | 20.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 700.0 
नहीं 237.0 97.0 33.0 29.0 244.0 | 24.0 | १26.0 | 27.0 077.0 
नहीं (%) 85.3 44.9 93.0 56.] 77.7 55.8 88.7 36.5 70.6 
पा हँ 4.0 १49.0 0.0 07.0 70.0 79.0 76.0 47.0 423.0 
हाँ (%) 4.8 55.] 7.0 43.9 22.3 44.2 I$ 63.5 29.4 
कुल 278.0 26.0 | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 42.0 | 74.0 | १440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 700.0 
नहीं 43.0 48.0 74.0 | 6.0 | 27.0 | 45.0 | १II.0 554.0 
नहीं (%) 58.9 73.6 74.8 85.7 66.2 69.2 56.4 66.4 
लही हॉ 30.0 53.0 25.0 7.0 65.0 | 20.0 86.0 280.0 
हाँ (%) 4. 26.4 25.3 १4.3 33.9 30.8 43.7 33.6 
कुल 73.0 204.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | 97.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 700.0 

ऑटो रिक्शा 

बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिंया ह नट पारधी | सांसी | कुल 

लुहार 
नहीं 275.0 274.0 | 343.0 309.0 30.0 | 225.0 | 204.0 | 262.0 | 2202.0 
कुल नहीं (%) 98.9 94.8 99.7 93.9 | 96.6 | 95.7 98.6 96.7 96.8 
हाँ 3.0 I5.0 I.0 20.0 Tid 0.0 3.0 | 9.0 | 72.0 
हाँ (%) fi 5.2 0.3 6.] 3.4 4.3 I.5 3.3 3.2 
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कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 324.0 | 235.0 | 207.0 | 27.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | ॥00.0 | 7१00.0 
नहीं 275.0 205.0 | १42.0 225.0 304.0 | 36.0 | 44.0. | 73.0 १404.0 
नहीं (%) 98.9 94.9 99.3 97.8 96.8 83.7 99.3 98.7 97.3 
हाँ 3.0 I.0 I.0 5.0 0.0 7.0 T.0 7.0 39.0 

ग्रामीण |= 
हाँ (%) i 5.] 0.7 2.2 3.2 १6.3 0.7 .4 27 
कुल 278.0 246.0 | ॥43.0 230.0 34.0 | 43.0 | ॥42.0 | 74.0 440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 700.0 | 700.0 | 400.0 | 7१00.0 
नहीं | 69.0 | 204.0 84.0 | 6.0 | 89.0 | 63.0 | 89.0 807.0 
नहीं (१%) 94.5 00.0 84.9 85.7 98.4 | 96.9 | 95.9 | 96.0 | 
हाँ 4.0 | 0.0 | 75.0 I.0 3.0 2.0 | 8.0 | 33.0 

शहरी ज 
हाँ (%) 5.5 | 0.0 | १5.2 १4.3 १.6 3. 4. 4.0 
कुल 73.0 204.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | 97.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 400.0 | 7१00.0 

स्कूटर / मोटरसाइकिल 
बाछड़ा | बेडिया | गाड़िया | कालबेलिंया [SS नट पारधी | सांसी कुल 
लुहार 
नहीं 749.0 39.0 | 290.0 747.0 206.0 | 776.0 | १25.0 | १45.0 | ॥374.0 
नहीं (१%) 53.6 48. 84.3 42.9 64.2 74.9 60.4 53.5 60.3 
कुल हाँ 29.0 50.0 54.0 88.0 I5.0 | 59.0 82.0 | 26.0 903.0 
हाँ (%) 46.4 5.9 5.7 57.] 35.8 25. 39.6 46.5 39.7 
कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 324.0 | 235.0 | 207.0 | 27.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 १00.0 | 00.0 | 700.0 | 400.0 | 7१00.0 
नहीं 749.0 06.0 | 24.0 88.0 203.0 | 0.0 97.0 36.0 873.0 
नहीं (१%) 53.6 49. 86.7 38.3 64.7 23.3 68.3 48.7 56.5 
ग्रामीण हाँ 29.0 I0.0 79.0 742.0 7.0 | 33.0 | 45.0 38.0 627.0 
हाँ (%) 46.4 50.9 १3.3 64.7 35.4 76.7 3.7 5.4 43.5 
कुल 278.0 2I6.0 | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 742.0 | 74.0 440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | ॥00.0 | 7१00.0 
नहीं 33.0 66.0 53.0 3.0 66.0 | 28.0 | 09.0 | 558.0 
नहीं (%) 45.2 82.6 53.5 42.9 86.5 43.] 55.3 | 66.9 | 
शहरी हाँ 40.0 35.0 46.0 4.0 26.0 37.0 88.0 276.0 
हाँ (%) 54.8 I7.4 46.5 57. १3.5 56.9 44.7 33. 
कुल 73.0 204.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | 97.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 400.0 400.0 00.0 | 00.0 | 400.0 | ॥00.0 | 7१00.0 
गैस कनेक्शन 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया al नट पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 

नहीं 47.0 32.0 66.0 83.0 76.0 32.0 | 07.0 | 4.0 657.0 
कुल नहीं (%) 6.9 १4. 48.3 55.6 23.7 3.6 5.7 5.2 28.9 
हाँ 237.0 257.0 | 78.0 I46.0 245.0 | 203.0 | 00.0 | 257.0 | १677.0 
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हाँ (%) 83. 88.9 57 44.4 76.3 86.4 | 48.3 94.8 744 
कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 324.0 | 235.0 | 207.0 | 20.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 00.0 
नहीं 47.0 3.0 00.0 89.0 73.0 | 9.0 | 83.0 T.0 443.0 
नहीं (%) 6.9 4.4 | 69.9 | 38.7 23.3 20.9 58.5 4.9 30.8 
हाँ 237.0 85.0 43.0 747.0 24].0 | 34.0 59.0 63.0 997.0 
ग्रामीण [= 
हाँ (%) 83. 85.7 30.] 6.3 76.8 79. 4.6 85.] 69.2 
कुल 278.0 26.0 | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 742.0 | 74.0 | १440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 00.0 
नहीं I.0 | 66.0 | 94.0 3.0 23.0 24.0 3.0 24.0 
नहीं (%) 7.4 32.8 95.0 42.9 I2.0 36.9 I.5 25.7 
हाँ 72.0 35.0 5.0 4.0 69.0 | 4.0 | १94.0 620.0 
शहरी ज 
हाँ (%) 98.6 67.2 5.] 5. 88.0 63.] 98.5 74.3 
कुल 73.0 204.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | 49.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 700.0 
टेम्पो / लॉरी / कार 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिंया जय नट पारधी | सांसी कुल 
लुहार 
नहीं 266.0 265.0 | 339.0 324.0 34.0 | 23.0 | 204.0 | 256.0 | 299.0 
नहीं (%) 95.7 94.7 98.6 98.5 97.8 98.3 98.6 94.5 96.7 
हाँ I2.0 24.0 5.0 5.0 7.0 4.0 3.0 I5.0 75.0 
ड्ल हाँ (%) 4.3 8.3 I.5 I.5 2.2 i.7 7.5 5.5 3.3 
कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 324.0 | 235.0 | 207.0 | 20.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 700.0 
नहीं 266.0 200.0 | १39.0 227.0 307.0 | 4..0 | 444.0 | 67.0 | 7388.0 
नहीं (%) 95.7 92.6 97.2 98.7 97.8 95.4 99.3 90.5 96.4 
हाँ I2.0 I6.0 4.0 3.0 7.0 2.0 7.0 7.0 52.0 
ग्रामीण [= 
हाँ (%) 4.3 7.4 2.8 I 2.2 4.7 0.7 9.5 3.6 
कुल 278.0 26.0 | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 742.0 | 74.0 | १440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 700.0 
नहीं 65.0 | 200.0 97.0 7.0 90.0 | 63.0 | 789.0 877.0 
नहीं (%) 89.0 99.5 98.0 00.0 | 99.0 | | 96.9 | 95.9 97.2 
हाँ | 8.0 | T.0 2.0 | 0.0 | 2.0 2.0 | 8.0 | 23.0 
शहरी ड 
हाँ (%) 7.0 0.5 2.0 | 0.0 | T.0 3. 4. 2.8 
कुल 73.0 204.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | 97.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 700.0 
पशुधन 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया IS नट पारधी | सांसी कुल 
लुहार 
कुल नहीं 96.0 70.0 | 256.0 250.0 2I3.0 | 205.0 | 62.0 | ॥94.0 | १646.0 
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नहीं (%) 70.5 58.8 74.4 76.0 66.4 87.2 78.3 7.6 72.4 
हाँ 82.0 79.0 88.0 79.0 08.0 | 30.0 | 45.0 77.0 628.0 
हाँ (%) 29.5 4.2 25.6 24.0 33.6 I2.8 746 । 28.4 27.6 
कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 320.0 | 235.0 | 207.0 | 27.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 १00.0 | 00.0 | 700.0 | ॥00.0 | 7१00.0 
नहीं 96.0 | 99.0 | 724.0 52.0 207.0 | 22.0 | १09.0 | 25.0 934.0 
नहीं (१%) 70.5 45.8 86.7 66.] 65.9 5.2 76.8 33.8 64.9 
पागल हा 82.0 II7.0 I9.0 78.0 I07.0 | 2.0 33.0 49.0 506.0 
हाँ (%) 29.5 54.2 १3.3 33.9 34. 48.8 23.2 66.2 35. 
कुल 278.0 246.0 | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 742.0 | 74.0 440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | 400.0 | 7१00.0 
नहीं 7.0 32.0 98.0 | 6.0 | 83.0 | 53.0 | ॥69.0 7I2.0 
नहीं (%) 97.3 65.7 | 990 | 85.7 95.3 87.5 85.8 85.4 
शहरी हाँ 2.0 | 69.0 | 7.0 I.0 | 9.0 | १2.0 28.0 १22.0 
हाँ (%) 2.7 34.3 I.0 १4.3 4.7 78.5 74.2 १4.6 
कुल 73.0 204.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | 97.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | ॥00.0 | 7१00.0 
पावर टिलर 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया I नट पारधी | सांसी कुल 
लुहार 
नहीं 264.0 258.0 | 340.0 326.0 34.0 | 228.0 | 205.0 | 264.0 | 299.0 
नहीं (%) 95.0 89.3 98.8 99.I 97.8 97.0 | 99.0 | 97.4 96.7 
हाँ I4.0 37.0 4.0 3.0 7.0 7.0 2.0 7.0 75.0 
डुल हाँ (%) 5.0 0.7 I.2 | 0.9 | 2.2 3.0 7.0 2.6 3.3 
कुल 278.0 289.0 | 344.0 329.0 320.0 | 235.0 | 207.0 | 27.0 | 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | ॥00.0 | 7१00.0 
नहीं 264.0 87.0 | 40.0 227.0 307.0 | 36.0 | 740.0 | 69.0 | 370.0 
नहीं (%) 95.0 86.6 97.9 98.7 97.8 83.7 98.6 93.2 95.] 
हाँ I4.0 29.0 3.0 3.0 7.0 7.0 2.0 5.0 70.0 
ग्रामीण |= 
हाँ (%) 5.0 73.4 2. I3 2.2 १6.3 १.4 | 6.8 | 4.9 
कुल 278.0 246.0. | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 742.0 | 74.0 440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | ॥00.0 | 7१00.0 
नहीं 7.0 200.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | १95.0 829.0 
नहीं (१%) 97.3 99.5 00.0 00.0 | 00.0 | 400.0 | 99.0 | 99.4 
हाँ 2.0 I.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 2.0 5.0 
शहरी ज 
हाँ (%) 2.7 0.5 | 00 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 7.0 | 0.6 | 
कुल 73.0 204.0 | 990 | 7.0 92.0 | 65.0 | 9.0 834.0 
कुल (%) I00.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 700.0 | ॥00.0 | 7१00.0 
सामान्य कृषिं उपकरण 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया a नट पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
कुल नहीं 785.0 93.0 | 304.0 32.0 258.0 | 225.0 | 20.0 | 234.0 | १909.0 
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नहीं (%) | 66.6 | 66.8 87.5 94.8 80.4 95.7 97.] 86.4 84.0 
हाँ 93.0 | 96.0 | 43.0 I7.0 63.0 I0.0 | 6.0 | 37.0 365.0 
हाँ (%) 33.5 33.2 2.5 5.2 I9.6 4.3 2.9 3.7 6.] 
कुल 278.0 289.0 344.0 329.0 327.0 235.0 207.0 27.0 2274.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 | 00.0 00.0 00.0 
नहीं 85.0 26.0 27.0 24.0 25.0 36.0 42.0 40.0 T27.0 
नहीं (%) | 66.6 | 58.3 88.8 93.0 79.9 83.7 00.0 54.] 77.9 
ग्रामीण हाँ 93.0 | 90.0 | 6.0 I6.0 63.0 7.0 | 0.0 | 34.0 39.0 
हा (%) 33.5 4.7 I.2 7.0 20.] 6.3 | 0.0 | 46.0 22.2 
कुल 278.0 26.0 43.0 230.0 34.0 43.0 42.0 74.0 I440.0 
कुल (%) 00.0 I00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 | 00.0 00.0 00.0 
नहीं 67.0 I74.0 98.0 7.0 89.0 59.0 I94.0 788.0 
नहीं (%) 9.8 86.6 | 990 | 00.0 98.4 90.8 98.5 94.5 
[इरी हाँ | 6.0 | 27.0 .0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 46.0 
र हाँ (%) 8.2 3.4 .0 | 0.0 | .6 9.2 .5 5.5 
कुल 73.0 20I.0 | 990 | 7.0 92.0 65.0 I97.0 834.0 
कुल (%) I00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 | 00.0 00.0 00.0 


अनुलग्नक 7.8 - घरों का धन सूचकांक (ग्रामीण + शहरी, डेटा % में) 


बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया Ri [i पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
घन 
सूचकांक*** 
गरीब १6.2 १2.5 54.9 53.5 42.4 | 6.2 58.5 5.2 33.2 
मध्यम 47.5 9.7 29.4 40.4 43.6 | 43.8 30.0 | 34.0 ३4.4 
समृद्ध 36.3 77.9 I5.7 6. 4.0 | 40.0 .6 | 63.8 32.4 


*** काई स्क्वायर परीक्षण 95% पर महत्वपूर्ण (/!) 


अनुलग्नक 7.9 - परिवारों का घन सूचकांक (ग्रामीण और शहरी, डेटा% में) 


बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया es Mh पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 

धन सूचकांक*** ग्रामीण 
गरीब 6.2 6.7 86.0 38.3 4.7 44.0.. | 74.7 6.2 | 38.0 
मध्यम 47.5 I2.5 १0.5 53.0 44 39.5 | 24.7 32.4 | 35.4 
समृद्ध 36.3 70.8 3.5 8.7 १4.3 46.5 | 0.7 5.4 | 26.6 

शहरी 
गरीब | 0.0 | 32.8 88.9 74 367. | 23. 0 24.9 
मध्यम १.4 42.8 LR! 28.6 44.8 | 4.5 30.5 | 32.7 
समृद्ध 98.6 24.4 |00 [0.0 |38.5 | 35.4 68.5 | 42.3 


*** काई स्क्वायर परीक्षण 95% पर महत्वपूर्ण (/!) 
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भूमि का स्वामित्व, आवास और संपत्ति 


अनुलग्नक 8.7 - कृषि भूमि के कब्जे वाले परिवारों के प्रतिशत में शहरी-ग्रामीण का अंतर। 


शहरी ग्रामीण औसत 
बाछड़ा 59.0 |_+ | 59 
बेड़िया 64.8 | 69 | 50.2 
गड़िया लुहार | 00 | 00 | 6 | 
कालबेलिंया 32.6 7.0 23. 
कंज | 50.6 4.3 49.8 
नट 48.8 0.5 9.4 
पारधी 2.7 47.7 23.7 
सांसी 56.8 4.6 78.8 
कुल | 430 | 58 | | 293 | 
अनुलग्नक 8.2 - डीएनटी के घरों के स्वामित्व की स्थिति। 
FS) बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिं | 0] पारधी | सांसी | कुल 
लुहार |या 
अपना 98.2 | 98.6 | 89.0 72.6 92.2 | 88.5 | 99.5 | 99.3 | 9.6 
किराए पर f.I 07 | 0.0 | 0.0 | १.9 5 | 0.0 | 0.4 .] 
रिश्तेदार/पड़ोसी 0.7 0.4 0.3 | 0 | 3.7 0.4 | 0 | | 0.8 | 
न घर है न रहने का स्थान | 0 | ० | ॥0.8 27.3 9 | 6 | ० | 0.4 6.5 
अस्थायी रूप से दूसरों में | 0 | 04 | 0 | 0 | ०3३ | ० | 0.5 0. 
अनुलग्नक 8.3 - आवासों के प्रकार (शहरी और ग्रामीण का औसत) 
Be का प्रकार बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया ed Fl पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
कच्चा 47.5 78.0 67.2 75. 56.7 32.3 | 66.2 50.5 
पक्का 52.5 82.0 23.8 24.9 43.0 67.7 | 33.8 | 66.4 | 48. 
कोई घर नहीं | 00 | | 0.0 | | 9.0 | | 0.0 | 0.3 | 0.0 | | 0.0 | 7.4 
अनुलग्नक 8.4 - ग्रामीण और शहरी में घरों के प्रकार। 
बाछड़ा बेड़िया | गड़िया | कालबेलिया Ne] lie सांसी | कुल 
लुहार 
कोई घर | \ | 0.0 | | 0.0 | 6.0 | 80 | 7.0 | 0.0 | | 0.0 | 25.0 
नहीं % | 0.0 | | 0.0 | Mia 3.5 0.3 | 0.0 | | 0.0 | I.7 
फूस की |॥ 4.0 I.0 04.0 38.0 24.0 4.0 I.0 254.0 
ग्रामीण 
झोपड़ी |% १.4 0.5 72.7 १6.5 7.6 9.3 १.4 I7.6 
ठ N | 28.0 5.0 7.0 04.0 54.0 | 40.0 | 33.0 | 524.0 
% | 46.0 23.6 7.7 45.2 49.0 | 23.3 | 44.6 36.2 


29] 


न N | 46.0 64.0 | 42.0 80.0 35.0 | 29.0 | 40.0 | 640.0 
% 52.5 75.9 8.4 34.8 43.0 67.4 | 54. 44.4 
N | 278.0 26.0 | 43.0 230.0 34.0 | 43.0 | 74.0 | १440.0 
ड्ल % | 00.0 | 400.0 | 700.0 00.0 00.0 | 400.0 | 00.0 | 400.0 
कोई घर | ४ | 0.0 | 5.0 | 00 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 5.0 
नहीं % | 0.0 | 7.5 | 00 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 7.8 
फूस की |॥ | 0.0 | 78.0 97.0 4.0 28.0 2.0 22.0 
झोपड़ी | % | 0.0 | 38.8 98.0 5 १4.6 १.0 26.5 
ली. (त्वा N | 0.0 | 38.0 | 00 | | 0.0 | 34.0 | 55.0 | 744.0 
% | 0.0 | 78.9 | 00 | | 0.0 | बाय | 27.9 I7.3 
क च N 73.0 70.0 2.0 3.0 | 730.0 | 40.0 | 454.0 
% 00.0 | 34.8 2.0 42.9 67.7 | 7. 54.4 
N 73.0 | 207.0 | 99.0 | 7.0 92.0 | 49.0 | 834.0 
ड्ल % 00.0 | 00.0 00.0 00.0 | 400.0 | 00.0 | 00.0 
अनुलग्नक 8.5 - पीने के पानी का स्रोत (ग्रामीण+शहरी) 
बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
ट्यूब/बोरवेल 32.4 22.2 9.3 25.2 66.7 8.5 6.4 | 9.6 | 26.0 
पाइप वाला पानी I5.5 66.] 56.4 १5.8 25.2 | 7.0 | 57.0 | 66 | 45.7 
खुला स्रोत 5.I 7.8 8.4 70.6 | 6.9 | 70.6 | 20.8 | 5.5 | १5.2 
अन्य ] | 0.0 | 25.9 48.3 I 3.8 5.8 | 8.9 | ॥3.2 
अनुलग्नक 8.6 - पेयजल की उपलब्धता में शहरी-ग्रामीण अंतर। 
ग्रामीण 
स्यूब/बोरवेल | खुला कुआं | झरना/ | पाइप वाला [es] टॅंकर | अन्य स्रोत 
धारा | पानी 
बाछड़ा 32.4 5.I | 0.0 | I5.5 | 0.0 | | 00 | १] 
बेड़िया 2.8 4.8 0.5 62.5 0.5 | 0.0 | | 00 | 
गाड़िया लुहार 6.3 78.2 0.7 PN | 0.0 | 25.9 25.9 
कालबेलिया 33.5 I5.2 | 00 | 22.2 | 0.0 | 0.4 28.7 
[कंज | 68.2 5.7 .3 24.5 | 0.0 | 0.3 | 0० | 
नट 30.2 48.8 | 00 | 20.9 | 0.0 | | 0.0 | | 00 | 
पारधी 4.9 25.4 2.] 62.7 | 0.0 | 4.9 | 00 | 
सांसी 62.2 १2.2 | 00 | | 68 | १.4 १6.2 १.4 
कुल 34.9 22.2 | 0.6 | 30.7 0. 4.0 7.4 
शहरी 
बाछड़ा 23.3 | 00 | | 00 | 76.7 | 0.0 | | 0.0 | | 00 | 
बेड़िया 7.4 I.0 | 0.0 | 80.] | 0.0 | 2.0 5.5 
गाड़िया लुहार 6.] | 00 | | 00 | 7.0 | 0.0 | 92.9 | 00 | 
कालबेलिंया | 00 | | 00 | | 00 | 57. | 0.0 | | 0.0 | 42.9 
[कंज | 3.7 95] | 00 | 89.6 | 0.0 | | 0.0 | 4.7 
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नट 4.5 4.6 I.5 44.6 | 0.0 | 4.6 3. 
पारधी 3.6 | 0.0 | | 00 | 88.3 2.5 4. I.5 
सांसी 0.4 fi; 0. 7.6 | 0.6 | I2.8 3.4 
अनुलग्नक 8.7 - शौचालयों की स्थिति (ग्रामीण + शहरी, डेटा % में) 

बाछड़ा | बेड़िया | गड़िया | कालबेलिया gl | पारधी | सांसी | कुल 

लुहार 

शौचालय का उपयोग 
खुले में शौच 73.7 3.5 69.2 96.4 69.8 | 40.4 | 70 | 7.0 | 57.6 
निर्माण 26.3 86.5 | 30.8 3.7 30.2 | 59.6 | 30.0 | 83.0 | 42.4 
अनुलग्नक 8.8 - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच की स्थिति (डेटा % मे) 

बाछड़ा | बेड़िया| गड़िया | कालबेलिंया id fd पारधी | सांसी | कुल 

लुहार 

खुले में शौच 
ग्रामीण 73.7 8.] | 95.8 94.8 69.8 | 720 | 95.3 | 54. | 7. 
शहरी | 0.0 | 0.0 | 50.3 I00 7.4 | 33.3 | १5.4 | 3. | 34.2 
अनुलग्नक 8.9 - गांव में बिजली की स्थिति और डीएनटी और एनटी घरों तक इसकी पहुंच (ग्रामीण + 
शहरी, डेटा % में) 

बाछड़ा | बेड़िया | गड़िया | कालबेलिया be Ee पारधी | सांसी | कुल 

लुहार 
गांव में बिजली 
हाँ | 99.6 | 94.5 | 82.9 75.7 98.] | 94.0 | 84.5 | 99.3 | 90.8 
नहीं 0.4 5.5 2 24.3 १.9 | 6.0 | १5.5 | 0.7 | 9.2 
घर में बिजली 
हाँ 99.3 94.5 | 50.3 53.2 89.] | 92.8 | 87.9 | 98.9 | 8॥.4 
नहीं 0.7 5.5 | 497 46.8 0.9 | 7.2 | 42. | ॥.] | १8.6 
अनुलग्नक 8.40 - सामाजिक वर्गीकरण (शहरी + ग्रामीण, डेटा % में) 
अड़ोस-पड़ोस बाछड़ा बेड़िया | गड़िया | कालबेलिया sg [| पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 

अपनी जाति/जनजातिं | 996 | 99.3 | 86.3 99.I | 96.6 | 97.9 | 94.2 | 00.0 | 96.4 
अन्य जाति/जनजाति 0.4 9.3 39.0 40.2 2.2 | 707 | ॥.4 | 49.5 | 27.8 
अलग किया हुआ घर | 00 | | 6.9 | 23.6 7.4 2.8 | 0.2 | 2.4 07 | 7.3 
डीएनटी बस्ती | 00 | 5.5 77.3 746 । 43.6 | 28.0 | 8.7 25.] | 8.3 
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अनुलग्नक 8.7 - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसार आपके पड़ोसी कौन हैं (डाटा % में) 


बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया ee Me सांसी | कुल 
लुहार 
अपनी N | 277 2I5 | १39 227 303 43 74 | ,409 
जाति/जनजाति | % | 99.64 | 99.54 | 97.2 98.7 96.5 | 00 | 00 | 97.85 
अन्य N f 27 32 5I 7 5 | 0 | ॥47 
ग्रामीण जाति/जनजाति |% | 0.36 | 72.5 | 22.38 22.27 2.23 | 45.5 | 0 | 0.29 
अलग किया हुआ |\ | 0 | 20 | 9 | 22 5 4 | 0 | 62 
घर % | 0 | 9.26 | 6.29 70.48 १.59 | 2.72 | 0 | 4.4 
N | 0 | I6 35 | 66 | I40 3 43 3I2 
हएत कस % | 0 | 7.44 | 24.48 | 3॥.43 44.59 | 9.09 | 58.]] | 22.3 
अपनी N क्र 72 I58 | 99 | 7 38 | ॥9 | 784 
जाति/जनजाति |% | - | 98.63 | 78.6 400 400 | 97.4 | 400 | १94 
अन्य N | - | | 0 | 02 8I | 0 | 54 | 34 | 483 
शहरी जाति/जनजातिं | % | - | | 0 | 50.75 8.82 | 0 | 80.24 | 68.02 | 57.9॥ 
अलग किया हुआ |\ | - | 0 | 72 f 4 I9 2 I0I 
घर % EE | 0 | 35.82 १.04 57.4 | 9.9 | 7.02 | 2.47 
N | - | | 0 | 4 f | 0 | | 60 | 25 | 99 | 
हीएतरी अस्ती % | - | | 0 | १.99 १.04 | 0 | 34.25 | 2.69 | ॥.87 
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स्वास्थ्य सुविधाएं 


अनुलग्नक 40. - आंगनवाड़ी तक पहुंच रखने वाले परिवारों का प्रतिशत (डाटा % में): 


बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
[हॉ | 87.8 98.3 8॥7 58.7 86.3 | 64.7 | 78.3 | 67.5 78.7 
[ना | 2.2 0.7 I7.4 47.0 3.4 | 27.7 | १9.3 | 32. 20.5 
अनुलग्नक 40.2 - सीएचसी/पीएचसी तक पहुंच रखने वाले परिवारों का प्रतिशत (डाटा % में): 

बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
[हाँ | 56. 90.7 90.4 83.9 73.8 | 65. | 75.9 | 83.4 78.2 
[ना | 43.9 93 | 9.§ | ॥6. 26.2 | 34.9 | 24.2 | 6.6 2.8 
अनुलग्नक 40.3 - पिछले 6 महीनों में किसी भी बीमारी से पीड़ित परिवारों का प्रतिशत: 

बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
ग्रामीण १4.4 73.0 2.0 I7.0 39.8 | 47 | 8.5 | 4॥.9 2.3 
शहरी I7.8 48.8 १3.7 57] | 427 | 40.0 | 2.3 33.3 
कुल १4.4 १4.2 37.2 5.8 40.2 | 35.7 | १8.4 | 26.9 25.3 
अनुलग्नक १0.4 - परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा का प्रकार (डेटा % में): 
सुविधा का प्रकार बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया Rs [Rg पारधी | सांसी | कुल 

लुहार 

सीएचसी 0.3 | 6.8 | 5.6 Ft 8.8 | 0.0 | 5.0 0. | 6.8 | 
सरकारी अस्पताल I2.8 25.0 65.9 38.5 35.0 | 73.8 | 42.5 | 24. | 35.6 
पारंपरिक चिकित्सक | 00 | | 0.0 | 7.6 | 00 | 3.7 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.7 
निजी नर्सिंग होम 76.9 65.9 26.2 5.9 5 | 26.2 | 77.5 | 65.8 | 55.5 
आयुर्वेदिक चिकित्सक | 00 | 2.3 | 00 | १.9 0.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | | 0.9 | 
कोई और | 00 | | 0.0 | | 0.8 | | 00 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 


अनुलग्नक 40.5 - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा का 


प्रकार (डेटा% मे): 


बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया Ee [0 पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
सीएचसी 0.3 0.7 Ti 0.3 | 9.0 | | 0.0 | 7.] ॥7. | ॥0.4 
सरकारी 
0.3 I0.7 | 29.6 8.0 33.8 | 50.0 | १4.3 | 37. | 26.2 
अस्पताल 
ग्रामीण | पारंपरिक 
चिकित्सक | ०० | | 00 3.7 | ०० | 3.8 | ००. rs | ० | 7.9 
चिकित्सक 
निजी नर्सिंग 
म 76.9 75.0 | 5.9 69.2 48.9 | 50.0 | 78.6 | 45.7 | 58.4 
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आविद | ०० | 3.6 09 2.6 8 | 09 rs | ०० | I.0 
FE | | , | 
कोई और | 0.0 | | 0.0 | 3.7 | 00 | | 0.8 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.6 | 
सीएचसी | 0.0 | 4.0 | 00 | | 0.0 | | 0.0 | 3.9 4.6 | 2.5 
सरकारी 
ठ्य 50.0 | 75.8 00.0 75.0 | 74.4 | ॥5 | 3.6 | 59.5 
bo | ००. I.0 | ०० | | ० | 00 rs | ०० | 0.4 
शहरी चिकित्सक न 
निजी नर्सिंग 
हो 50.0 | ॥9.2 | ०० | 25.0 | 25.6 | 76.9 | 8.8 | 37.0 
आक | ००. 09 | ०० | | ७ | 00 3.9 | ०० | 0.4 
चिकित्सक ट | 
कोई और | 0.0 | | 0.0 | | 00 | | 0.0 | | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.4 
अनुलग्नक 40.6 - स्वास्थ्य सुविधा पर रहने की आवश्यकता (% में डेटा): 
बाछड़ा | बेड़िया | गड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
[ह | 48.7 45.5 48.0 59.6 59.4 | 48.2 | 48.8 | 72.2 | 53.8 
अनुलग्नक 40.7 - अन्य की तुलना में स्वास्थ्य सुविधा पर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है: 
बाछड़ा |बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया fed [eh पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
हाँ | 0 | I0 १4 4 23 2 3 | 60 | 
| 00 | 24.4 | 7.0 7.5 हा 2.3 १0.3 4.3 | 65 
ना 40 3॥ 73 49 07 82 35 67 57 
डुल 00.0 75.6 | 89.0 92.5 82.3 | 95.3 | 89.7 | 95.7 | 88.2 
कुल 40 4] I27 53 I30 | 86 | 39 70 586 
00 00 I00 I00 I00 00 00 I00 | 400 
हाँ | 0 | 4 2 4 23 2 2 f 36 
| 00 | १4.3 | 6.9 | 0.0 8.3 | 50.0 | ॥5.4 3.6 | ॥7 
ना 40 24 27 36 03 2 II 27 263 
ग्रामीण 
00 85.7 | 93. | 90.0 | 877 | 50.0 | 84.6 | 96.4 | 85.4 
कुल 40 28 29 40 I26 4 १3 28 | 308 
00 I00 I00 I00 I00 00 00 I00 | 400 
हाँ | 6 | 42 | 0 | 2 2 2 24 
46.45 | ॥2.24 | 0 | 2.44 | 7.69 | 4.76 | 8.63 
झह ना 7 | 86 | i | 80 | 24 40 | 254 
53.85 | 87.76 I00 I00 | 97.56 | 92.॥ | 95.24 | 9.37 
कुल १3 | 98 | १3 4 82 26 42 278 
00 I00 I00 00 00 00 I00 | 400 
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अनुलग्नक १0.8 - स्वास्थ्य सुविधा में उपचार के लिए भुगतान करने की आवश्यकता: 


नंबर/ बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया ed FE] पारधी | सांसी | कुल 
प्रतिशत लुहार 
हाँ ४ 35.0 33.0 72.0 33.0 | 90.0 | 50.0 | 36.0 58.0 | 407.0 
% 89.7 82.5 57. 63.5 69.8 | 59.5 94.7 74.4 69.5 
ना ॥ 4.0 | 6.0 | 20.0 I5.0 I7.0 | 0.0 | 2.0 3.0 67.0 
% १0.3 75.0 I5.9 28.9 १3.2 | 0.0 | 5.3 3.8 १॥.4 

कुल आशिक \ | 0.0 | I.0 34.0 4.0 22.0 | 34.0 | 0.0 | 7.0. | 2:0 
% | 0.0 | 2.5 27.0 7.7 ह 40.5 | 0.0 | 2.8 9. 
कुल ॥ 39.0 40.0 | 26.0 52.0 29.0 | 84.0 | 38.0 78.0 | 586.0 
% 00.0 | 400.0 | 400.0 00.0 00.0 | 700.0 | 00.0 | 700.0 | 400.0 
हाँ ४ 35.0 24.0 20.0 32.0 86.0 2.0 72.0 4.0 | 225.0 
% 89.7 88.9 7.4 82.] 68.8 | 00.0 | 400.0 | 45.2 74.3 
ना \ 4.0 2.0 I.0 | 6.0 | I7.0 | 0.0 | | 0.0 | 2.0 32.0 
% १0.3 7.4 3.6 75.4 3.6 | 0.0 | | 0.0 | 6.5 0.6 

ग्रामीण बा 
शेक \ | 0.0 | I.0 7.0 T.0 22.0 | 0.0 | | 00 | 5.0 | 46.0 
% | 0.0 | 3.7 25.0 2.6 I7.6 | 0.0 | | 0.0 | 48.4 | 7१5.2 
कुल ॥ 39.0 27.0 28.0 39.0 25.0 2.0 I2.0 3.0 | 303.0 
% 00.0 | 400.0 | 400.0 00.0 00.0 | 00.0 | 00.0 | 700.0 | 400.0 
हाँ ४ | 9.0 | 52.0 I.0 4.0 48.0 | 24.0 44.0 | 82.0 
% 69.2 53.] 7.7 00.0 | 58.5 92.3 93.6 63.7 
ना ॥\ 4.0 9.0 | 90 | | 0.0 | | 0.0 | 2.0 T.0 35.0 
% 30.8 १9.4 69.2 | 0.0 | | 0.0 | 7.7 2. I2.6 

शहरी जत 
शेक \ | 0.0 | 27.0 3.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 2.0 | 66.0 | 
% | 0.0 | 27.6 छः] | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.3 23.7 
कुल ॥ I3.0 98.0 I3.0 4.0 82.0 | 26.0 47.0 | 283.0 
% I00.0 | 00.0 00.0 00.0 | 00.0 | 00.0 | 700.0 | 400.0 

अनुलग्नक 0.9 - उपचार पर व्यय। 

इलाज़ पर व्यय (रुपये) परिवारों किं संख्या 

जातिं ग्रामीण शहरी कुल ग्रामीण | शहरी कुल 

बाछड़ा 20423 | _- | 20423 40 निज 40 

बेड़िया 3375 6923 I329 28 १3 4] 

गाड़िया लुहार 22983 4229 8624 30 | 98 | I28 

कालबेलिंया 83705 92 62827 39 १3 52 

[कंज | १4462 4500 १4247 १25 4 १29 

नट 900 3626 3649 3 82 85 

पारधी 36458 26788 29842 १2 26 38 

सांसी 694 6643 2205 3॥ 42 73 
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स्थानांतरण 


अनुलग्नक 44. - वर्तमान में मूल स्थान पर रहने वाले परिवारों का प्रतिशत: 


वर्तमान में रहने वाले बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिंया i i पारधी | सांसी | कुल 
परिवार मूल स्थान के लुहार 
रूप में रहते हैं 
% 97.8 98.6 | 84.3 | 98.5 85.7 9.9 | 72.5 97.4 | 9.3 
अनुलग्नक 44.2 - वर्तमान स्थान पर प्रवासित परिवारों का प्रतिशत: 
वर्तमान स्थान पर पलायन | बाछड़ा | बेड़िया | गड़िया | कालबेलिया [| पारधी | सांसी | कुल 
कर गए परिवार लुहार 
% [0.0 | [6.6 | 63.4 | 32.6 72.5 23.8 | 88.4 | 6.6 | 28.2 
अनुलग्नक 44.3 - जबरन प्रवासन का कारण (डेटा % में): 
बाछड़ा | बेड़िया | गड़िया | कालबेलिया कक Fe पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 

विस्थापन | 00 | 45.2 | 50.0 2.5 24.6 | 4.3 | 79.5 | 29.6 | 35.8 
वन संसाधनों के 
उपयोग पर 00.0 54.8 १.3 78.3 62.3 2. 8.7 ॥7.4 | 23.0 
प्रतिबन्ध 
पारंपरिक 
व्यवसाय को आगे 

fa = ् १9.4 59.9 6.3 | 72.3 8.7 327 | 26.3 
बढाने के अवसर 
पर प्रतिबन्ध 
कानून प्रवर्तन 
एजेंसियों द्वारा 

वि = ् 29.3 9.4 6.3 | 9.2 | 2.6 20.4 | ॥2./7 
आपराधिक मामले 
व धमकी 
अन्य | 00 | | 0.0 | | 0.0 | | 99 | 0.5 2. 0.5 | 0.0 | 2.] 
[संख्या | 3 93 232 202 207 94 १95 | 98 | ॥24 
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अनुलग्नक 42. - सामुदायिक इलाके में पुलिस का दौरा (डेटा % में): 


अलगाव, हाशियाकरण और भेदभाव 


बाछड़ा बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | [नट | पारधी | सांसी | कुल 
% 20.5 20 | १9.2 76.4 58.3 |3.6 | 2.3 | 55.0 | 28.5 
N 278 289 344 329 327 235 [20 |27 | 2,274 
अनुलग्नक 42.2 - सहायता प्राप्त करने के लिए पुलिस से संपर्क करें (डेटा % में) 
बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
% I7.5 70.4 5.5 I2.8 46.4 | 2. | 23.2 | 24.4 | ॥7.2 
N 278 289 344 329 324 | 235 | 207 | 28 | 39 
अनुलग्नक १2.3 - पुलिस से प्राप्त सहायता: 
बाछड़ा बेड़िया | गड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
[ना | | 9 | | 8 | १3 32 १3॥ 35 I6 246 
28.] 26.7 68.4 76.2 87.9 | 40.0 | 72.9 | 24.2 | 62.9 
[हाँ | 23 22 | 6 | 0 78 १3 50 १45 
7I.9 73.3 3१.6 23.8 2. | 60.0 | 2. 75.8 37. 
Total 32 30 I9 42 49 48 | 66 | 39] 
00 00 00 00 I00 | 400 | 00 00 I00 
अनुलग्नक १2.4 - पुलिस अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांग करना : 
हा | बाछड़ा | बेड़िया | गड़िंया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
% 7.8 3.2 | 0 | 3.3 44.2 | 0.4 | शत | 7.8 | ॥/7 
N 278 289 344 329 32 | 235 | 207 | 27 | 267 
अनुलग्नक 42.5 - कभी वकील से मिले हों: 
बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया | कालबेलिया [a [G3 पारधी | सांसी | कुल 
लुहार 
ना | 90.0 | 267.0 | 249.0 | 263.0 | 97.0 | 408.0 | ॥73.0 | 06.0 | 646.0 
ना (%) 68.4 92.4 | 72.4 79.9 6.4 | 72.8 | 83.6 | 39. 7. 
कुल [हाँ | 88.0 | 22.0 | 95.0 | 660 | 24.0 | 64.0 | 34.0 | 65.0 | 658.0 
हाँ (%) 37 7.6 27.6 20.] 38.6 | 27.2 | 6.4 | 60.9 | 28.9 
कुल 278.0 | 289.0 | 344.0 | ३29.0 | 32.0 | 235.0 | 207.0 | 20.0 | 2274.0 
कुल (% | 700.0 | 00.0 | 00.0 | १700.0 | 00.0 | 00.0 | 700.0 | १00.0 | 00.0 
[ना | 90.0 | 202.0 | 37.0 १92.0 | 492.0 | 39.0 | 40.0 | 42.0 | १34.0 
ग्रामीण | ना (%) 68.4 93.5 | 95.8 83.5 6.2 | 90.7 | 98.6 | 56.8 | 78.8 
[हॉ | 88.0 | १4.0 | 6.0 | 38.0 22.0 | 4.0 2.0 32.0 | 306.0 
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हाँ (%) 3.7 6.5 4.2 १6.5 38.9 | 9.3 १.4 43.2 कड 
कुल 278.0 | 26.0 | १43.0 | 230.0 | 34.0 | 43.0 | ॥42.0 | 74.0 | 4440.0 
कुल (%) | 700.0 | 00.0 | 00.0 | 700.0 | 00.0 | 400.0 | 700.0 | १00.0 | 00.0 
[ना | 65.0 | ॥2.0 7i.0 5.0 | 32.0 | 33.0 | 64.0 | 482.0 
ना (%) 89.0 | 55.7 7I.7 उा4 | 68.8 | 50.8 | 32.5 57.8 
ह [हॉ | | 8.0 | 89.0 28.0 2.0 | 60.0 | 32.0 | ॥33.0 | 352.0 
श र 
ड हाँ (%) I.0 | 44.3 28.3 28.6 | 3.3 | 49.2 | 67.5 42.2 
कुल 73.0 | 204.0 | 990 | 7.0 | 492.0 | 65.0 | १97.0 | 834.0 
कुल (%) 00.0 | 00.0 | १00.0 | 00.0 | 00.0 | 400.0 | 400.0 | ॥00.0 
अनुलग्नक १2.6 - पारिवारिक मामलों के लिए न्यायालय का दोरा (डेटा% में) 
बाछड़ा बेड़िया | गड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
% I7.9 4.5 I4.0 9.] 5.9 | 77 | 9.2 [5 .| 0.7 
N 278 289 344 329 32] | 235 | 207 27 244 
अनुलग्नक 42.7 - परिवार में आपराधिक मामलों का प्रतिशत: 
बाछड़ा | बेड़िया | गड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
% १0.8 32. | 0. | ॥4.9 78.7 | 0.0 | 5.0 | 63 | 9.8 | 
N 278 289 344 329 320 | 235 | 207 | 27 | 223 
अनुलग्नक 42.8 - गिरफ्तारी और हिरासत का प्रतिशत: 
बाछड़ा | बेड़िया | गड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
% | 90 | ॥.8 3.5 9.4 43.9 | 0.0 | ॥7.4 | 2.6 | 3.8 
N 278 289 ३44 329 32 | 235 | 207 | 27 | 34 
अनुलग्नक १2.9 - पुलिस द्वारा उत्पीड़न: 
बाछड़ा | बेड़िया | गाड़िया लुहार | कालबेलिया | कंजर | | नट | पारधी | सांसी | कुल 
% 78.4 9.3 20.6 7.6 50.5 | 6.4 | 64.7 | ॥77.3 | 23.4 
N 278 289 344 329 32। | 235 | 207 | 27 | 532 
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फोटोग्राफ 


चित्र 4 - सुंदर कॉलोनी, धोलपुर, राजस्थान में बेड़िया समुदाय के सदस्यों का साक्षात्कार और 
वीडियो प्रलेखन (2 अप्रैल, 2049) | 


। 


| 


का 
EEEEBRREEN 
द 


चित्र 2 - बाएं नमूना सर्वेक्षण पर चर्चा के लिए मुस्कान, भोपाल में बैठक (8 जुलाई 2049) | 
दाएं भाषा कार्यालय, वड़ोदरा में भाग लेने वाले एनजीओ के लोगों की ओरिएंटेशन और क्षमता निर्माण 
बैठक (2 जून 2049) | 


30] 


चित्र 3 - बाएँ और दाएँ आदिवासी अकादमी तेजगढ़ (गुजरात) में सर्वेक्षणकर्ताओं और भागीदार 
संगठनों के समन्वयकों के साथ डेटा समीक्षा और अभिविन्यास बैठक आयोजित की गई (दिनांक 4॥ 
और १2 नवंबर 2049) | 


चित्र 4 - बाएँ और दाएँ भागीदार संगठनों के सर्वेक्षणकर्ताओं और समन्वयकों के साथ अहमदाबाद में 
समीक्षा और ओरिएंटेशन बैठक | इसमें विष्यनुसार वक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया था (दिनांक 9 
और 40 जनवरी 2020) | 


चित्र 5 - परियोजना समन्वयक डॉ. मदन मीणा द्वारा मुरैना (मप्र) और धौलपुर (राजस्थान) में बेड़िया 
समुदाय के गांवों का दौरा (दिनांक 24 और 25 जुलाई 2024) | 
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चित्र 6 - गरुड़ियो टेकारो, रमोल, एक्सप्रेस हाईवे के पीछे, अहमदाबाद में मदारी (कालबेलिया) समुदाय 
का दौरा एनआईडी के प्रोफेसरों एरोल पाइरिस और जोगी पंगाल और छात्र शुभ्रा सिंह के साथ (27 
सितंबर 2024)| 
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चित्र 7 - गुजरात के एक सांसी (डबगर) व्यक्ति के नाम में त्रुटी दर्शाने वाले पहचान पत्र | 


UC 0I5665903IN 
Ref No.:4I2B3E9X-I566590 


आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. : 


33 2234 3263 


आधार - आम आदमी का अधिकार 


भारत सरकार 
No SNTGOVERNMENTOFINDIAT SS 7 
AEST 990 शयाम्भई मर्वा दिदुब्गर 
fp  Shyambhai Merwadidubgar न्‍्क ५ 


| जन्म वर्ष / Year of Birth : 984 
पुरुप / Male 


का 4 3I3I 2234 3263 4 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ६ 


आधार -- आम आदमी का अधिकार 


लारतनु यूटशी पं 


योम ५+ 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 
IDENTITY CARD 
RIQi646835 


| म्त६(रगुं नाम: मारवाडी5बणर श्याम 
| 
| Elector's Name : Marwadidubgar Shyambhai w 


पितरानुं नाम्‌ : 6११९४ 


| Fathers Name : Kishnlalbhai 


| काति / $७५ : परष / Male 


४०५4 तारीण / Date of Birth : XX/XX/I98I 


आधार कार्ड 


वोटर आई डी 


साथ ही हिंदी और गुजरात में नाम अलग-अलग हैं 


पहले नाम और दूसरे नाम का क्रम बदल गया है। यह दस्तावेज़ को अयोग्य घोषित कर देगा। 


चित्र 8 - मप्र के एक बाछड़ा व्यक्ति के नाम में त्रुटी दर्शाने वाले पहचान पत्र । 


हीरा लाल बाच 5 

Heera Lal Babachada ww 
जन्म तिथि/ 008 

02/0/972 

पुरुष / MALE 


2948 6038 7079 


आधार पहचान 


आधार कार्ड 


वोटर आई डी 


आधार कार्ड में उपनाम के साथ पूरा नाम लिखा है जबकि वोटर आईडी में सिर्फ पहला नाम है। 
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चित्र 9 - राजस्थान के एक कजर व्यक्ति के नाम में त्रुटी दर्शाने वाले पहचान पत्र | 


0202८ 20/90 200 peoiu Mog 
' 


बर । 4987 852 


मेरा आाध्यार, 


आधार कार्ड वोटर आई डी 
आधार कार्ड में नाम के साथ जाति का नाम लिखा है जबकि वोटर आईडी कार्ड में सिर्फ नाम है। 
पहले नाम की स्पेलिंग मेल नहीं खाती। 


चित्र 40 - एक बाछड़ा महिला के नाम में त्रुटी दर्शने वाले पहचान पत्र। 


आधार कार्ड वोटर आई डी 


दोनों नामों की स्पेलिंग मैच नहीं करती | 
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चित्र - विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 24.09.2020 को बैरसिया तहसील (भोपाल, म.प्र) के कंजर 
समाज द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिये गये आवेदन के 
संबंध में प्रकाशित समाचार | मध्य प्रदेश में, बिजोरी / कंजर जाति को अनुसूचित जाति आरक्षण श्रेणी 
के तहत मान्यता प्राप्त है, लेकिन बैरसिया तहसील के लोग इससे वंचित हैं जिसे पाने के लिए वे कड़ी 
मेहनत कर रहे हैं। 


i जाति को अनुसूची में 
करेंगे शामिलः मंत्री मीना सिंह 


बैरसिया में स्वसहायता समूहों को ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुई सुश्री सिंह 


मोणल » सिटी रिपोर्टर 


आदिम जाति और अनुसूचित जाति 
कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा 
है कि भोपाल जिले के बैरसिया की 
कॅजर जाति को अनुसूची में शामिल 
करने के लिए प्रक्रिया चल रही है और 
पात्र पाए जाने पर अनुसूची में लियां 
जाएगा। मंत्री सुश्री मिंड रविवार कों 
रसिया में क्रेडिट कैंप में स्वसहायता 
समुह को ऋण वित्रण कार्यक्रम को 
संबोधित कर रही थीं। स्थानीय 
विघायक विष्णु खत्री भी इस अवसर 
पर उपस्थित थे। 

मंत्री सुश्री सिंह ने यहाँ 65 
स्वस॒हायता समूहों को एक करोड़ 
70 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र 
प्रदान किये। उन्होंने कहा कि राज्य 
सरकार का मूल मंत्र है, "सशक्त 
महिलाएं सशक्त मध्यप्रदेश '। उन्होंने 
कहा कि उनकी सरकार के १5 वर्षों 
में महिल्ञाएं चौका चूल्हा और घुँघट 
से निकलकर घर-परिवार के साथ 
समाज और देश प्रदेश के विकास में 
सहभागी बनी हैं। सुश्री सिंह ने कहा 
कि स्वसहायता समूह से जुड़कर 
आजं प्रदेशं के लाखों गांव में 
महिलाओं ने नए नए कामकाज शुरू 


क्र न केबल स्वं को सशक्त किया 
है संमाज को भी सम्बल प्रदान किया 
है । आदिम जाति कल्याण मंत्री ने कहा 
कि राज्य सरकार के आजीविका मिशन 
के क्रि्ांकलापों से समाज की 
महिलाओं के प्रति सोच में बढ़ा 
बदलाव आया है और पुरुषों ने आधी 
आबादी के सहयोग को प्रोत्साहित 
करना शुरू किया है। उन्होने कह कि 
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 
अपनी बहनों और बेटियों के विकास 
के लिए लगातार योजनाओं का 
क्रियान्वयन करते रहते हैं | उन्होंने कहा 
कि बेरासिया के अनन तकं 20 हजार 
परिवार इन समूहों से जुड़े है,शेष 70 
हजार परिवार को भी स्वसहा्ता 


समूह से जोड़कर महिलाओं को 
आत्मनिर्भर बनाए | 

नादं में मंत्री सुश्री मीना सिंह मे 
प्रतीकात्मक रूप से 25 स्वसहायता 
समूह को एक एक लाख के ऋण 
स्वीकृति पत्र भेंट किए। इस अवसर 
पर विद्यायक श्री खज्जी ने कहा कि 
समूहों के उत्पादों के विक्रय के लिए 
जल्दी हीं एक एकड़ क्षेत्र में हाट 
बाजार चिकसित किया जाएंगा। इस 
अवसर पर जनपद हाल में लगाये गए 
स्क्रीन पर मंत्री सुश्री सिंह सहित 
महिल्ञाओं ने राज्यस्तरीय समारोह में 
सम्मल्तित होकर मुख्यमंत्री के 
उद्बोधन और सफल महिलाओं की 
कहानियां भी खुनी। 
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चित्र 42 - चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कालबेलिया सदस्यों को दैनिक 
भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 47.09.2020 (ऊपर) एवं 48.09.2020 (नीचे) में 'अंतरराज्यीय कालबेलिया 
गैंग” से सम्बोधित किया गया। यह खबर पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी प्रेस नोट के आधार 
पर लिखी गई थी। 


छः 
देनिक. चित्तौड़गढ़ भास्कर ।7-09-2020 
भास्कर 


एक आरोपी को दो दिन पुलिस 


रैकी करते फिर घरों में घुसकर लूटते, बूंदी, अलवर व एमपी में भी वारदात, 25 लाख का माल बरामद 


अंतरराज्यीय कालबेलिया गैंग के सराना सहित 5 आरोपी 
गिरफ्तार, हत्या, डकैती व चोरी की 25 वारदात कबूली 


भास्कर संवाददाता | चित्तौड़गढ़/कपासन 


पुलिस ने अंतरराज्यीय कालबेलिया गैंग के १ 


इनामी सरगना सहित पांच आरोपियों को 
गिरफ्तार किया। आरोपियों ने जिले सहित 


बूंदी, अलबर व मध्यप्रदेश के सिंगोली में « 


करीब 25 वारदात करना कबूल किया। गैंग 
से जुड़े आरोपी पहले रैकी करते फिर रात में 
घरों में घुसकर लूट, हत्या, डकैती व चोरी 
की वारदात करते। आरोपियों की निशानदेही 
पर करीब 25 लाख का माल भी बरामद 
किया गया। 

कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीए हॉल में 
एसपी दीपक भार्ग ने गैंग को कपासन 
पुलिस द्वारा पकड़ने का खुलासा किया। 
कपासन थाना सीआई हिमांशुसिंह को 
विशेष टीम गठित कर अनसुलझी वारदातों 
को खोलने व आरोपियों की गिरफतारी के 
लिए निर्देशित किया। कांस्टेबल रतनलाल 
ने सीआई हिमांशुसिंह को थाने के लूट व 
हत्या में वांछित एक हजार रुपए का इनामी 
बदमाश दिनेश उर्फ मोडिया कालबेलिया 
के टोडारायसिंह जिला टोंक के जंगल में 
होने की सूचना दी। टीम को बहां भेजा। 


| ॥ टू पे न KAS: 
एसपी भार्गव ने बताया कि आरोपी गिरोह बनाकर रैकी कर उस स्थान के पास एकत्र हो जाते थे। 
घर या स्थान को लूटने के लिए चयन करते। कुछ सदस्यों को घर के अंदर उतार कर या मुख्य 
द्वार से घुसकर शेष सभी सदस्यों को अंदर बुला लेते थे। महिलाओं के आभूषण मारपीट कर 
खुलबाते हैं। चाकू से काटकर लूट लेते हैं। जाग होने या हल्ला करने पर हमला कर देते हैं। 


दिनेश उर्फ मोडिया को पकड़कर कपासन कबूल किया। वारदात में अन्य साथी 
थाने लाए। प्रारंभिक पूछताछ में एक मामले रमेश उर्फ काकूडिया कालबेलिया निवासी 
में वृद्ध को अल सुबह रोड पर जाते सिर में नंगावली थाना मंगलवाड़ हाल काली छांट 
लट्ट से वार कर घायल कर मुरकिया छिनना थाना गंगरार के भी साथ होने की मुष्टि की। 


* अलवर और एमपी में छह वारदात 
की... बूंदी के पुराना बाइपास रास्ते पर 
आरोपियों ने शराब ठेके पर हमला कर एक 
व्यक्ति की हत्या कर नकदी ब शराब चोरी 
करना कबूल किया। अलवर के टपुकड़ा 
और एमपी में सिंगोली में छह वारदात कबूल 


! | की। एसपी दीपक भार्गव, एसपी सरितासिंह 


च सीआई ने कांस्टेबल रतनलाल की हौसला 


¦ अफजाई की। 


है टीम ने रमेश उर्फ काकूडिया को भी डिटेन 
' किया। दोनों आरोपियों से पूछताछ करने 


पर दोनों ने साथियों पप्पूडिया, पिरिया उर्फ 


: रतन, मदन उर्फ रतन, मुकेश, कालिया उर्फ 


कल्लू, गणपतिया, वकीला, आजदिया, 
शिव लेहरी, कैलाश, रतन राठौड़, करण, 
सुरेश आदि के साथ चित्तौड़गढ़ जिले में 
१9 वारदात कपासन, चंदेरिया, भादसोड़ा, 
राशमी, राबतभाटा में करना कबूल किया। 
पुलिस ने मादलिया, , रामनामी, 
नथ, पायजब, कडियां आदि बरामद करने 
प्रयास किए। चोरी व लूट के आभूषण 
खरीदने वालों पर भी कार्रवाई कर गिरफ्तार 
किया जाएगा। 


लूट, चोरी और हत्या के शिरोह से पूछताछ जारी, 


रिमांड पर भेजा 


कालबेलिया समाज ने जाति के नाम से गिरोह प्रचारित करने पर जताई कड़ी आपत्ति 
समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है १ आके भर थी शान कर अजर (रीस 


मारकर न्यूज़ | fn /फपकन 


जोरी, लूट ब हत्या जैसे कई संगीन 
के मामलों में गिरफतार आरोपियों 
से पुलिस जारी है। एक 
आरोपी को कोर्ट ने ।9 सितंबर तक 
पीसी रिमांड पर सौंपा हैं। जबकि 
पहले से रिमांड पर चल रहे चार 
आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय 
में पेश किया जाएगा। इधर, इस 
कारवाई में 


दिनेश उर्फ मोढ़ा, रमेश उर्फ 
कुकडिया च मदन पहले 
पीसी रिमांड पर थे। रिमाण्ड 


जातियों को 
# अपराधी की कोई जाति नही होती है। कालबेलिया 
समाज ऐसे उपद्रवियों का बहिष्कार करते है चोरी, 
या अन्य कुकृत्य करना बाधित हैं। भीख मांगकर खा 
लेंगे, लेकिन चोरी करना हमारे गृह कानिफनाथ के 
खिलाफ है। लोग हमें वैसे भी होन भावना से देखते हैं। 
समाज को शिक्षा की ओर अग्रसर करने च नैतिक कार्य 
करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है - 
-राज सोलंकी सादड़ी, पाली 


अबधि को समाप्त होने 
पर इन्हें कोर्ट में पेश क्रिया जाएगा। 
प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार पीरिया 
को न्यायालय ने ॥9 सितंबर तक 
पीसी रिमांड पर दिया है। दूसरी ओर 
इन आरोपियों कौ कालबेलिया गिरोह 
के रूप में इंगित करने पर समाज 
ने रोष जताते हुए कहा कि 
समाज की बदनामी होती है। 


गिरफ्तार आरोपियों 


महासभा ऑफ शिया 


इंडिया विमुबत जाति चेग्टिबल 
फाउण्डेशन रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष प्रेमप्रकाश बीड़ ने कहा कि 
अपराधी की कोई जाति, धर्म नहों 
है। वह किसी भी धर्म, जाति समाज 
का हो सकता है। कालबेलिया 
जाति का बड़ा हिस्सा अब समाज 

जुड़कर कई कुरीतियां 


इससे से 


अपराधिक 
लगाकर पेश करने से समाज के स्वाभिमान को ठेस 
पहुचंती है। इससे डोएनटी समुदाय में आक्रोश है। हमारी 


से कोई सहानुभूति महीं है पर उन्को 


जाति विशेष के नाम से गिरेह बताना उचित नहीं है। 
उच्चतम न्यायालय ने जातीय गिरोह , गैंग शब्दों पर पाबंदी 
लगा रखी हैं। भविष्य मे ऐसा हुआ तो आंदोलन करेगे 
गोपाल केसावत 


मेवाड, सम्बाफक अध्यक्ष होएनटी 


का त्याग कर चुका है। समाज के 
लिए लंबे समय से संघर्षरत पाली 
निवासौ राज सोलंको और पूर्व 
मंत्री गोपाल केसात मेवाड़ ने इस 
मामले में एसपी से भी बात कर 
पुलिस और मीडिया द्वारा गिरोह को 
समाज के नाम से प्रचारित करने पर 
एतराज जताया। आगे से सुधार की 
जताई। 
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चित्र 43 - द वायर में दिनांक 43 दिसंबर 2047 को पुलिस द्वारा पारधी समुदाय को लगातार कलंकित 
किए जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार। पूरी खबर के लिए यहां पढ़ें - 
https://thewire.in/politics/polices-continued-victimisation-denotified-tribal-communities- 
can-no-longer-go-unchallenged 


Police's Continued Victimisation of ‘'Denotified' Tribal 
Communities Can No Longer Go Unchallenged 


Years of stigmatisation and harassment have pushed members of the Pardhi and other Adivasi communities in Bhopal to come together and 


protest police impunity. 


Sujata Gothoskar 


G000© 


Support Investigative Journalism 


२ 499.00 


Support In-Depth Reporting 


₹ 399.00 


Denotified tribes of India, Credit: Dakxin Bajarange/Youtube 


Fed up with police harassment, Indramal Bai committed suicide in the Gandhi Nagar 
basti of Bhopal on November 20, 207. Nothing has changed over the last decade since 
२ 99.00 Tanti Bai, a I4 year old, committed suicide for the very same reason on January 9, 

; 2007. Both were poor waste pickers from the Pardhi community, one of the I50 
“denotified tribes’ (DNT) in India, comprising almost I0% of the country’s population. 


Support Daily Reporting 


| Suppor TS A survey conducted a year ago in the bastis of Bhopal among I89 Pardhi families found 


Powered by AIRazorpay that 25 people of all ages had committed suicide, most of them due to harassment by the 
police, There may have been many more suicides which have gone unreported for fear 
of the very police that drove them to it. 


The Pardhis may have been formally denotified, but they continue to be stigmatised and 
treated by the police as a ‘criminal tribe’. They are blamed whenever any crime takes 
place, and often harassed even if there is no crime, The question is whether all these 
deaths should be considered suicides or institutional murders. 


Highlighting this state of affairs, from December 5 to December I0 (International 
Human Rights Day), members of the Pardhi community set up base in Roshanpura, the 
central square in Bhopal, to protest against the victimisation of their community. They 
were joined by other Adivasis living in Bhopal’s bastis. 


Indramal Bai’s ‘crime’: To attend the collector’s jan sunwai and complain of police 
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चित्र 44 - भरतपुर में कजर समाज द्वारा बनाई गई जहरीली देशी शराब के सेवन से हुई मौतों के 
संबंध में प्रकाशित (45.04.2024) समाचार | जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो पुलिस छापेमारी 
शुरू कर देती है और इस पेशे में शामिल डीएनटी समुदायों के गांवों में देशी भट्टियों को नष्ट कर देती 
है। (पूरी खबर के लिए पढ़ें-. https://indianexpress.com/article/india/7-die-in-rajasthans- 
bharatpur-after-drinking-spurious-liquor-7I4673/). मौतों के तुरंत बाद राजस्थान में कई जगहों 


पर छापेमारी की गई | कंजर और सांसी गांवों में शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया गया और मामले 
दर्ज किए गए। 


Home / India 


7 die in Rajasthan’s Bharatpur after 
drinking spurious liquor 
A government release said that the Chief Minister has directed the divisional commissioner, Bharatpur 


to investigate the reasons and other factors which led to the tragedy. 


By: Express News Service | Jaipur | 
January 45, 202 3:26:9 am 


LIVE BLOG 


French Open 2027 Men's Final, Novak 
Djokovic vs Stefanos Tsitsipas Live Score: 
Tsitsipas leads 7-6, 6-2 


According to the officials, four people died of methyl alcohol poisoning on Tuesday night and 
Wednesday while three more people passed away by the early hours of Thursday 


Coronavirus India Live Updates: Tamil Nadu 
announces more relaxations; Assam govt 
asks fully vaccinated employees to join 

$ office 
while several others were undergoing treatment in hospital after consuming 


illegally brewed spurious liquor, officials said on Thursday. 


Seven persons died in Rajasthan's Bharatpur district over a period of three days 


India Monsoon Live Updates: Southwest 
monsoon covers nearly 80% of country's 
geographical area 


According to the officials, four people died of methyl alcohol poisoning on Tuesday 
night and Wednesday while three more people passed away by the early hours of 
Thursday. 


! ।0 लीटर हथकढ़ शराब जब्त, ' 
एक दर्जन भटिटयां की नष्ट ३ 

| 
में दबिश दी गई। | 


$ ग्राम बटावदापार कंजर बस्ती में 
`कुछ परिवारों द्वारा हथकढ़ शराब 
प जाने व चोरी छिपे आस- 


पर पुलिस व आबकारी 
¶ की एक संयुक्त टीम का 
गठन किया जाकर संयुक्त टीम ने 
पूर्व में चिन्हित किए गए स्थानों व 


| रास्तों पर टीमें लगाई जाकर टीम ली 
द्वारा ग्राम चटावदापार'कंजरं बस्ती "के 


पुलिस व आबकारी विभाग की 
टीम द्वारा हथकढ़ शराब बनाने के 
लिये प्रयुक्त एक दर्जन भट्टियों को 
नष्ट किया गया तथा भट्टियों के 
आस-पास जमीन में डूम एवं 
टंकियों को गाढ़कर छुपाए हुए दो 
हजार लीटर वॉश को नष्ट किया 
गया। आबकारी विभाग द्वारा एक 
प्रकरण आबकारी एक्ट के तहत 
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चित्र 45 - दैनिक नवज्योति में दिनांक 29 जून 2044 को प्रकाशित समाचार | उदयपुर के हिरणमगरी 
क्षेत्र की कालबेलिया समाज की बगदादा बस्ती में आग लगाने के संबंध में है। घरों और वाहनों को 
आग लगा दी गई, गर्भवती और बूढ़ी महिलाओं सहित लोगों पर हमला किया गया। हमलावर उदयपुर 
के दबंग डांगी समुदाय के थे। 


घुसे और उस $ 5 बहन 
धूमा छो उठ ले गए। 
जटा के करी धार छंटे 
कद पू अल की और 
से बदहयास हालत मैं घर 


ऊना शी अता 
) पार पहुके 
“रथ 
पूनम को अस्पताल 
कजय 


पहाड़ी पर 
आगते-भागते 
एर्‍थर फेंक 


बाबूलाल और 
सोहनलाल शाम 

जंगल से वापस लौटी 
ci 


हमले के दौरान मौके पर पहुंचे 
जान्ते ने हमलावर को 
लाठीचार्ज कर बस्ती से दूर 
खदेड़ा। हमलावरों ने पलिस' 


को छम्ती तक आने से 


को बड़ी मुश्किल 
खदेड़कर पीड़ित परिवार की 
जान बचाई। 


महिलाओं व पुरुषों ने रोते हुए बताया कि उन्होंने क 

< 'कर दिया। अब उनके 
पास सिर्फ बदन पर पहने कपड़े शेष बचे हैं । जिसने गुनाह किया ने पकड़कर 
जेल भिजवा दिया। हमला करने के लिए लकड़वास के बारह फलां के लोग आएथे।शुक्रवार 
शाम से ही लकड़वास में लोग जमा हो रहे थे, लेकिन उनके ऊपर हमला कर सोचा नहीं 


९ 
| 
E आघदड़ा बस्ती में हमलावरों द्वारा जलाया घर 
सोनिया पत्नी भगवतीलाल ने बताया कि उसके मकान में अनाज की कोठी से 20 तोला सोना और पांच किलो चांदी भी हमलावर निकालकर ले गए: उसका 


आरोप है कि जब वह हमलावरों का विरोध कर रही थी, तो उसके साथ मारपीट की गई। सुनील कालबेलिया ने बताया कि वह घर में सो रहा था, तभी हमलावर 
घर में घुसे, जिन्हें देखकर वह भाज गया। उसके पीछे हमलावर तलवारें लेकर दौड़े, लेकिन वह पहाड़ों में जा छुपा। 


दुष्कर्म का मामलां | पुलिस ने 200 आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज 2 आरोपी 5। 


-रणमणरी थाना जे +f - 
बताया - = | कालबैलिया re k ह. 5 में गिरफ्ताच 
कलबेलिया समाज के लोगों का | पुत्र भूरा की रिपोर्ट पर आरोपी 4 ड अत जेल मे 
कहना था कि जो महिला जजाराम डांगी, पेजराम डांणी, डः 5 है i 
दुष्कर्स का आरोप लगा रही है, ल्लोणर डांगी सहित करीब 200 
wi जोजो के खिलाफ परों में ठोडफोइ,, डै 
| आगजनी, लूटपाट >। मामला दर्ज 
मा किया है। इन आरोपियों ले पराव 
गब पी थी। उसके याद (उसको 
सहमति से -युः | तोड़फोड़ की है। पुलिस आरिपियों 
उभ न्छः | की घरपकड़ में जुटी है 
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उपरोक्त खबर का चित्र 45, भाग-2 


[ बाघदड़ा बस्ती कौ घटना, #5 घरों को आग लगाने के बाद लूटपाट | 


बस्ती पर 500 लोगों का हमल 


बाघदड़ा बस्ती. में घर,जलाने.के. बाद.पुलिस ने लाठीचार्ज कर. हमलावयें.को-खदेड ५...» ~. 


समाज की महिला से दुष्कर्म को लेकर आरोपियों के hiss अधिकारियों को घटना दा Bde : 
परिवाग्रेंपर शनिवार को लकड़वास के सैंकड़ों लोगों का दहशत में आए | 
आक्रोश फूट पड़ा। करीब 500 लोगों ने एकत्र होकर कार्रवाई कर पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन 
गघदड़ा बस्ती निवासी कालबेलियाओं के परिवारों पर उत्तवे म 
;मला बोल दिया। करीब 75 घरों ne तोड़फोड़ से हिरणमगरी 
करते हुए आग लगा दी। महिलाएं, 
लिए ज॑गल में भाग गए। जो पकड़ 
उनकी जमकर मारपीट की | सूचना मिलते ही भारी पुलिस 
जान्ता मौके पर पहुंचा और लाठीचार्ज करते हुए हमलावरों 
को खदेड़ा। पुलिस ने मौके से 27 हमलावरों को हिरासत 
में लिया है। फायर ब्रिग्रेड कर्मचारियों ने जलते घरों की 
आग पर काबू पाया। घटना के बाद पीड़ित परिवार के 6 न 


Eu जान 


३“ गांव में तैनात है तथा पुलिस 

| है तथा 
कळ र pat ४ शक घरपकड़ में जुटे हैं। घटना के 
एएसपी हनुमान 
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चित्र 46 - दैनिक भास्कर में दिनांक 07.04.2024 को प्रकाशित समाचार | मध्य प्रदेश के ग्राम कलसिया 
स्थित उनके डेरा (शिविर) से कंजर महिलाओं व बच्चों के अपहरण के संबंध में है। उनके शिविर को 
क्षेत्र में प्रमुख जाति के 400 सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा आक्रमण किया गया था। जब वे उन कजर पुरुषों 
को नहीं पा सके, जिनकी तलाश में वे आए थे, तो उन्होंने शिविर से महिलाओं और बच्चों का अपहरण 


कर लिया। 


झालावाड़ भास्कर 0/-0-202] 


बड़ी वारदात ° बामनदेवरिया व हाजड़िया का मामला, चोरी की वारदातों के संदेह में किया अपहरण 


00 बदमाशों ने 0 महिलाओं, 20 किशोरियों 
और 8 बच्चों का किया अपहरण, 6 गिरफ्तार 


उन्हेल थाने की पुलिस 
फरार 94 आरोपियों की 
तलाश कर रही है 

भास्कर न्यूज|उन्टैलं 


मध्यप्रदेश के कलसिया गांव से आए 
करीब 700 लोगों ने चोरी के संदेह 
में हथियारों के बल पर थाना क्षेत्र के 
बामनदेवरियां व हाजड़िया में डेरों 
में रह रहे परिवारों की महिलाओं व 


बच्चों सहित 38 जनों का अपहरण पुलिस को पीछा करते देख इन महिलाओं-किशोरियों और बच्चों को आलोट थाने में छोड़ गए थे आरोपी। 


कर लिया। कलसिया गांव के यह 
लोग चोरी की वारदातों के संदेह 
में इन परिवारों के पुरुषों को उठाने 
आए थे, लेकिन जब चे डेरों पर नहीं 
मिले तो यह लोग 40 महिलाओं व 
20 किशोरियों सहित 8 बच्चों को 
उठाकर ले गए। 

सूचना मिलने पर उन्हैंल 
पुलिस मौके पर पहुंची और भाग 


रहे अपहरणकतांओं का पीछा ॥ 


किया। इधर, पुलिस को पीछा करते 
देख आरोपी महिलाओं व बच्चों 
सहित सभी 38 जनों को आलोट 
थाना में छोड़कर फरार हो गए। बाद 
में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई 
करते हुए छह लोगों को हथियारों 
के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 
शेष 94 आरोपियों की तलाश की 
जा रही है। बाद में उन्हैंल पुलिस 
एमपी के आलोट थाने पहुंची 
और सभी अपहत की गई महिला 
और किशोरियों सहित बच्चों को 
सकुशल लेकर उन्हैंल पहुँची। 


| F 
झालावाड़. उन्हैल पुलिस की गिरफ्त में अपहरण के आरोपी। 


पीड़ितों की ओर से पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई 


हालांकि पीड़ितों की ओर से इस मामले में पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी 
गई है, लेकिन पुलिस ने आगे इस तरह की घटना नहीं हो, इसको देखते 
हुए सख्ती से अपनी ओर से 6 नामजद आरोपियों सहित 94 अज्ञात लोगों 
के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 


यह छह आरोपी गिरफ्तार, 


॥ हथियार भी किए बरामद 


पुलिस ने अपहरण के मामले 
में 400 में से 6 आरोपियों को 
गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 
हथियार भी बरामद किए हैं। 
पुलिस ने मध्यप्रदेश आलोट 


| थाना क्षेत्र के कलसिया निवासी 
hg 


सुरेश सिंह उर्फ सूरजसिंह पुत्र 
तृफानसिंह सौंधिया, बहादुरसिंह 
पुत्र चतरसिंह सौंधिया, सुरेनद्रसिंह 
पत्र संग्रामसिंह सौंधिया 
महेन्द्रसिंह पुत्र मानसिंह सौंधिया 
नारायणसिंह पुत्र चतरसिंह 
सौंधिया, गुमानसिंह पुत्र जवानसिंह 
सौंधिया को गिरफ्तार किवा है। 
इनके कब्जे से एक देशी कट्टा. 
72 बोर दो जिंदा कारतूस, एक 
धारदार तलवार, एक बाइक, 
चेन, दो लोहे की प्लेटें और कार 
बरामद की है। 


बस, कार और बाइक 


लेकर आए थे आरोपीः एसपी 
डॉ. किरण कंग सिद्दू ने बताया कि 
बामन देवरिया व हाजडिया गांव के 
डेर में रहने वाले लोगों पर चोरी की 
वारदात के संदेह में आरोपियों ने 


दह कारवाई की। उन्होंने बताया कि 


चोरी की चारदातों से परेशान होकर 
मध्यप्रदेश कलसिया गांव के करीब 
400 लोग बस, कार च बाइकों से 
बुधवार को इन लोगों के डेरों में 
पहुंचे। यहां जब उन्हें पुरुष नहीं मिले 
तो वे उनकी महिलाओं व बच्चों को 
उठाकर कर ले जाने लगे। महिला 
व बच्चों के अफ्हरण की सूचना 
उन्हैंल थानाधिक्रारी 
पर प्हुंचे। पुलिस को 
देखकर आरोपी बाइक, कार व बस 
में बैठकर भागने लगे, लेकिन तब 
तक इन लोगों मे महिलाओं व बच्चों 
को बस में बिठा लिया था। इनका 
पीछा करते हुए पुलिस मध्यप्रदेश के 
आलोट तक पहुंची। इधर, पुलिस 
को पीछा करते देख आरोपी 70 
महिलाओं, 20 किशोरियों ब 8 
बच्चों को आलोट थाना में उतार 
कर भागने में सफल हो गए। बाद में 
स्थानीय पुलिस आलोट थाने 
और बहां से सभी को लेकर 
लौट आई। बाद में पुलिस ने इस 
मामले में छह आरोपियों को हथियारों 
सहित गिरफ्तार कर लिया, जबकि 
00 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज 
किया है। 
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चित्र 46, उपरोक्त मामले का भाग-2: पुलिस द्वारा अपहरणकर्ताओं (प्रमुख किसान समुदाय) की गिरफ्तारी 
के विरोध में, स्थानीय राजनेताओं और किसानों ने कजर समुदाय के खिलाफ दबाव बनाने के लिए 
प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया । 


महिलाओं व बच्चों के अपहरण का मामला 


दूसरे दिन भी फरार 94 आरोपियों 
में से एक का भी नहीं लगा सुरा 


भास्कर न्यूज|उन्हैत 


थाना क्षेत्र के बामन देवरिया व 
हाजड़िया डेरों में बुधवार को 700 
से अधिक लोगों ने बंदूक व धारदार 
हथियारों के बल पर 38 महिलाओं 
ब बच्चों का oe कर लिया बा 
इस मामले में दूसरे दिन गुरुवार 
राजस्थान व मध्यप्रदेश की पुलिस ने 
संयुक्त रूप से आरोपियों के गांव में 
दबिश दी, लेकिन उनका सुराग नहीं 
लगा। इधर, इस मामले में गिरफ्तार 
छह आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट 
में पेश किया, जहां से उनको छह 
दिन के पुलिस रिमांड पर दिया है। 
एक साथ 38 महिलाओं और बच्चों 
को अपहरण की घटना को पुलिस ने 
गंभीरता से लिया है। संगीन धाराओं 
में मामला दर्ज करने के बाद शेष 
94 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी 
के लिए पुलिस ने तीन टीमें गठित 
की है। एएसपी राजेश यादव भी 
बुधवार शाम से बामन देवरिया 
किए हुए हैं। झालावाड़ से 
अतिरिक्त जाब्ता बुलाकर तीन 
टीमें बनाई गई हैं जो अलग-अलग 
स्थानों पर दबिश दे रही है। गुरुवार 
को एएसपी यादव के नेतृत्व में 
शेष रहे आरोपियों की धरफ्कड़ के 
लिए उन्हैल थानाधिकारी भंवरसिंह 


—- 


उन्हैल. मध्यप्रदेश के = 
गांव में दबिश देती पुलि] 


कलसिया में दबिश दी 
में कोई भी आरोपी नहीं मिला। 
अल oe कक, 
बुधवार घटना के बाद 
फरार हुए लगी गिरफ्तारी के 
प्रयास किए जा रहे हैं। तीन टीमें 
गठित की गई हैं। पहली टीम उन्हैल 
एसएचओ भंवरसिंह गुर्जर, दूसरी 
टीम हैडकांस्टेबल नाधूलाल व 
तीसरी टीम एएसआई त्रिलोक चंद 
के नेतृत्व टीम बनाई गई है। शेष 
आरोपियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार 
कर लिया जाएगा। 
- राजेश यादव, एएसपी, झालावाइ 


ET आतंकः पुलिस की नाकामी पर उबला आलोट...थाना घेरा 


भाजपा और कांग्रेस ने भी राजनीति से उपर उठकर पुलिस को आड़े हाथों लिया, हजारों किसान बोले अब कंजर आतंक के खात्मे तक हम चुप नही बैठेंगे 


क्षेत्र में लगातार कंजरों की वारदात 
से परेशान किसानों ने संयुक्त किसान 
भौर्चा के नाम से सैकड़ों किसानों ते 
+ द रोड़ से रैली निकालकर पुलिस 

के सामने स्टेशन रोड़ पर सड़कों 
पर बैठकर राजस्थान मध्य प्रदेश 
पुलिस के खिलाफ करते हुए 
प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान 
विधायक मनोज चावला ने कहा कि 
मध्य प्रदेश पुलिस कौ नाकामी के 
कारण विधानसभा क्षेत्र के तीनों थाना 
क्षेत्रों में कंजरों कौ बारदातें बढ़ने से 
किसान पोशान है। राजस्थान पुलिस ने 
क्षेत्र के किसानों पर गलत प्रकरण 


बनाया है | प्रकरण कौ निष्पक्ष जांच के 
लिए आ अशोक गहलोत से 
चर्चा को जाएगी | वहाँ उन्होंने कहा कि 
राजस्थान पुलिस मैं अगर दम है तो चह 
मेरे खिलाफ भी प्रकरण बनाए। मैं भी 
वहां गया था | उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस 
को भी आढे हाथों लिया है और उनकी 
निष्क्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। 
काँग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह सोलंकी ने 
कजरी द्वारा किसानों से लिए जा रहै 
जजिया कर बंद न कराने एवं पुलिस 


प्रशासन की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह 
लगाए हैं। इस दौरान भाजपा नेता 
उपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि दलाल 


५ dui... 
कोई भी हो पुलिस उस पर काररचाई 
गतिविधियां क्षेत्र 


करें और कंजरो की 

में ना हो इसके प्रबंध पुलिस प्रशासन 
कौ करना चाहिए। जनपद प्रधान 
कालू सिंह परिहार संबोधित करते हुए 


कहा कि चोरियों कौ बारदातों से bs 


पौशान किसानों नै राजस्थान डेरों में 
जाकर क्षेत्र मैं वारदात नहीं करने कौ 
किसानों को चेतावनी दी और अपना 
चौरी हुआ सामान बापस लाने का 
प्रयास किया लेकिन उल्टै ही ग्राम 
कलसिया के 6 किसानों पर अपहरण 
का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर 
लिया है जिससे क्षेत्र के किसानों में 


आक्रोश हैं। उन्होंने भी मध्य प्रदेश 
पुलिस कौ निष्क्रियता पर प्रश्न चिन्ह 
लगाए हैं। किसान नेता उल्फत सिंह 
परिहार ने कहा कि जब पुलिस क॑जरो 
कौ चौरिया नहीं रोक पाती है तो 
में किसान कानून को हाथ मैं 
लेते हैं। किसानों ने कोई गुनाह नहीं 
किया [काँग्रेस नेता भैरू सिंह कौ बात 
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक 

से हुई है इस कारण किसान 
उन्हेल धाने की और कुच नहीँ करेंगे 
केवल भात्र 0 किसान पहुंचकर 
लन के विरोध के संबंध ज्ञापन 

|| 


आलोट में पहली बार 
इस प्रकार सड़कों पर 
किसानो का 
ऐैला, ज्ञापन दिया 
नगर पैं पुलिस के 
विरोध में पहली बार 
करी 5000 किसानों 
का रेला सडको पर तजर 
आया किसान हाथों में 
तख्तियां लेकर पुलिस 
मुर्दाबाद के नारे लगा रह 
थे आदोलन में भाजपा 
और कांग्रेस के नेता भी 
शरीक E हैं। थाने के 
किसानों ने 
सभा के बाद एसडौएम 
राजेश शुक्ला एवं 
एडिशनल te 
पाटीदार को कौ 
गतिविधियों की 
रोकथाम एवं राजस्थान 
मैं क्षेत्र के किसानों बने 
प्रकरण को लेकर ज्ञापन 
दिया है। इस दौरान 
आसपास क्षेत्र का पुलिस 
बल तैनात था। 
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चित्र 47 - दैनिक भास्कर, बीकानेर, 26 फरवरी 2024 | बीकानेर के नोखा के निकट ग्राम मूंदड़ का 
मामला, जहां जतिगत भेदभाव की वजह से एक नाई ने तीन सांसी लड़कों के बाल काटने से मना 
कर दिया। 


भारतीय संविधान में अनुच्छेद 4 के अनुसार जाति, लिंग, धार्मिक विश्वास या जन्म 
स्थान आदि के आधार पर देश के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। 
लेकिन नोखा के मूंदड़ गांव की यह घटना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। 


सांसी जाति के बच्चों के बाल काटने से 
मना किया नाई ने, धक्के देकर निकाला 


मानवाधिकार आयोग तक किया और ॥& फरवरी को जसरास्र भाने घे 
ली ऐची शिकायत, पुलिस में केस मुकदमा दजे किया गवा इस प्रयोग से समझें कि 202 
५, दुकानदार फरार चाइल्ड हेल्पलाइन परफोन किया तो. में भी कुछ जगह वर्ण विशेष को 
तक पहुंचा मामला : इकानदार 
ल को ओर मे बो को करिण के न मन | दबाया जा रहा हें... 
जोखा के मुंदड़ शाल में नाई ने समस्त समाज करन से अके अतिक वकक किक > 2 
के तोन बज्यो के आल काटने से मना कर. शौर मे पाइन प फोन कर * अगर आपके साध भेदभाव-पू्ण 


दिया) अपमानित कर तोनों। को दुळन के जवाब पिला और ने i ै - Nese 
आ | ज वाधक आयग 
जारए यह मामला पुलिस कै पास पहुंचा ते गापा। उन्होंने फॉड्त परिकर से परे घटनाक्रम कायत कर सकत हैं। यह आयोग 
नस्ररासर थान में केस दर्ज हुआ। निलाद के डू) नकारे से और पीड़ित प् ने परामर्श और सूचना प्रदान करता है। 
कून पकड़ने से पाहले हों दुकानदार फरार हे। जसासर थाने में मूफदमां दर्ज ऊरुकापा। यदि जरूरी हो तो आपकी शिकायत 
वा “हा भी सकन लेने के चचचा की रिफॉर्डिंग में मध्यस्थता प्रदान कर के सहायता 
| 

मूंदढ़ गांव में खांसी परिवार के तीन हितम उलन कि काने ते मना उपलब्ध करा सकता है। 
बच्चे रेकताराम (१5), राजूरामं { ।5) और : सामाजिक न्याय एलं विकास * सभी राज्यों में मानावाधिकार 
बजरंगतताल ।॥॥) पिछले दिनो ताई की सामति के सचिछ गोपालराम जयां ते जायो | आयोग के कायालय होते हैं, 
दुकान पर कटिग करवाने पहुंचे थे। कुसि कि घटना की जानकारी मिलने पर बह दौसा | जिक्काय्रतकर्ता वहां जाकर 
का दलका हरियल दे माडे १००० नदार से बीकानेर के मुंदड़ गांव पहुंचे। उन्तेगे जै | अधिकारी से सिस्व कर अपनो 
चेनाराभ नाई भङ़क सपा उम्रने सैनों अच्चो ज़ासक्तारी लो। दुकान पर भी गध) दुक्तानदार | # हे 
को छोटो जाति का बताकर कटिग काने से के जाया से आतचत की कै उन्सेंने भरी शिकायत दर्ज़ कश सकते हैं। 


यना कर दिया और अपमानित करते के बाद 
धक्के देकर दुकान से निकाल दिया। तीनों ने 
बार पहुँचका घटना जताई तो रेंकंत्रगम के 
पिता शिक्कलानन दुकान पहुंचे। सास परिवार ने 
घटना फे खिलाफ आलान उठाई और मामत्क 


नोस के उरसूल ज्योति संस्थान का के नसय का sl भेजा जा सकता है। 
जस्रा थाने में दुकानदार के : जसरास्स पूरन मुकदमा अंग्रेजी 
मुकदमा दर्ज किया गया। सामाजिक न्याग् दे होने के आद मामले को गंभीरता को * शिकायत हिंदी, अंग्रेजी, 
एवं किकास समिति के उचि गोऊलगाम देखते हुए जांच सोओ नोखा उैथसिह चौहान अधवा संविधान 

व्ष मूंदड़ गांध पहुंचे और पीडितो के सयान को सौंपी गई लिन्होने मौका-मुआउना किया | उठवी सनी ये 

लिए। उन्होंने राष्ट्रीय और रज्य मानवाधिकार और पोत पष के बयान लिए है। घटना | सम्मिलित भाषाओं ये 
आयोग, एडोजे मानवाधिकार. कलेब्टर और के बारे में उनसे पूछा गया तो ळनकरी देने से किसी भी भाषा पे 


एसपो छो पत्र लिखा है। गौरतलब है कि ।3 
फाय दुकानदा ने काटैत काने से मना 


# आजारी के 73 सात आट भी ऊंच -नौच, आतिचाद ग्ररकरार हैं 
जिसका ठौकरा हम लोगों पर फ़ूटत है और अप्रभानित हिना पढ़ता 
है। पूज एमेश्यर, भर एजुपराम के बेटे बिशनाराम के नजरंग््रल 
क्रो नोखो म्री का कहकर कटिग करने से मना कर दिया गया। 
पूलिसक्मी अाणराम ते अल लत तो उसने भी अनसुनी कर 
मुकदमा दर्ज Ede न 
गिरफ्कगी तरी हुईं है। 


डी। भले लोगों को यदद 
ये हमारे बयान लिए हैं. शोकिर आरोपों 
पणा नहीँ. न्याइ मिलेगा भी या नजरों 

- शिवलाल सांसी, डन 


न को जानकी में आने झा चनकाल मृक्टमा दर्ज किया गया 
“एस्टी एकर लगने के कारण मामले को जांच गोओ नोजा 
को सीपी गईं है। उन्तें फ मामले को निष्पक्ष जाँच करी हुए रिपोर्ट दैत 


के निद दिए गए हैं! 
= प्रोति चंदा, श और 


सकता माी। व्ह! से पूरी मढद करने का 


आसी जाति के पाश्यार की कटिग करने से 
वना किया जिसको स्वियडिग भी है। पोड़ितें 
को स्थय दिले के लिए पुरा झटनक्तम 
मानलाधिकार कै संतान में ल्या शसा है। 


से बनते हुए केळल इतना का के जांच 
चल गती है। 


| च्यबहार क्रिया गया है, तो आप इसके 


| डाक और ऑनलाइन 


| nhrehtm) आवेदन भी 


° आयोग को तार, फैयस, 


(http: //nhre.nicin/ 
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चित्र 48 - कालबेलिया समाज को श्मशान घाट हेतु भूमि आवंटन के संबंध में समाचार | कालबेलिया 
समुदाय में अपने मृतक को दफनाने और उस पर समाधि (स्मारक) बनाने की संस्कृति है। 


§_ 


ऊँ Fo Eos 


52 


FU 

pe 

fg ES 
=, 


Eel 


चित्र 49 - मध्य प्रदेश के गुना में शेरू पारधी की हिरासत में मौत के संबंध में राजस्थान पत्रिका, 
भोपाल में दिनांक 22 मार्च-202 को प्रकाशित समाचार | 


रात मे लिप्त पारदियों को पकड़ने तीन थानों की पुलिस ने रात में दी दबिश | 
बुजुर्ग की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने घेरा | 


द 
३५ 


| 


“ 
- 


{५ FE 
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‘Being harassed by 
two policemen’, woman 


te #६0५ Corrrtprryrd 


Bhopal: A Svearihd woman, hy- 
ilarmal Bal, 30, allegedly attrrrgsoed 
saleelt by setting herent ablire ता 
Pridny In Gandhi शिक्षा Mumhity 
here Her family memiwrs, iis a 


attempts suicide in city 


wr ina fnlse सी can, 

However, the pollce tialmed 
theein ver declaration before mag: 
strate on Friciny shy bons shirt tht 
sho wis trying to burn garbage 
Mutsidr tyer house. On Satumilay, 
Imiarnia} Bal’s family members 
alegre that the two policeenen. 
tame) Gajraj atl Moin, were 
Mearassin ber for thie Inst ४ 6:05. 

The complaint stated that “on 
Friday the two policensn cant: tn 
ler lmuse 3 tires, Inn the 6८00७ 
मां about FIO itm, Af ests Ad 27 
between 2303 iru devisaywlird 
the mimey Shwe then tock the ilras- 
tlc sep by se Immonting 


क 


VIDEO GOES VIRAL 


= Meanwhie, a ५।७९0 chp of the 
wictim went vial of Saturday, बा 
wivch She is heard sayng the 
Policemen demardee! २६20 000 
from her and threatened to pick 
her up ane takb her to thar 


‘» She could also be heard 
Saying that they had already 
peeked up her brothers 

= However, ASF, ZOD, Sameer 
Yadav, sald: “iN a declatatron 
betore the magistrate on Fridley, 
she didn't mention tive 


मोहाला न कहा- झूठ क 

घे कंसाने के नाप पर दो 

सिपाही मांग रहे थे रुपए 
ora! --# 


Off ब्कहै $ a hm है ord 


NU DE 50 FO कह छह 
tim छा # नर मे 68 


चित्र 20 - डीबी पोस्ट में प्रकाशित समाचार (बाई ओर), भोपाल, 49 नवंबर 2047 को पुलिस उत्पीड़न 
की वजह से 30 वर्ष की पारधी महिला इंदरमल बाई की आत्महत्या के संबंध में | 
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इंदरमल बाई पर उपरोक्त खबर का चित्र 20, भाग-ता 


Tribal woman's death after alleged police 
harassment sparks protests in Bhopal 


The 25-year-old woman from the tribal Pardhi community set herself on fire after being allegedly harassed 
by the police 


BHOPAL Updated: Nov 24, 2047 I:09 IST 


HT Correspondent 
Bhopal, Hindustan Times 


५ रीते ¢ए इन 
4) पकड क्रा 
n ते जाओ | 
भी अन्यान (| 


एक पारधी महिला एक पोस्टर चिपका रही है जिसमें पुलिस से लोगों को सोते समय उनके घरों से नहीं उठाने के लिए लिखा 
गया है। पारधी समुदाय के सदस्य अपने आपराधिक टैग को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे पुलिस उत्पिड़न 
का विष्य बनते हैं। 


पुलिस द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित किए जाने के बाद खुद को आग लगाने वाली 25 वर्षीय पारधी महिला की मौत ने 
सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 


शहर के गांधी नगर इलाके में नई बस्ती की रहने वाली इंदिरा बाई ने तीन पुलिसकर्मियों पर 20 हजार रुपये रिश्वत 
के नहीं देने पर चोरी के मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया था। 


उसके समुदाय के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी (आप) ने गांधी नगर पुलिस स्टेशन के सामने विरोध 
प्रदर्शन किया और उसके द्वारा नामित तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की | 


पूरी खबर के लिए पढ़ें~http:/vww.hindustantimes.com/bhopal/tribal-woman-s-death-after-alleged-police- 
harassment-sparks-protests-in-bhopal/story-bawhmikJAXwaUjnbVB2oYl.html 
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चित्र 2 - समाचार पत्र दैनिक श्रमसाधना भोपाल में दिनांक 04.06.2024 को तुलसीदास कजर की 
बैरसिया थाने में हिरासत में मौत के संबंध में प्रकाशित समाचार | ग्राम डेकपुर के तुलसीदास को 
बैरसिया पुलिस ने दिनांक 25.05.202 को बाजार से उस समय गिरफ्तार किया जब वह अपनी पत्नी 
के साथ खरीदारी कर रहा था। हिरासत में क्रूर पिटाई के कारण 29.05.202 को उनकी मृत्यु हो गई | 
तुलसीराम की पत्नी ने बयान दिया है कि पुलिस ने रिहा करने के लिए 5 लाख रुपये मांगे | 


ग्वालियर शिवपुरी से प्रकाशित 


परिजन ने थाने में पुलिस से रुपए मांगने और मारपीट का लगाया आरोप 


विचाराधीन कैदी की हमीदिया अस्पताल में मौत 


मजिस्टरियल जांच के आदेश, 
भोपाल के बैरसिया थाना का 


युवक की थाने में मारपीट से 
जेल मेंहुईमौत _ 
आरोप, बैरिया थाना पुलिस 


ने 27 मई को अधमा कर 


किक CT 
। 


विजय डोंगरे 

भोपाल। परिजन के अनुसार 
बैरसिया पुलिस ने बर्बरतापूर्वक 
और पीट-पीट कर अधमरा किया 
और झूठा अपराध कायम कर जेल 
भेजा, es केंद्रीय जेल में 

तुलसीराम मृत्यु। 

hel सिंह 
ग्राम ढेकपुर, बिजोरी टपरा, 
तहसील बैरसिया, भोपाल का 
निवासी था, की दिनांक 
25/5/202 शादी का सामान 
खरीदने अपनी पत्नी और परिवार 
के और लोगों के साथ बैरसिया 
बुलेरो जीप से आये थे। उनके 
परिवार में शादी थी, और शौक से 
चीजें जोड़ रहे थे। बैरसिया के 
दशहरा मैदान तरफ थे कि इतने में 
बैरसिया थाने की पुलिस आई और 
बुलेरो जीप व ड्राइवर तुलसी राम 
विजोरी को एसआई सीएस यादव 
च अन्य पुलिस कर्मी थाने लेकर 
आ गए। थाने में यादव व अन्य 
पुलिस कर्मियों द्वारा की 
बेहरहमी से पिटाई a तुलसी 
राम की पतली भी वहीं थी, जब 
तुलसी राम की पत्नी के सामने ही 
थाने में पदस्थ चार पुलिस कर्मी ने 
बर्बता पूर्वक पिटाई की। पल्ली, 
पतलेस बाई का Cpe कि 
राम और वो खुद के 
हाथ जोड़ते व पैर पड़ती रही कि मेरे 


पति को मत मारो, लेकिन पुलिस ने 
एक न सुनी। तू 5 लाख ला, नहीं 
तो तेरे सामने ही मारेंगे बोलते हुए 
वो कभी दीवार पर तुलसीराम का 
सिर ठेके, कभी लात मारे दो 
घंटे बाद धक्के देकर 
उसको थाने से बाहर 
निकाल दिया और बो 
खिड़की से उसके पति 
के साथ हो रही क्रूर 
हिंसा देखती रही। वो 
कह रही है कि एक-दो लाख 
में मान जाते, तो उतना कहीं से 
कर्जा करके ले आती, लेकिन 5 
लाख कहां से लाकर देती। 

अगले दिन तुलसीराम के 
ऊपर झूठा आपराधिक प्रकरण 
कायम कर दिनांक 26/5/202 
को जेल भेज दिया गया, और जेल 
से दिनांक 29/5/202 के पत्र 
के माध्यम से परिवारजन को 
तुलसीराम की मौत की जानकारी 
दी गयी है। आज जब परिवारजन 
हमीदिया में पोस्ट-मार्टम के लिए 
पहुंचे और गिरफ्तारी के पूर्व की 
बात व्यक्त की। 

जेल की जानकारी पत्र में 
29.5.2] के दिन उपचार के 
दौरान मृत्यु बोला जा रहा है, और 
साथ ही यह दर्ज किया गया है कि 
मानसिक स्वास्थ्य के परामर्श के 
लिए उसे हमीदिया चिकित्सालय 


शराब रख भेज दिया था जेल 


दो दिन में जेल में हुई मौत, 
जेल प्रबघंन ने पत्र जारी कर 
कहा तुलसीदास हो गया था 


भेजा जा रह्म था, लेकिन हमीदिया 
में मृत घोषित हुआ। 
परिवारजन का कहना है कि 
बैरसिया पुलिस की बर्बर हिंसा 
और उसके पश्चात जेल में 
उपयुक्त इलाज न मिलने 
के चलते दूलसीरम की 
मौत हुई है। जेल के 
पत्र में ही जिस दिन से 
वो भर्ती हैं, उसके 
अगले दिन से ही 
स्वास्थ्य की गिरावट समझ 
आ रही है। 
अतः परिवार की मांग है कि 
बैरसिया की हिंसा और 
भोपाल कप जेल की लापरवाही 
से तुलसीराम की मौत हुई है, और 
इनके लिए उन पर हत्या का 
उप दर्ज होना चाहिए। यह 
, जेल में होने के नाते, 
मजिस्ट्रेट की जांच का मसला बना 
है, और पोस्ट मार्टम के दौरान एक 
शुरुआती बयान लिया गया है। 
तुलसीराम के पीछे उसकी पतली 
और चार बच्चे हैं। इनका भविष्य 
कैसा होगा, इसके लिए कौन 
जिम्मेदार होगा। 
यह ज्ञात हो कि तुलसीराम 
कंजर अकव दाय के सदस्य थे, और 
बैरसिया में रहवासी कंजर समुदाय 
के युवा, औरतें, बच्चे आदमी 
सभी इस खौफ से रहते हैं कि जब 


पागल 


परिजन और पुलिस हमीदिया 
में , मृतक का चल रहा 
पोस्टनार्टन 


चे राशन लेने, त्यौहार मनाने या 
छोटी बाजार में निकले तो उन्हें 
बैरसिया थाने की पुलिस कभी भी 
उठाकर पैसे ऐंठने का काम करती 
हैं। लोगों से 20,000 से ज्यादा 
लाखों तक मांगा जाता है। नहीं दे 
पाने पर कच्ची दारु का केस इन 
पर ठोंकना आम प्रकरण है। 
तुलसीराम के परिवारजन अभी 
यही रो रहे हैं कि कहीं से भी पैसे 
दे देते तो हमारे आदमी को नहीं 
मारते। संपर्क-8349729556 
विजयराम 

उधर इस मामले में बैरसिया 
एसडीओपी केके वर्मा ने बताया 
की अवैध शराब के विक्रय की 
सूचना पर सुबह 0 साढ़े दस बजे 
आरोपी तुलसीराम को बैरसिया 
बाजार से पकड़ा था। एक बोलेरो 
गाड़ी में 70 लीटर के लगभग 
अवैध शरान बरामद कर अपराध 
क्रमांक 333/202 दर्ज कर 
धारा 34 (2) एवं 49 आबकारी 
एकट में माननीय न्यायालय के 
समक्ष सतत त किया गया था। जहां 
से उसे भेजा गया। रुपए 
मांगने और लस द्वारा मारपीट के 
आरोप झूठे हैं। 

फिर भी यदि परिजन ने 
आरोप लगाएं है तो जांच होने पर 
जो दोषी होगा उसे सजा मिलना 
चाहिए। 
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चित्र 22 - कंजर महिलाओं द्वारा चकरी नृत्य प्रदर्शन की प्रेस क्लिपिंग और भारत के तत्कालीन 
प्रधानमंत्री के साथ दोपहर के भोजन का निमंत्रण (4986) | 


TY 0४५४५) + THE NEW INDIAN EXPRESS 
OT Qe ७ 0 URNS NvssnARaT aM 


| 
Visakhapatnam, March 20: |. 
Lok Parampara, a festival of 
folk dances of India, has been 
ह drawing dance lovers to Guraj- 
ada Kalakshetram in the city 
for the last two days. 
Around’I25 artistes are parti- 
£ Cipating in the three-day festi- | 
|| ‘val which ‘includes ‘dances 
from Andhra Pradesh, Mahara: 
| shtra, Madhya Pradesh 
| uD Rajasthan and West 


कि a tribal FE 
Valley, and Bonalu 
Fein region represent held at Gurajada र " 
Andhra Pradesh in the fest: from Rajasthan is 
| ival. The Dhimsa is performed to the beat of dholaks, 
| by the tribal women on festive 
| occassipns and is a not-so-unc- 
| ०5 X sight in the Araku reg- 
ion} Bonalu is performed by 
bs mertand women in praise 
Mahakali, 


छ tertaining. 
he Lavani nritya of Mahar- 
is a rual'art 


ही शिल्पग्राम उत्सव में यह नर्तकीयां अपने नृत्य से तो हर सैलानी को लुमारे 
Re के भी कई दिवाने है। यह आकर्षक तस्वीर कैमरे में कंद की है। 


किया बकरे के es हम तरफ 
sos wh टुक है ~ कार eh rn art we A शौक के, 


In honour of Apna Utsay artistes 
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चित्र 23 - यूनेस्को की वेबसाइट पर वर्ष 2040 की IC सूची में राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों 
और नृत्यों को सूचित किया गया है। 


EVENTS 


A Connection 


arch ICH website @ 


jes, eler 


CONVENTION SAFEGUARDING ACTORS THEMES COUNTRY 


UNESCO » Culture » Intangible Heritage » Lists » Kalbella folk songs and dances of Rajasthan 


Nomination file No. 00340 


= Nomination form: English|French 
* Consent of communities: English 


Decision 


Inscription: 5.COM 6.6 


The report on the implementation of 
the Convention, due by States Parties 
every 6 years, includes a section on 
the elements inscribed on the 
Representative List. Read more on 
Periodic reports. 

A report will be due on 75क्‍2/2024 


Kalbelia folk songs and dances of B22 
Rajasthan 


India 
Inscribed in 200 (5.COM) on the Representative List of the Intangible ¢, © 
Cultural Heritage of Humanity हल & 


Songs and dances are an expression of the Kalbelia community's traditional 
way of life. Once professional snake handlers, Kalbelia today evoke their 
former occupation in music and dance that is evolving in new and creative 
ways. Today, women in flowing black skirts dance and swirl, replicating the 
movements of a serpent, while men accompany them on the khanjari 
percussion instrument and the poongi, a woodwind instrument traditionally 
played to capture snakes. The dancers wear traditional tattoo designs, 
jewellery and garments richly embroidered with small mirrors and silver thread. 
Kalbelia songs disseminate mythological knowledge through stories, while 
special traditional dances are performed during Holi, the festival of colours. The 
songs also demonstrate the poetic acumen of the Kalbelia, who are reputed to 
compose lyrics spontaneously and improvise songs during performances. 
Transmitted from generation to generation, the songs and dances form part of 
an oral tradition for which no texts or training manuals exist. Song and dance 
are a matter of pride for the Kalbelia community, and a marker of their identity © 2009 by WZCC, Udaipur, Rajasthan 
at atime when their traditional travelling lifestyle and role in rural society are 

diminishing. They demonstrate their community's attempt to revitalize its cultural heritage and adapt it to changing socioeconomic 
conditions. 


32] 


चित्र 24 - दैनिक भास्कर में 7 अप्रैल, 2020 को प्रकाशित समाचार में गड़िया लुहार समुदाय द्वारा 
महाराणा प्रताप के साथ ली गई पौराणिक शपथ के बारे में खबर जब उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ 
(4568 ई.) मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। शपथ यह थी, कि वे चित्तौड़गढ़ किले पर तब तक 
नहीं चढ़ेंगे जब तक कि प्रताप इसे वापस नहीं हासिल कर लेते। जब देश स्वतंत्र हुआ तब जवाहर 
लाल नेहरू ने इस रूड़ीवादी शपथ को खत्म करवाया। उन्होनें गड़िया लुहार नेताओं के साथ चार सौ 
वर्षों के अंतराल के बाद खुद चित्तौड़गढ़ किले की चड़ाई की और उन्हें प्रवेश करवाया । गढ़िया लुहार 
नेताओं का स्वागत करने के लिए नेहरू के साथ, 8 मुख्यमंत्रियों ने भी किले में प्रवेश किया। 


doinikbhaskar.com 


लॉकडाउन * यह भी एक जंग से जीत की कहानी है, इसलिए 65 साल पहले के ऐतिहासिक प्रसंग को आज की खबर की तरह पढ़िए. ...देशभर के गाड़िया लोहार आए थे 


नेहरूजी के साथ पहली बार किले पर चढ़े गाड़िया लोहार, अवानी में थे 8 सीएम 


गाकैश पटवारी चित्तौड़ाड़ 


परकोटे में कैद चित्तोड़ का बाजार 
और किले का रास्ता आज बेहद 
संक्रा हो गया। नगरवासियों ने 
ऐसा जनसैलाब पहली बार देखा। 
खुली जीप में अभिवादन करते हुए 
किले की ओर बढ़ रहे प्रधानमंत्री 
प, जवाहरलाल नेहरू की एक 
झलक देखने को लोग बेताब 
जज्ञर आए। उनके पीछे लाल रंग 
की परगाडयां पहने गाडियालौहारों 
का ऐमा सैलाब कि देखकर खुद 
पंडितजी भी चकित। देशभर मे 
आए इन गाडियालौहारों के स्वागत 
में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भो आए। 
किले के हर गेट पर एक सीएम 
अगदानी को खड़े रहे। 

आज बुधवार 6 अप्रैल ॥955 
का यह नजारा हम अपने पाठकों 
को बता रने हैं। मेवाड़ में महाराणा 
प्रताप के साथ जंग लडने वाले 


गाडियालौहागे की 400 साल पहले 
की कसम तुडबाने के लिए मेवाड़ 
प्रजामंडल के नेता माणिक्यालाल 
चमां ने नेहरूजो को पत्र लिखा 
था और फिर देशभर में घुमक्कड 
जीवन जी रहे गाडियालौहारों तक 
संदेश भेजकर यहाँ एकत्र किया 
गया। उनको मुश्किल से यह 
समझाया गया कि वे आजादी के 
जिस संकल्प के साथ कठोर जीवन 
यापन कर रहे, चो पूरा हो चुका है। 
अब आपका नित्तौड़ भी आजाद 
है। नेहरूजी चाहते थे कि इनका 
दुर्ग प्रवेश बहुत भव्य हो। उन्होंने 
अपना कार्यक्रम तय करने के साथ 
है निर्देश दिए कि किले के हर 
दरवाजे पर एक मुख्यमंत्री अगवानी 
में खड़े रहे। सभा में भीड़ उमड़ 


भी मौजूद रहे। 


पहली बार आए। 


+. 


फलैशबैकः दुर्ग पर 6 अप्रैल 955 को जाड्या लौहार सम्मेलन और प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की यात्रा का वर्णन 


बचपन में चित्तोड़ और मेवाड़ की कहानियां पढ़ी पर आपके साथ में भी यहां पहली बार आयाः नेहरू 


थो। नेहरूनी के साथ राजस्थान के हमें आजाद हुए सात साल हो गए। एक काम पूरा हुआ और आज एक-एक पत्थर और एक एक जरें में आजादी की कहानी भरी पड़ी 
सीएम मोहनलाल सुखाडिया सहित हम चित्तौड़ आए। मैं देश में बहुत घूमा हूं, बचपन में चित्तौड और 
सभी प्रमुख नेता व मेवाड़ महाराणा मेवाड़ की कहानियां पढ़ता था तो दिल पर उसका बहुत असर पड़ता आज पहली बार आया और ऐसे सुअवसर पर आया कि आप भी 
था। क्योंकि महाराणा ने अपने संदेश में कहा है कि इस पहाड के 


है। लेकिन आश्चर्य की बात हे कि मैं अभी तक यहां नहीं आ सका। 


(मेहरूजी के लंबे भाषण का एक अंश) 


नेहरूजी के साथ ही आई खित्तोड में 
सड़क और कोयले 

92 चषीय अधिवक्ता भंवरलाल शिशोदिया ने कहा कि 
तब चित्तौड़गढ़ एक छोटे से कस्बे के रूप में पस्कोटे 
में था। रात में स्ट्रीट लाइट की जगह केरोसिन के बड़े 
दोपक जलते थे। वर्ष ।955 में प्रधामंत्री जवाहस्लाल 
नेहरू के आगमन की तैयारी यें कस्बे में सड़कें बनी 
और कोयले से बनने वाली बिजली का शुभारंभ हुआ। 
जिसका पावर त्ताउस वर्तमान गांधीनगर में बना। नेहरूजी 
पक छोटे हवाई जह्मज से आए। इसके लिए शहर 

से थोड़ा दूर भंडारिया त सेंती के बोच एक अस्थाई 
हवाईपटटी बनाई 


568 में ये 5 कस्में लेकर चले गए थे 


हे, वीर भूमि, जब तक तुम्हें आजाद न कर लेंगे, 
तब तक- 

॥- बस्ती या जंगल कहीं भी पक्का घर बनाकर नहीं रेगे 
2. खाट पर नहीं सोयेंगे 

3. चित्तौड़गढ़ किले पर नह्ये चढेंग 

4. दौपक नहीं जलाएंगे 

5. पानी खाचे का रस्सा नहं रखेंगे 


PT PITT SD I SRS TIE VM NF * WN PA ° 


क HOR वश गुरूवार, 03 सितम्बर, 2020 


स्वाभिमान ने आंच नहीं 


© निहारिका टाइम्स 
गोविन्द बोस . सिणधरी। उपखंड क्षेत्र 
सहित बाड़मेर जिला प्रशासन व राज्य 
सरकार द्वारा नहीं हो पा रहो है सुनवाई, 
सरकारी योजनाओं से वाँचत गाड़िया लोहार 
समाज के सैकड्े परिवार मृगल सल्तनत 
कौ आक्रामकता से लोहा लेने के दौगन 
जीलन की कठिन परिस्थितियों से गुजरे 
महाराणा प्रताप के साधौ र रणबांक्रे 
प्रणवीर गाड़िया लोहार अपनी पूरी सात पोढ़ों 
तक भी महाराणा प्रताप के प्रति बफादार 
निभाने का पूर्वजों का लिया संकल्प निभा 
रहे है। मुगल की ओर से कुचले जाने के 
बाद घुमतू रूप से गांव और शहरों में एक 
काठ की गाड्ये के नीचे अपने परिवार को 
पालने वाले गाड़िया लोहार देश को आजादी 
के सात दशक बाद भी वर्तमान में बदल रही 
सामाजिक च प्रशासनिक कार्यों से मन 
मसोसकर अपना पुश्तैनी गेजगार छोड़ने को 
मजबूर हो रहे हैं। 

सिणधरी उपखंड में करीब 50 गाड़ियां 
लोहारों के परिवार निवासरत है लेकिन 
किसी के पास जमीन है। पर पट्टा नहीं और 
एक प्लाँट में पाच-पाच परिवार रहने को 
मजबूर है। राजस्थान सरकार द्वाय सुरक्षित 
जीवन यापन के लिए महायणा प्रताप 
आवासीय योजना के तहत निशुल्क भूखंड 
च आवास उपलब्ध कराने की है योजना 
लेकिन सिर ढकने योजना पर पानी फिरता 


नजर आया। सरकार द्वार महाराणा प्रताप 
आवास योजना के तहत गाडया लोहार 
परिवार को आवास के लिए सहायता राशि 
भी मिलती है लेकिन भूखंड के अभाव मे 
यह योजना भी निरर्थक साबित हो रही है 
और किसी के पास भूखंड है तो पट्टा नहीं 
सस्कारी सहायता का लाभ गाड़िया लोहार 
परिवारों को नहीं के बग़बर मिलता है 
गाड़िया लोहार परियार के लोग बीनकर या 
कबाझ्ले से खरीद कर लाए गए लोहे को तपा 
कर उसको कृषि निमांण अथवा अन्य 
औजार तथा घरेलु उपकरण बनाने का 
व्यवसाय के ठिकाने जस के तस रह रहे हैं 


निहारिका 
अपने ही देश में शरणार्थी की जिंदगी जी रहे गाड़िया लोहार समाज 


रोटी तो म्हे घास की भी खा लैसा पण 


गाँवों मे रहने वाले गाड़ियां लोहार 
योजनाओं से वचित सिणधरी उपखंड में 
50 सालों से निवास करने बाली गाडिया 
लोहार समाज के परिचार स्थाई ख अस्थाई 
रुप से निवास करते हैं उनके विकास और 
उत्थान के लिए कार्य करने याली महाराणा 
प्रताप गाड़िया लोहार विकास संस्थान 
अध्यक्ष चोपाराम सोलको का कहना है कि 
हमने खतावास भूमि आवंटन एवं हब 
आवास योजन्त्र के लिए प्रस्ताब 
करके जिला मुख्यालय को भेज दिये है। 
लेकिन अधिकारियों द्वार फाइल को 
रिजेक्ट कर्के चापिस भेज देते हैं जिससे 


आवण 


DN Ba ~® 
मैं शारिगेक च मानसिक रूप से दुखी 
इूंसंस्थाघ्यक्ष का कहना है कि मैं सात मल 
से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा 
हूं। अधिकारी आश्वासन देकर भेज देते हैं। 
नहीं मिल पा रहा है ।भूखंड च आवासीय 
योजनाओं का लाभ। महाराणा प्रताप की 
मुगलों से खों खपेम्छर युद्ध की यादें सभो 
गाडया लुहारों में धुमिल हो चुकी है लेकिन 
विरासत में मिला रोजगार व सामाजिक 
दायित्व चे आज भो चखूबी निभाने को 
तत्पर रहते हैं। लेकिन देश में आजादी को 
खुलो हवा लाने कालो में सहयोगी गाड़िया 
लोहार उनको पहुंच से टूर हो चूके हैं। इससे 


देंगे 


बड़ी गाड़ियां लोहारों कौ समस्या यह है (कि 
उनके गुहार पर जिला प्रशासन व राजस्थान 
सरकार कौ ओर से भी कोई सूनवाई नहीं 
हो रहो है सरकारी अनाज में अनेक प्रकार 
की रियायतें एवं आरक्षण कोटा में निशुल्क 
सहायता कौ योजना चला रही है फिर भी 
चुमंतू जाति के आरक्षित लोहारों को कोई 
सहायता नहीं मिल रही है। 

जिले में लुहारी कार्य को छोड़ झूठे 
अर्तन सांजने को पर्यावरण कौ 
मार कहे या महंगाई को गौड़ लोहारों के 
लिए वर्तमान में कोयला लोहे से भी महंगा 
हो गया है (जिससे अपनी खातों पर पत्थर 
रखकर एक दो परिवार को छोड़कर अन्य 
करीब 50 परियार सड़क पर चादर बिस 
कर कोई चाळू छूरो तो कोई आलू प्याज 
बेचकर या झूटे बतन माळकर जोवन यापन 
करने को मजबूर है। 

चागम सोलंको जिलाध्यक्ष 
गाडोलिया लोहार समाज ते बताया कि मेरी 
समाज का चोट लेने के लिए नेता लोग 
चरसातौ मेंढक कौ तरह पांच साल में एक 
जार आते हैं और हमें लोलीपाँप पकड़ा कर 
चले जाले हैं। सिणधरी उपखंड में लगभग 
दस समाज के खत्राबास भूमि आवंटन कर 
छात्रावास का निमाण किया गया है लेकिन 
गाड़िया लोहार समाज को भूमि आवंटन 
करवाने में राजनीतिक दलों एवं सस्कारी 
अधिकारियों का कोई सहयोग नहों है। 
इससे गाड्या लोहार समाज आहत हैं। 
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चित्र 25 - गाड़िया लुहार समाज के चार सौ वर्ष की शपथ को तोड़ने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश 
का वर्णन करने वाला संगमरमर का शिलालेख | 6 अप्रैल 4955 को प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू 
द्वारा किले के अंदर स्वागत किए जाने पर समारोह को चिह्नित करने के लिए चित्तौड़गढ़ किले के नीचे 
यह स्थापित किया गया है। 


(छ) गडलैक्शकाचित्कूटमेप्रत्नेस_ 


» * 


जचारसै वर्ष पूर्व जबचित्रकूट (चित्तौडगद्‌)पराधोनहोगयातनयहा के वीर योद्धं || 
ने ुगै छोड़तेसमयये प्रतिज्ञायेंली थीक़िजब तक चित्रकूटस्वतंत्रनहोजायतबेतक बे:- | ! 
१इसदुग परनहीं चटेंगे a 
रचर बना करनहीं रहेंगे 
३.रबाटपर नहीं सोयेंगे 
४.दीपक नहीँजलाथेंगे ....ः.ः | 
दूपीने के लिये पानीखरोंचने कारस्सा नहीं ररबेंगे : . हर 
लबसेअ्रबतक ये स्वतंत्रता प्रेमी बैल गाड़ियों में ही घरबना कर देश के कोने कोनेमेंभटकरहे हैं॥ 
देश की स्वतंत्रताकेसात वर्ष बाटुराष्ट्रके नेता प्रोरभारत के प्रधान मंत्री श्रीiजवाहरलाल नेहरूने| || 
चैत्रशुक्ला चतुर्दशी विक्रमसंवत्‌ २०१५बुघवारतदनुसारतारीख ६अप्रैल १९५४में चित्रकूट में, {| 
इनको प्रबेश करा कर इसजाति की प्रतिज्ञा पूरी कराई।औरनम्बई,मप्यप्रदेशमख्यभारत पंजान। | 
हिमाचल:ञ्रजमेरमोपाल तथाराजस्थान के मुख्य मैत्रियों तथा ऱ्य मंत्रियों ने दुंग के प्रवेश द्वार| | 
परइनकाग्रमिवादन किया।औरभारतसरकारकेरच्षामंत्रीडाण्कैलाशनाथ काटजूने मी इनका 
सिर न किया] 8 मल 


an शी 
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चित्र 26 - बूंदी जिले के ग्राम बरुधन में अपने कुलदेवता की पूजा करते ग्राम रामनगर का कंजर 
व्यक्ति। बरुधन रामनगर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 


व्यापारियों की एक श्रृंखला ने भारत को 
बाहरी दुनिया से जोड़ा। इन चित्रों में सूखे 
मेवे इक्ड्रे कर ऊँटों की पीठ पर लादे जा 
रहे हैं| मध्य एशिया के व्यापारी इस तरह 
के सामान को भारत लाते थे और बंजारे 
और अन्य घुमंतू व्यापारी ऐसे सामान को 
स्थानीय बाजारों में ले जाते थे। 


324 


चित्र 28 - बूंदी जिले की कालबेलिया महिलाओं द्वारा बनाई गई गूदड़ियां स्वयं के उपयोग के लिए 
बनाई जाती हैं। परिवार में सामाजिक अवसरों व त्यौहारों के दौरान मेहमानों के लिए इन्हें उपयोग में 
लिया जाता है। ये दुल्हन को उसके पारिवारिक रिश्तेदारों द्वारा दिए गए दहेज का हिस्सा होती हैं। 


चित्र 29 - बाए' बूंदी के निकट दलेलपुरा गांव के वन क्षेत्र में कालबेलिया समाज के मृत व्यक्तियों की 
समाधि। दाएं भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ के पास बरुधन चौराहे के पास एक अन्य समाधि। दोनों 
राजस्थान में हैं। इन समाधियों की नियमित रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा पूजा की जाती है। ऐसा 
माना जाता है कि उनके पास विभिन्न समस्याओं को ठीक करने के लिए आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। कई 
बार परिवार के सदस्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आत्माएं उनके शरीर में प्रवेश करती 
हैं| 
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चित्र 30 - रामनगर कंजर गांव में अंग्रेजों के समय स्थापित की गई पुलिस चौकी। कुछ सालों पहले 
तक ये कंजर समुदाय पर निगरानी के लिए उपयोग की जाती थी। 


चित्र 34 - मध्य प्रदेश में भोपाल जिले की बैरसिया तहसील में सोनकछ और डेकपुर गांवों (एक दूसरे 
से 42 किमी की दूरी पर) में स्थित बीच परित्यक्त पुलिस चौकियां जहां सीटीए-4874 के तहत कंजर 
समुदाय के लोगों को हिरासत में रखा जाता था और हाजरी ली जाती थी। 
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चित्र 32 - महाराष्ट्र के सोलाहापुर का परित्यक्त डीएनटी बंदोबस्त शिविर जिसका दौरा पं. जवाहर 
लाल नेहरू ने 2 अप्रैल 4960 को किया। उस समय उन्होंने भीमराव जादव (गुरुजी) के नेतृत्व वाले 
डीएनटी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी की। अगले ही दिन नेहरू ने डीएनटी पर अध्ययन करने 
और आरक्षण का प्रावधान करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण से मुलाकात की | 
प्रारंभ में 4% आरक्षण स्वीकृत किया गया था जो वर्तमान में D४ के लिए 3%, च के लिए 2%, 
धनगर (पशुपसलक) के लिए 3.5% और महाराष्ट्र राज्य के वंजारी समुदाय के लिए 2% है। 
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चित्र 33 - अकबरनामा (अकबर की पुस्तक) के चित्रण में चीतावाला पारधी को हिरन की आवाज 
सुनकर अपने प्रशिक्षित चीतों को छोड़ते हुए अग्रभूमि में दिखाया गहा है। रचना 4567 में लाहौर के 
पास अकबर द्वारा शिकार का एक चितरण है। मुगल सम्राट अकबर (त.4556-4605) को अपनी तलवार 
के साथ घोड़े की पीठ पर चढ़े हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि पारधी मुगल शिकार 
खेलों का बहुत बड़ा हिस्सा थे। 


वर्षः 4590-4595 (चित्रित) 
कलाकार / निर्माताः मिस्किना व सरवन 


विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन 
(इस तस्वीर और जानकारी का स्रोत इंटरनेट से है) 
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चित्र 34 - बाड़मेर जिले के शिव तहसील (ऊपर) के ग्राम बिशाला और गुडामलानी (नीचे) में सांसी 
समुदाय के पूर्वजों के स्मारक हैं। यहां से कई लोग अहमदाबाद चले गए हैं और छरानगर में बस गए 
हैं। सामाजिक अवसरों पर नियमित रूप से अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए सांसी (कंजर में भी) 
के बीच एक महत्वपूर्ण परंपरा है। जो लोग शहरों में चले गए हैं, वे विशेष रूप से विवाह के बाद या 
पुत्र के जन्म के समय पूजा करने के लिए इन स्थानों पर आते हैं। कभी-कभी मृत व्यक्ति की आत्मा 
भी परेशान करने लगती है। उसके समाधान के लिए धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाता है, 
रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को आत्मा की शांति के लिए भोजन-प्रसादी की जाती है। इस 
प्रकार ये स्मारक हमेशा समुदाय द्वारा पूजनीय होते हैं। 
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चित्र 35 - राजस्थान पत्रिका, भोपाल (राजगढ़-बियावरा) संस्करण में दिनांक 8 जुलाई 202 को 
भोपाल जिले के ग्राम कड़िया सांसी में पुलिसकर्मियों द्वारा हुए विवाद एवं फायरिंग से संबंधित समाचार | 
पुलिस एक आपराधिक मामले में दर्ज दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और देशी शराब ले जाने के 
संदेह में कंटेनर ट्रक की जांच करने के लिए गांव गई थी। ग्रामीणों ने गिरफ्तारी का विरोध किया, 
जिसके बाद उनके बीच हाथापाई हुई, और में बाद पुलिस की ओर से फायरिंग हुई | पुलिस और सांसी 
समुदाय के लोगों के दोनों गुटों को चोटें आई। इस घटना के बाद पुलिस ने सांसी समुदाय की एक 
महिला समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया। 


बोड़ा थाना क्षेत्र के कड़िया सासी में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस और ग्रामीणों में मुठभेड़ 


पथराव के बचाव में पुलिस ने को फायरिंग 


पांच जवान 


पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क 
patrika.com 
बोड़ा. अवैध शराब का कंटेनर 
उतरने की सूचना और न्यायालय के 
दो स्थाई वारंटी को दबोचने के 
मकसद से पहुंची पुलिस और 
ग्रामीणों में पूछताछ के दौरान विवाद 
हो गया। पुलिस ने साफ किया कि 
हमें दो वारंटी पकड़ने हैं बे ला दो। 
इस दौरान पास ही खड़े कंटेनर की 
भी जानकारी लेना चाही। इसी बीच 
लट्ठ लेकर आए ग्रामीणों ने उन पर 
हमला कर दिया। इसमें थाना प्रभारी 
अर्जुन सिंह मुजाल्दे को सिर में चोट 
आने से वे घायल हो गए। बचाव में 
पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, 
जिसमें वारंटी संजय उर्फ पंडा पिता 
रामबाबू सासी और जुगराज पिता 
रामबाबू घायल हो गए। इन दौरान 
उनकी मां भी घायल हुई हैं। घटना 
के बाद काफी देर तक घायल वहीं 
पड़े रहे। बाद में उन्हें उपचार के लिए 
अस्पताल भेजा गया। इसके अलावा 
पत्थर और लट्ठ के हमले में बोड़ा 
थाने के एएसआइ भंवरसिंह परमार, 
आरक्षक प्रवीण यादव, और बंटी 
बघेल ब एक अन्य पुलिसकर्मी भी 
घायल हुए हैं, जिनका उपचार बोड़ा 
अस्पताल में ही चल रहा है। 

पुलिस ने घटनास्थल की 
वीडियोग्राफी भी की, इसमें हमला 
करते दिख रहे लोगों को चिह्नित कर 
बोड़ा पुलिस ने धारा-307, 
शासकीय कार्य में बाधा सहित 
बलवा की विभिन्न धाराओं में केस 
दर्ज किया। साथ ही दोनों वारंटी 
दुर्गेश और संजय पिता रामबाबू 
सांसी निवासी कड़िया हाट के पुराने 
अपराधिक रिकॉर्ड भी निकाले हैं। 
जिनमें अवैध शराब सहित हॉफ 
मर्डर के केस दर्ज हैं। अन्य आरोपियों 
को भी चिह्नित किया जा रहा है। 


78 
हे 


घटना के बाद कलेक्टर नीरज कुमार 
सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा पुलिस 
बल के साथ कड़िया सासी पहुंचे। 
उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, 
वीडियोग्राफी के आधार पर लोगों को 
ढूंढ़ा, लेकिन कोई नहीं मिला। 
हालांकि पुलिस को मौके से अवैध 
शराब से भरा कंटेनर मिला, जिसे 
जब्त कर लिया गया है। इस दौरान 


अचानक बिगड़ा माहौल 


प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गांव में 
पुलिस और ग्रामीणों के बीच 
बातचीत चल रही थी। इस बीच 
पुलिस ने कहा कि हमें किसी से 
कोई लेना-देना नहीं है, कोर्ट के 
आदेश पर हम गांव में सिर्फ दो 
वारंटियों को लेने आए हैं। इसी बात 
को लेकर ग्रामीण बहस करने लगे। 
बातों ही बातों में वे पथराव करने 
लगे। इस दौरान उन्होंने लट्ठ से 
हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस 
ने फायरिंग की। पथराव और लट्ठ 
से बचाव करते हुए पुलिस निकल 
आई। 


और तीन ग्रामीण हुए 


घायल 


#५ बोड़ा. मुठभेड़ में घायल टीआई को 
` 29५ अप्पतलमेंभर्तीकरया। _. 


योगराज पिता रामबाबू सासी, अंगूरी 
पति कृष्णमोहन, शहजान पिता 
रामबाबू, विकास पिता रामबाबू, 
जंगवली पिता टीको, दुर्गेश पिता रामू, 
दीपक पिता उदयसिंह, दीपक पिता 
शंकर, रामबाबू पिता अमान सिंह, 


पुलिस की टीम, विभिन्न थानों का 


कफ 


ht, | 
# 


बल, कलेक्टर-एसपी ने फ्लैगमार्च गोपाल मास्टर पिता बापूलाल सहित र. के 

किया। बोड़ा थाने में धीरज सासी, सात-आठ अन्य के खिलाफ केस बोडा. मुठभेड़ में ग्रामीण को 

संजय पंडा पिता रामबाबू सांसी, दर्ज किया गया है। जांघ में गोली लगी। 

एसपी बोले: वारंटी के साथ अवैध घेरकर पथराव किया 
पकडने का पाइंट था, 
शराब इन गए थे ए लेकर हम गांव में गए थे और 

पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए एक आरोपी की तलाश कर रहे थे 
कहा कि दो आरोपियों का स्थायी हैं। डिफेंस में कमर से नीचे लेकिन ग्रामीणों ने हमें घेर लिया और 
वारंट था, साथ ही कंटेनर से पुलिस ने फायर की, जिसमें दो पथराव करने लगे। जिससे हम गांव 
अवैध शराब उतारने की सूचना ग्रामीण और एक महिला के से बाहर की तरफ भागे। इस बीच 
मिली थी, कंटेनर वहीं खड़ा था, घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल उनसे बचाव के लिए फायरिंग भी 
पुलिस तलाशी ले रही थी, इसी भेजा गया है। वीडियोग्राफी के करना पड़ी। हमारे अन्य साथी भी इस 
बीच ग्रामीणों ने पथराव कर हिसाब से 2 से अधिक लोगों पर हमले में घायल हुए हैं। 
दिया। एक महिला ने थाना प्रभारी विभिन्न धाराओं में केस दर्ज सिंह मुजाल्दे, 
के सिर पर हमला कर दिया, किया है। थाना प्रभारी बोड़ा 


नतो पुलिस के पास कोई वारंट था न हमारे पास कोई शराब थी, लेकिन हम बात ही कर रहे थे और पुलिस ने 
फायर कर दिया। एक नहीं छह से सात राउंड फायर किए हैं, उसके कारतूस भी वहीं डले हैं। हमने किसी पर 
हमला नहीं किया है, ये घायल कैसे हुए यह पुलिस ही बता पाएगी। -संजय सांसी, घायल, कड़िया सासी 
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चित्र 36 - मध्यप्रदेश के जिला नीमच के ग्राम समरग्राम में विवाह विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई 
गई जाति पंचायत। ऐसी पंचायतों में केवल समुदाय के पुरुष सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है जहाँ 
महिलाओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। 


33] 


चित्र 38 - मध्य प्रदेश के नीमच जिले के बाछड़ा समुदाय का ग्राम सागरग्राम जहां सर्वे हुआ | 


चित्र 39 - गाड़िया लुहार परिवार का सड़क किनारे पंचायत भवन के सामने खड़ा उनका ठेला व 
अस्थाई तिरपाल टेंट | राजस्थान के टोंक जिले का ग्राम टिकड़ | 
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चित्र 40 - ग्राम रामगढ़ ढाणी, सवाई माधोपुर, राजस्थान के पास जंगल में देसी शराब बनाती कंजर 


(sR LIN he 


चित्र 44 - अपने बच्चे को ठेले में बिठाकर कोटा की सड़कों पर गुब्बारे और खिलौने बेचते हुए मोगिया 
(परंपरागत रूप से पारधी जैसे वन शिकारी) घुमंतू जाति का व्यक्ति | 


मथ्यद ५ 


हः ही 


चित्र 42 - जिला बूंदी के ग्राम रामनगर में खुले कुएं से पानी भरती कंजर महिलाएं | 


चित्र 43 - अहमदाबाद के वटवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे राजभोई, डबगर, वागरी आदि 
कई डीएनटी समुदायों को हाउसिंग कॉलोनी में बसाया गया है। 
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परियोजना के दौरान विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई कार्यशालाएं, बैठकें और 


प्रतिभागियों की सूची 
दिनांक स्थान एजेंडा प्रतिभागी 
29/]/8 | भाषा ऑफिस, P0C$0 अधिनियम और निशा ग्रोवर, संध्या गज्जर , 
वडोदरा उसके प्रावधान निशांत गोखले, दक्षिण बजरंगे, 
मदन मीणा, सोनल बक्सी, अतिश 
इंदरेकर और जयेंद्र राठौड़ 
20/2/8 | भाषा ऑफिस, परियोजना के बारे में चर्चा मदन मीणा, संध्या गज्जर, दक्षिण 
वडोदरा और योजना बजरंगे, सोनल बक्सी, अतिश 
इंदरेकर, जयेंद्र राठौड़, व मुस्कान, 
कोटा हेरिटेज सोसाइटी और 
ग्रामाण शिखा केंद्र के कॉर्डिनेटर्स 
0/04/]9 | पचगांव, बारां और | समुदाय के सदस्यों के साथ | मदन मीणा, अतिश इंदरेकर और 
& सुंदर कॉलोनी, फिल्म बनाना और साक्षात्कार | जयेंद्र 
02/04/9 धोलपुर 
20/06/9 | भाषा ऑफिस, फील्ड वक पर प्रोजेक्ट टीम | मदन मीणा, जयेंद्र, अतिश, सोनल 
वडोदरा द्वारा प्रस्तुतियाँ, डेटा प्रविष्टि | बक्सी और गजाला पॉल 
पर चर्चा, ऑडियो विजुअल, 
प्रोजेक्ट और प्लानिंग पर 
गजाला पॉल के साथ चर्चा 
30/06/]9 | सुखधाम कोठी, प्रश्नावली प्रशिक्षण मदन मीणा द्वारा जयेन्द्र और पीयूष 
कोटा को 
08/07009 | मुस्कान ऑफिस, मुस्कान में बैठक और सर्वेक्षण | मुस्कान और जन साहस (संगीता 
भोपाल फॉर्म प्रशिक्षण जी) के साथ जयेंद्र राठौड और 
आतिश इंदरेकर द्वारा 
3।/07/]9 | मुस्कान ऑफिस, प्रपत्र चर्चा, प्रशिक्षण मदन मीणा द्वारा सभी संगठनों के 
भोपाल सर्वेक्षणकर्ताओं के साथ 
।//9 | आदिवासी अकादमी, | फार्म पर चर्चा और समस्याओं | सभी संगठन सर्वेक्षणकर्ताओं के 
& तेजगढ़ की जाँच करना साथ 
I2/]]/]9 
09/0/20 | गुजरात विद्यापीठ | परियोजना अवलोकन, मदन मीणा, संध्या गज्जर, दक्षिण 
& अहमदाबाद अभिविन्यास, समस्याओं पर बजरंगे, सोनल बक्सी, अतिश 
I0/0I/20 चर्चा, फिल्म स्क्रीनिंग पर चर्चा | इंद्ररेकर, जयेंद्र रठौड़, मुस्कान 
संस्था, कोटा हेरिटेज सोसाइटी 
और ग्रामिण शिखा केंद्र, मयंक 
सिन्हा, भरत विटकर और राँक्सी 
गगड़ेकर 
7/02/20 | नवजीवन ट्रस्ट, स्मिथ तन्ना (संपादक) और मदन मीणा, दक्षिण बजरंगे, स्मिथ 
अहमदाबाद दक्षिण बजरगें के साथ तन्ना, आतिश इंदरेकर, जयेंद्र 
डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर चर्चा राठौड 
9/03/20 | गूगल मीट सर्वे आंकड़ो में सुधार को आतिश इंदरेकर और जयेंद्र राठौड 


लेकर बैठक 


के साथ मदन मीणा 
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08/07/20 | गूगल मीट पीएचएफ लेखा बैठक मदन मीणा द्वारा प्रशांत, सोनल 
& बाक्सी, अतिश, जयेंद्र के साथ 
09/07/20 
3/07/20 | गूगल मीट डेटा और फिल्में मदन मीणा, दक्षिण बजरंगे, सोनल 
बक्सी, अतिश, जयेंद्र, स्मिथ ताना 
03/08/20 | गूगल मीट भाषा पीएचएफ परियोजना निशा ग्रोवर के साथ मदन मीणा 
बैठक द्वारा, संध्या गज्जर, सोनल बक्सी, 
दक्षिण बजरंगे, अतिश और जयेंद्र 
04/09/20 | जयपुर और टोंक | गाड़िया लुहार समुदाय के मदन मीणा की जयपुर में हीरालाल 
& नेताओं से मिलने के लिए लुहार और टिकाड़ (टोंक) में 
CS बैठकें हरिराम लुहार से साथ मुलाकात 
06.09.20 | बूंदी गाँव देललपुरा, बुंदी में मदन मीणा ने सामुदायिक 
कालबेलिया समुदाय के साथ | सर्वेक्षणकर्ताओं से मुलाकात की और 
बैठक फिल्म के लिए समाज के नेताओं 
का साक्षात्कार लिया 
3/09/20 | गूगल मीट परियोजना पर चर्चा मदन मीणा, दक्षिण बजरंगे, सोनल 
बक्सी, अतिश और जयेंद्र 
9/20/20 | गूगल मीट परियोजना पर चर्चा मदन मीणा, दक्षिण बजरंगे, सोनल 
बक्सी, अतिश और जयेंद्र 
03/2/20 | गूगल मीट डेटा विश्लेषण के बारे में मदन मीणा, दक्षिण बजरंगे, सोनल 
PHF बैठक बक्सी, अतिश और जयेंद्र 
07/2/20 | गूगल मीट वृत्तचित्र स्थिति और भुगतान | मदन मीणा, दक्षिण बजरंगे, सोनल 
के बारे में PF बैठक बाक्सी, अतिश, जयेंद्र और स्मिथ 
तन्ना 
03/2/20 | गूगल मीट आंकड़ा विश्लेषण के प्रश्नों पर | मदन मीणा, रेनू छारी, संगीता, 
चर्चा पल्लव, शुभम, सोनल बक्शी, अतिश 
और जयेंद्र 
27/0/2 | नवजीवन ट्रस्ट, आंकड़ा विश्लेषण बैठक मदन मीणा, गजाला पॉल, सचिन 
अहमदाबाद जी, दक्षिण बजरंगे, आतिश और 
जयेंद्र 
2/06/2] | गूगल मीट सर्वेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट में कमियों को पूरा करने के 
लिए प्रतिभागी संगठनों के 
समन्वयकों के साथ बैठक 
29/06/2] | जूम मीट परियोजना के अगले चरण के | सोनल बक्सी, शिवानी, पल्लव 
लिए सुझावों को आमंत्रित ठुड़गर, संगीता कुंभकार, शुबम गर्ग 
करने के लिए संगठनों के संध्या गज्जर, आतिश इंदरेकर, 
साथ बैठक जयेंद्र राठौड़, दक्षिण बजरंगे, मयंक 
सिन्हा और राधेश्याम सेन 
5/07/2] | नीमच और उदयपुर | सामुदायिक स्थानों की विजिट | बाछड़ा समुदाय के सदस्यों के साथ 
& नीमच में और कलबेलिया समुदाय 
FOES के सदस्यों के साथ उदयपुर में 
मदन मीणा की विजिट 
24/07/2 | धोलपुर (राजस्थान) | सामुदायिक स्थानों की विजिट | मोरेना और धोलपुर के गांवों में 
rT और मुरैना (मप्रे) बेडिया समुदाय के सदस्यों से 
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मिलने के लिए मदन मीना की 
विजिट 


27/07/2] | जूम मीटिंग आगे के प्रस्ताव के लिए भाषा | सोनल बक्सी, मदन मीणा, शुबम 
और ग्रामीण शिखा केंद्र की [| गर्ग, राधेश्याम सेन और जावेद 
बैठक 

02/08/2] | गूगल मीट आगे के प्रस्ताव के लिए भाषा, | सोनल बक्सी, आसिफ, संगिता और 
मुस्कान और जन साहस की | मदन मीणा 
बैठक 

0/08/2 | गूगल मीट PHF बजट बैठक सोनल बक्सी, संध्या गज्जर, आतिश 


इंदरेकर, जयेंद्र राठौड़, दक्षिण 
बजरंगे और मदन मीणा 
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‘Voicing the Community? 
A study on ‘Denotified and Nomadic Tribes'of Rajasthan, 
Madhya Pradesh and Gujarat 


Sponsored by. 
Paul Hamlyn Foundation 


Conducted by: 
Bhasha Research and Publication Centre, Vadodara 


In collaboration with: 
Gramin Shiksha Kendra-Sawai Madhopur, Rajasthan 
Muskaan-Bhopal, Madhya Pradesh 
Kota Heritage Society-K ota, Rajasthan 
Budhan Theatre-Ahmedabad, Gujarat and 
Jan Sahas-Bhopal, Madhya Pradesh 


Introduction 


Bhasha Research and Publication Centre-Vadodara is carrying out a study on issues related to 
citizenship rights, education, health and atrocities faced by the De-notified and Nomadic 
Communities. For this purpose we are meeting members of DNT and NT communities in 
urban and rural areas to learn from them about these issues, their opinion and their plans for 
the future for themselves or for their children. All these studies are sponsored by the Paul 
Hamlyn Foundation. 


We hope that you will kindly agree to cooperate in this study. 


On our part, We assure you that the information given by you will be used only in this study 
and will be kept strictly confidential; Your name will not be disclosed in any publication / 
report that is made public. All the ethical modalities will be maintained. 


We thank you for your time and patience. 


For any issues kindly contact coordinator of the Study: 


Dr. Madan Meena 
Bhasha Research and Publication Centre, Vadodara 
Mob. +9I-9447663I 


Email: madanAmeenagmail.com 
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Household Number 


I. Identification 


I. State: 
राज्य 

2. District: 
जिला 


3. Mandal/Block/Ward: 
मंडल, ब्लॉक या वार्ड 


4. Panchayat: 
पंचायत 


5. Village/ Town/ City: 
गांव / शहर / नगर 


6. Hamlet/Settlement/Habitation: 
खेडा / बस्ती / निवासस्थान 


7. Rural/ Urban: 
ग्रामीण / शहरी 


8. Nameofthe Respondent: 
उत्तरदायी का नाम 


9. Which DNT/NT community you belongs to: 
क्या आप विमुक्त /खानाबदोष (घुमंतू) हैं? 


9.] What is your Social Category? ]. SC 2. ST 3. OBC 4. Most-Backward [| 
Classes (MBCs) 5. General 6. Special Backward Community (SBC) 9. 
Do not know 0. Not Applicable (write number only) 
आप का सामाजिक वर्ग क्या है? 4. अनुसूचित जाति 2. अनुसूचित जनजाति 3. अन्य पिछड़ा वर्ग 
4. अत्यधिक पिछड़ा वर्ग 5. सामान्य 6. एस. बी. सी. 9. पता नही 0. लागू नही | 


Sub Tribe / Sub Group: 
उप जाति / उप समूह/ गोत्र 


I0. For how long have you been staying at present place (continuous 
residence) 
आप इस निवास स्थान पर कब से रह रहे हैं ? (निरंतर आवास) 
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I3. ]. Do you own agricultural land? l.Yes 2.No 
क्या आप के पास खेती है? .हाँ 2.नही 


I3.2. If yes, how much land you possess? (in bigha) 
यदि हाँ तो, आपके पास कितनी जमीन है? (बीघा) 


4. How do you use the land (agriculture, residence or any other? 
आप अपनी जमीन को किस काम में लेते हैं (खेती, निवास, या अन्य किसी काम के लिए)? 


IS. Whatis your traditional/ tribe-based occupation? 
आपका आदिवासी / पारंपरिक व्यवसाय क्या हैं? 


I6. lJsthe traditional / tribe based occupation still practised in your family? | | 
क्या पारंपरिक / जनजाति आधारित व्यवसाय अब भी आपके परिवार में प्रचलित हैं? 
l.Yes 2.No 9. DK 0.NA 
हाँ नही पता नही लागू नही 


I7. Ifno, who gave up first and why? 
यदि नही तो पहले किसने कितना पाढ़ी पहले छोड़ा और वुयं छोड़ा? 


III. Housing, household assets & ownership (आवास, घरेलू संपत्ति और स्वामित्व) 


I8. The present house in which you live is 
फिलहाल आप जिस घर में रह रहे है यह किराए का है या खुद का? | | 
l.Own 2. On rent 3. Relatives/neighbours house without rent 
खुद का किराए रिश्तेदारों / पड़ोसियों के घर बिना किराये का 
4. No house or residing 5. Temporarily in others house 
कोई घर नही अस्थायी रूप से दूसरो के घर में 
6. Anything other (Specify) 
अन्य (निर्दिष्ट करें) 


I9. Type of House (By observation): 
किस प्रकार का घर हैं? (अवलोकन द्वारा) 


20. Total number of rooms in the house: 
घर में कमरों की कुल संख्या (अवलोकन द्वारा) 


2]. Size ofthe house 
घर कितना बड़ा है? (अवलोकन द्वारा) 
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22. 


From where do you get water for drinking and household use? 
आप पीने और घर में काम लेने का पानी कहां से लाते है? 


]. Tube/borewell 2. Open well 3. Spring/stream 
ट्यूब / बोरवेल आम कुंआ या बावड़ी झरना / धारा 

4. Piped water 5. Pond 6. Tanker 7. Other source (specify) 
नल का पानी पोखर / तालाब टॅंकर अन्य स्त्रोत (निर्दिष्ट करें) 


22.] How far it is from the residence? 


23. 


24. 


25. 


26. 


घर से कितनी दूरी पर है? 
Where do you go for toilet? l.Intheopen 2. Constructed toiled 


आप शौच के लिए कहाँ जाते हैं? खुले में पक्के शौचालय में 

Do you have electricity in your village? l. Yes 2.No 
क्या आप के गोव में बिजली हैं? हाँ नही 
Do you have electricity in your house? l.Yes 2.No 
क्या आप के घर में बिजली है? हाँ नही 


Do you or your family posses the following official documents? 
क्या आप के घर में निम्नालिखत दस्तावेज है? 


Type of documents ]. Yes for all members 
दस्तावेज / प्रमाण पत्रों के सभी सदस्यों के लिए हाँ 
प्रकार 2. Yes for some members 


कुछ सदस्यों के लिए हाँ 
3. N0n९- कुछ नही 


] Ration Card 
राशन कार्ड (निर्दिष्ट करें) 


2 Colour of Ration Card 
राशन कार्ड का रंग 


3 Job Card (NREGA) 
जॉब कार्ड (नरेगा) 


4 BPL card 


बीपीएल कार्ड 
5 Health Insurance 
स्वास्थ्य बीमा कार्ड 
[EE Voter ID 


मतदान / वोटर आईडी कार्ड 


7 Caste certificate 
जाति प्रमाण पत्र 


| + ।॥ Adhar Card 
आधार कार्ड 


Ss] Bonafide Certificate 
मूल निवासी कार्ड 


I0 Birth certificate 


जन्म प्रमाण पत्र 

IIl Death Certificate 
मत्यु प्रमाण पत्र 

2 Nomad card 
घुमंतु कार्ड 


3 Old age pension papers 
दा अवस्था पेंशन दस्तावेज 


4 Any other (specify) 
अन्य (निर्दिष्ट करिए) 


 |[ | | | 
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27. 


28. 


29. 


30. 


3]. 


| | 


|_| 


Do they have the services of the Anganwadi? l.Yes 2No 3.D.K. 
क्या आंगनवाड़ी की सेवाएं उपलब्ध हैं? . हाँ 2. नही 3. पता नही 
If not. then why? 
अगर नही है तो उसका कारण ? 
Access to PHC/CHC? l. Yes 2.No 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सेवा उपलब्ध हैं? १. हाँ 2. नही 
If not. then why? 
अगर नही है तो उसका कारण ? 
Do you have the following in your Household? ]. Yes 2. No 
क्या आप के घर में निम्नलिखत चीजें हैं? . हाँ 2. नही 
Sl. No. Assets I. Yes 2.No 
क्र.सं. संपत्ति १.हाॉँ 2. नही 
]. Table/Chair 
टेबल / कुर्सी 
2. Electric fan / Cooler 
पंखा / कुलर 
3. Kitchen appliances like Cooker 
कुकर जैसे रसोई उपकरण 
4. [Refrigerator / Cooler 
फिज / कूलर 
5. Television 
टेलीफोन 
El Computer / Laptop 
कंप्यूटर / लैपटॉप 
7. Telephone / Mobile phone 
टेलीफोन / मोबाईल फोन 
[oe Cycle/Cycle Rickshaw 
साइकिल / साइकिल रिक्शा 
Ea Auto Rickshaw 
ऑटो रिक्शा 
0. Scooter / Motorbike 
स्कूटर / मोटरबाईक 
I]. Gas Connection 
गैस कनेकशन 
2. |Tempo/ Lorry / Car 
टेम्पो / लॉरी / कार 
3. Livestock 
पशुधन 
4. Power tiller 
ट्रेक्टर 
I5. |General Agricultural implements 
आम कृषि औजार 
I6. |Any other item (specify) 
अन्य कोई वस्तु (निर्दिष्ट करें) 
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32.]. Total family expenditure (per month) 
कुल मासिक खपत / व्यय / खर्च 


Sl. No. Expenditure items Amount (Rs.) 
क्र. सं. चीजों पर खर्च राशि. रू. 
l Food expenditure (includes all food items) 
भोजन खर्च (सभी खाद्य पदार्थो पर खर्चा) 
2 Expenditure on education of Boys & Girls 


लड़कों की पढ़ाई पर खर्च 
Expenditure on education — Girls 
लड़कियों की पढ़ाई पर खर्च 

3 Expenditure on Electricity 
बिजली खर्च 

4 Expenditure on Water 

पानी पर खर्च 

5 Other expenditure 

अन्य व्यय 

Total 

कुल व्यय 


Food items : Cereals, Gram, Cereal substitutes, Pulses & Pulses Products, Milk & Milk Products, Edible 
Oil, Eggs, Fish and Meat, Vegetables, Fruits and Nuts, Sugar, Salt and Spices, Beverages, etc. 


खाद्य पदार्थ: अनाज, दलहन, एवज अनाज, दलहन और दलहन उत्पाद, दूध और दूध उत्पाद, खाद्य तेल, अंड़े, मछली और 
मांस, सब्जी तरकारी, फल और बादाम आदि, चीनी, नमक और मसाले, पेय, आदी 


32.2 Total family expenditure (per year) 
कुल मासिक खपत व्यय / खर्च 


Sl. No. Expenditure items Amount (Rs.) 
क्र. सं. चीजों पर खर्च राशि. रू. 
l Expenditure on wedding, death, birth or any ritual 


विवाह, मत्यु, जन्म या अन्य अवसर पर खर्च 

2 Any Emergency expenditure (kindly mention) 
किसी आपातकालीन स्थिति में हुआ खर्च (निर्दिष्ट करें) 
Total 


33.]. Food expenses taken care from wages in kind where ever applicable (Specify) 
आपको कभी मजदूरी के एवज में भोजन का भुगतान कर दिया गया हैं? (विवरण दे) 


33.2 Please mention the subsidized grains available to your family per month at what price & quanitity? 
आपके परिवार को हर महीना जो रियायती / मुफ्त अनाज मिलता है उसकी दर व माप का उल्लेख करें| 


IV. Neighbourhood (पडोस) 


34. Who are your neighbours? (४ the appropriate option given below) 
आप के पड़ोसी कौन है (नीचे दिये गये उपयुक्त विकल्पों पर चिन्ह लगाएँ) 


a. Own caste/tribe people = खुद की जाति/ जनजाति के लोग 
b. Other caste/tribe pe0ple = अन्य जाति/ जनजाति के लोग 

०. Segregated 0५७९ = अलग घर (पृथक परिवार) 

d. DNT Settlement = विमुक्त जनजातियाँ का औपनिवेशिक बस्ती 

९. DK = पता नही 


| | | | | | 
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V. Schooling of Child (बच्चे के स्कूल संबन्धि प्रश्न) 


35. 


36. 


37. 


38. 


Who helps the child to study at home? 
घर पर बच्चों को पढ़ाने में कौन मदद करता हैं? 


If private tutor, how much fee paid per month? 


यदि निजी शिक्षक (प्राइवेट ट्यूटर) पढ़ाते है, तो, महिने के कितने पैसे देते हैं? 


Does your child like to go to school? l.Yes 2No 0.96 
क्या आप का बच्चा सकूल जाना पसन्द करता हैं? 4. हाँ 2. नही 0. पता नही 
Does your child experience any of the following at school?: 


क्या आपके बच्चे को स्कूल में निम्न में से कोई भी अनुभव हैं? 


| 


क्या जाती या समुदाय के नाम से बुलाया जा रहा है? 


Sl. No. At school l.Yes 2. No 
क्र.सं. स्कूल में 4. हाँ 2. नही 
l Being called by the name of the community 


2 Made to sit in the back bench 
कक्षा में पीछे के बेंच में बैठने के लिए कहा जाता हैं। 


3 Not paid any attention by the teacher 
शिक्षक के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता| 


4 Addressed as not having any intelligence but coming for scholarship 
“बुद्विहीन है लेकिन छात्रवृत्ति के लिए आ रहा हैं, ऐसा कहना 


5 Addressed as Adivasi alluding to being uncultured 
आदिवासी असभ्य होते हैं ऐसा कहना 


Sitting arrangements in classrooms are humiliating 
कक्षा में अपमानजनक बैठने की व्यवस्था 

7 Mid-day-meal discrimination 
मध्याहन भोजन में भेदभाव 

हिंओें Teachers’ attitude is offensive / insulting 


शिक्षक का आक्रामक / अपमानजनक रवैया 


) Fellow students’ attitude is offensive / hurtful 
साथी छात्रों के आकामक / हानिकारण रवैया 


I0 Playground & cultural activities discriminated 
खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपमानजनक रवैया 
ll Drinking water from the same pot & glass is restricted 
एक ही घड़ा और लोटे से पानी पीने पर रोक 
2 Taking Tea or Water to the teacher is prevented 
शिक्षक के लिए चाय या पानी लाने पर रोक 
l3 Child asked for manual jobs which other caste children are not asked 
to do 


कक्षा या स्कूल की साफ-सफाई का काम, जिसके लिए अन्य जाति के बच्चों 
को करने के लिए नहीं कहा जाता हैं। 


4 Any other (specify) 


अन्य (निर्दिष्ट करिए) 
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VI. Medical issues and Expenditure 
स्वास्थ संबन्धि जानकारी 


39. 


Has anyone in the family suffered from any illness in last 6 months? 


क्या परिवार में कोई भी व्यक्ति पिछले छः महिनों में किसी भी रोग से पीड़ित रहा? 


Il. Yes 2. No 


4. हाँ 


2. नहीं 


39.4 If yes, please ask the following question for all the illness in the family (for last 6 months) 


यदि हाँ तो, परिवार में सभी रोगों की जानकारी के लिए निम्नालिखित प्रश्‍न पूछिये 


Relation JlIness Access | Type Need to Whether Need to Total 
with (please health of stay at the | treated pay for expendit 
respondent | note facility | facility | facility differently | the ure (Rs.) 
down the | Yes-] र Yes-l from other | treatment 
उत्तरदायी के illness No-2 No-2 caste Yes-l कुल व्यय ( रू.) 
साथ संबंध verbatim) सुविधा के patients** | No-2 
सवस्थ्य अका$ सुविधा प्राप्ति | ४४-] Partly -3 
रोग (कृपया | सुविधा की | * के लिए वहीं | \0-2 
बीमारी का | पहुँच रहने की उपचार के लिए 
नाम लिखें) हा-॥ आवष्यकता हैं? कोई जातिगत पैसा देना पड़ा? 
नही-2 हा-4 नही-2 भेदभाव हॉ--4 नही-2 
हा-4 नही-2 | आंशिक खर्च-3 


* |, Community Health Centre 2. Government hospital 
समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी अस्पताल 

5. Private nursing home 
निजी अस्पताल 


4. Traditional healer 
पारम्परिक चिकित्सक 


7. Ayurvedic Practitioner 8. Any other(specify) 


3. Rural Medical Practitioner (RMP) 
ग्रामीण चिकित्सक (आरएमपी) 


6.ANM 


सहायक परिचर्या दाई 


आयुर्वेदिक वैद्य अन्य निर्दिष्ट करें) 


**Jf they are treated differently at the facility, please note down in details about the discrimination. 
यदि सुविधा प्रदान करने में भेदभाव पाते है तो, कूपया उस भेदभाव का विवरण नीचे लिखिये | 
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VIL Parental involvement & perception towards child education 
बच्चे की शिक्षा के प्रति माता पिता की भागीदारी और धारणा 


40. Did you find any problem in getting your children admitted into school/college? 
l.Yes2.No 


क्या आप अपने बच्चों को स्कूल / कॉलेज में भर्ती कराते समय किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा हैं? 
4. हाँ 2. नही 


If yes, what sort of problem? 
यदि हाँ तो किस तरह की समस्याएं? 


4]. Do you consult anyone for the following purposes? 
क्या आप निम्नलिखित उदेष्यों के लिए किसी की राय लेते है? 


Sl. No Reasons l.Yes, 2. No Consult with whom* 

क्र.सां कारण . हाँ 2.नहीं किस से सलाह करते हैँ? 
l Admitting your child 

स्कूल में बच्चे को भर्ती कराने के संदर्भ में 

2 Deciding Subject 

विषय चुनने के संदर्भ में 

3 Choosing School/College 

स्कूल / कॉलेज का चयन के संदर्भ में 

4 Financial support 

आर्थिक सहायता के लिए 


5 Guidance 
मार्गदर्शन के लिए 


* |. Own Family Member 2. Community Leader 3.Teacher 
अपने ही परिवार के सदस्य बिरादरी का नेता शिक्षक 
4.Health officials 5. Local political leaders 6. Neighbours 
स्वास्थ्य अधिकारी स्थानीय (राजनैतिक) नेता पडोसी 
7. Educated members in the community 8.NGO 9. Others 
अपने बिरादरी के शिक्षित व्यक्ति गैर सरकारी संगठन अन्य 


42. In past one year how many times have you gone to your children’s school? 
पिछले एक साल में आप कितनी बार अपने बच्चों के स्कूल में गये हैं ? 


43. Are you happy with your children schooling? 
क्या आप बच्चों की शिक्षा से संतुष्ठ हैं? 
]. Satisfactory 2. Not Satisfactory 3. Ok with it 
संतोष जनक संतोषजनक नहीं ठीक हैं 


44. If not satisfied then why? 
अगर संतुष्ट नही हैं तो कारण स्पष्ट करें ? 
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45. Parents perception on the following l.Yes 2. No 
निम्नलिखित विषयों पर माता-पिता की धारणा 4. हाँ 2. नही 


Can your children write? 

क्या आप के बच्चे लिख सकते हैं? | | 
Can your children read? [ | 
क्या आप के बच्चे पढ़ सकेत हैं? 

Can your children speak? | ] 
क्या आप के बच्चे बात कर सकते हैं? 


46. Do your children participate in school/college in ‘l.Yes 2.No 
क्या आप के बच्चे स्कूल / कॉलेज में भाग लेते हैं? 4. हाँ 2. नही 


a. Cultural programmes 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 
b. Sport activities 
खेल गतिविधियों में 
c. Co-curricular activities 
सह पाठयक्रम गतिविधियों में 
d. Don’tknow 
पता नही 


IRR लि कषि। 


46.] If your Child did not participate in any extracurricular activities in school/college, what are 


the reasons? 


यदि आपके बच्चे स्कूल / कॉलेज के किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं लेते है, तो उसके कारण क्या हैं? 


47. Up to what level do you wish to provide education to your son? 
आप अपने बेटे को किस स्तर तक शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं? 


l. Primary 2. Middle 3. SSC (I0") 4. Hr. Sec. (I2°) 
प्राथमिक माध्यमिक एसएससी (40वी) उच्च माध्यमिक (42वी) 


5. Higher degree 6. High-professional degree 9. Do not want to educate 
उच्च डिग्री (स्नातक) उच्च पेशेवर (प्रोफेशनल) डिग्री पढाना नही चाहते 


47.] If do not want to educate then why? 


अगर नही पढाना चाहते तो कंयु? 


48. Upto what level do you wish to provide education to your daughter? 
आप अपनी बेटी को किस स्तर तक शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं? 


. Primary 2. Middle 3. SSC 4. Hr. Secondary 
प्राथमिक माध्यमिक एसएससी उच्च माध्यमिक 


5. Higher degree 6. High-professionaldegree 9. Do not want to educate 
उच्च डिग्री (स्नातक) उच्च पेषेवर (प्रोफेषनल) डिग्री पढाना नही चाहते 


48.] If do not want to educate then why? 


अगर नही पढाना चाहते तो कंयु? 
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49. What do you want your son to become? 


आपका बेटा कया बनें, आप क्या चाहते हैं? 


50. What do you want your daughter to become? 


आपकी बेटी क्या बनें, आप क्या चाहते हैं? 


Sl. Any of your children studying outside your village/town/city (residential school /hostel)? 
आप के बच्चों में से कोई भी अपने गांव से बाहर शहर / नगर में (आवासीय स्कूल / छात्रावास) पढ़ रहे हैं? 


Il. Yes 


!. हाँ 


If yes, give reasons (Please tick all the applicable) 


2. No 


2. नही 


यदि हाँ तो कारण बतायें (कूपया कारणों को चिन्हित कीजिए) 


Sl.a For Higher education 
उच्च शिक्षा के लिए 


5l.b Inadequate facilities/not regular/ in the village/town school 
गाँव और शहर के स्कूलों में सुविधाएं पर्याप्त और नियमित रूप से न होने के कारण 


Sl.c Caste discrimination in the localschool 
स्थानीय स्कूल में जाति भेदभाव 


5l.d Poor teaching in local school/college 


स्थानीय विद्यालय / महाविद्यालय 


विद्यालय में अच्ची शिक्षा न होने के कारण 


Sl.e Availability of multi-grade school 


शहर और नगरों में बहु-ग्रेड स्कूल की उपलब्धता के कारण 


5l.f Hostel/Residential/Ashram Schools 
छात्रावास / आवासीय आश्रम स्कूलों की उपलब्धता के कारण 


5l.2 Others (अन्य) 


52. Does your child assist you in your work at home (below ]8 years)? l.Yes 2. No 
क्या बच्चे घर पर आप के काम में सहायता करते हैं (8 वर्ष से कम)? 


4. हाँ 2. नही 


52.]. If yes, what work and how much time the child spends for doing it? 
यदि हाँ, तो क्या काम और कितना समय करते हैं? 


| | 


| [| LIL UL 


Sl. No. | Name of the Child Nature of work [Hours of work daily| Income if any 
क्र.सं. बच्चे का नाम कार्य की प्रकृति रोजाना कितने घंटे. [आमदनी अगर हो तो 
॥ 
2 
3 
4 
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53. Does your child study at home regularly? 


l.Yes 


क्या आप का बच्चा घर पर नियमित रूप से पढ़ाई करता हैं? 4१. हाँ 


54. If not then why? 
अगर नही पड़ता तो उसका कारण क्या है? 


2. No 


2. नहीं 


55. Information on school related committees 


स्कूल से संबंधित समितियाँ की सूचना 


Committee | Are you aware of | Are you Did you attend 

समिति it l.Yes, 2.No member of it any meetings 
क्या आप को इसके l.Yes, 2.No l.Yes, 2.No 
र मपला ह आग इसके. ग कस 
4. हाँ 2. नहीं सदस्य हैं? 4. हाँ 2. नहीं 

4. हाँ 2. नहीं 

PTA 

पीटीए 

VEC 

ग्राम शिक्षा समिति 

SMC 

एसएमसी 

Others 

अन्य 
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शा, Affirmative Action in Education / शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक कार्यवाई 


56. Are you aware that there are welfare/affirmative action schemes for your children in education’? 


क्या आप जानते हैं कि आप के बच्चों के षिक्षा के लिए कलयाणकारी सहायता / सकारात्मक योजनाए हैं? 


l.Yes 


१. हाँ 


2. No 


2. नही 


|_| 


56.]. If yes, what are the schemes/facilities that your children are currently getting? Tick from the list 


given in the table; 


यदि हाँ तो आप के बच्चों को अभी कौन सी योजना/ सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं? तालिका में दी गई योजनाओं को चिन्हित करें। 


यह राशि पर्याप्त 
है? 


हॉ-4 नहीं-2 


Name of the scheme l.Govt. Received | Received | Do you | If not Difficulties | Whether 
योजना का नाम सरकारी | for which | by [Son | feel that | received, | in getting | Useful, 
2NGO | level of| or the then Yes -] 
एनजीओ | ९ducation | daughter] | amount/ why? प्राप्त करने में bu No-2 
3. Others किस की provision 5 करिन 
अन्य शिक्षा लिए „ | किस के द्वारा | ¡ऽ यदि प्राप्त नहीं | `` क्या यह 
[ हे ९ | प्राप्त होती हैं? d ० | है तो उसके उपयोगी हैं? 
प्राप्त हैं? adequate: कारण क्या हैं + । नहीं 
पुत्र या पुत्री Yes -] कारण क्या हैं? हाँ--4 नहीं-2 
No-2 
क्या आप को 
लगता है, कि 


Reservation Benefit 
आरक्षण की सुविधा 


Scholarships 
छात्रवृत्ति 


Remedial/other coaching 
सुधारात्मक / अन्य कोचिंग 


Pre-admission coaching 
धाखिलापूर्व कोचिंग 


Hostel Facilities 
छात्रावास की सुविधाएँ 


Tuition fee waiver 
शिक्षण शुल्क छुट 


Vocational 
training/capacity building 
व्यावसायिक प्रशिक्षण 


Free textbook /Stationary/ 
Notebooks/ Uniform 
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, कपी, 
किताब, वर्दी 


Free food/ MDM & 
Accommodation 
निःशुल्क भोजन / एमडीएम/ आवास 


Cycle 
साइकिल 


Laptop 
लैपटाप 
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Transportation 
परिवाहन 


Any other (Specify) 
अन्य (बताएँ) 
Note : Every State to provide state specific |ऽt. (प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी निश्चित सूची प्रदान करें) 


56.2. Is there any difficulty in availing these schemes or competition with other communities? Kindly 
explain 
क्या इन योजनाओं / सुविधाओं को प्राप्त करने में कोई समस्या होती है या दूसरे समुदाय की वजह से मिल नही पाती? स्पष्ठ करें 


IX. Migration (Migrant Family Only) 
देशान्तर (केवल देशन्तरित परिवारों के लिए) 


57 ls this your native place? l Yes 2 No 


यह आप की मूल स्थान हैं? 4. हाँ 2. नहीं 
58. Have you migrated here? l.Yes2.No 
आप देशान्तरण किये हैं? 4. हाँ 2. नहीं 


58.] If migrant, reasons for migration’? 
यदि देशान्तरण किये हैं तो देशान्तरण के कारण क्या हैं? 


58.2 Please tell about your traditional nomadic routes: 
कूपा अपने पारंपरिक खानाबदोश मार्गो के बारे में बताएं: 


59. If forced migration, please select the reasons from below: 
यदि बलपूर्वक देशान्तरण है तो उसके कारण क्या हैं? 


T. Displacement 2. Denial of access to forest resources 

विस्थापन वन संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध | | 
3. Denial of opportunity to pursue traditional occupation 

पारम्परिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अवसर से वंचित 
4. Criminal cases/intimidation by law enforcement agencies 

कानून परवर्तन एजेंसियों दवारा अपराधिक मामलें व धमकी 


60. When you migrate, what happens to your children's schooling? 
जब आप देशान्तरण करते हैं तब आप के बच्चों की शिक्षा का क्या होता हैं? 


6l. How many times a year does you migrate and why? [State number of times] 
साल में आप कितनी बार देशान्तरण करते हैं और कंयु करते हैं? (किन किन राज्यों में और कितनी बार) 


62. Do you have to take permission of Police to travel outside of your village/town? 
अपने गांव या शहर से बाहर जाने के लिए क्या आपको पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती हैं क्या? 


63. How long do you stay in each place? [Duration of tenure in each place)] 
एक स्थान में कितने समय तक रूकते हैं? (किन किन राज्यों में और कितने समय तक) 
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X. Isolation, socio-economic-cultural marginalization & discrimination 
अलगाव, पार्श्वीकरण, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक भेदभाव 


64. Does the Police visit your locality? How often and why? When was the last time? 
क्या पुलिस आपकी बस्ति में आती है क्या? अगर हां तो कितनी बार? आखरी बार कब आई थी? 


65. Have you ever approached police for help? 
क्या आप ने कभी पुलिस से मदद मांगी ? 


65.]. If yes, why? 
यदि हाँ, तो क्यों? 


66. Did you receive help from the police? 
क्या आप को पुलिस से मदद मिली? 


67. Did you or any of your family members ever asked to pay bribe to the police/officials? 
क्या कभी भी आप या आपके परिवार के सदस्यों से पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए कहा गया? 


67.] If yes, then how much bribe you paid? 


अगर हां तो रिश्वत के कितने रूप्ये लिये? 


68. Have you ever met a lawyer? 
क्या आप कभी किसी वकील से मिले? 


69. Have you ever gone to court in connection with a family case? 
क्या आप कभी परिवार के मामलों को लेकर अदालत गये? 


70. Is there any criminal case registered against you or your family members? 
क्या आप के परिवार के सदस्यों में से किसी पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं? 


70.] If yes, on whom? 


यदि हाँ, तो किस परं? 
70.2 Why? [Specify reason] 


यदि हाँ, तो क्यों? (कारण निर्दिष्ट करें) 


7] Were you or any family member ever arrested or detained? 


क्या आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को गिरफतार या हिरासत में लिया गया है? 
7].] Ifarrested, why? [Specify reason] 
यदि गिरफ्तार किये गये तो क्यों? (कारण निर्दिष्ट करें) 
7].2 For how long? Days Months Years 
कब तक? दिनों महिनों वर्षो 


72. Under which section arrested or detained? 


किस धारा के अतंरगत गिरफ्तार किया गया? 


73. Do you or your family members get harassed by police? 


क्या आप या आपके परिवार के सदस्य पुलिस द्वारा परेशान किये जाते हें? 
73.]. If yes, why? [Specify] 
यदि हाँ, तो क्यों? (निर्दिष्ट करें |) 
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74. Does any of your school/college going child face theft/criminal charges? 
क्या आप के स्कूल / कॉलेज जा रहे बच्चो कभी चोरी जैसे आरोपों का समाना किया हैं? 


74.]. If yes, why? [Specify reason] 
यदि हाँ तो (निर्दिष्ट करें) 


74.2 What was his/her age? 
उस समय उसकी उम्र क्या थी? 


75. Were you or your family members ever discriminated due to criminal/theft charge by 
others? 
क्या आप या आपके परिवार के सदस्य कभी चोरी या अन्य आपराधिक आरोपों के कारण भेदभाव के षिकार हुये? 


76. Whatis Media’s perception abour your community? (Please collect copies of media 
reports is any) 


अखबार और मिडिया का अपके समाज के प्रति कैसा व्यवहार है? (कृप्या इस संबंधि खबर की कटिंगस्‌ इकट्ठा करें) 


77. Behavious of other communities? 
अन्य समाजों का अपके समाज के प्रति कैसा व्यवहार है? 


78. In your opinion, what is the way out from discrimination’? 
आपकी राय में, इस भेदभाव से बाहर निकलने का रास्ता क्या हैं? (निर्दिष्ट करें) 


79. Ifthere are cases of suicide in the family due to social, political, financial issues or police 
atrocities then kindly write about them. 


अगर सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय मुद्दों या पुलिस अत्याचार के कारण परिवार में आत्महत्या के मामले हैं तो कृपया 
उनके बारे में लिखें | 


80. Provide information about internal conflict within the community’? 
आपके समाज के अन्दरूनी मतभेदों के बारे में जानकारी दें? 


80.] If yes, how did it impact you or your family members? 
यदि हाँ तो यह आप या आप के परिवार के सदस्यों को कैसा प्रभावित किया? निर्दिष्ट करें) 


8I. If there is any socio-political movement going on in your community then kindly write about it. 
यदि आपके समुदाय में कोई सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, तो कृपया इसके बारे में लिखें | 


82. If there are job cards in the family, then how many days work is allotted? 
अगर आपके परिवार में जॉब कार्ड हैं, तो कितने दिनों के लिए काम आवंटित किया जाता है। 
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82.] Jfnotthen why? 
अगर नही तो क्यों? 


83. If you have voter ID Cards then do you get to vote? l. Yes 2. No. 
अगर आपके परिवार के पास वोटर कार्ड है तो क्या आप मताधिकार का प्रयोग करते हैं? 4. हाँ 2. नही 


83.] For which elections? 
किन चुनावों के लिए ? 


83.2 Do you decide upon the party/candidate to vote individually or community-wise? 
क्या आप अपने आप से किसे वोट डालना है निश्चित करते हैं या समाज के कहे अनुसार डालते हैं? 


83.3 When was the last time you voted? 
आखरी बार कब वोट डाला? 


84. Have you ever applied for loan in the bank and did you get it? 
क्या आपने कभी बैंक में ऋण के लिए आवेदन किया है और क्या आपने इसे प्राप्त किया है? 


85. If not, then state the reason. 
यदि नहीं, तो कारण बताएं। 


86. Do you have death certificate of the deceased persons in your family? If you find problem in getting it 
then kindly state: 
क्या आपके परिवार में मृत व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण पत्र है? अगर नही तो उसे प्राप्त करने के लिए आई समस्यांए बताएं । 


87. Any other issue the community wants to express: 
कोई अन्य मुद्दा जिसे समुदाय व्यक्त करना चाहता हो| 


88. Any debts on the family? How much and from whom?: 
कोई कर्ज है क्या कितना? और किस से लिया हुआ है? 


Personal Observations (by Investigators): 
व्यक्तिगत टिप्पणियाँ (जांचकर्ता द्वारा) 
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Date of interview: 
साक्षात्कार की तिथि 


Place of interview: 


साक्षात्कार की जगह 


Name of the investigator: 


साक्षात्कार लेने वाले का नाम 


Checked or verified by (Co-ordinator), Date: 


जाचकरता, तिथि 


(tick whether school/residence/other place) 
स्कूल / निवास / अन्य जगह (चिन्हित कीजिए) 


Signature of investigator: 


हस्ताक्षर 


Signature: 


हस्ताक्षर 
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